प्राक्ृपच 


कई वर्षा से इच्छा थी कि भारतीय शासन-विधान पर एक पुस्तक 
लिखूँ । इस दृष्टिकोण के सामने रखकर शासन-विधान सम्बन्धी 
ग्रन्थों का अवलोकन आरम्भ किया। दो चार मित्रों की सलाहँ भी 
लीं। कुछ लोगों की राय हुई कि वर्तमान परिस्थिति में भारतीय 
शासन-विधान चहुत ही डॉबॉडोल है। योरोप की मौजूदा लड़ाई 
को देखते हुये संसार की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। 
ऐसी दशा में भारतीय शासन-बव्रिधान इस समय कौन-सा रूप 
धारण करेगा, यह कठिन है। मेरा ग्रन्थों का अध्ययन जारी 
रहा । अँग्रेजी साहित्य में भारतीय शासन पर अच्छे भर घुरे सभी 
तरह के अन्ध मिले । १६३४ के संघ-शासन-विधान के ऊपर जो जो 
ग्रन्थ लिखे गये दँ उन्हें भी देखने फा अवसर मिला। इन्हें समाप्त 
करने के बाद अन्थ लिखने की अमिलापा और भी चढ़ने लगी। 
विचार हुआ कि हिन्दी साहित्य में शासन-विधान के ऊपर ऐसे ग्रन्थ 
लिखे जा सकते हैं जो आअमग्रेज़ी में भी उपलब्ध न हों! इंगलैंड, 
अमेरिका, जापान तथा स्विटज़रलेंड फे शासन-विधान के ऊपर लिखे 
गये भ्रन्थों के मुक्ाबिले में मारतीय शासन-विधान सम्बन्धी अन्ध 
इतने अपूर्ण और अवेक्षानिक मालूम पड़े कि मेने अपना विचार दृढ़ 
कर लिया कि एक वर्ष के अन्दर हिन्दी साहित्य में एक ऐसा भारतीय 
शासन-विघान लिखने का प्रयज्न करूँगा जे राजनीतिक साहित्य के 
पाठकों के लिये सभी प्रकार से सहायक द्ो । 


हिन्दी साहित्य में भारतीय शासन सम्बन्धी ग्रन्थों की खोज 
आरम्भ की। संख्या की दृष्टि से एक दर्जन से अधिक पुस्तकें उपलब्ध 
हो सकी | कुछ ग्रन्थ तो ऐसे मिले जिनसे हिन्दी साहित्य का गौरव 
रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ता । लेखक फी केटि में नाम लिखाने 
अथवा पैसे के प्रलोभन से ये अन्थ लिखे गये हैँ । में यह मानता हूँ 
कि किसी भी देश की शासन-पद्धति नीरस और अपुर्ण है। परन्तु 
लेखकों के हाथ में पड़कर यह साहित्य इतना रोचक और सरस हो 
गया है कि पाठकंगण इसे समाप्त किये विना नहीं रह सकते। मुमे 
खेद हे कि हिन्दी साहित्य में इस विपय के लिखने वालों ने उन ग्रन्थों 


आकधन ग 


रोचक बन सकता है। में यह स्वीकार फरता हूँ कि इस मन्थ में मुझे 
इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई । जब तक शासन-विधान, कहानी, तथा 
उपन्यास तीनों एक समान सरस न हो जायेँ तब तक में लेखक फी 
प्रतिमा के पूर्ण नहीं समझता | योरप के कुछ राजनीतिज्तों ने इसमें 
सफलता प्राप्त की हैं । 


स्कूल तथा फालेज़ के विद्यार्थियों को यह अधिकार दिया गया है 
कि वे परीक्षाओं में अपने विचार हिन्दी भापा में ग्पष्ठ कर सके | 
इधर राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि के कारण आम जनता भी राजनीतिक 
साहित्य में रस ले लगी है । हिन्दी के लेखकों का यह कत्तेठ्य है 
कि थे इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करें| इससे न केवल 
साहित्य की वृद्धि होगी, वल्कि राष्ट्रीय भावना का भी प्रचार छोगा । 
लोगों में राजनीतिक विपय की जानकारी चढ़ेगी। राजनीतिक साहित्य 
के मृल में उस देश का शासन-विधान होता है । किसी देश की सामा- 
ज्ञिक उन्नति अथवा अ्वनति की सच्ची कहानी वहा के शासन-विधान 
में मिलती है | यदि हिन्दू, मुसलमान ओर शद्वूटिश इन तीनों कार्लों 
का रोचक शासन-विधान हमारे सामने आ जाय तो हमारी जानकारी 
कहीं अधिक बढ़ सकती है । परन्तु भारतीय शासन-चिधान के लिखते 
वालों ने इन्हें देने का क्रप्ट नहीं किया । समय के अभाव तथा किसी 
विशेष परिस्थिति के आ जाने के कारण में भी इस श्रपराध का भागी 
हूँ । प्रसंगवश स्थान-स्थान पर छुछ प्राचीन बातें आ गई हैँ लेकिन 
में उतने से सन्तुष्ठ नहीं हँै। भारतीय शासन-विधान पर सभी भन्थ 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के जन्म से ही आरम्म हों, में इसका क़ायल नहीं 
हूँ । इन तमाम राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय संस्कृति 
चेसी ही बनी हुई है जो आज से २५०० वर्ष पहले थी। हमारा 
ट्रष्टिकोण बहुत ही संकुचित है कि हम अपने सामाजिक संगठन का 
महत्व नहीं समकते । यदि शासन-विषान में इस विषय का समावेश न 
क्रिया जाय तो कालेज और यूनिचर्सिटियों के विद्यार्थी एक धहुत्त ही 
उपयोगी विपय से वंचित रह जायँगे। 
विचार रालत हों अथवा सही लेकिन वे साफ़ होने चाहिये। 
भारतीय शासन-विधान लिखते समय यदि लेखक ने से अपने 
सामने न रक्खा तो उपके विचारों में उल्कन की भरमार दिखाई 
देगी । हिन्दोस्तान परतन्त्र होने के नाते कुछ बटेन से और कुछ अपने 
आप शासित होता है | लेखक को अपनी दृष्टि दोनों देशों पर एक - 
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कार्यान्वित नहीं कर सकता | इसका परिणाम यह हुआ है कि केन्द्रीय 
शासन तथा स्वायत्त शासन की मशोन वही है जे। १६१६ ३० में 
बनाई गई थी । इन दोनों के घीच में प्रान्तों का शासन १६३५ ह० के 
संघ-शासव-विधान के अनुसार हो रद्या है । इतनी उलमरनें होते हुये 
शासन-विधान लिखना बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
है। समूचे देश में कोई एक शासन-विधान कार्यान्वित नहीं हो रहा 
है। नदी के बहाव की तरह इसकी अनेक घधारायें जगह-जगह पर 
जाकर समाप्त हो जातो हैँ । पाठकों को यह समझने के लिये इस बात 
का काफ़ा ध्यान रखना होगा कि किस ऐसक्ट के अनुसार किस क्षेत्र का 
शासन-विधान चलाया जा रहा है । 

भारताय शासन-विधान से समय-समय पर जे। परिवतंन हुये हैँ. 
उनका वैज्ञानिक अध्ययन किये त्रिना शासन का विकास नहीं सममता 
जा सकता । भारतीय राजनीतिज्ञों में इस विपय में बड़ा मतभेद है 
कि किस ऐक्ट का क्रितना महत्व है। कुछ लोग १६१६ के शासन- 
सुधार को इंगर्लेड के महान्‌ चाटर ()॥8708 0॥॥70॥) से कम नहीं 
सममभते | परन्तु एक दूसरी श्रेणी के लोग इसे कोई खास महत्व नही 
देते | इसी प्रकार नवीन संघ-शासन-विधान पर लोगों की विभिन्न 
रायें हें। पक्षपात का दृष्टि से हम इसे अच्छा और धुरा दोनों कह्द 
सकते हैँ | लेकिन जिसे शासन-विधान का गहराई के साथ निष्पक्ष 
भाव से अध्ययन करना है उसके सामने यह नीति काम नहीं दे 
सकती | साधारण लेग राजनीति को एक धोखे की ट्ट्टी भत्ते ही 
सममें, परन्तु यदि वे गहराई के साथ विचार करें तो उन्हें मालूम 
होगा कि मनुष्य के विचार की रखलाबद्ध सामग्री जितनी इस शाख्र 
में मौजूद है उतनी साहित्य के किसी भी अंग में नहीं मिल सकती | 
शासन-विधान सनुष्य की सामाजिक मनोवृत्तियों का एक कोप है। 
ईस्ट इंडिया कम्पनी का जो उद्देश्य १६०० ई० में था वही उद्देश्य बृटेन 
आज भी हमारे देश में रखता हे। दोनों की सामाजिक तथा 
राजनीतिक परिस्थितियों में महान अन्तर भले ही दो, लेकिन इनका 
सम्बन्ध आज तीन शतताब्दियों से एक सा चला आ रहा है । राष्ट्रीय 
उथल-पुथल के कारण यदि बृढेन ने अपने उद्देश्य-पूर्ति में कुछ कमी 
की तो उसे किसी न क्रिसी मार्ग से पूरा ज़रूर किया। भारतीय 
शासन-विधान इस बात का प्रमाण है कि हमारे देशवासियों को 
स्वतन्त्रता की कभी घोषणा नहीं की गई। संसार के प्रजातन्त्रवादी 


चर प्राद्यथन 


देश वीसवीं सदी में इस अपसान को सहन नहीं कर सकते | यदि 
हिन्दोत्तान इसे सहन कर छेता है तो इसका कारण इस देश की 
सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति है । है 
हमारे देश के शासन-विधान में एक ऐसी विशेषता है जो और 
देशों में नहा पाई जाती | शासन के विकास का झुख्य उद्देश्य मजा 


की राजनीतिक स्वतन्त्रता की इृद्धि करना है । इस दृष्टि से जब हस 
अपने देश के शासन-विधान का अध्ययन करते हैं तो अपने आपको 


सदियों पीछे पाते हैँ । यह त्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारी सामाजिक 
ते का स्रोत वहुत द्वी धीरे-धीरे बहता रहा हे । राजनीतिक रुका 
वर्टो के कारण इसे वे अवयर प्राप्त नहीं हुये जो अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों 
क़ाविज्ञ होने चाहिये। सकड़ों प्रयत्न करने पर भी हम घूम फिर 





कर उसी पुरानी जगह पर आ जाते हैं । अधिकारों का प्रतोमन दिखला- 
कर हमें संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब हम श्ांति- 
पृवेक विचार करते हैं तो अपने आपको एक गोले चक्कर के चारों 

ग्रोर घूमता हुआ पाते ईं ।१६१६ में हमें यह आश्वासन दिलाया 
गया था कि अब हम स्वतन्त्रता को उस चोटी तक पहुँच गये हूँ 
जहाँ से हमें आगे बदने की कोई जरूरत नहीं है | पूरे दस वर्ष भी 


बं।तन न पाये कि सारी आशायें मिद्ठी में मिल्ष गइ। फिर चरतेमान 
संघ-शासन-विधान में चहा पुरातवा वात दुहराइ गई । लेकिन देश के 
राजनीतिक वर्गा ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्हें पता चला 
कि समर के फूल की तरह इसमें सुगन्धि का नाम भी नहीं है | यदि 
एक आर से हिन्दोस्तानियों को छुछ अधिकार प्रदान किये जाते हूँ तो 
दूसरी झार से छीन लिये जाते हूं। तात्पयं यह हे कि हमारा 
र्‌ नेक विकास उस चीटी की चाल की तरह हो रहा है जो धीरे- 
धीरे रुप्रारी अन्तरीप स दिमालय की चोदी पर पहुंचना चाहती हे 
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मत एुलक के लिखने में सरा सबसे बढ़ा चंदृश्य विद्यार्थियों की 
हुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करना हे | शुरू से अन्त तक 


इस छात का ध्यान रक्खा गया है कि भारताब शासन-विधान के 
सम्बन्ध में ऊंची कज्षा के विद्यार्थियों छो जिन जिन चारों की 
द्रावश्यकता है इन्हें बबास्थान उचित मात्रा में रक्खा जाय | साथ 
एइिसटा मी ध्यान रक्पा गया हे कि विषय नीरस और दुरूइन 
ऐने पाते । शासन-विधान को ऋधिक-स-अधिर रोचक बनाने का 
क्यक्र हवा गया है । उब तक कोई विषय ऋट्टानी की तरह पाठक 
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के मस्तिष्क में नहीं बेठता तथ तक वे उसके रस को नहीं समभते | 
इसीलिये प्रत्येक विषय को रोचक बनाने के लिये उसके ऐतिहासिक 
विकास का विशेष रूप से ध्यान रक्‍्खा गया है| शासन'विकास की 
एक भी धारा ऐसी नहीं है जिसके पिछले इतिहास पर विचार न 
किया गया दे। । विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य पाठकों की रुचि का 
भी ध्यान रक्‍्खा गया है । पुस्तक के सरकारी ऐक्ट का संस्करण 
सात्र नहीं बनाया गया है हर वात के पूरे प्रमाण के साथ भारतीय 
दृष्टि से सममने की कोशिश की गई है । किसी भो प्रकार का पक्तपात 
अथवा भेदभाव नही किया गया है। निष्पक्ष भाव से जितनी सामग्री 
एकत्र दो सकी है उसी फो अपनी बुद्धिकौशल फे अनुसार रख दिया 
गया है | भाषा के सम्बन्ध में आरम्भ से ही मेरी यद्द नीति रद्दी है । 
कि वह इतनी पुष्ट हो कि गम्भीर विचारों को महण फर सके । छुछ 
लोग इसे सरल हिन्दी कहेँगे और कुछ हिन्दोस्तानी। इन दोनों 
में चाहे जो भी नाम पसन्द हो, भाषा के कारण विपय की गम्भीरता 
को मैंने नष्ट नहीं होने दिया है. । 


पाठकों की सुविधा के लिये अन्त में पुम्तकों की एक सूची जोड़ 
दी गई है । इन्द्दीं के आधार पर मेंने अपनी तुच्छ मेंट हिन्दी पाठकों 
के सम्मुख उपस्थित फरने का प्रयत्र किया है| इनके श्रतिरिक्त कुछ 
पत्र-पत्रिकाओं से भी सहायता ली गई है । में इन लेखकों तथा 
सम्पादर्कों का सबेथा ऋणी रहूँगा। इनके चिद्वत्तापूर्ण भनन्‍्थों से मुझे 
जे। सहायता मिली है उसका में अत्यन्त आभारी हूँ। अपने पृज्य 
गुरु डाक्टर वेनीप्रसाद का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर 
इस पुस्तक की भूमिका लिखने का इष्ट किया है, में सबसे अधिक 
ऋणी हूँ। इतने पर भी पुस्तक में अनेक घुटियाँ मौजूद होंगी, जिन्हें: 
पाठकगण खोज निकालने का कष्ट करेंगे। यदि मेरे इस प्रयत्न से 
पाठकों की रुचि भारतीय शासन-विधान के अध्ययन की ओर अग्रसर 
हुईं तो इतने लेखकों के ऋण से में अपने आपको बहुत कुछ मुक्त 
सममूँगा । 


प्रयाग ) 


१ मई, १६४१ ई० गोरखनाथ चौदे 


भूमिका 


साजकल के इिन्दोस्तान फा शाप्तन सम्बन्धी विकास इंगलैंड, 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस ओर दूसरे देशों के राजनीतिक संगठन 
से वहुत कुछ भिन्न है | राजनीतिक गद्दराई की दृष्टि--जे। पश्चिमी 
देशों के सावेजनिक जीवन की चिशेपता थी, हममें न थी । हमारी 
पब्लिक लाइक! (सावेजनिक जीवन या खिदमते खल्क) पर जल्दी 
ओऔर चार-बार होने वाली तवब्दीलियों का वैसा असर कभी नहीं पड़ा 
जैसा और देशों के लोगों पर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है 
कि यहाँ की राजनीतिक त्तरककफ़ी का ढंग नीरस या निस्प्तार रहा है । 
इसमें पूर्वी लोगों ओर पश्चिमी शप्ट्र के मिलन फा अनुभव है । उनके 
आपस में मिलने-जुलने की तसचीर आइने की तरह साफ़-साफ़ 
दिखाई देती है। १८६१ के बाद हिन्दोस्तान को शासन-पद्धति का 
विकास साम्प्रदायिक ढंग पर हुआ है। हिन्दोस्तानी समाज के बहुत 
से हिस्से के अलग-अलग बढ़ने की लगातार कहानी इसके अन्द्र 
पाई जाती है । के 

जिसे हिन्दोस्तानी राजनीति की थोड़ी भी जानकारी हासिल 
करनी है ओर जिसके अन्दर राजनीतिक कामों में हाथ बँटाने की 
इच्छा है उसके लिये हिन्दोस्तान की शासन-पद्धति का पढ़ना बहुत 
ही जरूरी है। इस मुल्क़ में अब ३ करोड़ से ज्यादे लोगों को चोट 
देने का इख्तयार हासिल हो चुका है और राजनीतिक उन्नति इतनी 
हो चुकी है कि राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी और भी ज़रूरी 
हो जाती है। पं० गोरखनाथ चोबे एम० ए० ने इन दोनों जरूरतों को 
पूरा करने की कोशिश की है। हमें विश्वास है कि हिन्दी ज़बान- 


हम भूमिका 


वालों की राजनीतिक जानकारी के लिए यह किताव सब तरह से 
मदद देगी। इसमें लेखक ने हिन्दोस्तानी इतिहास और राजनीति 
दोनों का इतनी खूबी के साथ बयान किया है कि शासन-पद्धति ऐसा 
कठिन मजसून हर पहल से सहल और साफ़ हो गया है। राजनीतिक 
संस्थाओं की बारीकियों और उनकी कमज़ोरियों का इतना अच्छा 
वर्णन किया गया है कि पढ़ने वाले लेखक की मिहनत की तारीफ़ 
किये वरीर नहीं रह सकते | होम गवनेमेंट, हिन्दोसर्तान की सरकार 
ओर सूर्यों की सरकारों के काम करने के तरीके और इनके आपस 
के सम्बन्ध के बयान करने में लेखक को जे कामयावी हासिल हुई है 
वह्ठ उसके बखूबी पढ़ने और सममने का नतीजा है। १९३५ के संघ 
शासन /फ्रेडरेशन) विधान की जाँच-पड़ताल में किसी भी तरह की 
तरफ्रदारी और खींचातानी नहीं की गई हूँ । 

लोगों का खयाल है. कि आजकल की अन्तरोप्ट्रीय उल्लकरनों की 
वजह से मौजूदा शासन-विधान की कोई भ्रहमियत नहीं है। केन्द्र 
आ्रौर सात सू्चो में शासन-विधान के स्थगित हो जाने से उनका ऐसा 
सोचना बहुत छुछ ठीक हो सकता हे. लेकिन आये दिन हमें इस पर 
बिचार नो करना ही होगा । हुकूमत के मामले में कितनी द्वी तब्दीलियाँ 
क्यों न हो जाये, उस ही तवारीखी जानकारी के लिये तमाम पिछले 
तरीकों का जानना निहायत जरूरी है। ऐसी हालत में मौजूदा संघ- 
शासन की गहरी जानकारी हर हिन्दोस्तानी के लिये उसके राजनीतिक 
भवन के यास्ते बहुत ही ज़रूरी है| आगे चल कर हुकूमत के जे। 
सरीफ़े काम में लाये जायेंगे उनकी बुनियाद बहुत कुछ इसी पर रक्‍्खी 
जायगी। विद्यार्थियों और दूसरे लोगों के लिये इसीलिये यह जरूरी 
है छियेट्सकी शनकारी पूरी तरह हासिल करें. ताकि मौक़ा आने 
पर ये सुब्क की तरक्की में कन्‍्बा ठेक सके | 

स्थानिक शासन ([क6वयां ब्लॉ-टठएशायाततवा) झौर गाँव की 
पंचायतों के महत्य को लेसक ने पूरी तरह समझता है | पंचायत पर 
एप यलिंय पयान लियकर इसके फायदे पर अच्छी रोशनी डाली 
गई है। शिन्‍्दोस्तानी दमन के समी पहलुओं पर नजर डालते ह्र्ये 


हक का हा 
हा काएऋ साल नहा उठसा 


?ठता जिसका जवाब किताब के अन्दर मौजूद 


कप 


से हो अगर हद पेचीदे सवाल पूरी तौर से बयान नहीं छिये गये हूँ 
की हुेसपी बऱ़् सिद यही है कि हकृमत का मजमन अपने दायरे 
मे भाटर ि 


2 ने जाने पाये। फीट भी लग्फ बह़ी-से-यड़ी फिताख फे 


भूमिका ट 


अन्दर तमाम पेचीदगियों को हल नहीं कर सकता। कचहरियाँ, 
स्वास्थ्य और सफाई, सरकारी आमदनी और खर्च तथा नौकरियों 
इनका अलग-अलग बयान किया गया है। देशी रियासतों की मौजूदा 
राजनीतिक हालत, दिन्दोस्तानी सरकार से उनका सम्बन्ध और 
उनकी आगे आने वाली हालत पर भी रोशनी डाली गई है । मत्तलव 
यह है कि हिन्दोस्तान की राजनीतिक संस्थानओं की जानफारी के लिये 
वे तमाम बातें इसमें मौजूद हैँ जो दर एक हिन्दोस्तानी फे लिये ज़रूरी 
हैं। यह सोभाग्य फी वात है कि अब हिन्दी में भी इस तरह फी 
गम्भीर राजनीतिक किताबें लिखी जाने लगी हैँ | इसकी ज़यान बहुत 
ही साफ़ और सददल है। इसलिये पढ़ने वालों को फिसी कठिनाई फा 
सामना न करना पड़ेगा । 


राजनीति विभाग 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वेनीप्रसाद्‌ 
१ मई, १६४१ ० 


दितीय संस्करण की भूपम्तिका 


४ आधुनिक भारतीय शासन”? के पहिले संस्करण की उपयोगिता 
को देखते हुये यह रपष्ट है कि भारतीय शिक्षितवर्ग अपने देश के 
शासज्ञ-विधान में अधिक दुचि लेने लगा दँ। लोगों में शासन 
सम्बन्धों बातों की जिज्ञासा बढ़ रदी है। मेरे पास कितने ऐसे पत्र 
आये जिनमें यह सुझाव दिया गया कि अम्ुुक-अमुक श्रध्याय और 
बढ़ाकर पुस्तक अधिक विस्तृत कर दी जाय | मुमे खेद है कि राज- 
नीति तथा नागरिक शात्र के विद्यार्थियों के द्वित का ध्यान रखते हुये 
ऐसा न कर सका | कुछ विद्वानों का यद्दी निर्णय रहा कि अपने क्षेत्र 
में पुस्तक परिपृणे छे और इसमें किसी प्रफार के परिवर्तेन की 
आवश्यकता नहीं है । 

दूसरे संस्करण में पुस्तक को पूर्णरूप से सामयिक कर दिया 
गया है। भाषा सम्बन्धी चब्रुटियों के सुधार पर विशेष ध्यान रखते 
हुये कितने दी नये वाक्य यथा स्थान घटाये बढाये गये हैँ। मूल विपय 
में कोई परिवतेन नहीं है और अ्ध्यायों के क्रम आदि पूर्ववत्त्‌ रकखे 
गये हैं | चूँकि भारतीय शासन-विधान की रूप-रेखा में पहले से कोई 
अन्तर नहीं है, इसीलिये नये अध्यायों को जाड़ूकर पाठकों को भ्रम 
प्रेंडालने के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं। आशा है पाठकगण को 
इस दूसरे संस्करण में कुछ नई बातें अवश्य मिलेंगी । पुस्तक को 
छपने में काफी देर हुई और विद्यार्थियों को इससे अनेक प्रकार की 
असुविधायें आई | इसके लिये में क्षमाप्रार्थी हूँ। 

हिन्दू महिला विद्यालय 


प्रयाग गोरखनाथ चौचे 
जनवरी १६४५ 


तीसरे संस्करण की भूमिका 


भारतीय शासन के पठन-पाठन की जिज्नासा लोगों में कितनी 
बद रही है. इसका अनुमान लेखक पुस्तक के संस्करणों से करता 
हैँ। आधुनिक भारतीय शासन!” का दूसरा संस्करण एक वध में ही 
समाप्त हो गया । इस तीसरे संस्करण में केवल इतना संशोधन किया 
गया है फ्रिसब बातें सामयिक्र कर दी गई हैं। १६४६ तक की 
भारतीय राज्ञनीति की जानकारी विद्यार्थी अच्छी तरह कर 
सकत द्धू । 

ऐसे समय में जब कि भारतीय शासन-वचिद्रान दर पहलू से 
डॉँयॉ-डाल है और कोई बात निश्चित नहीं है. शशसन की ठो प्त व्याख्या 
सर्वेधा '्रसमम्भव है। संघ शासन की बुनियाद क्‍या ऐ इसका स्पष्ट 
उत्तर 'दिधान-सम्मेलन! की सफलता पर निर्भर हे | तथ तक 
विद्यार्थी इसी शासन-विधान को रूपरेखा का अध्ययन करें। 
राजनीतिक उथल-पुथल शासन-जिधान पर क्या असर डालती हे-. 
इस फठिनाई को लेखक भल्नीमाँति महसूस फरते हैँ | यही वजह है 
हि मारतीय शासन-विधान कोइ स्थाई रूप नहीं रग्बता | 


महिला शिक्षा परिषद्‌ 
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शासन-सुधार--सत्याग्रद श्रान्दोलन--ताइमन कमीशन--इरविन की घोषणा 
-साइमन कमीशन की रिपोट--पदिली गोलमेज सभा--गाँधी इरविन 
तमभोता--दूसरी गोलमेज सभा--साम्प्रदायिक निर्णय - तीसरी गोलमेज 
सभा--तफ़ेद पत्र श्रौर १६२५ का शासन-विघान--नये शासन-विधान का 
श्रीगणेश--कॉग्रेठी सरकारों का इस्तीक्रा--सत्याग्रह श्रान्दोलन--पर 
स्टेफोर्ड क्रिप्स का श्रागसन-- अगस्त की तोड़ फोड़ श्रौर ,ब्ृूटिश सरकार 
की जिम्मेवारी--वर्तमान स्थिति । |, .. पृष्ठ १-२६ 


घ्रध्याय २ 
शासन के ग्रुण-दोप 


संघ शासन की श्रवश्यकता--संघ-शासन क्या है--संघ-शासन की 
शर्तें - शासन की प्रधानता--शक्ति-विभाजनव--छंघ न्यायालय --भारतीय संध- 
शासन का विकास--भारतीय संघ-शासन के गुण-दोप--रंघ-शासन के 
भयंकर परिणाम -- सीघा मार्ग । | पृष्ठ ३०-४२ 


( २) 
पहिला खंड 
गदद सरकार 


( [076 90ए९४ए07+ ) 
अध्याय ३ 
सम्राट्‌ तथा पालियामेंट 
गृद सरकार--सम्राट-सम्राद श्रौर मारत सरकार--पालियारमेंद--ला डे 
समा--प्रिवी कॉसिल--कामन सभमा--फैविनेद--कामन छभा और मारत 
सरकार | पृछ४ ४३---९६ 
ध्रध्याय ४ 
भारत-मत्री और इंडिया कीधिछ 
भारत-मन्जी की श्रावश्वसता--भाख-मन्तरों फी नियुक्ति--भारत-मन्त्री 
के जिम्मेबारो-मारत-मंत्री के श्धिकार-- १६३५ के शासन-विधान में भारत- 


मंत्री दा स्थान-इंटिया कम्रित का विकास--१६३५ का शासन-विधान 
दौर मारत-मंत्री फे घलाहझार | पृष्ठ 4६--६६ 


#97६ज४४३7 


( ३ ) 
दूसरा खंड 
केन्द्रीय सरकार 


( एशााबों 90ए९प्रगशाणा ) 
ध््रष्याय ७ 
गवर्नर-जनरऊ और वाइसराय 


पर्दों का स्पष्टीकरण -- गवर्नर-जनरल के पद का इतिहास--गवर्नर-जनरल 
की नियुक्ति, इसका काल और वेतन--गवरनर-जनरल के श्धिकार-- गवर्नर- 
जनरल फे निजी श्रधिकार--१६३५ के शासन-विधान में गव्नर-जनरल के 
अधिकार | पृष्ठ ६१-- १०१ 


प्रध्याय ८५ 
केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा 
( (छा स्‍4४००४४७ ) 


कार्यकारिणी की श्रावश्यकता--श्रात्ष श्रौर कल--वतंमान केर्द्रीय कार्य 
कारिणी--कार्यकारियी सभा की कार्य-पद्धति--विभाग प्रणाली--केन्द्रीय 
कार्यकारिणी सभा के श्रधिकार-- १६४३५, के शासन-विधान में संघ-कार्य- 
कारिणी--मन्त्रियों की समा--सल्ाइकार -संघ-कार्यकारियी फे गुणदोप-- 
राष्ट्रीय सरकार। पृष्ठ १०३---१ १३ 


अध्याय ६ 


केन्द्रीय घारा-सभा 
( (670॥'थे ॥,6ए्रांहो॥पा'6 ) 


घारा-सभा की श्रावश्यकता--घारा-सभा के अधिकार श्रोर कर्तंव्य--- 
प्रस्ताव--अ्रविश्वास का प्रस्ताव--स्थग्रित प्रस्ताव --प्रश्नोत्तर -- भारतीय 
घारा-तमा का स्वरूप--कौंसिल श्राफ़ स्टेट---लेजिस्लेटिव असेम्बली--केन्द्रीय 
धारा-सभा के सदस्यों की योग्यता -इनके , निर्वाचकों की योग्यता--केर्द्रीय 
घारा-सभा की कार्य-पद्धति श्रीर क़ानून का बनना--केन्द्रीय घारा-सभा के 


कप ताज 5 
प्रधिकार--१६३५ के संघध-शातन-विषान में केन्द्रीय घारा-समा की शकल -- 
घौमिन ग्राऊ स्टेट --फ्रेटरल श्रसेम्बली --दं।नों सभाश्रों पर श्रालोचनात्मक 
दृष्टि--कार्य-पदति और अधिकार - स्थानों का ख़ाका--केर््रीय धारा-समा 
ओर येन््रोय कार्यकारिणी का सम्बन्ध । पृष्ठ ११३--१३६ 
ध्प्रध्धाय १० 
क्ेन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्पन्ध 


दोनों सरकारों का दरज़ा --ऐतिहासिक सम्बन्ध -शक्ति-संचय काल -- 
बितग्गु-फाल - प्रान्तीय स्वराज । पृष्ठ १६४६---१४८ 


प्र 
शक 


तीसरा खंड 
प्रान्तीय सरकार 
ध्रध्याय २१ 
गवनर 


टिस्दोस्तान के राजनीतिक बिमाग-नये शासन-मिघान में प्रान्तीय 
दिमाइने - गयनेर-गयनर के चथियार - कानूनी श्रतिकार | 
पृष्ठ १ई८--१४८८ 


प्रान्तीय मन्ध्रिमंठछ 


मकर हो चायरटबता--मन्वियों की समा-- १६३५ के शासन-विघान 


ड़ 
! 


हे 
प 


हक ० / ् ; हा 
प्रधदप सब्व माप ज-मस्परि मेरेटा की कार्य 


पदति]। पृष्ठ १४८--१६८ 
घा्णाय २३६ 
प्रान्‍्तोाय घारा-सभा 


में विन मे प्रगाय भाग-ग्मायं 


पक (३ रह 5 ५ 48 #8<२ बट म््ड, भें 
एक हिहरर झआइाम्यता-झ्पामलद शाराजग्ादों भें 
न हे रू ् रु न गा न 
द्राजन छंद  पाूुराप--- हे च्यर कॉशसिए थे गएंदापो के लिये योट 
तक चर के. हु5 दे सह 5 5 है हब हा न मल 5 ७ आह हा हा का 
है. द* ह ॥ नडट्े--. गये ध्रनम्य हे दे गंदजपी ये लिये गोट 


( ५ ) 


देने का अधिकारों कोन है -प्रान्तीय घारा-सभाश्रों के समापति--प्रान्तीय 
घारा-सभाश्रों फे ग्रधिकार भौर कतंव्य--प्रान्तीय घारा-सभा की कारवाई। 


पृष्ठ १७६--१६ १ 
धध्याय १४ 
प्रान्तीय खराज 
( ?70एशंगलंडो है पांणाण३० ) 


परिभाषा--प्रान्तीय स्वराज की माँग--प्रास्तीय स्वराज पर विभिन्न सत--. 
प्रान्तोय स्व॒राज का क्रिप्रात्मह्त रूप -प्रान्तीय स्वराज श्रीर गवनरों के विशेषा- 


घिकार--चीफ़ कमिशनरों के वूबे श्रौर प्रान्तीय स्वराज-पिछुड़े हुये भाग 
और प्रास्तीय स्वराज--परिशिष्ट । पृष्ठ १६१--२१० 


चोधा खंड 


स्थानीय स्रायत्त-शासन 
( 7.00) 90(-60ए॥ाथा। ) 
ध्रध्याय १५ 
प्रान्तीय विभाग 


प्रान्तों का विभाजन--कलेक्टर या जिलाधीश--कलेकस्टर के न्याय- 


सम्बन्धी श्रधिकार--कलेक्टर की श्रन्य ज़िम्मेवारियाँ--कलेक्टर के दोदरे 
अधिकारों की मीमांता--ज़िले का विभाजन तथा अन्य कर्मचारी | 


पृष्ठ ११०--२२३ 
बध्याय १६ 
स्थानीय स्वराज 


स्थानीय स्वराज की श्रावश्यकता-स्थानीय स्वराज का तात्पय -- 
स्थानीय स्वराज में सुधार--स्वायत्त शासन की. सीमा--प्राचीन भारत ,और 
स्थानीय स्वराज --वतमान स्थानीय संस्थाश्रों का विकास ) पृष्ठ २२३--२३६ 


पर 
पध्याय १७ 
स्थानीय संस्थाये' 

स्थानोय संस्पायें--हित्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना-डिस्ट्रिस्ट बोड का 
हंगठन--एिट्ट्रिस्ट बोह का श्राय और व्यय--हिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्तव्य-- 
ग्राम पंचायतें--शदरी स्पानोय संस्यायें --शदरों की दृद्धि श्रौर उनकी समस्‍यायें 
नकारपोरेशन--फलकत्ता कारपोरेशन--बम्बई कारपोरेशन --सदरास कार- 
परिशन--म्युनितिपल बोर्ड भौर उनका संगठन--म्युनिसिपल बोड के कर्तव्य 
“-म्मुनिसिपत बोह का श्राय श्रौर व्यवय--हम्प्रभमेंट द्ृस्ट-पोर्ट द्रस्ट-- 


स्थानीय संस्था पर श्रालोचनास्मक दृष्टि | प्रष्ठ २४०--२६७ 
पध्याय १८ 


ग्राम-पंचायत 


ग्राम की परिमाषया-यगाँव ग्रीर भारतोय शाध्तन -ग्राम संगठन--गाँव 
की टिर्में--प्राम पंचायत-पग्राम पंचायतों का चुनाव--गाँव श्रौर राजा-- 
बूटिश राग्य में प्राम पंचायतों | पृष्ठ २६७--२८५ 


पाँचवयाँ खंड 
विभिन्न विषय 


( 2६०० ७॥९0४७० ) 


धब्याय २६ 


भारतीय रियासते' 


, ्ं # हे ः रू & दि ्+ 
हिदाहओी हे मर्द बार इसझा विनाप्िन-सरखद्र महल--रियासर्तों में 


ह हु 


शव शान -ददाशओ »छि को विद्ार-मर्वाध ब्रा 


घिकार--रियाम्तें और 


टृ४ १८६--२१८४ 


हि है ५ 2 
चाप गण दा गदर । 


ऊ 


दाप्चछाद 5 
न 


छा. 
स्वाम्ब्य भर सफाई 


पु २५०7: डर हा जज्ट्रकू +क 4, 
हइदूरर के पद बीज -नादि झा गंदे -उदार्द्य धर गयाई दो प्राचीन 
्क ्‌ ्त रे 
इरादा ए >तदीयाद साइन दर्धाल साबाएों साइन -चापताडर कौर 


(७) 


श्रौपधालय---घ्कूल और कालेजों में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध--ध्त्रियों की 
चिकित्सा-गैर सरकारी संघ्यायें--अन्वेपण कार्य--नवीन योजनाये । 
पृष्ठ २८४-- ३१२ 


धध्याय २६ 
न्यायाकुय 
( ंप्रतांशंपा'ए ) 


न्यायालय का महत्व--न्याय की प्राचीन व्यवस्था--वृटिश राज्य में 
न्यायालयों का विकास-प्रिवी कॉतिल--संध-न्यायालय श्र इसकी 
आ्रावश्यकता- संघ-न्यायालय का संगठन--ठंघ-न्यायालय के श्रधिकार और 
कर्तव्य-- संघ-न्यायालय की कमजोरियाँ -द्वाईकोट --हाईकोर्ट के श्रधिकार--- 
जिला को5--योरप निवासियों फे मुक़दमें । पृष्ठ ३११--३३१ 


अ्रध्याय २२ 


सरकारी नोकरियाँ 


सरकारी कर्मचारियों का पध्रमाव- भारतीय सरकारी नौकरियों का इतिद्दास 
--१६१६ ६० का शासन सुधार श्र सरकारी नौकरिया--१६३५ का 
शासन-विधान और सरकारी नोकरियाँ--रक्षा सम्बन्धी नोकरियाँ--णछिविल 
सर्विस--सरकारी नौकरियों में सुधार | पृष्ठ ३३१-- ३४२९ 


धरध्याय २३ 
शिक्षा 


शिक्षा की श्रावश्यकता--उचित शिक्षा--भारत में शिक्षा का इतिहास--- 
प्राचीन भारत में शिक्षा--मध्ययुग की शिक्षा-प्रणाली--श्राधुनिक शिक्षा 
का विकास--वर्तमान शिक्षा संगठन--प्रारम्भिक शिक्षा--माध्यमिक 
शिक्षा--यूनिवर्तिटी शिक्षा-श्रीद्योगिक शिक्षा--विदेशों में भारतीय 
विद्यार्थी--बुनियादी शिक्षा-स्त्री-शिक्षा--शिक्षा में सुधार की श्रावश्यकता | 
8४ ३४४--१६७ 


( 5८ ) 
धप्ध्याप २७ 
सरकारी आयनू्पय 


( गातीधा थितरव्8९७ ) 


खार ही ट्रार्थिक घावश्यकतायें--भारत सरकार श्रीर भारतीय 
बृद्धित सरफार की वेक्स सम्दन्धी नीति का इतिहाउ--१६६१६ का 
पिन-सुघार छऔौर सरकारी द्ाय-ब्यय--मेस्टन श्रवार्ट--छंघ-शासन श्रौर 
दा पिंत गाउन +मारतीय संग शानन-विधान और श्राथिक प्रच्ध--श्रायि ऋ 
टयारा--5प सर हार शोर देशी रियाततों का श्राथिक सम्बन्ध-- गवनेर- 
उनरल तथा गवनेरों के द्राधिद् प्रधिकार--प्रशा के घन का श्रपव्यय-- 
भारत सरकार के आापधिक करसस्प । पृ८ ३६३-- ३७५ 


इसघ्याय २२ 


की 


छोस आर जछ 


आधुनिक भारतीय शासन 


पछाध्याय ९ 
शासन का विकास 


भारतवष का च्षेत्रन्‍ल १८०८६७४६ वर्ग मोल दे जिसमें बृटिश मारत 
का क्षेत्रफल १०६६१७१ वर्ग मील और सारतीय 
भोगीलिक . रिवासतों का ७१२५०८ चर्ग मील है। बृटिश भारत में 
स्थिति रहपु८घ२७छ००० व्यक्ति तथा भारतोय रियाब्तों में 
&२६७३००० व्यक्ति रहते हैं।उत्तर से दक्खिन तक 
इस देश की लंबाई २००० मील और चीड़ाई २५०० मील दे | भारत- 
वर्ष स्वयं एक संसार है | सारे संतार का भ्रमण करने पर भी हृ6 देश में 
कुछ नवीनता दिखलाई पढ़ेगी। समूचे देश की जनसंख्या लगभग ४० 
कराड़ के है। पिछले दस वर्षों में यहाँकी श्रावादी १५ फ्री सदी बढ़ 
गई दे। चीन के सियाय यह देह संसार में सबसे बड़ा ई। रूस को 
छोड़कर यह सारे योरुप के बराबर दे। बृटेन के बराबर बराबर इसके 
१५ टुकड़े किए. जा सकते दे । समुद्र . के किनारों की “लंबाई ४००० 
मोल के लगभग दे | इतना लंबा किनारा बहुत कम देशों को 
नसीत्र होगा । इन्द्तीं किनारों पर कराँची, वम्बई, मद्रास ओर कलकत्ता ऐसे 
बन्दरगाह है | 
बृटिश-साम्राज्य में दूसरे दर्ज का शद्दर कलकत्ता इसो देश में मौजूद 
है । इसकी जनसंख्या २६१२०००० दे । संसार की सबते प्रचित्र नदी 
गंगा इसी देश में बहती हे। इसकी प्रशंसा वेदों के श्रतिरिक्त यूचान 
के सबसे बढ़े दाशनिक सुकरात ने भी की है । जिस बोद्ध घर्म को 


् 


( ८5 ) 
घष्याप ४८ 


सरकारी आय-्यय 


( वावीशा िए॥्ा०6 ) 


सरकार की श्ारथिक शावश्यकतायें--भारत सरकार श्रीर भारतीय 
प्रश-मट्धिस सरकार की टैज़्त सम्बन्धी नीति का इत्तिदा8--१६१६ का 
शासन-मुपार शौर सरकारी श्ाय-व्यय-मेस्टन श्रवार्ट--ठंघ-शासन श्रौर 
दाधिंक मंगठन --भारतोय संघ शासन-विधान श्ौर श्रा्िक प्रवन्ध--श्रार्थिक 
बटयारा--वप सरकार और देशी रियाछतों का श्रार्थिक सम्बन्ध-गव्नर- 
जनरल तथा गनरों के दारपिंद श्रधिकार--प्रतजा के घन का श्रपच्यय-- 
भारत सरहार फे ग्रापिक कर्तव्य । पृ४ ३६३--१७५ 


हधध्याय २०२ 
पुठीस ऑर जेछू 


पुरीम को दपवोहिता-ध्रगरक्ती सह से पदले-भाग्तीय पुलौस का 
विश - मतसान पुरीम संगब्य-पुलोंत को कुछ बेजा हस्कतें-जेल का 


एटलिदशिंड विवाश-यत मान संगठन पेजों का सूधार । प्रव्ठ ३०६ -- ३८६ 


आधुनिक भारतीय शासन 


अध्याय ९ 
शासन का विकास 


भारतवर्ष का ज्षेत्ररल १८०८६७६ वर्ग मील है जिसमें वृटिश भारत 
का क्ेश्रफल १०६६१७१ वर्ग मील और भारतीय 

भोगोलिक  रियासतों का ७१२४०८ वर्ग मील है। बृटिश भारत में 
स्थिति. रृध्पु८२७००० व्यक्ति तथा भारतीय रियात्तों में 
६२६७३००० व्यक्ति रह्दते है| उत्तर से दक्खिन तक 

इस देश की लंबाई २००० मील शोर चौड़ाई २५०० मोल हे | भारत- 
वर्ष स्वयं एक संसार दे | सारे संसार का भ्रमण करने पर भी इस देश में 
कुछ नवीनता दिखलाई पड़ेगी। समूचे देश की जनसंजझ्या लगभग ४० 
करोड़ के है । पिछले दस वर्षो में यहाँकी आ्राबादी १५ फ्री सदी बढ़ 
गई दै। चीन के सिवाय यह देह संसार में सबसे बड़ा ६। रूस को 
छोड़कर यह सारे योरुप के वरावर है। बृटेन के वराबर बराबर इसके 
शप ठुकड़े किए जा सकते हूँ । समुद्र के किनारों की लंबाई ४००० 
मील के लगभग है । इतना लंब्रा किनारा बहुत कम देशों को 


नसीब होगा । इन्हीं किनारों पर कराची, बम्बई, मद्गास और कलकत्ता ऐसे 
बन्द्रगाह है | 


बृठिश-साम्नाज्य में दूसरे दर्ज का शहर कलकत्ता इसी देश में मौजूद 
हैं । इसकी जनसंख्या २१२०००० है । संसार, की सबसे पविन्न नदी 
गंगा इसी देश में बहती है। इसकी प्रशंसा वेदों के श्रतिरिक्त यूनान 


रे 


के सबसे बढ़े दार्शनिक सुकरात ने भी की ह। जिए बौद्ध धरम को 


् 


( झर ) 
इपघ्याप २० 
सरकारी आयवचू्यय 


( कातवीशा िता४्7९४ ) 


यकतायें--भारत सरकार श्रीर भारतीय 
दा यमृटिश गरफार की टस्स सम्बन्धी नीति का इत्तिहा8--१६१६ का 
शामन-ुघार योर सखारी द्राय-ब्यवय-मेस्टन श्रयार्ट--6ंघ-शासन श्रौर 
लापिंश सदन +मागीद हंस शामन-विधान श्रौर ध्राथिक प्रचन्ध--श्रार्थि 
बटपरा-+पपर सरशार छोर देशी रियाछतों का श्राधिक सम्बन्ध-- गबनर 
हतरत ता गनरों हे हधिइ धधिकार--पता के घन का प्रपव्यय-- 
गापत हरदार | आाधिर छत पृर्र ३६३-- ३७५ 


गदार को शझार्थिक 


क्र 
श्र 
र्ट 


2 


ट्रापष्याय २२ 


ता डी हु] 
पृछांस आर जक् 
पुजीर है पद! चंगरकी गए से पदले--भारतीय पुलोस का 
!77क ये दाने हर ता गंदिदन +--दुलआाश के [दर पु शा एरक्त--पान का 


१8 ल्ज्च्ज नर ०4४ 8८८ ग] घ ढ कर 
हलक विषम +पर्मान साादस-- हों हा सुधार । पृ. ३०६ -- १८६ 


आधुनिक भारतीय शासन 


अध्याय १ 
शासन का विकास 


भारतवष का ज्लेत्रपत्त १८६०८६६७४६ वर्ग मील है जिसमें बृटिश भारत 
का ज्षेत्रकल १०६६१७१ वर्ग मीज श्र भारतीय 
भौगीलिक _ रियासतों का ७१५५०८ वर्ग मौल है। बूटिश भारत में 
स्थिति रध्यू८पघर२७००० व्यक्ति तथा भारतांय रियात्तों में 
६२६७३००० व्यक्ति र्दते हैँ। उत्तर से दक्खिन तक 
इस देश की लंबाई २००० मील और चौड़ाई २५०० मील है | भारत- 
वर्ष स्वयं एक संसार है | तारे संतार का भ्रमण करने पर भी इस देश में 
कुछ नवीनता दिखलाई पड़ेगी। समूचे देश की जनसंख्या लगभग ४० 
करोड़ के है| पिछले दस वर्षो में यहाँकी श्रावादी १५ फ्री सदी बढ़ 
गई दै। चीन के सिवाय यह देह संसार में सबसे बड़ा हैं। रूस को 
छोड़कर यह सारे योरुप के बराबर है। बृटेेन के बराबर बराबर इसके 
१५, टुकड़े किए. जा सकते दें । समुद्र के किनारों की लंबाई ४००० 
मील के लगभग है । इतना लंबा किनारा बहुत कम देशों को 
नसीब होगा । इन्हीं किनार्ी पर करोंची, बम्बई, मद्रास ओर कलकत्ता ऐसे 
न्दरगाह है | 
बृटिश-सुाम्राज्य में दूसरे दर्जे का शहर कलकत्ता इसी देश में मौजूद 
है । इसकी जनसंख्या २१२०००० है | संसार की सबसे पविन्न नदी 
गंगा इसी देश में बहती है। इसकी प्रशंसा वेदों के श्रतिरिक्त यूनान 
के सबसे बड़े दार्शनिक सुकरात ने भी की है। जिस बौद्ध धर्म को 


कप 


श्‌ खाधुनिक भारतीय शाध्न 


दाम भी संसार रा इााठयाँ भाग मान रहा है, उसका जन्‍्मदातां 
म्गगान सुद्ध इसी देश में वैदा शुए ये। रूप्ण ऐसे मदापुरुष ने, मिसका 
दमन शासखर संसार को सभी मसायाशं में खनुवादित हो चुका है, इसी देश 
हु ०३०-००७ हैं ?हकक 


में उब्म >7ः था | राग माँ संसार का सबसे मद्दान, व्यक्ति महात्मा गाँधी 
नतग इगों /॥ इस उद्यस्णथों में स्पष्ट है कि हस देश में कोई ऐसी 


खाक की 5 । 


मिपता है जो मगदान व्यक्तियों को उस्पन्न करती रहती है। समय के 
प्रशाह में यह देश शत सिछड्रा हुआ दिखाई पढ़ता हे, परन्तु इसका 


>. ॑+ 
तक 
] 
48% 
्ल्न्क 
धर] 


वहाम सोने # दधदरों में त्रभी तक हमारे सामने मौजूद दे। 
विदद्धियों से भी मुझ बंद में शसफ्री प्रशंशा की है। फ्रान्सोठी यात्री 

है डिखग है, पद दिलोरशाम एक ऐसा श्रपाद बडठ़दादोे भिममें 
ऋुम[र है? दधिशश मोना श्रौर चाँदी चारेंझोर से श्रनेक रास्तों से 
हा झावर एमा होते है, और सिसमे याहर निकलने का उसे एक भी 
सर्प गरी मिटता [७ सग्मय ४ एमें गिर थे ट्विन देराने को मिलें | 


भय हक दृष्टि रे दिदोलान थी स्थिति संतार के सेमी देशों से 


दब है। जादाने की हगद यहाँ बार बार गयाल शोर ज्यार माद 
पु ली 

अ दी चा।। झुप हा के शरद ग्दाँ याद रागिलान नहीं है। इस देश 

4 प्रा हि गगाटए हे दिए थी गरद ऐ किए पर गए 


श्मन का एक 
5 वा महों। पर मरणा। उत्तर भे २६ पट कसा द्विम 
में! दमा बम महीं हर साउता। उत्तर भे २३००२ पीट ऊंसा त्मालय 


7 मद वेग उसे हयान पर यगा हश्मा है 


2 
पक शक हि हक «० 
कही गी जा बे ॥ हक वाह आजा ?ें | यही सारण है कि एड सम्रय 
है जका म४े धर ३ हक: ब; # ४7 मु ५ 
६६ दशा कह «थे $ ह। परर्ढा था | गझढी का बना हद 
श्ि हि ; मै है ५ हट हें 
है का 2 के ट्ल्ध्र्र हनी पद्रॉगलज ड़ # दि्रि रह [३ 
पुर 2 ये का धाफाएएे आागुएी गीमर दा दिखती थीं । मसद्हों 
हे फल खिड हन्र+ न 4, गे 
इट व ए५ दंग + एड पहल हक फुध हऋुझ है । नदियों के आर 
के >ट्ठ 
न ब्ड बढ ड़ क' कै 
बडा + 00३ मे धादएाफा पटटद ।हच्थ झाह दे! हे गदिधां ॥ठ 
८ 
है 5 08 24 ४5 के हे पै5 ० ००7०२ 5 30 07: व रू 
४ कर 0 355 4६ हर 595 गंदी |2₹ डे । | कद यहा 
हक ०: पा ज बन हस्त जा क ््ड सु 
हक 875 बुर शीत गम दिए ाए थे बाद हे दिलने हा 
ल्‍ 
हे कक पे ४ २ कु. "हो कक हु जज “५ ग््च 
० 8 पक. लक: यु इक 7 के हक लक, 32 2व 6 ५ 0 ला ६ आई। 
है ५ < 
है ४ अधि 43.% औुत इश्क रू ।। नर ही कक 
3 ७७ हे ४ डे 27 हुंद गटर) चद। पद 
हा 


कद 
|] 
कलर 
स्व 
न 


शासन का विकास ३ 
होता है। ६० फीसदी लाह संसार को यही देता है| इस देश को 
कच्चे माल का एक बहुत बढ़ा कारख़ाना कष्ठा जाय तो श्रनुचित 
न होगा । 

'सारा देश यूबों और रियासततों में वेंटा हुआ है।। प्रत्येक हिस्सा अपनी 
अपनी विशेपतायें रखता है । जिस प्रकार योझप का एक निवासी अपने 
ही मद्दाद्वीप में दूसरे देशवाह्तियों की बोली नहीं समझता, उसी तरह 
हिन्दोस्तान के एक हिस्से का रहने वाला दूसरे प्रान्त की बोली नहीं 
जानता । समूचे देश में २२७ भाषाएँ बोली जाती ई । इस देश की 
वदनसीयी यह है कि सब से उपजाऊ द्वोते हुए भी यह सब से गरीब 
है। अमेरिका, रूस और हिन्दोस्तान--ये तीनों संसार के सबसे धनी 
देशों में गिनि जा सकते हैं । हिन्दी इस देश की मातृ मापा ई। चीनी 
भाषा को छोड़कर इसके बोलने वाले संसार में सब से अ्रधिक हैं। सारे 
भारतवर्ष में १५०० संस्यायें हिन्दी प्रचार का कार्य कर रही हैँ । लगभग 
२३ करोड़ श्रादमी हिन्दी बोलते हैँ। इस देश की जलवायु न अधिक 
ठंढी है श्रीर न गर्म । मध्यम दर्जे की गर्मों श्रीर सदों दोनों ही पड़ती 
हैं| गाल में चार चार मद्दीने के तीन मौसम होते है। ये ऋमशः एक 
'* दूसरे के वाद आते रहते दे ।मौसमों का इतना मुन्दर क्रम किसी और 
देश में नहीं पाया जाता | 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि इस देश की भौगोलिक परिस्थिति 
सवंया अनुकूल है। उन्नति के सभी साधन प्रकृति ने इसे दे रक्खा है। 
नदी, पहाड़, कील, समुद्र और जंगल, इनसे न केवल यहीं के निवासी, 
बल्कि संसार के बहुत से लोग लाभ उठाते हैं। इस देश की श्रज्छी से 
अच्छी लकड़ी विदेशों में मेज दी जाती दे | शारीरिक और मानसिक 
दोनों इृष्टियों से इस देश की जलवायु व्यक्ति के लिए, सर्वथा अनुकूल 
है। यहाँ का वातावरण धार्मिक विचारों से श्रोत-प्रोत है | यहाँ के 
निवासियों का जीवन सरल ओर उनके विचार उच्च द्ोते हैं। अधिकतर 
व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं | इन्हीं के अनुकूल इस देश का सामा- 
जिक संगठन भी बनाया गया था, जो किसी न किसी रूप में आज भी 
दिखाई पड़ता है | श्राम-पंचायतें इस देश की सब से पुरानी संस्थायें हैं । 
अंगरेज्ली राज के पहले केन्द्रीय शासन कभी भी स्थानीय संगठनों में शाधा 
नहीं डालता था । पंचायतें स्वतंत्र रूप से राज्य करती थीं। सभी क्षेत्रों 
में स्वतंत्रता की भावना दिखाई पड़ती थी | भौगोलिक स्थिति मे यहाँ के 
राष्ट्रीय जीवन को एक विशेष ढाँचे में ढाल दिया था | 
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में ईस्ट-इंडिया कम्पनी तोड़ दी गई | इंगलीड की पार्लियामेंट ने भारतीय 
शासन का भार श्रपने हाथों में ले लिया | तब से झभ तक यही पार्लियामेंट 
इस देश का शासन कर रही है। भारत की राजध्षत्ता इसी के द्वाथ में 
दी गई है| 


अमेरिका की शासन-पद्धति की तरद भारतवप का शासन-विधान एक 
हे या दो दिन में नहीं बनाया गया है। कहा जाता है 
ऐतिहासिक कि श्रमेरिका की शासन-पद्धति के २० मिनट में केई 
विभाग भी पढ़ सकता है। १४६८३ ६०७ में वहाँ की शासन-पद्धति 
का निर्माण क्रिया गया था। मारतवप की शासन- 
पद्धति इतनी सूचम नहीं है | इसे समझने के लिए काफ़ी समय और सामग्री 
की आवश्यकता है | इसका विकास क्रमशः हुआ है। हिन्द्र श्रौर मुसल- 
मानी ज़माने में जो शाय्न-पद्धुति यहाँ थी उसका वर्णन करना हमारी 
इस पुस्तक के बाहर की चीज़ है| हमें फेपल यद्दी देखना ई फि अरंगरेज़ी 
राज में जे शासन-पद्धति बनी उसका विकास कैसे हुश्रा। किस समय 
यह शासन-पद्धति बनी, कब कब इसमें परिवर्तन किए गए. और वर्तमान 
शासन-पद्धति किन सीढ़ियों से होकर श्राज स्थापित की गई है। साथ दी 
हम यद्द भी देखेंगे कि नये शातन-विघान का स्परूप कैपता है। इसमें कोन 
कौन सी चुटियाँ हैं । 


भारतीय शासन पद्धति के विक्राप्त का वर्णन करते हुए १६०६ ई० में 
३ दिध्म्बर के ब्रिटिश सम्राट की श्रोर से एक विवरण प्रकाशित किया गया 
था, जिसका आशय निम्नलिखित है :-- 


४१७७१ और १७८४ ६० में जो क़ानून पास किए गये थे, उनका 
आशय हिन्दोस्तान में ईघ्ट इंडिया कम्पनी की मातहती में एक सुव्यवस्थित 
शासन पद्धति की स्थापना करना था। श्प३३ ई० के कानून ने भारत 
वासियों के लिए नोकरी ञ्रादि का दरवाज़ा खोल दिया। १८५४८ के 
क़ानून ने भारतवर्ष का शासन-प्रबन्ध कम्पनी के दाथ से सम्राट के हाथ 
में दे दिया । उत्ती समय जनता को बहुत से श्रधिकार, जो अभी तक 
मौजूद हैं, दिए गये थे | १८६१ ई० के क़ानून ने प्रतिनिधित्व शासन 
की नीव डाली | १६०६ ई० के क़ानून के श्रनुसार भारतीयों के अधिकार 
की शोर भी बृद्धि हुई ।” १६१६ के क़ानून ने भारतीय प्रतिनिधियों के 
शासन में बहुत बड़ा हिस्ता देकर यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार वे 
प्रान्वीय स्वराज से बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। १६३५ 
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ई० के शासन-विधान ने भारतवारसियों के प्रान्तीय स्वतंत्रता की पूरी बाग- 
डोर सौंप दिया है। 
श्रध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय शासन के विकास के हम 
तीन भाँगों में बाँट सकते हैं। पहले काल में कम्पनी केवल व्यापारिक 
संस्था थी। धौरे धीरे बद एक बहुत बड़े राज्य का मालिक बन 
बैठी। दूसरे काल में पार्लियामेंट ने शासन प्रबन्ध का भार अपने 
हाथ में ले लिया और एक दृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की | तीसरे 
काल में भारतवासियों के शासन-प्रबन्ध में थोड़ा बहुत अधिकार दिया 
गया | यही अधिकार आज़ प्रान्तीय स्वराज के नाम से सूचित किया 
जाता है। 
प्रथम काल ( १७९७ -श्दश्द ) 
ऊपर कद्दा गया दे कि ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की स्थापना १६०० ई० 
में हुई थी | इसका उद्देश्य भारतवर्ष से केवल व्यापार करना था। छुछ 
लोगों की यह धारणा है कि शआ्आरम्म में ही अ्रगरेज़ों का उद्देश्य एक राज्य 
की स्थापना फरना था, लेकिन यह बात सरासर गलत है। इंगलेंड 
श्रोर हिन्दोस्तान के इतिहास के देखते हुए, इस कथन के काई भी 
स्वीकार नहीं कर सकता । द्वक्षिणी हिन्दोस्तान में कम्पनी ने अपना व्यापार 
आरम्भ किया। मुगल साम्राज्य धीरे घीरे कमज़ोर हो रहा था। प्रान्तों के 
हाकिम मनमानी करने लगे थे ) कम्पनी ने शासन की कमज़ोरी से काफी 
लाभ उठाया | उसके नोकर राजनीतिक मामलों में हाथ डालने लगे। 
धीरे घीरे उनकी तिजारत भी बढ़ती गई | इसलिए, कम्पनी का दबदबा 
दक्षिणी हिन्दोस्तान में बढ़ने लगा।उघर १७६५ ई० में बंगाल की 
दीवानी ले लेने से कम्पनी को काफ़ी मुनाफ़ा होने लगा। उसे अपनी 
तिजारत में उतना फ़ायदा नहीं दिखलाई देता था जितना बंगाल की 
लगान-वसूली में | प्रजा से मनमाना घन वयूल करने में कम्पनी ने केाई 
कसर वाक़ी न रक्‍खी । अश्रव॒ उसे इस बात का चरक्रा लगा कि इसी तरह 
ओर भी सूर्वों में अधिकार प्राप्त किए जाएँ| नतीजा यह हुआ कि 
दक्खिनी हिन्दोस्तान में वर्षों तक तिजारत का बद्दाना लेकर लड़ाइयॉँ 
चलती रहीं । 
राज्य की स्थापना तो कम्पनी ने कर दिया लेकिन उसके पास शासन 
प्रबन्ध की सामग्री काफ़ी नहीं थी। बंगाल के गवर्नर 
2७७३ ६० का ने ११ नवम्बर १७७३ ४० के एक पत्र में यह लिखा 
चासुंर एक्ट कि जो कुछ भी जगह कम्पनी के अधिकार में आ 


हि 
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गई है उसके प्रबन्ध का केाई माकूल इन्तज़ाम नहीं है ।” उसने यहद्द 
भी प्रगठ किया कि जल्‍दी से जल्दी एक ऐसो मशीन बनानी चाहिए 
जिससे शासन का कार्य चलाया जाय | इंगलेंड की पालियामेंट ने १७७३ 
ई० में रेग्यूलेटिंट ऐक्ट ( रिएट्रपडॉणिटट एल ) पास करके हिन्दोस्तान 
में एक गवरनर जनरल झ्लौर उसकी फोन्छिल के लिए विधान बनमाया। 
कलकत्ते में फ़ोट विलियम के स्थान पर एक न्यायालय भी इसी ऐक्ट के 
अनुसार स्थापित किया गया। मद्रास और बम्बई के गवनर श्रपना सब 
काम गवनेर-जनरल की सलाह से करने लगे। पालियामेंठ को इस बात 
का अधिकार दिया गया कि वह कम्पनों के मामलों में हाथ डाल सके। 
गवर्नर जनरल के सलाद देने के लिए. ४ सदस्यों को एक सभा बनाई 
गई । इसका उद्देश्य यद्ध था कि जो कुछ राज्य कम्पनी के हाथ में श्रा 
गया द उसे श्रच्छी तरद् चलाया नाय।साथ ही श्र भी नई नई 
जगह शामिल की जायें। 
१०८४ ई० में पिट इंडिया ब्रिल पास क्रिया गया। श्रथ्य तक कीट 
श्राफ़ डाइरेक्ट्स कम्पनी के कार्मो की देख रेस करते 
पिटूस इन्डिया थे, लेकिन इस ऐक्ट के श्रनुतार एक नये संगठन का 
ब्रिल रैछडडे.. जन्म हुश्रा जिसका नाम बोंड श्राप ऋन्‍्द्रोल रक्ष्खा 
गया। श्रत्र से कम्पनी की कार्रवाहयों की देख रेख 
बोर्ड श्राफ़ फन्‍्द्रोल श्रीर कोट श्राफ़ डाइरेक्टर्स दोनों करने लगे । यह 
भी कद्दा जा सकता हैँ कि एक प्रकार से कम्पनी के लिए दोहरा शासन 
स्थापित किया गया। यह दोहरा प्रत्रन्ध १८५८ ६० तक चलता रहा। 
वैसे तो यह कहा गया कि १७८४ के क़ानून का उद्देश्य हिन्दोस्तान में 
अच्छे शासन की नीच डालना है, परन्तु इसका उद्देश्य दिन्दोस्तान में 
अंगरेज्ञी राज को ओर दृढ़ करना था। कोट शआफ़ डाइरेक्टर्स में थोड़े से 
सदस्यों की एक गुप्त सभा थी | द्विन्दोस्तान के गहरे मामलों पर यही सभा 
विचार करती थी | शासन-प्रवन्ध का भार आने से कम्पनी की ज़िमेदारी 
हिन्दोस्तान में बढ़ती जा रह्दी थी। गुप्त-सभा के काम बड़ी ज़िम्मेदारी 
के थे श्रोर वे क्रमश: बढ़ रहे थे। बोड श्राफ़ कन्ट्रोल को यह श्रधिकार 
दिया गया कि वह हिन्दोस्तान के राजनीतिक मामलों में गहराई फे 
साथ विचार करे और अपनी राय गुप्त सभा को दे | कम्पनी के अधिकारी 
' हिन्दोस्तान में किसी तरह की लड़ाई या सुलह तब तक नहीं कर सकते थे, 
जत्र तक वे बोर्ड श्राफ़ कम्ट्रोल से इसकी आज्षा प्राप्त न कर लें | इस सभा में 
६ सदस्य थे। सम्राद ने इन्हें इसलिए नियुक्त किया था कि वे हिन्दोत्तान 


बक्षाा 
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ई के शासन-विधान ने भारतवासियों के प्रान्तीय खतंत्रता की पूरी बाग- 
डोर सौंप दिया है । 
श्रध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय शासन के विकास के हम 
तीन साँगों में बाँट सकते हैं। पहले काल में कम्पनी केवल व्यापारिक 
संस्था थी। घीरे धीरे बद एक बहुत बड़े राज्य का मालिक बन 
बैठी | दसरे काल में पालियामेंट ने शासन प्रबन्ध का भार अपने 
हाथ में ले लिया और एक दृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की । तीसरे 
काल में भारतवासियों के शासन ग्रबन्ध में थोड़ा बहुत अधिकार दिया 
गया | यही श्रधिकार आज प्रान्तीय स्वराज के नाम से सूचित किया 
जाता है | 
प्रथम काल ( १७४७ -१्८श८ ) 
ऊपर कहा गया है कि ईस्ट-इंडिया-क्रम्पगी की स्थापना १६०० ई० 
में हुई थी | इसका उद्देश्य भारतवर्ष से केवल व्यापार करना था। कुछ 
लोगों की यह घारणा है कि आरम्भ में ही अँगरेज़ों का उद्देश्य एक राज्य 
की स्थापना करना था, लेकिन यह बात सरासर गलत दै। इंगलेंड 
श्रौर हिन्दोस्तान के इतिहास के देखते हुए, इस कथन के कोई भी 
स्वीकार नहीं कर सकता । दद्षिणी हिन्दोस्तान में कम्पनी ने अपना व्यापार 
आरम्म किया। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो रद्या था। प्रान्तों के 
हाकिम मनमानी करने लगे थे। कम्पनी से शासन की कमज़ोरी से काफी 
लाभ उठाया | उसके नोकर राजनीतिक मामलों में हाथ डालने लगे। 
भीरे घीरे उनकी तिजारत भी बढ़ती गई। इसलिए कम्पनी का दबदबा 
टउछ्तिणी हिन्दोस्तान में बढ़ने लगा।डघर १७६४ ६० में बंगाल की 
दीवानी ले लेने से कम्पनी को काफ़ी मुनाफ़ा होने लगा। उसे अपनी 
तिजारत में उतना फ़ायदा नहीं दिखलाई देता था जितना बंगाल की 
लगान-बसयूली में | प्रजा से मममाना धन वसूल करने में कम्पनी ने केाई 
कसर बाक़ी न रक्ख़ी | श्रव उसे इस बात का चस्क्रा लगा कि इसी तरह 
ओर भी उूबों में अधिकार प्राप्त किए जाएँ। नतीजा यह हुआ कि 
दक्विनों हिन्दोस्तान में वर्षों तक तिज्ञारत का बहाना लेकर लड़ाइयों 
चलती रदीं | 
राज्य की स्थापना तो कम्पनी ने कर दिया लेकिन उसके पास शासन 
प्रबन्ध की सामग्री काफ़ी नहीं थी। बंगाल के गवर्नर 
२७७३ ई$० का ने ११ नवम्बर १७७३ ई० के एक पत्र में यह लिखा 
सासंर पएफ्ट कि जो कुछ भी जगह कंम्मनी के अधिकार में आ 
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गई है उसके प्रबन्ध का काई माकूल इन्तज्ाम नहीं हे |! उसने यह 
भी प्रगठ किया कि जल्‍दी से जल्दी एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए 
जिकसे शासन का कार्य चलाया जाय | इंगलैंड की पालियामेंट ने १७७३ 
ई० में रेग्यूलेटिंट ऐक्ट ( गिएट्रोग्राशिट 3ल ) पाय करके दिन्दोस्तान 
में एक गवर्नर जनरल श्रीर उसकी फोन्सिल के लिए विधान बनाया । 
कलकत्ते में फ़ोट विलियम के स्थान पर एक न्यायालय भी इसी ऐक्ट के 
अनुतार स्थापित किया गया। मद्रास श्रौर बम्बई के गवर्नर अपना सब 
काम गव्नर-जनरल की सलाद से करने लगे। पालियामेंट को इस बात 
का अधिकार दिया गया कि वह क्रम्पनी के मामलों में हाथ डाल सके । 
गवर्नर जनरल के सलाद देने के लिए. ४ सदस्यों की एक सभा बनाई 
गई । इसका उद्देश्य यद्द था किलो कुछ राज्य कम्पनी के हाथ में श्रा 
गया द उसे श्रच्छी तरद चलाया नाव। साथ ही ओर भी नई नई 
जगई शामिल की जायें। 
१७८४ ई० में विठ इंडिया बिल पास फिया गया। श्त्र तक कोर्ट 
श्राफ़ डाइरेक्ट्स कम्पनी के कार्मों की देख रेस करते 
पिट्स इन्डिया थे, लेकिन इस ऐक्ट के श्रनुसार एक नये संगठन का 
परिल १८ जन्म हुश्रा जिसका नाम बोर्ड आफ कन्ट्रोल रक््खा 
गया। श्रव से कम्पनी की कारबाइयों की देख रेख 
बोड श्राफ़ कन्ट्रोल श्लोर कोट श्राफ़ डाशरेक्टर्स दोनों करने लगे | यह 
भी कद्दा जा सकता है कि एक प्रकार से कम्नों क्रे लिए दोदरा शासन 
स्थापित किया गया। वह दोहरा प्रबन्ध (८८ ई० तक चलता रहा। 
वैसे तो यह कहा गया कि १७८४ के क़ानून का उद्देश्य दिन्दोस्तान में 
अच्छे शान की नीच डालना है, परन्ठ इसका उद्देश्य हिन्दोस्तान में 
अंगरेज़ी राज को और दृढ़ करना था। कोद श्राफ़ डाइरेक्टर्स में थोड़े से 
सदस्यों की एक गुप्त सभा थी | हिन्दोस्तान के गहरे मामलों पर यही सभा 


ेृ विचार करती थी | शायन-प्रबन्ध का भार आने से कम्पनी की ज़िम्मेदारी 


ट्विन्दोस्तान म॑ बढ़ती जा रद्दी थी | गुप्त-सभा के काम बड़ी ज़िम्मेदारी 
के थ और वे क्रमशः बढ़ रहे थे। वोड श्राफ़ कन्द्रोल को यह श्रधिकार 
दिया गया कि वह दइिन्दोस्तान के राजनीतिक मामलों में गहराई के 
साथ विचार करे श्रीर अपनी राय गुप्त समा को दे। कम्पनी के अश्रधिकारी 
ईिन्दोस्तान में किसी तरह की लड़ाई या सुलह तब तक नहीं कर सकते थे, 
जब तक वे बोर्ड श्राफ़ कन्द्रोल से इसकी आज्ञा प्राप्त न कर लें | इस सभा में 
६ सदस्य थे। सम्राद ने इन्हें इमलिए नियुक्त किया था फि वे हिन्दोत्तान 
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के सारे मामलों की जानकारी रक्‍्खें और उन पर अपनी उचित राय दें। 
यह पहला ऐक्ट था जिसने पार्लियामेंट को हिन्दोस्तान के राजनीतिक 
मामलों में दवथ ठालने का अवसर दिया। यदि बो्ड आफ़ कन्ट्रोल और 
को्ट' आफ़ डाइरेक्टर्स में कोई मतभेद उत्तन्न हो जाता तो सम्राट इसका 
फैसला करता था । इस ऐक्ट के अनुसार सम्राट को यह अधिकार दिया 
गया कि वह गवर्नर जनरल को जब्न चाहे दिन्दोस्तान से वापस बुला ले । 
गवर्नर-जनरल और उसकी सभा को बहुत से अधिकार प्रदान किए, गये | 
१७६३ ६० में एक नया क़ानून पास किया गया। ईद्ट-इंडिया- 
कम्यनी को ही पूर्वीय देशों में व्यापार करते का अधिकार 
१८१३ का था । इस ऐक्ट में यह अधिकार कम्पनी को २० साल 
चार ऐक्ट के लिए. और दे दिया गया। गवर्नर-जनरल के अधि- 
कारों में और बृद्धि की गई। वह अपनी कोन्सिल के 
फैसले को रद्द कर सकता था ।सूबों के गवर्नर बिना उसको आज्ञा के 
कोई लड़ाई था सन्धि नहीं कर सकते थे | १६८०० ई० तक गवरनर-जनरल 
ओऔर उसकी कोन्घिल जो कुछ नियम बनाते थे, अन्य प्रान्त के गवर्नरों 
को उनका पालन करना पड़ता था | उन्हें कोई क़ानून बनाने का श्रधिकार 
न था| १८०७ ई» में मद्रास प्रान्त के गवर्नर को यह अधिकार दिया 
गया कि वह शासन को चलाने के लिए. एक छोटी सी कौन्सिल द्वारा 
कानून वना सकता है | इसी तरह का अधिकार बम्बई के गवर्नर को 
$८०७ में दिया गया। १८१४ ई० में एक दूसरा नियम पालियामेंट 
ने पास किया जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारतवर्ष में 
म्पनी जो कुछ राज्य स्थापित कर रही है उसकी राज-सत्ता सम्राट के 
द्वाय में रहेगी | सारी अंगरज़-जाति को यह श्राशा दी गई कि जो चाहे 
दिन्दोस्‍स्तान से व्यापार कर सकता है। लेकिन चाय की तिजारत दिन्दो- 
स्तान में कम्पनी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था । कम्पनी 
को छोड़कर चीन ने तिजारत करने की आाज्ञ। किसी को नथी | इसी 
कानून के अनुसार पहले पहल दिन्दोस्तान में बड़े पादरी का एक स्थान 
बनाया गया । पालियामेंट ने बह निश्चित किया कि कम्पनी अपनी श्रामदनों 
में मे एक लाख रुपया प्रतिवष शिक्षा के लिए, ग्र्च करे | 
श्दइ३ ई० में ईस्ट इन्डिया कम्पनी को फिर बीस वर्ष के लिये 
अधिकार पत्र दिये गए | कम्पनी से चीन के साथ 
; का च्यापार की चवीती छीन ली गई | श्रत्र चीन के साथ 
र॒ एक्ट व्यापार करने की श्राज्ञा सभी इंगलेएंड निवासियों को 
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दे दी. गई | टी० बी० मेकाले लिखता है, “कम्पनी से इस बपीती 
को तोड़ कर यह आवश्यक्र कर दिया गया है कि उसके संगठन में 
परिवर्तन किया जाय |” इस ऐक्ट में यह भी निश्चित किया गया कि श्रव से 
कम्पनी केवल एक ठेकेदार संस्था की तरह रऐेगी। लाड मार्ले का कहना 
है कि, “१७८४ और १८५८ ६० के बीच में जितने भी ऐक्ट पास किए 
गये उनमें श्यर३ ई० का नियम भारतीय सरकार के लिए सब से 
महत्वपूर्ण है।” इसके श्रनुसार मुख्य ६ बातें निश्चित की गई" :-- 

(१) चीन के साय व्यापार करने का अधिकार सभी श्रेंगरेजों को एक 

समान मिल गया । 


(२) कम्पनी जितनी भी भूमि हिन्दोल्तान में श्रपने श्रघिकार में रमखेगी 
उत्त पर एक मात्र भ्रधिकार वृट्टेन के सम्राद्‌ तथा उनकी श्रौलाद 
का होगा | 

(३) बम्बई श्रीर मद्रास के गवर्नरों से कान बनाने का श्रधिकार 
छीन लिया गया | केवल गवर्नर-जनरल झऔर उसकी फकॉसिल 
को यह अ्रधिकार दिया गया कि वह सारे इिन्दोस्तान के लिये 
कानून बनाए | 

(४) गवनर-जनरल की कौंमिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया । 
तीन के बदले भव उसमें चार सद॒ध्य हो गये। नये सदस्य का 
कार्य यद था कि वद् गवनर जनरल को कानून बनाने में मदद 
दे। इसका नाम कानूनी मेम्बर ( [,0४ 3७9०७ ) था। लाई 
मेकाले पहिला कानूनी मेम्बर बनाया गया । 


(५ ) भारतीय कानूनों में संशोधन करने के लिये ला मेकाले की 
अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया । 

(६ ) हिन्दोस्‍्तानियों को यह श्राश्वासन दिया गया कि ईस्ट-इन्डिया 
कम्पनी की नौकरी के लिये रूप, रंग, धर्म, जाति इत्यादि का 
भेद-भाव नहीं किया जायगा | 


इजलेएड से कोट आरफ़ डाइरेक्ट्स और ईस्ट इन्डिया कम्पनी के 
बीच में कोई भी पत्र-व्यवह्ार त्रिना बोर्ड श्राफ़ कन्द्रोल की जानकारी के 
नहीं हो सकता था | बंगाल का गवनर-जनरल सारे हिन्दोस्तान का गवर्मर- 
जनरल बना दिया गया । एक नई प्रेसीडेन्सी क्रायम करने के लिये, जिसकी 
राजधानी आगरे में हो, एक योजना बनाई गई । परन्तु दो वर्ष बाद यह 


विचार स्थगित कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर-जनरल को, जो कि अब 
आा० भा० शा०--२ : 
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सारे हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल दो गया था, बंगाल के लिए एक 
सहायक गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मद्रास श्रौर बम्बई 
के लिए दो पादरी नियुक्त किए गए। क़ाबून बनाने का अधिकार केबल 
गवनेर- जनरल और उसकी कौन्सिल को देकर कानूनी अधिकार केन्द्रित 
कर दिया गया । केन्द्रीय शासन की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी | 


१५५३ ई० के ऐक्ट के अनुसार ईस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारी 

संस्था के बदले राज्य करने वाली शक्ति मान ली 

१८४३ का गई । इस ऐक्ट के अनुसार कोट' आफ़ डाइरेक्ट्स के 

चार्टर पेक्ट. १८ सदस्यों में से ६ सदस्यों को नियुक्त करने का 

अधिकार सम्राट को दिया गया। गवनेर-जनरल की 

कौन्तिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त कानून 

बनाने के लिए. ६ विशेष सदस्यों की नियुक्ति की गई । बंगाल में एक 

लेफ्टीनेम्ट गवर्नर नियुक्त किया गया। इज्धलेर्ड में भारतीय कानूनों पर 

विचार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया । सिविल सर्विस का दरवाज़ा 
सत्रके लिये मुफ़ावले की बुनियाद पर खोल दिया गया। 


उपरोक्त ऐक्ड को व्यतीत हुए. अभी पूरे पाँच साल भी न हुए थे 
कि हिन्दोस्तान में एक बहुत बड़ी क्रान्ति आरम्म हुई। यह १८४७ ई० 
के गदर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विप्य भें ऐतिदासिकों के भिन्न 
भिन्न मत है। कुछ का कहना हैं कि यह एक सिपाही-विद्रोह था। 
लेकिन दूसरे लोग यह साबित करते हैं कि यह हिन्दोस्तान की आज़ादी 
की पद्िली लड़ाई थी, जिसमें द्विन्दोस्तानियों ने तलवार और बन्दूक़ की 
मदद से अपने मुल्क को श्राज़ाद करने का बीड़ा उठाया था | जो कुछ 
भी ई। एिन्दोस्तानियों को दारना पड़ा । हज़ारों देश-वासियों और विदेशियों 
की जानें गई ।गृदर ने इज्ुलणड की सरकार को चीकन्ना कर दिया | 
उसे यह्द विश्वास दो गया कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी का शासन हिन्दों- 
स्‍्तानियों के लिए. उपयुक्त नहीं दे। यद्दी से भारतीय शासन का दूसरा 
युग ध्रारम्म दाता 4 | 

द्वितीय काल (१८५८--२ ६१८ 

प्पद ३० में पार्लियामेन्ट ने एक नया ऐक्ट पास किया। मुगल 
के की सितारा हमेशा के लिए डूब गया | मुगल 
सम्राट को बहिष्कृत कर दिया गया श्रीर उसकी सारी 


चादर कद शक्ति दृदेन के सम्ताद को दे दी गई । इंल्‍्ट इन्डिया 


न्दश्द का 
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कम्पनी भारतीय शासन से अलग कर दी गई | इद्जलैर्ड फी पालियामेन्ट 
ने शासन की बागडोर अपने द्वाथ में ले ली। उसने यद्द घोषणा की कि 
श्रत्॒ से दिन्दोस्तान का राज्य सम्राट के द्वायों में सुपुर्द कर दिया जाता है । 
एक भारत मन्त्री की नियुक्त की गई । बो्-शआ्राक-कम्ट्रोल और फो्- 
आफ़-डाइरेक्ट्स के सारे श्रधिकार उस्ते दे दिए गये । १५ सदस्यों फी 
कौन्सिल-आफ़-इन्डिया नामक एक सभा बनाई गई मिसका कार्य भारतीय 
शासन को चलाना और भारत मंत्री को सभी प्रक्रार से रह्ययता देना-था । 
पालियामेन्ट हिन्दोस्तान के लिए सर्वेर्र्या चने बैठी। १८७६ ई० में जब 
महारानी विक्टोरिया हिन्दोस्तान की साम्राश्ञी हुई' तो यह बात श्रोर भी 
स्पष्ट कर दी गई | 

वैसे तो पार्लियामेन्ट ने भारतीय शासन की बागडोर अपने द्वा्थों 
में ले ली, परन्तु उसे भारतीय मामलों का तजुरवा ब्रिलकुल न था। उसे 
ौिन्दोस्तान के मामलों में कोई ख़ास दिलचस्पी न थी। इद्जलैेण्ड स्वयम 
अपने घरेलू मामलों में लगा हुश्रा था । पार्लियामेन्ट के सामने श्रायर* 
लैएड और योरप “की समस्याय पढ़ी हुई थीं। ऐसी दशा में यह सम्भव 
नहीं या कि बढ ६००० मील दूर दिन्दोध्तान के शासन में दिलचस्पी 
लेती। पालियामेन्ट के सदस्य भारतीय रहन-महन से परिचित नये। 
आवागमन की सुविधा भी आजकल जैसी न थी। दिन्दोस्तान में पाश्चात्य 
रहन-सहन अपना घर बना रही थी। इन्हीं सब वातों का विचार करते 
हुए 'पालियामेन्ट ने भारत भन्‍्त्री की नियुक्ति की, और उसे यह आशा 
दी कि वह प्रति वर्ष हिन्दोस्तान के आ्राथिक तथा सामाजिक विषयों पर 
एक रिपोर्ट पालियामेन्ट के सामने पेश करे | उसे यह भी श्रादेश दिया 
गया क्रि वह हर साल हिन्दोस्तान की आय-ब्यय का पूरा ब्योरा पार्लिया- 
मेन्ट के सामने रबखे। भारत मन्त्री की सहायता के लिए जे। १५ सदस्यों 
की एक कौन्धिल बनाई गई उसमें ८ सदस्यों को सम्राद ने और बाक़ी 
को कम्पनी के डाइ्रेक्टरों ने नियुक्त किया। यह भी तय किया गया कि 
यदि कौन्चिल ( 09 (00प्राली ) में कोई जगह ख़ाली द्वो तों उसको 
भर्ती सम्राट करेगा । कोन्सिल के सदस्य तब तक नहीं हटाये जा सकते 
ये जब तक पालियामेन्ट की दोनों सभाएँ इसके लिए सम्राट के सामने 
नम्न निवेदन पेश न करतीं । सदस्यों को राजनीतिक मामलों से श्रलग रखने 
के लिए यह श्राश्ञां दी गई कि वे पालियामेन्ट में नहीं वैठ सकते। 

कौन्सिल का काम भारत मन्त्री को सलाह देना था। यदि बह 
चाहता तो कौन्पिल के फेसले को रद्द कर सकता था | केवल भारतीय 
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कर के मामले में वह कौन्सिल के फ़ैछले को नहीं बदल सकता था। 
असल यात यह थी कि कौन्सिल के सदस्यों को भारत मनी ही नियुक्त 
करता था| सम्राद्‌ केवल नाम मात्र के लिये था| इससे वे उसकी इच्छा 
के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। गुप्त बातों में भारत मन्त्री ख़ुद हिन्दोस्तान 
से पत्न-ब्यवहार करता था। इसमें कौन्सिल का छुछु सी हाथ न था। 
टदिन्दोस्तान का कर्ता-घर्ता भारत मन्त्री ही बनाया गया। १८५४८ के ऐक्ट 
के अनुसार सारे प्रवन्ध उसके द्वाथ में दे दिए गए। देश की रक्षा तथा 
श्रामदनी और ख़च की पूरी ज़िम्मेवारी उसे सोंप दी गई | 

हिन्दोस्तान के गवर्नर-जनरल को यह आशा दी गई कि वह सभी 
मामलों में भारत मंत्री की श्राज्ञात्रों का पालन करे। यह बात दोनों 
शासकों की योग्यता पर निर्भर थी। यदि गवर्नर- ननरल स्वयम्‌ इतना 
योग्य है कि भारत मन्त्री उसके ऊपर तरह-तरह का हुक्म लादना 
उचित नहीं समझता, तो वह अपने कार्य के लिए बहुत कुछ स्वतन्त्र 
है। शासन प्रचन्ध की दृष्टि से उसका स्थान भारत मंत्री से कहीं ऊँचा है। 
कानूनन गवर्नर-जनरल को भारत मन्‍्त्री कौ आझ्राश्ञा मानना आवश्यक था | 
यदि दोनों की रायों में अ्रन्तर पढ़ता तो गवर्नर-जनरल को मकुकना पड़ता 
था | इसके दो उदाहरण भारतीय इतिहास में मौजूद हैं। लार्ड मेयो 
तथा लाई नार्थश्रुक के समय में पालिंयामेन्ट नेयद्द स्पष्ट कर दिया कि 
भारतीय सरकार सभी तरहद्द घरेलू सरकार की मातहती में है। फिर भी 
इन दोनों के सम्बन्ध के बिपय में यही कद्दा गया है कि शिमला और 
पालियामेन्ट का सम्बन्ध निश्चित नहीं हे ।* 


शासन की बागठोर पालियामेन्ट के हाथ में जाने से गवर्नर-जनरल के 

पद में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई। श्रव वह 

कैन्द्रीय सरकार दिन्दोत्तान का वाइसराय कहलाने लगा। उसकी 
फी वृद्धि. ज़िम्मेवारी बड़ा दी गई। इसलिये यह ज़रूरी था कि 
(८वजी-.. उसकी कॉसिल भी कुछ बड़ी कर दी जाय। १८३३ ई० 
हाा0०॥ 6 में तीन के बइले चार सदस्य कर दिये गये थे | क़ादूनी 
0०७८७... मामले में नया सदस्य गवर्नर-जनरल को सलाद देता 
या। १झ५६ ईै० तक वह कंसिल में केवल कानून 

बनाने के लिये उपस्यित हो सकता था। १८४३ ६० में उसे कॉपठिल का 
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एक साधारण सदस्य घोषित कर दिया गया। १८६१ ६७ में पालियामेन्ट 
ने एक नया फसिल ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार एक अ्रथनतदध्य 
की नियुक्ति की गई]। श्य७४ ई० में कॉसिल में एक श्रीर सदस्य बढ़ा 
दिया गया बिसके ज़िम्मे सरकारी इमारतों की देखरेख का काम सपा 
गया | कौंसिल का प्रत्येक सदस्य किसी विभाग का प्रधान होता था। 
गवर्नर-जनरल को यह अधिकार था कि वह कोंसिल के फ़ेसले को रद 
कर सके । 

१७७३ ई६० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से दिन्दोस्तान का शासन प्रवन्ध 
केन्द्रित होने लगा था। शासन का भार घोरेधीरे केन्द्रोय सरकार के 
हाथों में श्राने लगा। प्रान्तीय सरकारों की शक्ति घटने लगी। प्रान्तों 
के गवर्नर केन्द्रीय सरकार के एजेन्ठ मात्र रह गये। शासन-प्रबन्ध में 
प्रान्तीय सरकारों को यह आज्ञा थी कि वे गवर्नर-जनरल और उसकी 
कौंसिल के हम की तामील करते रहें।| साथ ही उन्हें दर मामले की 
सूचना केन्द्रीय सरकार के देनी पड़ती थी। प्रान्त की सरकारें, केन्द्रीय 
सरकार की थआज्ञा के बिना जज नहीं ले सकती थीं। नये टैक्‍स लगाने के 
लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से शाज्ञा लेनी पढ़ती थी। भोई भी बिल 
गवर्नर की कॉसिल में तब तक पेश नहीं हो सकता था जब तक गवर्नर- 
जनरल की श्राज्ञान लेली जाती। बिल पास हो जाने पर भी श्रन्तिम 
निर्णय गवनर-जनरल का ही द्ोता था। एक राजनौतिश ने लिखा है, 
आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी सभी दृश्यों से १६०९ ६० के पहले 
केन्द्रीय सरकार की शक्ति बढ़ी ही ज़ोरदार थी |” प्रान्तों के शासक उसी 
की आशा पर चलते थे। वह किसी भी समय उनके अ्रधिकार छीन 
सकती थी | 


ेल्‍ धारा सभाओं का विकास 
शासन के द्वितीय काल में ( १८४८-१६ १८ ) घारा सभाश्रों का भी 


विकास हुआ । आरम्भ में कार्यकारिणी और घारा- 

शृ्बरे३ का सभा में कोई अन्तर न था। जब कभी कोई कानून 
चार्टर एक्ट बनाना होता तो गवनर-जनरल या प्रान्तों के गवर्नर कुछ 
विशेष व्यक्तियों मे उलाइ ले लिया करते ये | १८३३ ६० 

में पहिली बार एक क़ानूनी मेम्बर गवर्नर-जनरल की कॉसिल में भर्ती किया 
गया | यहीं से क़ानून बनाने का कार्य कार्यकारिणी से अलग समझा जाने 
लगा । १८५३ ई« में ६ मेम्बर गवनर-जनरल की कॉंसिल में और भर्ती 
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किये गये । इसका एक मात्र काम कानून वनाने में उसकी मदद करना था। 
इनमें दो बंगाल की बड़ी कचइरे ( 3098म ठिपएए/श॥० 0०७ ) के 
जम ये और वाक़ी मद्रास, वम्बई, बंगाल ओर आगरा की सरकारों द्वारा 
नियुक्त किये गये थे | यही सभा बढ़ते बढ़ते केन्द्रीय सरकार की घारा सभा 
वन गई । 
१८६१ ई० के इंडियन कोंसिल ऐक्ट के अनुसार ६ सदस्य और भर्ती 
किये गये । श्रर्थात्‌ क्वानूनी मामलों में गवर्नर-जनरल 
१८६१ का को सलाह देने के लिये सदस्यों की संख्या अब १२ कर 
घार्टर ऐक्ट दी गई। इनमें ६ सदस्य किसी सरकारी विभाग में काम 
नहीं कर सकते थे। कुछ हिन्दोस्तानियों को भी इसमें 
दिस्‍ता लेने का मौका मिला। इस ऐक्ट के अनुसार मद्रास और वम्बई 
प्रान्तों की सरकारों को क़ानून बनाने का वह अधिकार, जो १८३३ ई० में 
उनसे छीन लिया गया था, पुन; प्रदान किया गया। लेकिन ये श्रधिकार 
नाम मात्र के ये। उन्हें कानूनी मामलों में बिलकुल स्वतन्नता नहीं दी गई 
थी | गवर्नर-जनरल की श्राशा लेकर वे कोई क़ानून घारा-सभा में पेश कर 
सकते ये और फिर उसकी पृष्टि केन्द्रीय सरकार से कराते थे। लाई 
गेंकटानल्ह के शब्दों में “प्रान्तीय धारा सभाएँ कानून बनाने के लिये 
दोटी-दोटी कमेटियाँ थीं।” उन्हें यह श्रधिकार न था कि वे कार्य-क्रारिणी 
के कार्मों में हस्तत्षेप करें | 
. ८६२ ६० में फिर एक इंडियन कैसिल्स ऐक्ट पास किया गया । 
इसके अनुसार केन्द्रीय घारा सभा में सदस्यों की संख्या 
(८६२ का १२ में १६ कर दी गई। ग्ेर सरकारी सदस्यों की संख्या 
चाटर पेक्ट बढ़ा दी गई | बड़ी बढ़ी संस्याओं को इस बात का 
अवसर दिया गया कि वे श्रपनी इृच्छानुसार धारा सभाश्रों 
के लिये लोगों के नाम सरकार के सामने पेश कर ) यद्यपि सरकार उन्हें 
स्थान देने के लियेयाब्य नथी, फिर भी उन्हीं में से लोग नियुक्त किये 
जाते मे) उस समय चुनाव” की प्रमा न थी। अप्रत्यक्ष रूप से मदस्यों 
वी भरती में प्रजा यी राय ले ली जाती थी | 


१६०६ २० रे माकछमियों सुघार ने केन्द्रीय तथा प्राग्तीय थारा-समाश्रों 

में और भी परिवर्तन फकिया। संदस्यों की संडया और 

१३४८४ या मारते उनकी जिम्मेयारी पहले से श्रधिक कर दी गई | प्रान्नीय 
हिंदी सुधार. ब्ययस्थादिशा समाझ्रों में मर सरकारी सदस्यों की संस््धा 


शासन फा बिकाछ शपू 


बढ़ा दो गई । घारानसभा के सदस्यों को अधिकार दिया गया कि 
वे सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तथा बजेटठ के ऊपर वादाबिबाद 
कर सकते हैं। लाड कप्नन की नीति से भारतीय प्रजा बहुत द्वी नाराक्ष 
थी। १६०४ में बंगाल को दो हुकड़ी में बॉटने का जो प्रश्न उठाया 
गया था, उससे मन केबल बंगाल की बल्कि सारे हिन्दोस्तान की प्रजा 
असन्तु्ट थी। १६०४ में अखिल-भारतीय कॉर्ग्रेत कम्रेटी का २१ वाँ 
वार्षिकोत्सव काशी में हुआ । इसमें बंगाल के टुकड़े करने की नीति का बुरी 
तरह खंडन किया गया। १६०६ ई० में काँग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में यह 
पास किया कि सम्पूर्ण देश की श्रावाक्ष बृटिश शासन की नीति के विरुद्ध 
है |# 

श्रसन्तोप को दूर करने के लिये १६०६ ई० में बूटिश सरकार को 
भारतीय शासन में सुधार की आवश्यकता महयूत हुई । चुनाव का सिद्धान्त 
भी इसी समय स्वीकार किया गया। मुसलमानों को पथक्‌ निर्वाचन प्रदान 
किया गया। घारा-सभा के सदस्यों को यद् श्रधिकार प्राप्त हुश्रा कि वे 
सरकार के कामों की उचित टीका टिप्पणी कर सकते हैं। किन्तु श्रभी तक 
भारतीय प्रजा को शासन की वास्तविक जिम्मेवारी नहीं दो गई थी। सुधार 
का जन्मदाता लाई्ड माक्ष स्वयं इस बात की ताईद करता दे कि बृटिश 
सरकार की नियत यह कत्तई नहीं थी कि भारतीय प्रजा को शासन की 
ज़िम्मेवारी दो जाय | 

इस सुधार के अनुसार वाहइसराय की कार्यकारिणी सभा में एक 
हिन्दोध्तानी को भी स्थान दिया गया । सत्येद्धप्रसन्न सिनद्वा, जिन्हें आ्रागे चल 
कर लाड की उपाधि दी गई, पद्दिले पढ्िल इसके सदस्य बनाये गये। भ्रान्तों 
की कार्यकारिणी सभाश्रों में भी इसी प्रकार के स्थान निश्चित कर दिये गये । 
ऊपर कहा गया है कि भारतीय आजा के श्रयन्तोष को दूर करने के लिये 
इस सुधार की योजना बनाई गई थी । परन्तु इसका परिणाम सनन्‍्तोप-शनक 
नहीं हुश्रा। कार्य-कारिणी पद्दिलि की तरह कमज़ोर और विदेशी बनी 
रही | केन्द्रीय तरकार का दबदबा प्रान्तीय सरकारों पर कम ने हुआ | 





अयह देखते हुये कि देश के शासन में यहों के ज्ञागों का कोई द्वाथ नहां 
है और थे सरकार से जो प्रार्थनायें करते हें उन पर उचित रूप से ध्यान 
नहीं दिया जाता है, इृध कॉर्ेस की राय है कि बंग-विच्छेद के विरोध में 
उच्त प्रान्त में जो वहिष्कार का द्यान्दोलन च्वल्वाया गया वष्द न्याय संगत था 


और है । 


१ श्राधुनिक भारतीय शासन 


भारत-मंत्री के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय सरकारों 
को आर्थिक ज्षेत्र में योड़ा भी हक प्राप्त न हुआ । अपने ख़ब के लिये उन्हें 
केन्द्रीय सरकार का मुंह ताकना पड़ता था । 


भारत में राजनीतिक असन्तोष श्रौर सहयोग की नीति :--- 


बृटिश राज्य की जड़ घीरे-घीरे मज़बूत होती जा रही थी। शासन 
के सभी ज्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ द्वो रही थी। इसका प्रभाव 
देश की श्राम जनता पर बहुत ही घुरा पढ़ रहा था। दिन्दोस्तानियों के दिलों 
में अंग्रेज़ी राज्य के प्रति अश्नद्धा बढ़ती जा रही थी। देश में राष्ट्रीय भावना 
ऐल रही थी । शासन की एकता, अंग्रेज़ी शिक्षा, अंग्रेज़ी सादित्य और इतिहास, 
आवागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़ कर अंग्रेज़ी भाषा ने राष्ट्रीयता को 
शआ्रागे बढ़ाया | पाश्चात्य देशों को प्रजातन्त्र भावना तथा योरप और श्रमेरिका 
आदि स्वतन्त्र देशों के इतिहासों ने दिन्दोस्तानियों के दिलों में वतंमान राष्ट्रीय 
जीवन का संचार किया। आरम्भ में यह भावना एक छोटे से दायरे में 
सीमित थी, लेकिन अ्रत्र॒ उसका क्षेत्र घीरे-चौरे बढ़ने लगा | जिस कंग्रिस की 
नीच श्रेग्रेज़ी सरकार से छोटी-छोटी बातों की माँग पेश करने के लिये डाली 
गई थी वही काँग्रेस अंग्रेज़ी सरकार से टफर लेने का दावा करने लगी | 

श्रेग्रेज़ी शासन का प्रभाव हिन्दोस्‍्तानियों पर कया पड़ रहा था, इसका 
जान अ्ग्रेज़ों को पूरी तीर से नथा। ज्यों-ज्यों श्रेगेज़ी शासन दृढ़ द्ोता 
जाता या, श्रीर शासन की मशीन शान्ति उत्नन्न करती जाती थीं, त्पों-त्यों 
ए्न्दोस्तान में राष्ट्रीकता की लद्दर बढ़ती जा रही थी। देश में नई-नई 
समस्‍यायें पैदा होने लगी थीं | 

एक शोर देश में राष्ट्रीय को लद्दर पल रही थी, परन्तु दसरी ओर 
मिटिश सरकार अपनी नीति को बदलने के लिये तैयार नयी। बह नहीं 
चादती थी कि शासन में श्रघिक से अधिक हिन्दोस्तानियों का हाथ हो। 
इसलिये उसने 'सदयोग! की एक नई नीति का घाश्रय लिया | इसका तात्पयं 
यह था कि छुछ योदे से एिन्दोस्तानियों को शासन प्रबन्ध में शामिल कर 
लिया शाय | बड़ीयदी सरफारी नौकरियों में इने-गिने दिन्दोस्तानी भर्ती कर 
व (४ । गवनरों तथा गवर्नर जनरल का काय-कारियों सभाश्रों में 
दिन्देस्तानियों को संख्या झुछ श्रीर बढ़ा दी गई। समय-समय पर घारा 


ँलायों में मी दिन्दस्तानियों की संख्या बढ़ाई गई | परन्तु केवल 'सदयोगः 
दी नोनि मे दिन्दोसतानों सम ने 


जिन | नहीं हो सड़ते थे | इस नॉति को विफलता 
हट थी दोने लगी । 


शाप्तन का विकात १७८ 


इधी बीच १६१४ में योरप में एक भयंकर युद्ध आरम्त हुआ | इस बढ़ी - 
लड्टाई ने सब का ध्यान अपनी श्रोर श्राकर्षित फर लिया । 
१६१७ का ६धिन्दोस्‍्तानियों ने दिल खोल कर बृटिश सरकार की 
घे।पणा पश्र॒ मदद की। राजा-मद्दाराजाशों ने भी घन श्र जन दोनों 
से सरकार की मदद की। इिन्दोस्‍्तानी सिपादियों ने इश्नलेंड श्रौर 
फ्रांठ में जि वीरता का परिचय दिया उसकी सराहना श्रेम्रेज्ञों ने 
भी की है। वृटिश सरकार ने यह मान लिया छि ई्िन्दोध्तानियों ने ऐसे 
कठिन समय में उसकी मदद की | बृट्शि अ्रधिकारी लड़ाई के 
ज़्माने में यह एलान कर चुक्रे ये क्लि “यह लड़ाई संसार में एकता, 
स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के लिये लड़ी जा रही दे ।” इन शब्दों को 
सुन कर हिन्दोत्तानियों के दिलों में बड़ी-पड़ी श्राशाये पैदा हो रही थीं। 
मंटियू साहब ने, जो कि उस समय भारत मंत्री थे, श्रपनी सद्दानुभूति 
दिखलाने के लिये २० श्रगत्त सन्‌ १६१७ ई० को एक घोषणा की । इसका 
आशय यह था कि ट्िन्दोत्तानियों को ऋमशः रबतन्त्रता वी श्रो बढ़ने कां 
श्रवसर मिलता जायेगा। घोपणा पत्र इस प्रकार या ; 

“बृटिश सरकार की यह नीति है, भौर उससे भारत सरकार पूरी तरह 
सहमत है, कि भारतीय शाप्तन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पक 
उत्तरोत्तर बढ़े श्रौर उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, 
जिससे श्रविकाधिक प्रगति करते हुये स्वशासन-प्रणाली भारत में स्थापित 
हो श्रौर वह बृटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे । उसने यहद्द ते 
कर लिया है कि इत दिशा में, जितना शीघ्र है, ठोस रूप से कुछ क़दम 
झ्रागे बढ़ाया जाय | में इतना श्रौर कहूँगा कि इस नीति में प्रगति सीढ़ी दर 
सीढ़ी होगी | वृटिश सरकार और भारत सरकार द्वी जिनके ऊपर भारतीयों 
,के हित श्र उन्नति का भार है, इस बात के निर्णायक होंगे कि कब श्रौर 
कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिये। वे एक तो उन लोगों के सदयेग की 
देखकर ही श्आागे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें इस तरह सेवा का नया 
श्रवचर मिलेगा, श्रौर दूधरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने 
झपनी जिम्मेवारी को ठीक ठीक श्रदा किया हैं और उसे पर कितना 
विश्वास किया जा सकता है। पार्लियामेंट के सामने जो प्रस्ताव पेश 
होंगे उन पर सावजनिक रूप में वाद-विवाद करने के लिये पर्याप्र तमय 
दिया जायगा |” ; 

टन्दोत्तान के राजनीतिक इतिहास में इस घोषणा पन्न के। एक 


महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता का श्रारम्भ 
श्र[० भा# श[०--३ 


श्र श्राघुनिक भारतीय शासन 


भारत-मंत्री के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय सरकारों 
को आर्थिक च्षेत्र में योड़ा भी हक प्राप्त न हुआ। अपने ख़च के लिये उन्हें 
न्द्रीय सरकार का मद्द ताकना पड़ता था | 


भारत में राजनीतिक असन्तोप श्रौर सहयोग की नीति :--- 


बृटिश राज्य की जड़ घीरे-धौरे मज़बूत होती जा रही थी | शासन 
के सभी च्ेत्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ द्वो रही थी। इसका प्रभाव 
देश की श्राम जनता पर बहुत ही घुरा पड़ रहा था | दिन्दोस्तानियों के दिलों 
में श्रेग्रेज़ी राज्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। देश में राष्ट्रीय भावना 
पैल रद्दी थी । शासन की एकता, अग्रेज़ी शिक्षा, अंग्रेज़ी साहित्य और इतिहास, 
श्रावागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़ कर अँग्रेज़ी भाषा ने राष्ट्रीयया को 
थ्रागे बढ़ाया । पाश्चात्य देशों की धजातन्त्र भावना तथा योरप और अ्रमेरिका 
श्रादि स्व॒तन्त्र देशों के इतिद्ासों ने दिन्दोस्तानियों के दिलों में वर्तमान राष्ट्रीय 
जीवन का संचार किया। श्रारम्म में यह भावना एक छोटे से दायरे में 
सीमित थी, लेकिन श्रव उसका त्षेत्र घीरे-घीरे बढ़ने लगा | जिस कंग्रेस की 
नीय श्रेग्रेज़ी सरकार से छोटी-छोटी वातों की माँग पेश करने के लिये डाली 
गई थी वही काँग्रेस अंग्रेज़्ी सरकार से टक्कर लेने का दावा करने लगी । 
श्रग्नेत्ती शासन का प्रभाव हिन्दोघ्तानियों पर क्‍या पह रहा था, इसका 
जान श्रेग्रेज़ों को पूरी तीर से नथा। ज्यों-ज्यों अ्रेग्रेज़ी शासन दृढ़ द्ोता 
जाता या, श्रौर शासन की मशीन शान्ति उत्तन्न करती जाती थीं, त्यों-त्यों 
स्न्दोत्तान में राष्ट्रीयवा की लद्दर बढ़ती जा रद्दी थी। देश में नई-नई 
समस्‍यायें पैदा होने लगी थीं। 
एक श्रोर देश में राष्ट्रीय को लद्वर फेल रद्द थी, परन्तु दसरी ओर 
9 छरकार अपनी नीति को बदलने के लिये तेयार नथी। बह नहीं 
पादती थी कि शासन में श्रधिक से श्रधिक हिन्दोत्तानियों का हाथ हो। 
लिये उसने 'छंदयाग! की एक नई नौति का धाश्य लिया | इसका तातये 
हृ था कि छुछ् यो से रिन्दोत्तानियों को शासन प्रबन्ध में शामिल कर 
शिया गाय । बह्ी-बढी सरदारी नौ रियो में रने-गिने दिन्दास्तानी भर्ती कर 
शिये गये । सबने तथा गबनर जनरल की कार्य-कारिणी सभाश्रों में 
द्िल्दोस्ता नियों को रूपया झूड्ध श्रौर यट़ा दी गई । सम्रय-समय पर धारा 
| में मो हिलदस्वानियों की संज्या बाई गई | परन्त केवल पसददयोग! 


दर 8286 में दमदार तानीा! मसम्गद्ट मह 


नं हा मदने थे | इस नीति की विफलता 
श्डां होल हा [ 


हक 


शासन का विकास १७: 


एृही बीच १६१४ में योरप में एक भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ | इस बह़ी- 
लट्टाई ने सब का ध्यान श्रपनी ओर श्राकर्पित फर लिया । 
१६१७ का. ६दिन्दोस्‍ध््तानियों ने दिल खोल कर बृव्शि सरकार की 
घे।पणा पश्र॒मदद की । राजा-मद्ाराजाओशों ने भी घन और जन दोनों 
से सरह्ार की मदद की। हिन्दोस्‍्तानी सिपादियों ने इम्नलैंड श्रीर 
फक्रॉँठ में जिम वीरता का परिचय दिया उसकी सराहना अंग्रेज़ों ने 
भी की है। बृटिश सरकार ने यह मान लिया कि ए्िन्दोध्तानियों ने ऐसे 
कठिन समय में उसको मदद की | बूटिश अ्रधिकारे लड़ाई के 
ज़्माने में यह एलान कर चुके ये कि “यह लड़ाई संसार में एकता, 
स्वत्तन्वता श्रौर स्वावलमग्ब्न के लिये लड़ी जा रही है |” इन शब्दों को 
मुन कर दिन्दोत्तानियों के दिलों में बड़ी-बड़ी श्राशाय पैदा शो रही थीं। 
मांटेगू साहब ने, जो कि उस्त समय भारत मंत्री थे, अ्रपनी सद्दाजुभूति 
दिखलाने के लिये २० श्रगत्त सन्‌ १६१७ ई० को एक घोषणा की । इसका 
आ्रशय यद्द था कि ट्विन्दोरतानियों को क्रमशः रबतन्त्रता वी औोर बढ़ने कां 
अवसर मिलता जायेगा । घोपणा पश्र इस प्रकार था १-- 

“बूटिश सरकार की यद्द नीति है, और उससे भारत सरकार पूरी तरह 
सहमत है, कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्फ 
उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली वा धीरे-धीरे विकास हो, 
जिससे अ्रधिकाधिक प्रगति करते हुये स्वशासन-प्रणाली मारत में स्थापित 
हो श्रौर वह वृट्श साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे। उसने यह्द ते 
कर लिया है कि इस दिशा में, जितना शौम्र हो, ठोस रूप से कुछ क़दम 
झागे बढ़ाया जाय | में इतना श्रीर कहूँगा कि इस नीति में प्रगति सीढ़ी दर 
सीढ़ी होगी | बृटिश सरकार श्र भारत सरकार द्वी जिनफे ऊपर भारतीयों 
,के हित श्रौर उन्नति का भार है, इस बात के निर्णायक होंगे कि कब श्रौर 
कितना कदम झआगे बढ़ाना चाहिये। वे एक तो उन लोगों के सहृयेग को 
देखकर दी श्रागे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें इस तरह सेवा का नया 
अवसर मिलेगा, श्रीर दूसरे यह देखा जायगा कि क्रिस हृद तक उन्होंने 
अपनी जिम्मेवारी को ठीक ठोक श्रद्धा किया हैं और उन पर कितना 
विश्वास किया जा सकता है। पार्लियामेंट के सामने जो प्रस्ताव पेश 

हंगे उन पर सावजनिक रूप में बाद-विवांद करने के लिये पर्यातर समय 
दिया जायगा |” 

दिन्दोस्तान के राजनीतिक इतिहास में इस घोषणा पत्र के एक 


महत्वपूण स्थान दिया जाता है| यहाँ से मारतीय स्वतंत्रता का श्रारस्भ 
ख[० भा शी०-- ३े 


श्र श्राघुनिक भारतीय शासन 


मारत-मंत्री के अ्रधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय सरकारों 
को आर्थिक क्षेत्र में योड़ा मी हक प्राप्त न हुथ्रा । अपने ख़ब के लिये उन्हें 
केन्द्रीय सरकार का मुंह ताकना पड़ता था । 


भारत में राजनीतिक असन्तोप श्रीर सहयोग की नीति :-- 


बूटिश राज्य की जड़ घीरे-घीरे मज़्बूत होती जा रही थी। शासन 
के सभी चेत्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ हो रह्दी थी। इसका प्रभाव 
देश की श्राम जनता पर बहुत ही घुरा पड़ रहा था | दिन्दोस्तानियों के दिलों 
में श्रग्रेत्ी राज्य के प्रति अ्श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। देश में राष्ट्रीय भावना 
फैल रही थी । शासन की एकता, अंग्रेज़ी शिक्षा, अँग्रेज़ी सादइत्य और इतिहास, 
आवागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़ कर अंग्रेज़ी भाषा ने राष्ट्रीयता को 
ख्रागे बढ़ाया । पाश्चात्य देशों की प्रजातन्त्र भावना तथा योरप श्रौर श्रमेरिका 
आदि स्वतन्त्र देशों फे इतिहासों ने दिन्दोस्तानियों के दिलों में वतमान राष्ट्रीय 
जौयन का संचार किया। श्रारम्म में यह भावना एक छोटे से दायरे में 
सीमित थी, लेकिन श्रव उसका त्षेत्र धीरे-घीरे बढ़ने लगा | जिस कग्रिस की 
नीय श्रग्रंज़ी सरकार से छोटी-छोटी बातों की माँग पेश करने के लिये डाली 
गई थी वह्दी काँग्रेस श्रग्रेज्ी सरकार से टकर लेने का दावा करने लगी। 

प्रेज़ी शासन का प्रभाव दिन्दोस्तानियों पर क्‍या पढ़ रहा था, इसका 

शान अ्रेप्नज्ों को पूरीत्तीर सेनथा। ज्योज्यों श्रेंग्रेज़ी शासन दृढ़ होता 
जाता या, श्रीर शासन की मशीन शान्ति उत्तन्न करती जाती थीं, त्यों-त्यों 
व्द्रोत्तान में राष्ट्रीय की लहर बढ़ती जा रद्दी थी। देश में नई-नई 
समरस्याय पंदा एन लगी थीं | 

एक शोर देश में राष्ट्रेयता को लद्दर फेल रही थी, परन्तु दूसरी ओर 
मिटिंश सरकार ह्पनी नीति को बदलने के लिये तेयार नथी। बह नहीं 
चाहती थो हि शासन में श्रधिक से श्रधिक ट्न्दोस्तानियों का हाथ हो। 
सलिये उसने संदय'गा की एक नई नोति का धाश्रय लिया | इसका तालय॑ 
रह था हि छुछ याद से दिख्दोस्‍्तानियों को शासन प्रचन्ध में शार्मिल कर 
टिया शाम | बड्रोयरी सरवारी नौकरियों में इने-गिने दिन्दोस्तानी भर्ती कर 
लिए गये । गयनर्ग तथा गयभर प्रमरल की काय-कारिणरी समाश्रों में 
हटडानपों का गस्या झुद् शोर बड़ा दी गई। समय समय पर धारा 
शाधा बदाई गत | परन्तु केक्‍ल सद्योग! 
ही न हे में शिन्‍्शरानी गस्हुए नर्दी हो सहने थे 


लि तय | दस नीति को विफलता 
बी अब हाथ उप ! 


ही। मे मा दिसशाम्तानियों दो गंग्या 
की 


| 


॥ 


शासन का विकास १७: 


एंशी बीच १६१४ में योरप में एक भर्यंकर युद्ध शआारम्म हुआ | इस बड़ी 
लड्टाई ने सब का ध्यान अपनी ओर श्राकर्पित कर लिया । 
१६१७ का. दिन्दोस्तानियों ने दिल खोल कर बूट्शि सरकार की 
घे।पणा पश्र॒सदद की। राजा-मदाराजाश्रों ने भी घन और जन दोनों 
से सरकार की मदद की। इिन्दोघ्तानी सिपादियों ने इद्नलेंड श्रीर 
फ्राठ में जित बीरता का परिचय दिया उसकी सरादना अग्रेन्नों ने 
भी की है। वृष्श सरकार ने यह मान लिया कि ईिन्दोस्तानियों ने ऐसे 
कठिन समय में उसकी मदद की | बृटिश अधिकारी लड़्डाई के 
ज़्माने में यद एलान कर चुके ये कि “यह लड़ाई संसार में एकता, 
स्वतन्त्रता और स्वावलम्यन के लिये लड़ी जा रही है।” इन शब्दों फो 
सुम कर ्िन्दोस्‍्तानियों के दिलों में बड़ी-पढ़ी श्राशाये पैदा दो रही थीं। 
मंठियू साहब ने, जो कि उस समय भारत मंत्री ये, श्रपनी सद्दानुभूति 
दिखलाने के लिये २० श्रगस्त सन्‌ १६१७ ई० की एक घोषणा की । इसका 
आशय यह था कि दिन्दोत्तानियों को ऋमशः स्वतन्त्रता वी श्रो( बहने हां 
अवसर पिलता जायेगा | घोषणा पश्र इस प्रकार था १-- 

“बूरिश सरकार की यह नीति है, भर उससे भारत सरकार पूरी तरह 
सहमत है, कि मारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क 
उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, 
जिससे श्रधिकाधिक प्रगति करते हुये स्वशासन-प्रणाली भारत में स्थापित 
हो और वह वबृटिश साम्राज्य के एक अंग्र के रूप में रदे। उसने यह ते 
कर लिया है कि दत्त दिशा में, जितना शीघ्र हो, ठोस रूप से कुछ क़दम 
आगे बढ़ाया जाय। में इतना श्रौर कहूँगा कि इस नीति में प्रगति सीढ़ी दर 
सीढ़ी होगी । वृटिश सरकार श्रीर भारत सरकार दी जिनके ऊपर भारतीयों 


,के हित और उन्नति का भार है, इस बात के निर्णायक होंगे कि कब श्र 


क्ितमा कदम आगे बढ़ाना चाहिये। वे एक तो उन लोगों के सहयेाग को 
देखकर दी श्रागे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें इस तरह सेवा का नया 
श्रवसर मिलेगा, श्रीर दूसरे यह देखा जायगा कि क्रित हद तक उन्होंने 
अपनी जिम्मेवारी को ठीक ठोक श्रदा किया हैं और उन पर कितना 
विश्वास किया जा सकता है। पार्लियामेंट के सामने जो प्रस्ताव पेश 
होंगे उन पर सावजनिक रूप में बाद-विवाद करने के लिये पर्याप्त तमय 
दिया जायगा |” ५ 

दोस्तान के राजनीतिक इतिहास में इस घोषणा पत्र के एक 


मदृत्वपूणण स्थान दिया जाता है। यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता का श्रारम्त 
श्रू० भा>० श]५-- रे 


42] श्रापुनिक भारतीय शासन 


भारत-मंत्री के श्रधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय सरकारों 
को श्रार्थिक ज्ञेत्र में थोड़ा भी हक प्राप्त न हुआ । अपने ख़र्च के लिये उन्हें 


व 
हडइऊ 


केन्द्रीय सरकार का मुंद्द ताकना पड़ता था । 


भारत में राजनीतिक असनन्‍्तोप श्रीर सहयोग की नीति ;--- 


बूटिश राज्य की जड़ धीरे-धीरे मज़बूत होती जा रही थी । शासन 
के सभी ज्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ हो रही थी। इसका प्रभाव 
देश की श्राम जनता पर बहुत द्वी घुरा पढ़ रहा था | दिन्दोस्वानियों के दिलों 
में श्रेग्रेज़ी राज्य के प्रति अ्रश्नद्धा बढ़ती जा रही थी। देश में राष्ट्रीय भावना 
पैल रही थी | शासन की एकता, अग्रेज़ी शिक्षा, अम्रेज़ी सादित्य और इतिद्वास, 
आवागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़ कर अग्रेज्नी मापा ने राष्ट्रीय को 
श्रागे बढ़ाया | पाश्चात्य देशों की प्रजातन्त्र भावना तथा योरप और श्रमेरिका 
श्रादि स्वतन्त्र देशों के इतिद्ासों ने दिन्‍्दोस्तानियों के दिलों में वतमान राष्ट्रीय 
वन का छंचार किया। श्रारम्म में यह भावना एक छोटे से दायरे में 
सौमित थी, लेकिन श्रव उसका त्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ने लगा | जिस क्रिस की 
नींव अ्रेग्रंज़ी सरफार से द्ोोटी-छोटी बातों को माँग पेश करने के लिये डाली 
गई थी नही काँग्रेस श्रेग्रेत्ती सरकार से टपार लेने का दावा करने लगी | 

श्रगज़ी शासन का प्रभाव एिन्दोस्तानियों पर क्‍या पढ़ रहा था, इसका 
जान शँग्रेज़ों को पूरी तौर सेन था। ज्यों-ज्यों श्रेग्रेज़ी शासन दृढ़ द्योता 
नाता या, और शासन को मशीन शान्ति उद्यन्न करती जाती थीं, त्यों-स्यों 
स््दोत्तान में साप्ट्रीयवा की लद॒र बढ़ती जा रही थी। देश में नई-नई 
एगरयाये पैदा होने लगी थीं | 

एक प्रोर देश में गई्रयता की लद्दर फेल्ल रद्दी थी, परन्तु दूसरी शोर 
शिद्विश छग्पार प्रपनी नीति की बदलने के लिये तेयार न थी। वह नहीं 
बाहती थो कि शासन में श्रथिक से अधिक दिन्दोस्तानियों का द्वाय हो। 
इंगपिये उसने हदयेधा! की एड नई नीति का धाश्रय लिया | इसका तात्पर्य 
ये था हि झठ योटे से दिख्ोल्लानियों को शासन प्रचन्ध में शामिल कर 
लिया शाप । बड़ीचईदी सरवारी नौकरियों में इने-गिसे टिस्दोस्तानी भर्तों कर 


जिद गए । गयी गया गयनर प्रभर्श को फाय 
4 हचुरता 4 यू 
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ताप छोर बढ़ा दी गई। समय समय पर धारा 
मंस्या बद्ढाद गई | परन्स बेबल शिदयोगा! 


स्टरुई नी हो सहस थे [इस नीति को विफलता 


शाप्तन का विकास १७: 


इसी बीच १६६१४ में योरप में एक भयंकर युद्ध झ्रारम्त हुआ | इस बड़ी 
लड़ाई ने सब का ध्यान भ्रपती ओर श्राकपिंत कर लिया ।: 
१६६७ का. ्िन्दोत्तानियों ने दिल खोल कर बृध्शि सरकार को 
घे।पणा पन्न॒मदद की। राजा-मद्धाराजाशों ने भी घन झोर जन दोनों 
से सरकार की मदद की। हिन्दोध्तानी सिपादियों ने इश्ल्ंड श्रीर 
फ्राँह में जिस बीसता का परिचय दिया उसकी सराहना अग्रेज्नों ने 
भी की है। बृटेश सरकार ने यह मान लिया कि द्िन्दोस्तानियों ने ऐसे 
कठिन समय में उसकी मदद की | बूटिश श्रषिकारी लड्ढाई के 
ज़माने में यह एलान कर चुके ये कि “चयिह लड़ाई संसार में एकता, 
स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के लिये लड़ी जा रही है।” इन शब्दों को 
सुन कर हिन्दोत्तानियों के दिलों में बड़ी-बड़ी श्राशाये पेदा हो रही थीं। 
मांटेयू साइबर ने, जो कि उस सम्रय भारत मंत्री ये, श्रपनी सद्दानुभूत्ति 
दिखलाने के लिये २० श्रगस्त सन्‌ १६१७ ई० को एक घोषणा की | इसका 
आशय यह था कि दिन्दोस्तानियों को ऋमशः रबतन्बता वी ओर बचने हां 
अवसर मिलता जायेगा । घोषणा पत्र इस प्रकार था ३-- 

“वृरिश सरकार की यद्द नीति है, और उससे भारत सरकार पूरी तरह 
सहमत है, कि भारतीय शान के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क 
उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, 
जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुये स्वशासन-प्रणाली भारत में स्थापित 
दो श्रौर वह बृटिश साम्राज्य के एक अंग्र के रूप में रहे | उसने यह ते 
कर लिया दे कि इृतत दिशा में, जितना शीघ्र है, ठोस रूप से कुछ क़ृदम 
आगे बढ़ाया जाय | में इतना श्रीर कहूँगा कि इस नीति में प्रगति सीढ़ी दर 
सीढ़ी होगी | शटिश सरकार श्रौर भारत सरकार ही जिनके ऊपर भारतीयों 
.के हित और उन्नति का भार है, इस बात के निर्णायक होंगे कि कब श्र 
कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिये। वे एक तो उन लोगों के सद्दयेग को 
देखकर ही आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें हुस तरह सेवा का नया 
अवसर मिलेगा, श्रीर दूधरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने 
श्रपनी जिम्मेवारी को ठीक ठीक श्रदा किया हैं और उन पर कितना 
विश्वास किया जा सकता है। पार्लियामेंट के सामने जो प्रस्ताव पेश 
होंगे उन पर सावजनिक रूप में बाद-विवाद करने के लिये पर्याप्र समय 
दिया जायगा |” : 

हिन्दोस्तान के राजनौतिक इतिद्दास में इस घोषणां पत्र के एक 


. महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता का आरम्भ 
[० भा० श[०--रे 


श्ध आधुनिक भारतीय शयान 


माना जाता है। यद्यवि इसका अत्वरशः पालन नद्दी किया गया, फिर भी 

प छः थ। ०० गत 
भारतीय प्रजा का एक वर्ग इससे काफ़ी उस्तप्ठ रहा। यहीं से शासन के 
विकाठ का तीसरा थुग आरम्भ होता है | 


ढूतीय काल (१६२१६- १६४४) 
परत मंत्री मंटिग्पू साइब द्विन्दोस्तान श्राये श्र वाइसराय लाई्ड 
चेम्धफोर्द के साथ सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया। 
१११६ ६० का इसके बाद दोनों ने एक रिपोर्ट प्रशाशित की | इसी 
शासन सुधार रिपोर्ट के श्राधार पर पार्लियामेंट ने १६१६ ६० में एक 
छावबून पास किया, जितके अनुपार भारतीय शासन में 
निम्नलिखित पलथितेन ढिये गये :-- 

१--धारा-समाथ्रों में सदस्यों की संझ्या बढ़ा दी गई। प्रजा के 
प्रतिनिधियों की संख्या नामज़द सदस्यों से अधिक कर दी गई । मताधिकार 
दा छोत्र और भी व्यापक कर दिया गया | केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों घारा 
स्माझों को सरकार की टीका-टिप्पणीं करने का श्रधिकार दे दिया गया | 

बट के ऊपर विचार फरने का श्रधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया। 
२+पा्ली में दोहरे शासन (॥/टाए ) की नींब दाली गई। 
धेख्द्र ये श्रौ( ध्रास्तीय विपयों को एक दूसरे से श्रलग कर दिया गया। इसके 
हा तरिष्ट प्रास्तोय विपयों को फिर दो हिसों में चौँदा गया । एक कोद्ि में 
( ॥7%7व्ाटरी हगल्टह ) थे विपय ये मिनमें भारतोंय मंत्रियों की 
पूरी हिमेयारी थी। ये इन थविययों मे स्वतम्नता पू्वफ़ काय॑ कर सकते थे 
और धयने हाय दे शिप प्रान्तीय धारा सभा कें्रति उत्तरदायी थे। स्वायच 
शछामन, व्याष्यप, शि्ा याद दिपय ह्नओे श्धिकार में दिये गये 
रिलट्वे धाज[|ंट्टार ) वे थे जो गवर्नर 
पिययये थे । इसके सिय यायंशाग्णी के सदस्य धारा- 
नर नि उ्ञिम्मेयार होते थे शान्ति, 
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दहन, सुमिधर, धापक्‍्यण इह्ादि आय्यक विषय झार्यकारिशी के 
ईद मे (रह गये शसाादृश हक़ट से खागुसार खेग्टीय शासन में हिसी 


प्र बढ परििशन नहीं हि 
| 


पं 
7ग5पा इगठी शापद पहना की सता ह बने रह! | 
पार शादरश था ३ 
4. 


इह नूतन दे ऋगर पहा। इटहया कसल के 
हटुगयों छा आज! ८ हर ह2 3 बीययी श्घत खरे ही गये | दस 
त ऊत, पा ग्् के 

हार हटगय छत हा पादिप फदमम मे का ३० दप रद दिजहदान में 


हू । | दाँ। टाल हे झाएु क दए गिदियद ढगा दाग! दब सदा गारत 


शासन का विकास १६. 


मंत्री की तनाल्वाह भारतीय ख़जाने से दी जाती थी, परन्तु इस ऐक्ट के 
अनुसार यह निश्चत किया गया कि उसे अंग्रेज़ी ख़ज़ाने से तनख्वाह दी 
जाय । उसके दफ्तर का बाकीद्च भारतीय ख़ज़ाने से ही दिया जाना 
निश्चित किया गया। ऐसा इमलिये किया गया कि पालियामेंट भारतमत्री 
की कारवाहयों पर कड़ी नज़र रक्खे। इंगलेंड में एक नये अ्रफ़सर की 
नियुक्ति की गई जिसे हाई कमिश्नर कट्टा जाता है।इस अफसर की 
छिम्मेवारी भारतीय सरकार के प्रति कर दी गई। इस ऐक्ट में यह भी बात 
साफ़ कर दी गई कि १० वर्ष बाद एक बमीशन नियुक्त किया जायेगा जो 
इस बात का पता लगायेगा फि श्रव द्विन्दोस्तानियों को कितनी श्राजादी 
मिलनी चादिये। 
१६१६ ६० के छुधार से हौिन्दोस्‍्तानों सम्तुष्ट न थे | नरम दल वालों ने 
तो इसका स्वागत किया, परन्तु देश की खबसे बड़ी 
सत्याग्रह. राजनीतिक संस्था, कांग्रेस ने इसका पृर्ण बहिष्कार किया। 
रान्दोलन पिछली लड़ाई के कारण चीज़ो का दाम बढने लगा। 
पानी ने बरसने से फ़नल भी उतराब हो गई थी। इधर 
हिन्देस्‍्तानी मुठलमानों को यह पूरा उम्मीद थी बढ़े लड्टाई में विजयी होने 
के पश्चातु मित्र सरकार ( ॥]॥05 , टवां के सुल्तान को फिर वही दर्जा 
दे देगी जो लड़ाई के पहिले उसे प्राप्त था। तात्प्य यह है कि हिन्दोस्तान 
में बृटिश सरकार के प्रति अठन्तोप के सारे कारण इृस्ट्ठेंहों गये ये। 
१६२१ में महात्मा गाँधी ने मुहम्मद श्रली और शौकत श्रली को साथ लेकर 
सत्याग्रह श्रान्दोलन श्ारम्म किया | ख़िलाफ़न आन्दोलन कांग्रेस सत्याग्रह 
के खाथ जोड़ दिया गया | नरम दल वालों ने कॉवित के चुनाण में हिस्था 
लिया श्रोर शाप को चलाना श्रास्म्म किया | परन्तु सितम्बर १६२१ इऐ० 
में उन्होंने भी एक प्रध्ताव द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शासन 
में पुनः सुधार दोने चाहिये। 
अहिंसा की नीति पर सत्याग्रह श्रान्दोलन श्रारम्त किया गया। देश भर 
में इस बात का प्रचार किया गया कि सरकार को कोई टैक्स न दे; सरकारी 
कानूनों का बहिष्कार किया जाय | इसका उद्देश्य यह था कि सरकार को दर 
प्रकार से अ्रसफल साबित कर दिया जाय | यद्यपि आन्दोलन की नीति 
में हिंसा का कोई स्थान न था, फिर भी परिणाम भयंकर हुआ। गोर॑ख- 
घुर जिले में चौरी-चौरा नामक स्थान पर सत्याग्रहियों ने २१ पुलिस के 
सिपाहियों को जान से मार डाला। कोंग्रेठ में एक ऐसा दल उठ खड़ा हुश्ा 
लो कॉसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता था। इसका नाम स्वराज दल! 


२८० आधुनिक भारतीय शासन 


था । देशवन्धु चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके नेता थे | 
यद्यी ब्रेद्धीय घारासमा में इनका बहुमत न दो सका, परन्तु प्रन्तीय धारा- 
समभाष्रों में इन्हें श्रच्छी सफलता मिली | बंगाल और मध्यप्रान्त में इनका 
बहुमत रहा | किर भी शासन में रोड़े अटकाने को ने यत से इन्होंने मन्त्रिपद 
ग्रहण करने से इनकार कर दिया | एफ ही प्रस्ताव में मन्त्रियों का वेतन घटा 
इर २ रुपया सालाना कर दिया गया | ऐसी दशा में शासन का कार्य रुक 


गया श्रौर विवश होकर गवनरों को १६१६ के द्ेघ शासन प्रणाली का श्रन्त 
इरना पड़ा | 


प० मोत्रीजाल नेइरू ने सरकार को इस बात की सलाद दी कि श्रेंग्रे् 
थ्रौर टिन्दोस्तानी दोनों प्रकार के कुछ राजनीतिश किसी गोलमेज्ञ सभा में 
बुलाये जाये ग्रौर उसमें इस बात का फ़तला दो कि द्िनन्‍्दोस्तानियों को किय 
प्रधार जिम्मेवार शासन दिया जाय | बृटिश सरकार श्रभी द्वाल के बने हुए 
शागन प्रसन्प को बदलना नदी चाहती थी। परम्तु वद इस बात के लिये 
तैपार थी कि एक ममेटीं नियुख की जाय जो यह राय दे कि १६१६ के 
शसाध्नविधान के अन्दर कौन-कौन सी तब्दोलियाँ की जा सकती है। मुद्दिमान 
एप्मीदी ( %ततीतावा। 0 0एश(९९ ) के बहुमंज्या सदस्यों ने यह राय 
दिस दी हि शामन प्रसव श्रब्धों तरद चल रहा हे ग्रोर श्रमी इसमें 
हद दी कोई सह्रत नह मफ्े विउर्त अल्प्सं्यक दल ने यद्द 
/ विया हिदेघशामन (छाती) अयस्तदृपित है इसलिये सम्पृण 
शासन विदा हब्दरल दंगा चादर | ६२५ 2० फे सितम्बर महीने मे 

नु्‌ फ्ग 


जल 


नदिदत की गई हि युद्य मार गन्न उमा बुलायेगी 
गलत बढ़ता जा रदाया। चूटिश सरकार 
पह है बा लिया कि मालीय शासन में सुधार 
सामने... होने याद | हब स्थान पर में यह याद रखना 
करम्मोट्ाग. आह के ऐह६ है मे ऐक्ट के शरनुसार बृदिश सरकार 
साय इहा साल थी जाॉयि मरना कि 
दिशा निर्द) का दर इन कीन में यम ए ने चादिय। पररट दो यथ 
दहुतर हू डे दवम्प्रगम १ दर 
इतना दा इत्ब भें 
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'३-किम हृद तक हिन्दोध्तानी इस बात के योग्य हैं कि उन्हें एक 
ज़िम्पेधार शासन दिया जाय | 

४-- प्रास्तीय घारा समाश्रों में बढ़ी सभा का बनाना कहाँ तक अच्छा 
होगा । 

इ-मभारतीय रियासतों झ्रौर बृटिश प्रास्तों में सम्बन्ध कैसे स्थापित 
किया जाय. 


फमौशन को इन्हीं बातों की जाँच करके अपनी राय छ्ञादिर करनी थी | 
सर जान साइमन इस कमीशन के सभापति थे | जिस समय कमीशन की नियुक्त 
हुई थी उसी समय १६२७ ई० में कॉम्रेत ने इस बात का एलान किया कि 
पूर्ण स्वराज्य इसका एक मात्र उद्देश्य है। देश के समी राजनीतिक दलों ने 
यह निश्चय किया कि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करनी चा हथये | जिस समय देश 
में राष्ट्रयतत फी लद्दर इतने ज़ोरों पर थी उठी समय साइमन फर्म शन ने 
अपनी कार्य श्रारम्भ क्रिया | सबसे बड़े मार्के की बात तो यद्द थी हि इसमें एक 
भी टिन्दोस्तानी शरीक नहीं क्रिया गया था। एक सन्नन ने इसे “ सफ़ेद 
कप्रीशन ” घोषित किया है। दिन्दोघ्तानियों के इस तिरस्कार से देश में 
खलबली सी मघ गई | चारो श्लोर से इसका बायकाट आरम्म हुआ । कॉग्रेस 
के नरम और गरम दोनों दलों ने एक स्वर से इसका बायकाट किया | सर 
जान साइमन ने इस जात का श्आश्वासन दिया कि वे केन्द्रीय श्र प्रान्तीय 
फर्मीटियों से पूरा सहयोग करगे, फिर भी कॉमग्रेतत की नीत पर इसका कोई 
असर नहीं पड़ा । लेजिल्लेटिव असेम्बली ने कमीशन के बायक्राट का एक 
प्रस्ताव भी पाउ कर दिया । 


इस विकट राजनीतिक परिस्यिति को देखते हुए लाड इरबिन ने ३१ 
श्रक्ट्वर सन्‌ १६२६ ६० को सप्राट_ की शोर से एक घेपणा 
इरविन की की। इसमें उन्हेंने यह कहां कि पालियार्मेंट ने यह निश्चय 
घेषषणा किया दैकि कमीशन की रिपोट के बाद हिन्दोस्‍्तान के 
ह राजनीतिक नेता एक गोलमेज् उमा में बुलाये जायेंगे और 
बहाँ उनकी राय ली जायेगी | लिबरल दल वालों को इससे कुछ सन्तोय हुआ्ना 
परन्तु काँग्रेत सउन्तुष्ट न रही | १६२६ ६० में दिसम्बर के महीने में काँग्रेस का 
वापिक अधिवेशन लाहौर में हुआ | इसमें एक प्रध्ताव पास किया गया कि 
काँग्रेठ गोलमेज़ सभा का बायक्राट करती है श्रौर महात्मा गाँधी की इत बात 
का अधिकार देती है कि वे सत्याग्रह भान्दोलन झारम्म कर दें | १६३० ई० 
के मार्च के मद्दीने में सत्याग्रह की आग सारे देश में फैल गई | साल भर तक 


श्र आधुनिक भारतीय शासन 


आन्दोलन बड़े ज़ेरों से चलता रद्दा । मद्दात्मा गाँधी तथा ओर बड़े बड़े नेता 
उठा कर जेलों में डाल दिये गये | इनके अतिरिक्त दज़ारों ग्रादमी जेल भेज 
दिये गये । 


जिस समय उत्पाग्रद आन्दोलन इतने ज़ोरों पर था, उसी समय १६३० ई० 

के जून के महौने में साइमन कमौशन की रिपोटट प्रवा शित्त 

साइमन हुई। देश के किती भी दल ने इसे पसन्द नहीं किया। 

कमोशन की कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संघ शासन की श्रावश्यकता 

रिपेट को निरर्थक साबित किया था। उसका यह विचार था कि 

फ़िलहाल हिन्दोस्तान में संघ शासन की कोई श्रावश्यकता 

नहीं है | उसने प्रान्तीय स्त्रराज्य ( 70ए7णंशे &पांणाणाए ) कौ एक 

योजना पेश की थी। केन्द्रीय शासन में परिवततन की चर्चा तक नहीं की 

गई । ६ जुलाई सन्‌ १६३० ई० को वाइसराय ला्ड इरविन ने धारा सभा के 

सामने यह घाषित किया कि गोलमेज़ सभा एक बहुत द्वी उपयोगी चीज़है और 
दिन्दोस्तानियों को उसमें दिससा लेना चाहिये । 


१२ नवम्बर सन्‌ १६३० ई० को सम्राद पंचम जाज॑ ने गोलमेज़ सभा का 

उद्घाटन किया। रैम्ज़े मेफ्डानेल्ड जोकि उस समय 

पहली . इंगलेंड के प्रधान मंत्री थे, सभा के सभापति बनाये गये | 

गोतमेत . पहली ही बैठक में भारताय राजाओं ने इस बात की इच्छा 

सभा प्रकट की कि वे सभी प्रकार से भारतीय संघ शासन के 

लिये तैयार है। सभा में बहुत सी कमेटियाँ बना दी गई 

और अलग अलग मसलों पर उन्हें विचार करने का काम सौंपा गया | १६ 

जनवरी सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज़ समा का काय समाप्त किया गया। 

प्रधान मंत्री ने श्रपने अन्तिम व्याख्यान में यह कहा कि हईिन्दोघ्तान में एक 
संघ शासन की स्थापना होनी चाहिये। 


गोलमेज़ सभा के सदस्य राज़ी खुशी अपने घर लौटे। लोगों ने उनका 
सम्मान किया | कुछ सदस्यों ने काँग्रेठ से यह इच्छा प्रकट 

गाँधी-एरदिन की कि वह ब्रिटिश राजनीतिशों का विश्वास करे और 
समभ्तोता आवश्यकता पड़ने पर इन्हें श्रपनी उचित सलाह दे | इस 
प्रकार की चर्चाओं का प्रभाव कॉग्रेठ पर अ्रच्छा पड़ा | 

१६३१ ई० के मार्च के महीने में महात्मा गाँधी और ला इरविन में एक 
बुलदनामा हुश्आा | सत्याग्रद आन्दोलन बन्द कर दिया गया | सारे राजनीतिक 


७ 


ग 
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कैदी छोड़ दिये गये | काँम्रेत इस बात पर तैयार दो गई कि वह दूसरी 
गोलमेज सभा में हिस्सा लेगी । 


७ सितम्बर सन्‌ १९३१ ६० को गोलमेज़ पभा की दूधरी बैठक लन्दन में 
आरम्भ हुई | काँग्रेस की ओर से प्रतिनिधि वन कर महात्मा 
दूसरी गोल गाँधी स्वयं इस समा में उपस्थित हुए ये। इसमें कोई सम्देह 
मेज समा नहीं कि यदि इश्नलेएड की तरकार में सदता परिवतन न हो 
गया द्वोता तो हिन्दोस्तान का इतिहास श्राज बहुत कुछ 
बदल गया होता | ब्रिटिश ठरकार श्रौर काँग्रेत के बीच में कोई न कोई 
सममभीता हो कर रहता | परन्तु इसी समय इंगलेएड की सरकार बदल गई | 
मन्दूर दल ने इस्तीफ़ा दे दिया | नवा चुनाव क्रिया गया जिसमें सरकार की 
ब्रागडोर श्रनुदार दल के हाथ में श्रागई | मज़दूर दल के भारत मंत्री हट गये 
औझौर उनका स्थ/न अनुदार दल के भारत मंत्री ने ले लिया | गोलमेज़ समा 
पर इस परिवर्तन का यदरा शतर पड़ा | समा ने अपना काय श्राप्म्त किया | 
साम्प्रदायिक मसले को सुलझाने का कोई मार्ग न निकल सका। प्रधान मंत्री 
ने यह घोषित किया कि उसी के हार्थों में यह श्रधिकार दे दिया जाय कि वह 
इस मसले को इल कर दे | बॉग्रेस बिलकुल ही अ्रसन्तुष्ट रही । महात्मा गाँधी 
लन्दन से ह्िन्दोध्तान के लिये रवाना हुये। श्रमी वे जहाज से उतरे भी नहीं 
थे किये में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। १६३२ ६० के श्रारम्भ में 
फिर गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई। मिस्टर बाल्दविन इस समय इगलैण्ड के 
प्रधान मंत्री थे । उनकी तरकार ने: द्विन्दोस्तान के सभी बढ़े लीडयें की जेल 
में डाल दिया | 


१६ श्रगस्त सन्‌ १६३९ ६० फो इप्नलैएड के प्रधान मंत्री ने साम्प्रदायिक 
निर्यय घोषित किया । इसके अ्रनुस'र मुसलमान, श्रप्रेज़ 

सं्ग्दायिक्र ईसाई, तिक्‍्ख, श्रछुत तथा स्री--इन सब को अलग श्रलग 
न्णिय निर्वाचन का श्रघिकार दिया गया। महात्मा गाँधी ने 
0०णाएायों श्रामरण श्रमशन-अत द्वारा इस साम्पदायिक निर्णय का 
4४वें. विरोध किया । उनकी दृष्टि में श्रक्धृतों को श्रलग निर्वाचन 
देकर भारतीय समाज को टुकड़े-ठुकड़े कर दिया गयाया | 

उन्होंने यहाँ तक फ्रापला कर लिया.कि यदि ब्रूटिश सरकार इस साम्प्रदायिक 
निणंय को तब्दीज्ञ न करेगी तो वे श्रनशन द्वारा श्रपता प्राण दे देंगे । उनका 
अनशन श्रारम्म दो गया । इड्धलेएड और हिन्दोस्तान दोनों देशों में खलबली 
सी मच गई | बहुत जल्दी छुलइ की कार्रवाई आरम्म की गई और पूना में 
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एक सुल्नदनामा ( ?००४॥ 28० ) किया गया। इसमें अछूत वर्ग को घारा- 
समाश्रों में पहले से दूने स्थान दिये गये और उन्हें हिन्दू जाति का एक घनिष्ठ 
अंग मान लिया गया। बृटिश सरकार ने भी पूना के इस सुलदनामें को 
स्वीकार कर लिया। 

१६६२ ई० केसितम्बर महीने में हिन्दोह्तान के वाइसराय लाड 
विलिंग्टन ने यह घोषित किया कि पार्लियामेंट हिन्दोस्तान के शासन 
तीसरी गोज्न विधान में परिवर्तन करने पर तैयार है। वह चाहती हैं कि 
भेज्न समा ौ्िन्दोस्‍्तान में एक ऐसे सघ शासन को स्थापना की जाय 
जिसमें केन्द्र और प्रान्त दोनों जगह निम्मेबार शासन कायम 
कर दिया जाय | इसी बुनियाद पर १७ नवम्बर सन्‌ १६३२ ई* को तीसरी 
गोलमेज़ सभा का कार्य आरम्म क्रिया गया जो २४ दिसम्बर सन्‌ १६३२ ई० 

को समाप्त भी हो गया। 
बृटिश सरकार ने १६३३ ई० के मार्च के महीने में एक सफ़ेद पत्र (१४४६० 
]2900) प्रकाशित किया जिसमें भारतीय शासन सुधार क्री 
सफ़ेद पन्नच॒ योजनायें घोषित की गई थीं। हिन्दोस्तान के भूतपूर्व 
९७७०... बाइसराय लाड लिनलिथ गो की अध्यक्षता में १६३३ के 
एफ्ए.. अप्रैज्ञ के मदीने में एक ज्वाइंट पालियामेंटरी कमेटी बनाई 
आर गई | इसके झ्रिम्मे यह काम हौंगा गया कि वह सफेद पत्र 
१६३४४ का पर अपना विचार प्रकट करे। कुछ भारतीय भी इसमें 
शासन-घिश्रान सम्मिलित किये गये थे | बड़ी छान बीन के बाद १२ नवम्भर 
सन्‌ १६३४ ई० की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पालियामेंट 
को दे दी। पालियारमेंट की दोनों सभाश्रों ने इसे मंजूर कर लिया । ५ फरवरी 
सन्‌ १६३५ ६० को पहिली बार यद्द रिपोट पार्लियामेंट में पढ़ी गई। ६ जून 
सन्‌ १६३५ को ला्ड सभा में इसकी पेशी हुईं | २४ छुलाई सन्‌ १६३५ ई० 
को कुछ थोड़े बहुत परिवततन के साथ लाड सभा ने इसे पास कर दियां। कामन 
सभा ने मी इन परिवतेनों को मान लिया। २ अगस्त सम १६३४ ई० को 
सम्राठ_ने इस पर अपनी दस्तख़त कर दी और गवनेमेंट इंडिया ऐक्ट इतनी 
मापायच्ची ऊ बाद पास हो गया। पालियामेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा 
ऐक्ड कद्दा जाता है । पूरे ऐक्ट में १६ बड़े बड़े दिस्‍्से हैं और ४७८ सुरखियां 

हैं। इसके अन्दर वर्मा ऐक्ट भी शामिल हैं | 
१६३५ ६० के नये शासन विघान में मुख्य ४ बातें हैं :-..- 
१--सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिये एक संघशासन विधान की योजना 
बनाई गई है | 


शासन का विकास श्प्र्‌ 


२-फेन्द्रीय शासन में दोदरे शासन विधान ()5ज्वाष्णा७ ) का 
ठिद्धान्त माना गया है 
३--प्रान्तीय स्वराज्य का जन्म दिया गया है। 


४-ावनंरों तथा मचनेर-जनरल को श्रनेक विशेषाभिकारों से घुतजित 
किया गया है | 


वेसे तो संघंशाधन का विस्तृत. वर्णन अगले अध्याय में किया गंया हे 
परन्तु यहाँ पर इतना कह देना-काफ़ी है कि इस नये शांसन विधान में,थोड़ा 
भी दस नहीं हे। देश के किसी वर्ग ने इसे स्वीकार नहीं किया है । इसके 
विपरीत कुछ वर्गे।' ने इसे श्रत्यन्त भयंकर साबित किया है । 


यह बात पहिले ही निश्चित कर दी गई थी कि नया शासन. विधान पहले 
प्रान्तों से भारम्म किया. जायगा | इसी के अ्मनुततार.पहली 
नये शासन -- श्रप्नेल सन्‌ १६३७ ६० को प्रान्तों में यह शासन जारी किया 
विधान का गया। चुनाव में कमग्रित ने दिल खोल कर दिस्पा लिया श्र 
श्री गगेश ६ सूत्रों में इसका बहुमत रहा | जब मंत्रिपद ग्रहण करने का 
प्रश्न उठा तो काँग्रेत ने इसे इनकार कर द्विया। - इसका 
उद्देश्य शासन को चलाना न था बल्कि इसे तोड़ना था। काँग्रेत को यह डर 
था कि गवनरों फे विशेषाधिकार के सामने उसका बहुमत कोई काम नहीं कर 
सकता-। जब तक मंत्रि4द. सम्बन्धी कंगड़ा चलता रद्दा तब तक शासन को 
चलाने के लिये गवनरों ने छोटे छोटे मंत्रिमंडल ,( गरटिपंणा 0 रिहिधप९8 ,) 
बना कर श्रपना काय आरम्म कर दिया | १६३७ ई० में जुलाई के महीने में 
भारतमंत्री ओर गवर्नर-जनरल के श्राश्वासन दिलाने पर काँग्रेस ने मंत्रिपद 
का भार स्वीकार कर लिया। बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बरार, 
व्िदार-और उड़ीसा-इन सूर्यों में काँग्रेस सरकार:क्रायम हो गई। वाद -में 
पश्चिमोत्तर प्रदेश श्रौर भासाम में भी- कॉग्रेस-ने संयुक्त मंत्रिमंडल कायम 
कर लिया । 8 के एलेज 


, आन्तों में शांचन का काम श्रच्छी तरह चलने लगा। काँग्रेत ने अपनी 
बुद्धि का श्रच्छा पंरिविय दिया। श्रनेक , नये विभाग खोल कर उसने.जनता 
के सामने यद्द सिद्ध कर-दिया कि।एक स्वतंत्र सरकार अपने देश,कौ. कहाँ तक 
"भलाई कर-सकंती है । विदेशी-राज्य का पर्दा थोड़े समय के लिये जनता के 
सामने से दूर कर' दिया गया । संयुक्तप्रान्त तथा मृध्यप्रान्त में कुछ ऐसी 
' घटनायें उपस्थि हुईं. निनसे शासन में फिर रुकावट पढ़ने के चिन्द्र दृष्टिगोचर 
होने लेगे| संग्रोग वश-यह «विपत्ति:कुछ - दिनों :के लिये।टल गई | प्रान्तीय 
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शासन की सफलता को देखते हुए केन्द्रीय संघ शासन का समय भी धौरे धीरे 
निकव झा रहा था। परन्तु कोई वर्ग इस बात के लिये तैयार न था कि 
संघशासम अपने इसी रूप में जारी कर दिया जाय। 
१३३६ के आरम्म में योरप में एक भयंकर लड़ाई के आसार नज़र आने 
लगे । बृटिश सरकार की परिस्थिति नाजुक होने लगी | 
कौग्रेली १६३६ के सितम्बर के महीने में लड़ाई आरम्भ हो गई | 
सरकारी का दिन्दोध्तान पर सी इस लड़ाई का तात्कालिक असर पड़ा। 
इस्तोफा बृठिश सरकार ने जमनी के विरुद्ध लड़ाई का एलान किया 
ओर उसी में हिन्दोस्तान को भी श्रपना साथी करार दिया । 
जीवन-मरण की इतनी बड़ी लड़ाई में दिन्दोस्तान शरीक तो कर दिया गया 
परन्दु दिन्दोस्‍्तानियों की गाय बिलकुल न ली गई । इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि 
भारतवातियों की सहानुभूति वृटिश सरकार के प्रति थी। वे नहीं चाहते थे कि 
दुनियाँ में नाज़ी सरकार का दबदबा हो जाय। काँग्रेस ने बृटिश सरकार से 
इस बात की माँग पेश की कि लड़ाई के अन्त में वह हिन्दोस्तानियों को यह 
अधिकार दे दे कि वे विधान सभा ( (०78४0०७7 &880॥)9 ) द्वारा 
अपनी शासन पद्धति स्वयं बना सके। इसको दुसरे शब्दों में यह कह सकते 
हैं कि काँग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग पेश की थी। इस पर भारत मंत्री ने 
चोषित किया कि हिन्दोस्‍्तान में इतनी साम्प्रदायिक उलभनें हैं कि वह अभी 
आज़ादी के मुस्तह क नहीं है| लड़ाई के समय शासन विधान में किसी तरह का 
परिवतंन नहीं किया जा सकता । 
इस कड़े जवाब को सुनते ही नवम्बर सन्‌ १६३६ ई७ में ८ प्रान्तों कीं 
काँग्रेत सरकार ने इस्तीफा दे दिया | गवनेरों ने इस बात की कोशिश की कि 
दुसरी पार्टियों शापघन का भार ले लें, परन्तु आसाम को छोड़कर और किसी 
सूचे में उन्हें सफलता न मिल सकी | अन्त में विवश होकर उन्हें घोषित करना 
पढ़ा कि शासन की मशीन फेल कर गई। १६३४ के शासन विधान की ६३ 
धारा के अनुतार गवनरों ने शासन की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। 
घारा-समायें बस्ांध्त कर दी गईं, और गवनेरों ने दो चार सरकारी श्रफ़्यरों को 
अपना सलाहकार नियुकछ कर शासन को चलाना शझारम्म किया। 
भारतीत जनता की अनुमति के बिना ही हिन्दोस्तान छड़ाई में शरीक 
कर दिया गया | वृट्श सरकार यह चाहती थी कि काँग्रे्त 
सत्याग्रह पिछली लड़ाई की तरद्द इतमें भी बृटेन का पूरा सहयोग दे 
ध्रानदोजन | कंम्रिस ने अपने एक प्रस्ताव में यह स्पष्ठ कर दिया यथा 
कि जब तक हईिन्दोस्‍्तान रवृतन्न्र नहीं किया जाता, तब तक 


शासन का विकास २७ 


बह मित्र राष्टों की श्रच्धी तरद मदद नहीं कर सकता । श्प्रेल १६४० इण् मे 
रामगढ़ के काँग्रेस भ्रधिवेशन में यद्द बात फिर दुद्राई गई कि पूर्ण स्वराज्य से 
कम किसी भी तरह की चीज़ स्वीकार न की जायगी] व्यक्तिगत सत्याग्रह 
आन्दोलन श्रारम्म हुआ और छज़ारों श्रादमी जेल में डाल दिये गये | एक 
साल से अधिक सत्याग्रह चलता रहा और सरकार तथा क्षोंग्रेस में समभौते 
का कोई रास्ता न निकला | २१ जुलाई सन्‌ १६४१ ई० को वाहसराय ने यद्द 
घोपणा की कि केन्द्रीय कार्यक्रारिणी समा में सदस्यों को संख्या बढ़ाई जायेगी 

' और एक 'राष्ट्रीय रक्षा समिति! का निर्माण किया जायगा | काँग्रेस को इस 
घोषणा से उन्तोष न हुश्रा श्र वह श्रपनी नीति पर डटी रह्दी | 


काँग्रेस के अपनी नीति पर डटे रहने के बावजूद बृटिश सरकार एक एक 
करके सत्याग्रद्वियों को जेल से निकालने लगी । इसी बीच 
सर स्टैफोर्ड मार्च १६४९१ में इंगलेंड के एक प्रश्चिद्ध राजनीतिश सर स्टेफ़ोर्ड 
क्रिप्स का कफ्रिप्प बृटेन फे सम्राट की ओर से सुलद् का एक पैगाम 
झागमन लेकर हिन्दोस्तान में श्राये | भारतीय नेताश्रों को निमन्त्रित 
किया गया कि वे उनसे दिल्ली में मिलें। बड़ी, बढ़ी 
श्राशायं लेकर काँग्रेतत तथा लीग के नेता दिल्ली को रवाना हुथे। क्रिप्स 
ने एक लम्बी योजना उनके सामने पेश की श्रीर उन्हें श्राश्वासन 
दिलाया कि सब लोग इस पर विश्वास कर अमल करें । वैसे ते 
इत याजना में बहुत सी कमजोरियाँ थीं परन्तु सबसे बड़ी कमजेारी रक्षा 
का प्रश्न था | इसके अनुतार रक्षा का पूर्ण श्रधिकार कमान्डर इन- 
चीफ के दिया गया था। ऊांग्रेस का कहना था कि, “ रक्षा का पूरा 
भार किसी इिन्दोघ्तानी के दिया जाय। दिन्दोस्तान इस समय उत्त्रे 
में है श्रीर इसकी रक्षा का सवाल सबसे पहला सवाल दै। द्िन्दोस्तानियों 
के छेइकर केई और इसकी रक्षा नहीं कर सकता |? बात भी ठीक थी 
क्यों कि फ़रवरी १६४२ में दिंगापुर पर जापनियों का कब्जा हो गया था और 
वे लगातार बढ़ते श्रा रहे थे। हिन्दोस्तानी श्रपने देश की रक्षा के लिये 
अपना खून पानी की तरद् बहा सकते थे। सुलद्द का पेगाम फेल कर 
गया | लीग और कॉग्रेत दोनों ने इसे नामंजूर कर दिया। क्रिप्छ चपचाप 
इंगलंड के वापिस चले गये | 


सर स्टेफ़ोड किप्स हिन्दोत्तान के एक द्वितिपियों में गिने जाते थे, परन्तु 
सुलह के पेगाम ने उन्हें इतना बदनाम कर दिया कि उन पर तरद तरह की 
बोहारें फेंकी जाने लगीं। काँग्रेस का कददना था कि क्रिप्ठ के ऐश्वी निस्सार 


श्प् आधुनिक भारतीय शासन 


येजना लेकर कभी नहीं आना चाहिये था। इस प्रस्ताव में केन्द्रीय राष्ट्रयकरण 
का काई उल्लेख नहीं किया गया था | इससे- दिन्दोस्तान के श्‌्३ या १४ 
छोटे छोटे टुकड़े में वंट जाने का डर था। महात्मा गाँधी का कहना 
था कि ( क्रिए्त साहब उस बेंक का एक .चेक हिन्दोस्तान के देना चाहते थे 
जिसका दिवाला निकल चक्का हा | ! उनके प्रस्तावों का कुल जुब्बी लवाब 
यही था कि * अपनी वर्तमान स्थिति पर ही सन्‍्तोष करो और युद्ध के बाद 
तुम्दें औपनिवेशिक पद प्रदान किया जायगा | ” सुसलिमस लीग के [एक सदस्य 
का कहना है कि “ यदि क्रिप्प के प्रस्ताव मान लिये गये होते तो १० 
करोड मुसलमानों की मिट्टी पलीद हे। जाती | ” हिन्दोस्तान से, विदा, हे।ते 
समय करोंची में क्रिप्त साहब ने कद्दा कि“काँग्रेस सब कुछ चाहती थी या 
कुछु नहीं, इसलिये उसे कुछ नहीं मिला ।” उन्होंने यहाँ तक कह डाला 
कि ४ महात्मा गाँधी अपने द्वी दल के सम्पूण राजनीतिक अधिकार प्रदान 
करना चाहते हैं। ” इन बातों से द्िन्दोस्तान में बृटेन के प्रति घुणा उत्पन्न 
देने लगी। 
क्रिप्स के चले जाने के बाद हिन्दोस्‍्तान के राजनीतिक आकाश में 
बादल सा छा गया। चारों श्रोर श्रन्ताष की ज्वाला 
अगस्त को बढ़ने लगी । कांग्रेठ वर्किग कमीटी ने यह प्रस्ताव पास 
तो फे'ड और किया कि / अंग्रेज हमारे देश के। छोड़ दें? (' (पां४ 
चुटिश सरऋर शतां॥ ) | इसी प्रस्ताव के समथन के लिये!६ अ्रगस्त 
को ज़िम्मेवारी १६४२ के बम्बई में काँग्रेस कमीटी की बैठक हुई | कमीटी 
का कार्य अमी समाप्त भी नहीं हुआ था कि रात में ही बड़े 
बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये | १० अगस्त १६४२ के भारत मन्‍्त्री, लाडे 
एमरीे का वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि काँग्रेठ बृटिश सरकार का अन्त करना 
चाहती थी और उसके कार्य-क्रम में तार तेइना, स्टेशन जलाना, दफ्तर 
फूफना इत्यादि इत्यादि बातें थीं। इस वक्तव्य ने मुल्क के। चौकन्‍ना कर 
दिया श्रौर कँग्रेठ तथा अन्य लेग जगह जगह सरकारी सम्पत्ति के। नुकसान 
पहुँचाने लगे | किसी किसी जिलों में ते। रेल और तार के सारे खम्मे उखाड़- 
कर फेंक दिये गये। अगस्त के महीने मर यही दाल रहा । सरकार ने भी अण्ना 
झग बदला ओर बड़ी चेरदमी के साथ फ़ीजी सिपाही इसे दवाने लगे। कितने 
पर जला दिये गये शरीर मंकढ़ों श्रादमी बन्दूक के निशाने वने। अश्रक्टूबर 
के प्रन्त तक सब मामला ठंडा हो गया | काफी लेग जेले में डाल दिये 
गये श्रीर शददर तथा गाँव दोनों से नुक॒तान की सारी रकम सामूहिक जुर्माने 
के रूप में बघूल की गठ । कहा जाता है कि इस तोड़ फोड की ज़िम्मेवारी 


शासन का विकास श्ह 


काँग्रत के ऊपर हे | परन्तु जब उसके बड़े बड़े नेता पदले ही जेल मे ढाल 
दिये गये ते उसकी ज़िम्मेरारी फेसे हे। संक्रती है। लाड एमरी के १० 
अगस्त के वक्तव्य ने इस काय कम का प्रचार किया | 


१६४६ ३० तक दृटिश सरकार फी नीति में के।ई परितरतन नहीं हुआ । 
इसी वर्ष लड़ाई समाप्त ऐे। जाने पर, भारतीय राजनीति 
घूरिश मंत्रि- - में फिर. परिवर्तन की चर्चा होने लगोी। माच १६४४ 
मरंडत्त का तक प्रान्तीय धारा समात्नों के चुनाव समाप्त हो गये 
प्रस्ताध ... श्र कांम्रेंठ का काफ़ी बहुमत रहा | कग्रेस ने मंत्री पद 
- - , - स्वीकार कर शावन वे चलाने का भार श्रपने ऊपर 
लिया | अ्रप्रेल १६४६ में पालियामेन्ट ने एक मंत्रि दल इस श्राशय से 
दिन्दोस्‍्तान में मेजा कि ट्िन्दोस्तान के साथ एक स्थायी चुलदद कर ली भाय | 
वृद्िश मंत्रि दल ने हिन्दोस्तान के सभी बड़े लीडरों से परामर्श करने के बाद 
१६ मई सन्‌ १६९४६ को पाँच हजार शब्दों की 'श्रखिलआरतीय-्यूनियन' 
बनाने की एक योजना प्रकाशित की | इसमें पाकिस्तान की येजना नामंजूर 
कर दी गई | प्रान्तों को पूर्ण. स्वतन्त्रता दी गई और श्ौर उन्हें समूह अथवा 
उपसंघ में संगठित होने की श्राजादी दी गई। इसके जवाब में २४ मई सन्‌ 
४६ का काँग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक हज़ार शब्दों का एक प्रस्ताव पास कर 
यह घोषित किया कि दृटिश मंत्रिदल का प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जायगा 
जब कि उसमें नीचे लिखी बात॑ साफ़ तौर से मान ली जायें : 
१--भारत की स्वोधीनता | 7 के 
२-यद्यपि सीमिति किन्तु दृढ़ वे न्द्रीय सरकार | 
३--प्रान्तों के पूर्ण शासनाधिकार | 
' ४-केरद्र तथा प्रान्तों में लोकतन्म्र वादी व्यवेस्था | 
प---प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक श्रधिकारों की रक्षा । 
मंत्रिदल के प्रस्तावों पर हिन्दोत्तान के उभी दल गम्भीरता पूर्वक 
विचार कर 'रहे हैं। प्रान्तों भें काँग्रेस सुचारू रूप से 
घतेमान स्थिति शापन के चला रही है | भारतोय राजनीति में कौन सी 
., , ». », ,ठोठ येजना निकट भविष्य में कार्यान्वित देगी, इस पर 
श्रभी कुछ नहीं जा सकता । ग् 


अध्याय २ 
शासन से शुण-दोपष 


प्रत्येक संघ सरक्षार के लिये दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो बहुत सी 
रियासते' अथवा सूचे एक दूसरे के पड़ोसी हों। इनके 
संघ शासतइतिद्दास, इनकी परम्परा श्रौर इनकी रदन सहन में एकता 
की की भलक दा । दूसरी आवश्यकता इन यूबों के श्रन्द्र 
ध्ावश्यकता एक ऐसी भावना की है जे। इन्हें मिलाने के लिये प्रेरित 
करती दे | इनके अन्दर यह प्रवल इच्छा हे। कि वे 
श्वतम्ज रदते हुए एक केन्द्रीय सरकार बनावे संघ सरकार की उत्तत्ति इन्हीं 
भावनाश्रों से द्वाती है । भारतीय संघ शासन में ये दोनों भावनाये' पाई 
जाती हैं | इस देश भें ६०० के लगभग छोटी छोटी रियासते और १७ सूबे 
हैं। बहुत दिनों से इनकी इच्छा रही हे कि एक संघ शासन बनाया जाय। 
वततमान शासन विधान इसी का फल्ल है। 


संघ शासन की परिभाषा राजनीतिशों ने कई प्रकार से की है। यद्द 
राजनोतिंक टुकड़ों का वह संगठन है जो सब की श्रोर से 
संघ्र शासन किसी उद्देश्य की पृत्ति के लिये बनाया जाता है] संघ 
क्या है! शब्द दी यह सूचित करता है कि वहुत से छोटे छोटे समूह 
इसमें सम्मिलित हूँ | यदि किसी दबाव के कारण बहुत 
सी रियाउते' एक सम्मिलित सरकार कायम कर ले' तो उसे रंघ नहीं कहा 
जा सकता | यद्यपि सबके लिये एक केन्द्रीय शासन की स्थापना दे जाती है, 
परन्तु टसमें उन्हें वह स्वतन्त्रता नहीं है जो एक सच्चे संघ शासन के अन्दर 
देनी चादिये | संघ शासन के लिये यह श्रावश्यक है कि छोटे छोटे विभाग 
अपनी स्वतन्त्रता से एक सम्मिलित सरकार बनावे । संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 
में ४८ रियासतों ने श्रपनी इच्छा से एक केन्द्रोय शासन की स्थापना की है | 
इन्हें यह अधिकार है कि जब चाहे संघ से श्रपने के। श्रलग कर ले | प्रत्येक 
रियासत को यह पूरी स्वतन्त्रता है कि वह अपनी शासन पदति जेधी चाहे 
रससे | सास्तव में संच शासन एक प्रकार का सुलहनामा हे, जो स्वतंत्र 
रियास्तें श्रपने लाभ की दृष्ट से करती हूँ। थे अ्रपना कत्तव्य अपने आप 
निश्नत करती है। प्रत्यक श्यिाप्रत श्रपनोी समसचा को कायम रखती दहै। 
रुप शासन से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो। सभी रियसतों की रचा और 
उन्नति की ऊिम्मेवार बन नाती है | 


शासन के गुण-दोप ११ 


संघ शातम के लिये तीन बातों का होना श्रावश्यक है। इनकी 
खनुपस्थिति में इस शासन पद्धति का निर्माण नहीं द्वो 
संघ शासन सकता । 
की एार्ते 
(१ ) प्रत्येक संध सरकार शासन से ही अपनी शक्ति प्राप्त करती है। 
शासन विधान में यह बात स्पष्ट कर दो जाती है कि सुलह 
शाप्तन को की फीन कौन सी शर्तें है। संघ सरकार की स्थापना के बाद 
प्रधानता. रियासतें उन बातों को मानने के लिए वाध्य हैं, जिनकी 
प्रतिशा उन्होंने की है] संघ सरकार और रियास्तों की 
सरकारें दोनों के अधिकार की सीमा शासन विधान में निश्चित कर दी जाती 
है | इसीलिये ऐसे शासन विधान के लिये यद्द श्रावश्यक्र है कि वह लिखित 
हो और सरकार की साधारण मशौन उसे बदल न सुके। रियात्तत 
क्रौर संघ सरकार किसी एक को यह अ्रघिकार नहीं दिया जाता कि वह 
शासन विधान में जैशा चाहें परिवर्तत कर दे। इसे बदलने का शभ्रधिकार 
केवल विशेष श्रधिकारियों को दिया जाता है। जब कभी हृप्तमें परिवर्तन 
की श्रावश्यक्तवा होती है तो श्रनेक शक्तियों से राय लेमी पड़ती है। संध 
शाप्षन को बदलना” उतना ही मुश्किल है, जितना किसी कानून को रद्द 
करना । | 
(२) ठंघ शासन के लिये दूसरी शर्त शक्तियों का विभाजन है। 
श्रर्थात्‌ प्रत्येक रियासत को यह अच्छी तरद मालूम दो 
शक्ति कि उसके क्या क्‍या श्रधिकार हैं| केम्द्रीय सरकार और 
विभाजन रियास्ती सरकारों के अधिकार एक दूसरे से श्रच्छी 
तरह श्रलग होने चादिये | एक ऐशी वूची बननी चाहिये 
जिसमें विल्तार पूर्वक विषयों को बॉँदा गया हो. कि श्रमुक विषय केन्द्रीय 
सरकार के झीर शेप रियाखतों के हाथ में हैँ। इस विभाजन में कोई विशेष 
कठिनाई नहीं हो सकती | जो जो विषय स्थानीय हों वे रियासतों को दे दिये 
जायें श्रोर जिन विषयों का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से हो वे केन्द्रोय सरकार 
को दिये जायें। इससे श्रपस में मतभेद के अ्रवसर उत्पन्न नहीं हो सकते । 
इसीलिये संघ शासन विधान बहुत ही स्पष्ट और सुलभा हुआ होना चाहिये । 
( ३ ) यद्यपि संघ शासन विधान में सारी बातें लिखित होती हैं 
घिकारों का विभाजन कर दिया जाता है ; फिर मी ऐसे 
संघ न्याया्य - श्रवसर पैदा द्वो जाते हैं जब्र कि शासन विधान में कुछ 
कमी दिखलाई पड़ने लगती है | कभी कभी दो रियासतें 


* ] 
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आपह में उलक जाती हैं। केन्द्रीय और रियासती सरकार में भी मतभेद 
उत्पन्न हो जाता है। शासन की किसी घारा के दोहरे अर्थ पेदा कर दिये 
जाते हैं| अधिकारों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होती रहती है । 
इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि 
एक प्रधान शक्ति बना दी जाय। इसी का नाम संघ न्यायालय कहां, जाता 
है। यही न्यायालय शासन विधान सम्बन्धी कठिनाइश्रों: को दूर करता है । 
जैसे वकील कचहरियों में कानून के श्रर्थ को स्पष्ठ करता है, उसी"तरह 
संघ-स्यायालय शासन को व्यक्त करता है। इस मशीन से सबसे बड़ा लाभ 
यह है कि किन्‍्हीं भी दो शक्तियों में अतन्तोष उत्पन्न नहीं हो पाता | संघ- 
न्यायाज्य को शासन का संरक्षक कद्दा गया है | सबसे प्रबीण राजनीतिश श्रौर 
कानून के काता इ6 छंघ न्यायालय के न्यायाघीश बनाये जाते है | इन्हें सभी 
प्रकार से निष्पक्ष और स्वतंत्र रक्खा जाता है। 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष एक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफत्त लगभग 
१६ लाख वर्गमील है, ओर जनसंख्या ४० करोड़ के 
भारतीय संघ लगभग दहै। राजनीतिक दृष्ठि से यद्द देश दो टुकड़ों में 
शासन का विभाजित किया गया है--भारतीय रियास्तें ओर अंग्रेजी 
घिकास पे। यूत्ों का च्षेत्रल ८लाख ६२ हज़ार वर्गगील और 
जनसंख्या ३० करोंड़् के लगभग है। रियासतों का 
क्षेत्रफल ७ लाख वर्गमील श्र' जनसंख्या ६ करोड़ से :कुछ ऊपर है,। सारे 
हिन्दोस्‍्तान में ६०० के लगतग रियाहतें हैं| इन रियासुतों को अधिकार की 
दृष्टि से दो श्रेणियों में बाँदा जा सकता है। पहिली श्रेणी में वे रियासतें हं जो 
समी प्रकार से खुद-मुख़्तार हैं। केवल बादरी मामलों में वे वृटिश सरकार की 
मातद॒त है | वाकी रियासतें भीतरी और बाहरी दोनों दृष्टियों से परतंत्र हैं । 
रियासतों का सम्बन्ध छीचे सम्राट से है। सप्राट ने श्रपनी शक्ति 
गमन ए-जनरल को बाइसराय के रुप में दे रक्खी है। इस शक्ति को सर्वोच्चता 


( ?0४८एाठत76 ) क॒द्दा गया है| यह अधिकार सप्राद को विभिन्न संधियों 


और मुलहनामे में प्राप्त हुये हैं| यद्यपि इस सम्बन्ध को स्थापित हुये लगभग 
१०० व हो रदे हैं, परन्तु अमगी तक इतका स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। 
चटलर बमेटी ने इसे स्पष्ट करने में अपनी श्रसमर्थता प्रकट की थी। यह 
सम्बन्ध मय समय पर बदलते रहे हैं| कभी कमी दृटिश सरकार इनमें 
इत्तच्ेत की नीति चलावी रही है श्रौर कमी इन्हें स्वतंत्र भी रबखा है| 
इन रियासदों की बाह्य रक्ता का पूरा आश्वासन दिया साया है। वाइसराय 
को यह अ्रधिदार है कि वह जद चाहे इनके भीतरी मामलों में दखल दे | 


न 


शांवम के गुथु-दोष श्दू 


रियासत को यह झ्धिकार नहीं है कि वद किसी विदेशी राज्य से अ्रपना 
सम्पन्ध जोड़े। समय पढ़ने पर बूटिश सरकार उनसे मनमानी सह्ययता 
ले सकती है। अपने राज्य में शान्त्रि रखने के लिये ये रियासतें वाध्य हैं। 
ब्रार्थिक, और राजनीतिक दृष्टि से भी इनमें बड़ा मतभेद है । ३० रियासतों 
में घारा समाये पाई जाती हैं | ४० रियाततों में अंगरेज़ी दंग के न्यायालय 
स्थापित किये यये हैं । 

भीतरी मामलों में शासन चलाने के लिये इन रियासतों को काफी स्वतंन्नता 
है।ये अपने तरीके पर अपना धन खर्च कर सकती हैं) बाहरी सम्बन्ध 
सम्राट के ह्ार्थो में है। क्ेद्रीय सरकार में एक राजनीतिक विभाग 
( ?गाधलों 9कप्राणला। ) स्थावित किया गया है, जो इन रियाततों 
गी देख रेख करता है| ग्रत्वेक रियात्तत में एक अंगरेज़ रेज़ीडेन्ट रहता 
है। पहिली अग्रेल सन्‌ १६ २७ ६० से सप्ताद बाटसराय द्वारा श्रपनी शक्तियों 
का प्रयोग करता है। बृटिश प्रान्वों गें तम्नाद का अधिकार पहले से द्वी 
कायम हैं। इस प्रकार राजबीतिक दृष्टि से द्िन्दोस्‍्तान के दोनों विभाग 
पक ही राजतत्ता के अ्रन्तगंत दे | बृटिश परग्यरा तथा स्तार्थ ने इन्हें 
एक दूसरे से अलग फर रक्‍्खा है । 


रियासतों श्रौर यूत्रों में चादे जितना भी श्रन्तर दो, दोनों का दित एक 
दूसरे से मिला हुआ है। दोनों एकद्दी पेह़ की दो शाखायें हैं। एक की 
उन्नति-श्रवनति का प्रभाव दुसरे पर पड़े बिना नहीं रह सकता । नकशे पर 
नज़र डालने से लाल और पीले रंग एक दुसरे से मित्र मालूम पड़ते 
हूं, परन्तु उनके घनिष्ठ सम्बन्ध की छाया हमारी आ्राँखों के सामने श्रा 
जाती दे। भौगोलिक इृष्टि से रियासतों और सूबे में कोई भेद नहीं हे । 
स्थान की इृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुये हैं। इनकी श्रावादी 
भी लगभग एक सी हैं। दोनों ही आमीण और उपजाऊ प्रदेश हैं । ऊपर 
कहा गया है कि दोनों की थजसत्ता सम्राट के द्वार्यों में है| श्राथिक दृष्टि 
से तमूचा हिन्दोस्तान एक है। देश की मलाई के सारे साधन एक दतरे 
से मिले जुले हैं| राष्ट्रीयवा की दृष्टि से सम्पूर्ण भमारतवप एक ही राष्ट्र हैं, 
दोनों की संस्कृति एक है | धार्मिक आचार विचार सूबे और रियासतों दोनों 
में एक हैं। इतनी एकता होते हुये याद संघ शासन की स्थापना की जाय 
तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है | तभी दृष्टियों से यह देश संघशासन, के 
योग्य है | 

इधर कुछ वर्षा' से भारतीय रियासतें इस बात की माँग पेश कर रही थीं 
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श्षे शाधुनिक भारतीय शासन 


कि बृटिश ग्रान्तों-के साथ उनका व्यापारिक सहयोग स्थापित हो जाय। बटलेर 
कमेटी ने इस बात पर विचार किया था कि किस प्रकार रियासतें श्रौर यूवे 
एक प्लैय्फ़ार्म पर आ सकते है। मास्टेस्यू श्र चेम्स फ़ोड के दिमाग में यह 
बात पूरी तरह आई थी कि सारे हिन्दोस्तान के लिये एक शासनविधान बनना 
चाहिये | यह बात मान ली गई थी कि इन्दोघ्तान में शासन-सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ तभी दुर दो सकती हैँ जब इस देश का शासन-विधान संघशासन 
के श्राघार पर बना दिया जाय | जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सूत्रों 
ग्रौर रियासतों में सहयोग उत्पन्न नहीं दो सकता। जिस समय मास्टेग्यू 
चेम्सफ़ेड रिपोर्ट प्रकाशित हुईं उस समय रियासतें संघशासन के प्रश्न पर 
गम्मीरता पृथंक विचार करने के लिये तैयार न थी | साइमन कमीशन कौ 
रिपोर्ट भी ठुकरा दी गई। कारण यह था कि उपरोक्त किसी भी सुधार में 
केन्द्रीय शासन में परिवर्तन की कोई चर्चा न थी। केवल प्रान्तरों में थोड़े 
बहुत अ्रधिक्तार देकर बृटेश सरकार हिन्दोस्तानियों को सस्तुष्ट करना 
आदती थी। ऐसी दशा में संघशासन की बातें करना अधिकार की एक हँती 
उड़ाना था । 

देशी राजाओं के मन में यद् बात आने लगी कि बृटिश प्रान्तों का 
प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता । उन्हें यह ध्यान श्राया कि पान्तों 
के नियासी उनके भाई हैं। साथ ही उन्हें यद भय था कि वे दिन्दोस्तान की 
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से श्रपने को अलग नहीं रख सकते ; राष्ट्रीय 
भावनायें रियासतों में भी काम कर रदी थीं। उनकी जनता सूत्रों की देखा 
देखी ज़िम्मेबार शासन की माँग पेश कर रही थी। इन वातों ने राजाश्रों को 
इस बात के लिये सचेत ऋर दिया क्लि उनका राजनीतिक भविष्य प्रान्तों से 
खझहाग नहीं हे । इसलिये उन्होंने यह फ्रेसला किया कि वे संघशासन में प्रवेश 
करने के; लिये तेयार €। पहली गोलमेज समा में राज्ञाद्रों ने अपने इस विचार 
को यूटिश सरकार के सामने रक्खा | काँग्रेत ने पहली सभा की कारबाइयों को 
लोड़ार कर लिया श्रौर १६३१ ६० की दूसरी गोलमेज़ समा में मदात्मा गाँघी 

| अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजा | तीनों गोलमेज़्ञ सभाय॑ समाप्त हो जाने 
२ खागरत सन्‌ १६६४ २० की नया शाप्नविधान पाम्त क्रिया गया। 
अनुसार एन्दोस्तान मे एक संघ शासन की स्थापना की गई। इस 
बनेर- ए्रभस्ल प्र वाइटराय दोनों के पदों को अलग अलग बाँट 
मे समय एफ हाब्यक्ति दोनोशरक्ियोँ को धारण किये हुए है, 
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- शासन के गुण-दोष श्ष्‌ 


भारतीय संप-शासन-विधान संघ-शासन की सभो आवश्यक्रताशों की 

पूर्ति करता हैं। सम्पूर्ण शासन-विधान लिखित फर दिया 

भारतीय संघ- गया है। इसमें परिवर्तन करना श्रासान नहीं है। पेन्‍्द्रीय 

शासन के और प्रान्तीय विपयों का विभाजन भी कर दिया गया है । 

गुण दोष. एक संघ-न्यायालय की भी स्पापना की गई है । फिर भी 

भारतीय ठघ शास्न-विधान अपनी एक विशेषता रखता है । 

इस विशेषता का बहुत कुछ फारण इस देश की राजनीतिक परिस्थिति है। 

इस शासन विधान में कुछ ऐसे दोप £ जो इसकी उपयोगिता की कम कर 
र्ं। 

(१) संघ-शासन में यह श्रावश्यक् हे कि इसमें शामिल दोने वाले सूबे 
वा रियासतें पृण स्वतंत्र हों। उनकी राजसत्ता उन्हीं के श्रन्दर मीजूद हों | 
किसी विशेष सामूहिक दित की दृष्टि से वे एक संघ की स्थापना करते हैं| 
भारतीय संघ-शासन में ये दोनों बातें नहीं पाई जातीं। रियाततें और यचे 
दोनों दी परतन्त्र हैं| दोनों को यजसत्ता सम्राद के हार्थों में है। शअ्रेग्रेज्नी यूने 
संघ-शासन में श्राने के लिये बाध्य दें । ये दोनों बातें इस बात को सिद्ध करती 

है कि यह संघ शातन उनकी इच्छा के विरुद्ध है । इसकी स्थापना होने पर 
भी इस देश की राजसत्ता सम्राद श्र पालियामेंट के ऐथों में रहेगी। शासन 
के निर्माण में जनता की राय नहीं ली गई दे | सारी कारंबाई स्वयं 
पालियामेंट ने की हे । इसीलिये कहा जाता है कि भारतीय संघ-शासन- 
विधान हिन्दोल्तानियों पर “ ज़बरदस्ती लादा गया है । ” 

(२) शासन की मशीन को देखते हुये यह स्पष्ट हे कि यह संघ-शासन 
एक ऊपरी ढोंग है। बृटिश सरकार की पुरानी नीति उसी प्रकार बनी हुई 
है। केन्रीय शासन की बागहोर ढीली नहीं की गई है। प्रान्तों के गवरनरों 
तथा गवनर-जनरल को तरह त्तरह्ट के विशेष अधिकार देकर पालियामेंट 
ने अपने अ्रधिकारों को कम नहीं किया है। लिस लाभ , की दृष्टि से सूथे 
श्रौर रियाततें एक स्थान पर आना चाहती हूँ वह लाभ ही ज्रायव हैं। 
इसका फ़ेतला पालियाममेंट के हाथों में छोड़ दिया गया है। ४ 

(३ ) संघ-शासन में यह आ्रावश्यक है कि जो इकाइयाँ इसमे शरीक हों 
उनमें काफ़ी समानता हो | उनके पद श्रोर श्रधिकार एक से हों।'भारतीय संघ- 
शासन में इस नियम का अभाव है। रियासतें पद और अधिकार में सूथें| से 
इतनी मिन्न हैँ कि उनमें समानता का कोई भाव नहीं है। राजाशं की पुरानी 
दक्षियानूमी श्रभी तक जारी है । उनका शासन प्रजा के ऊपर इतना कड़ा होता 
है कि वह राजनीतिक श्रधिकारों का स्वप्त भी नहीं देखती | रिग्रासतों में प्रज्ञा 


न्‍शतनीत 
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की दशा गिरी हुई है | उन्हें छोटे छोटे अधिकारों के लिये तरसना पड़ता है। 
कुछ रियासतों में प्रजा की दशा श्रच्छी है, परन्तु प्रश्न तो ६०० रियासतों का 

। इधके विपरीत सूवे किसी दृद तक शासन के लिये स्वतन्त्र हैं| वहाँ प्रजा 
को छुछु राजनीतिक अ्रधिकार प्राप्त हैं। प्रान्तों को यह अधिकार दिया 
गया है कि थे अपना प्रतिनिधि चुन कर संघ घारा सभाओं में भेजे | छुनाव में 
फेवल प्रान्तीय घारा सभात्रों के सदस्य वोट देने के अधिकारी होंगे | रियासतों 
में प्रजा को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है। वहाँ से जो सदस्य संध- 
घारा समाश्रों में जायेगे वे राजाधों द्वारा मनोनीत होंगे | इस प्रकार के भेद 
भाष से वृटिश सरकार ने संघ शासन के महत्व को बिगाड़ दिया है। जनता 
को समान नागरिफ अ्रधिकार नहीं दिये गये हैं । 

( ४ ) संघ धारा सभाओं द्वारा जो क़ानून पास किए जायेगे वे हिन्दोस्तान 
पर एक से लागू न होंगे । प्रान्तों में वे सम्रान रूप से अवश्य बचें जायेंगे, 
परन्तु रियासतों में उनका प्रभाव भिन्न भिन्न होगा | प्रत्येक रियासत के साथ 
बृटिश रारकार की जेती शर्तें है, कानूनों का बेखा द्वी असर उस पर पड़ेगा । 
यह बात राज़ाश्रों की हच्छा पर छोड़ दी गई है कि वे छुछ विषयों में संघ 
धारा समभाश्रों की बातें माने! | इस प्रकार का भेद-भाव एकता के स्थान 
पर कट्ठता उत्पन्न करता है। जो शक्ति वारे हिन्दोत्तान के लिये बनाई गई 
है उसकी नीति सब जगह एक-सी न बर्ती जाय, यह बात कुछ समक्त में 
नहीं श्रार्ती | 

(५) संघ सरकार के यद्द श्रधिकार नहीं दे कि वह शासन-विधान में 

रेबतेन करे | यह श्रथिक्रार बे बल पार्लियामेंट के दिया गया है | 

(६ ) ऊपर कहां गया है कि संघ धारा समभाशों में रियासतों के सदस्य 
राताओं द्वारा मनोनीत होगे इसके विपरीत प्रान्तों के सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि 
होंगे | लेकिन प्रज्ञा के। यई श्रधिकार नहीं हे कि प्रत्यक्ष रूप से वह अपना 
प्रतिनिधि लने | प्रान्तीय घारा समार्थों के सदस्य इन्हें निर्वाचित करेगे। 
निर्याचन छेत्न साम्यदायिकता के आधार पर बनाये गये हैं | प्रत्येक सम्प्रदाय 
दे। धृयक-प्रपक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। इससे देश में 

एिए्दायिल मायनादों दा प्रचार द्ोगा श्र राष्ट्रवता में बाधा पढ़ेगी। 
ग्रौर घारा समा के सदस्यों में सीया सबक ने होने से घारा सभा की 
अमेदारी कम हों जाती 4 | संप-शासनों में प्राय: छोटी घारा समाओों के 
इंदुग्य एइनसाो के धतिनिधि होते दें और बड़ी समायें प्रस्यके स्थास्त के 
लिप ! प्रगोह् दोनों है। दर्थात्‌ सड़ी सभा में रिवासतें अपने 
कपड़ा हीरों णे शगरर ममभतों हे। चेत्रकाण या जनमंस्या में कोई छोटी 
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हो अथवा बड़ी परन्ठ उनका दर्जा बरावर होता है। भारतीय संप में ऐसा 
नहीं किया गया है । 


(७ ) वर्तमान शासन-विधान जनता को के।ई अधिकार श्रदान नहीं 
करता | संघ घारा सभाश्रों की बनावट दोपपूर्ण है। उनके अधिकार व 
ही सीमित हैं। कानून के ज्षेत्र में घारा सभा के अधिकार नाम मात्र क॑ लिये 
हैं| झाय-वब्यय में मी उसके श्रधिकार कम हैं । पग पग पर गवर्नर-जनरल 
के विशेष भधिकारों से वह दग्मी हुई है।धारा सभा की इच्छा के विरुद्ध 
वह फर्मान जारी कर सकता है | उसकी श्रनुमति के ग्रिना उसे क़ानून बनाने 
का अधिकार प्राप्त है । यदि धारा सभा किसी मद के स्चें को बन्द कर देती 
है तो गवर्नर-जनरल उसे जारी कर सकता है| तात्पय थह है # ि प्रजा के 
घन को उसके प्रतिनिधियों को खच करने का श्रघिकार नहीं है| शासन 
प्रचन्ध में संघ सरकार की आ्राघी शक्ति एक मात्र गवर्नर-जनरल के हाथ में 
रक्सी गई है | बाक़ी मामलों में भी वह जब चाहे द्ाथ डाल सकता है। 
उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेवारियाँ ( 5000७) ॥०४]0ार्शी)#68 ) इतनी 
अ्रधिक हैं कि उनकी केई सीमा नहीं है। उनके सामने मारतीय मन्ध्रियों के 
अधिकार यूर्य के सामने चिराग की तरह हैं। 

इन तमाम कमजोरियों को एकच करने पर यह पता चलता दे कि भाग्तीय 
संघ-शासन-विधान से 'संघ” शब्द निकाल देना चाहिए.। पालियामेट के 
अधिकार वेसे दी हैं जैसे १६१६ के पद्दिले ये | रियास्तों में राजाशों के 
अ्रत्याचार वेसे ही होते रहँँगे जेसे श्राज तक द्वोते श्राये हैं। नये शासन 
विधान में इसकी केई दवा नहीं की गई है| यह शासन विधान प्रजा के 
अधिकारों की घोषणा नहीं करता | संयुक्तराज्य अ्रमेरिका अथवा रूस से 
इसकी तुलना नहीं की जा सकती । शासन-विधान। में यह बात बार बार कह्टी 
गई है कि दिन्दोस्तान की राजसुत्ता बृटिश सम्राट के हाथ में है। पंध-शासन 
की मशीन को चलाने का अधिक्रार भारत मंत्री के हाथ में दिया गया है। 
वह इंनिन के ड्राइवर की तरद्द जैसे चाहेगा हमें ले चलेगा | गवर्नर-जनरल 
के अधिकार इतने श्रधिक हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वह सम्पूर्ण शासन- 

विधान को रद कर सकता है । उसे श्रधिकार है कि स्वतन्त्र रूप से हिन्दोत्ताम 
पर राज्य करे | सरकार की आमदनी का ८० प्रतिशत उसे ख़र्ब॑ करने का 
अधिकार है। संघ सरकार के बनट में ४ हिस्से पर धारा सभा का कोई 
अधिकार नहीं है | 

यूब्ों तथा रियाउतों को यद्द अधिकार नहीं है कि वे जब चाह एंघ 

से श्र॒लग हो जायें । रियासतों को यूब्रों से कहीं अधिक स्वतन्त्रता दी गई है | 
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संघ में आना और न श्राना उनको इच्छा पर है | एक ऐसी संझया निश्चित 
कर दो गई है जिससे कम रियासत्रीं के सम्मिलित होने पर सघ-शासन आरम्भ 
नहीं किया जा सकता | संघ-घारा-सभा की बड़ी सभा में यदि रियास्तों के 
४२ प्रतिनिधि नहीं होंगे तो संघ की कारंबाई आरम्भ नहीं की जायेगी। 
रियासतों की सम्राठ_ के साथ जो शर्तें हुई हैं वे उनी तरद बनी रहेंगी। संघ 
की आमदनी का ६० प्रतिशत प्रान्तों से लिया जायेगा और केवल १० प्रतिशत 
रियाततें देंगी। प्रत्येक राजा को वह अधिकार है कि वह जब्र और जैसे चाद्दे 
संघ शासन में शरीक हो | 


रेलवे तथा बेड की कारवाइयाँ संघ-शासन की मात्तहती से श्रलग ग्द्खी 
गई हू। संघ-धःरा सभा को यह अधिकार नहीं है कि यह मंत्रियों को भर्तो करे 
तथा उन्हें निकाल सके ) यह अधिकार गवर्नर-जनरल वे। दिया गया है। 
वही विभागों को बाँटेगा और जब चाहे मज्षियों को निकाल सवेगा। इससे 
स्पष्ट है कि मत्री अपनी कारबाइयों के लिये घारा सभा के प्रत्ति ज़िम्मेदार न 
होंगे। सुरक्षित विभाग ( हि८४९४/४९प [0008077छ7- ) गवर्नर-ज्नरल 
की मातहती में रहेगा | इसके लिये उसे मंत्रियों और घाया सभा के सलाह 
की कोई ज़रूरत न होगी। घारा सभा के बुलाने श्र बर्ज़ाश्त करने का 
अधिकार उसी को होगा | 

शासन-विघान की १२ वीं घारा में यह स्पष्ट कहा यया हैं कि गवर्मर 
जनरल प्रान्तीय मामलों में हाथ डाल सकता है! उसके विशेष अधिकार 
प्रान्तों में भी लागू होंगे। किसी भी संघ में संघ न्यायालय का फ़ैसला अंतिम 
भमाना जाता है। लेकिन भारतीय संघ शासन-धिधान इससे बंचित रक्ष्खा गया 
हई | संघ न्यायालय के फ़ेमले के बाद कुछ मुक्कदर्मों की अपील प्रिदी वॉसिल 
में होगी | बड़ी बड़ी सरकारी नोकरियों भारत मंष्री की मऱ्ी से दी जायेंगी। 
कहा जाता है कि संसार के इतिहास में इस प्रकार का संघ-शासन कहीं नहीं 
मिलता | इसके अन्दर अनेक वर्गों के स्वार्थ सुरक्षित रक्खे गये हैं । बृटिश 
साम्राज्य, भारतीय रियासते, घनी वग आदि के द्वितों का विशेष ध्यान रक्खा 
गया है। लाइ लोथियन लिखते हैं, “ “नया शासन विंघान तमाम चुराहयों 
के बावजूद हिन्दोस्तान की मोजूदा हालत के इतने अनुकूल है कि इसकी 


# [8 769 2.6 एांधीा थी वड चेर्शाव्टंड णादे #500थौॉ€४, 
९०४ हफ्जातिर गच्रिए फ्रा08४ छलैेठशेज़ ४0. धा8. काशलछा।.. तेइनए 
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८7... धताशो, 
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समालोचना करने वाले हसे स्वीकार नहीं कर सकते ।” हिन्दोघ्त्ता नियों की 
राष्ट्रीय भावनाथों के विकास और उसकी रक्षा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया 
गया | एक सज्जन लिखते हैक शासन के बनाने वालों ने एक ऐसा ग़लत 
रास्ता इस्तियार किया कि वे ठीक रास्ते से सही उद्देश्य पर नहीं पहुँच 
सके (९ डास्टर श्रम्वेदकर के शब्दों में | "शाहन-विधान का सर और प्रैर 
दोनों ग्रलत दे ।” : 

एक विद्वान्‌ संघ-शासन विधान को र्मालोचना करते हुए लिणते हैं 
४राजनीतिक आवश्यकताशों ने दो श्रननवी आादर्मियों को एक दी चारपाई 
पर सुला दिया है। श्रव यद देखना दे कि कितने दिन तक इन दोनों की 
बनती है।? समालोचक का उद्दृश्य प्रान्तों श्रीर रियातुतों से है। इसको 
समालोचना करते हुए भीयुत सुबात चन्द्र बोस लिखते हैं, 'भारतीय सरकारी 
ऐक्ट में लिए संघ-शासन की कल्पना की गई हू वह एक धोखे की टट्टी है । 
इसमें वृथ्शि राजनोविश्ञों ने दिन्दोस्ताव को गुलाम रखने को तरकोर्े सोची 
हैं | यह शासन एक प्रकार से प्रजातन्पयाद और फ्रवूड़ल प्रथा दोनो की एक 
यूत्र में बाँधने को की शश करता दे |" 

१६६६ में बृटिश प्रान्तों में जो देदरे शाघन की नीव डाली गई थी वद्द 
सर्वथा असफल रही, हिन्दोस्तान का कोई वर्ग इससे सन्तुप्ड न रहा | १६३५ 
के संघ-शायन-विधान में आान्तों का दोहरा शाक्षन दूर कर दिया गया, परन्ठु 
केन्द्र में फिर यद्दी स्थापित किया गया द। केन्द्रीय सरकार के कुछ विषय 
गवर्नर-जनरल के हाथ में और कुछ मंत्रियों के हाथ में रहेंगे। अपनी विशेष 
जिम्मेवारियों को चलाने के लिये उसे यद्द श्रधिक्रार दागा कि वह तीन 
व्यक्तियों के नियुक्त कर ले। घन सम्बन्धी मामलों में राय देने के लिए वह 
एक आर्थिक सलाहकार ( ंवगालदंगे सैतेएंउ०० ) भी नियुक्त कर सकता 
है | शासन-विषान में मंत्रियों के श्राथिक अधिकारों के देखते हुए यह स्पष्ट 
है कि दिन्दोत्तानियों को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं है !ई 


नि तल तन ++++++++> 
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इ० आधुनिक मारतीय शासन 


१६१६ के शासन-विधान में बृटिश सरकार ने यह वादा किया था कि 
१० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त करके यह जाँच की जायेगी कि मुधार 
की योजना कहाँ तक ठोक है । इससे स्पष्ट हे कि शासन के बनाने वालों ने 
अपनी ईमानदारी में केाई कसर बाक़ी न रक्खी थी। परन्तु नये संघ-शासन 
विधान में केई ऐसा मार्ग नहीं है। सभी चीज़ें भविष्य पर छेड़ दी गई हैं । 
उपनिवेशिक स्वराज्य ( 0फ07प70 50०५ ) की इस विधान में चर्चा 
तक नहीं है। यह जिक्र कहीं नहीं आ्राता कि हिन्दोस्तान को उपनिवेशिक स्वराज्य 
कब दिया जायगा | सर सेमुश्रल दोर ने जे कि उस समय भारतमंत्री थे, 
कामन उमा में कहा था, हिन्दोस्तान को अगली बार भी इसे मिलने की 
उम्मीद नहीं है। श्री सत्यमूर्ति ने इस शासन-विधान पर राय प्रकट करते हुए 
कहा है* /हिन्दोध्तान की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं के देखते हुए यह 
शासन-विधान स्वीकार नहीं किया जा सकता ।” भारत के राजनीतिक दलों 
में केवल हिन्दू समा ने इसका समर्थन किया है। वह भी इसलिये कि इससे 
“अखंड हिन्दे[स्‍्तान” का समन होता है। १"कॉँग्रेस ने इसे विदेशी कह 
कर ठुकरा दिया है |” 


आधुनिक्र भारतीय संघ शासन अपनी निज्ली विशेषता रखता है।न 
तो हम इसे रुच्चा संघ-शासन कह सकते हैं और न इसमें प्रजातन्त्रवाद की 
कोई झलक है। इस देश की वतंमान परिस्थिति के देखते हुए इस 
तरह का शासन विधान उपयेगी नहीं हो सकता। प्रान्तों और रियासतों में 
इतना राजनीतिक भेद है कि दोनों एक पूत्र में नहीं बाँधे जा सकते | संघ- 
शासन का स्वरूप ऐसा विचित्र दे जे कहीं सुना भी नहीं गया द्वेगा | कारण 
यह है कि एक तरफ सूत्रों के और दूसरी तरफ रियासतों के! बाँधा जायेगा ; 
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-- शासन के गुण-दोष- हा 


एक की सरकार प्रजातन्वाद फे श्राधार पर बनाई गई द्वोगी और दूसरे में 
पृर्वोय एकलग्तबाद होगा ।7 
मुस्लिम लग ने संप-शाधन की कड़े शब्दों में आलोचना की 
है। २० दिसम्बर सम्‌ शृष्श्८ ईैं० के बम्बई से एक बछ्व्य देते 
हुये मि० जिन्‍ता ने कहां था "नया शासन-विधान उस पौदे को तरह 
हे जिसे लगाने की इजाजत हमें एक रेगिस्तान में दी गई है। गेरी समझ 
में बृटिश सरकार से इस शासन-विधान को बनाकर एक बहुत बड़ी - विपत्ति 
हमारे तर पर बैप्ते दी लाद दो है जैसे वर्साइल की सम्धि ने योरप के ऊपर ।" 
साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दुओं का यह कहना है कि संब-धाशा सभा में 
किसी भी प्रकार से उनका बहुमत नहीं हो सकता । यही डर मुसलमानों 
को भी है। कॉमेंस स्वयं ढरी हुई दे क्लि बह बहुमत नहीं प्राप्त कर 
सकती | एक वकछब्य देते हुए सर ए० एच० ग्रज्ञनवी ने कहा था “दोटी 
सभा में काँग्रेस श्रधिक से श्रधिक ४० सीट प्राप्त कर सकती है |? श्रल्पस्तउ्य के 
वर्ग सभी प्रकार से श्रसन्तुष्ट हैं | 
संघ-शासन की योजना कुछु प्रास्तों में किसी किसी तरह २७ महाँने 
तक चली। श्रन्त में कॉग्रेत को इस्तीफा देना पड़ा। 
संध-शासन. इस २७ महीने के शासन का प्रभाव राजन/तिक हष्टि 
के भमर्यंकर से देश पर बहुत ही बुरा पद्ा | इसका तात्पर्य यह्द 
परिगाम नहीं है कि कॉंग्रेत सरकार बुरी थी, बल्कि संघ-शाप्तन 
की कमजोरियाँ देश में भली भाँति स्पष्ठ हो गई | 
साम्प्रदायिक प्रश्न बढ़ने लगे। द्विन्दू और मुसलमान एक दूतरे को शत्रु 
समभने लगे | हिन्दू महासभा श्रपनी एक श्रलग राग श्रलापने लगी | स्वयं 
काँग्रेस में ३ दल बन गये | गाँधी जी के विचार वाले मंत्रिपद से सम्वुष्ट रहे | 
कॉँग्रे-समाजवादी धारा समाश्रों में चले ते। गये किन्तु मंत्रिपद ग्रहण नहीं 
किया | श्रग्गामी दल प्रान्तीय स्वराज्य का विरोध करता रहा | तातये यह 
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डर शआधुनिक भारतीय शासन 


है कि अभी संघ-शासन पूरी तरह लागू नहीं हुआ लेकिन इसके भर्यकर 
परिणाम दिखाई पड़ने लगे। जो प्रश्न राष्ट्रीय उत्थान में दवे हुये थे और 
जिनके उभड़ने की आशा निकट भविष्य में न थी, वे आज इतने भयंकर 
रूत धारण कर लिये हैं कि इन्हें इल किये बिना हमारी राष्ट्रीय उन्नति नहीं हो 
सकती । यदि संघ-शाप्तन-विधान से यही परिणाम निकलना था तो इसे हम 
दूर से ही नमस्कार करते हैं।जों शासन-विधान हमें थोड़ा भी अधिकार 
प्रदान मदीं करता, और जिवसे देश में अनेक दल पैदा होते हैं, उसके चलाने 
को चेष्टा हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिये | इसका बुरा प्रभाव यहाँ तक 
पड़ा है कि मुसलमान हिन्दोध्तान को दो राष्ट्रों में बाटना चाहते हैं। उनकी 
'पाकिस्तान' योजना देश के लिये घातक नहीं तो और क्‍या है 
यह कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि संघ शासन से बढ़कर 
हिन्दोश्तान के लिये दूसरी शासन पद्धति; नहीं हो सकती । 
सीधा मार्ग इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि देश की राजनीतिक 
समस्या तभी सुलझा सकती है जब संघ-शासन-विधान जारी 
कर दिया जाय | यह तभी हो सकता है जब बृटिश सरकार अपने द्वितों का 
कुछ त्याग करने पर तैयार हो | रियासतों के साथ जो उसके सुलदना में हैं वे 
बदल दिये ज्ञायं । राजाओं को सरकार इस बात के लिये बाध्य करे कि वे 
अपनी रियासतों में जिम्मेवार शासन स्थापित करें | साथ ही वह्द प्रान्तों को 
स्थानीय घ्वराज्य दें दे। इसके बाद सूबों और रियासतों को इस बात की 
स्वतंत्रता दी जाय कि वे अपनी इच्छानुसार एक संघ-शासन-तिधान बना ले । 
काँग्रेस की विधान-समित्ति ६((१0) श|॥प४०६ 85७९॥)०४) वाली माँग सभी 
दृष्टियों से मुनासिब है | इससे हिन्दोध्तान में प्रजातंत्र की स्थापना के साथ 
बृटेन के प्रति उच्ची सद्दानुभूति उत्पन्न होगी | इसका प्रत्यक्ष उदादरण उंयुक्त 
राज्य अमेरिका मोजूद है । वृटेन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 
अमेरिका ने दर विपत्ति में उसकी सहायता की है | पिछली लड़ाई में इंगलेंड 
के विज्ञयी होने का बहुत कुछ श्रेय अमेरिका को दे | वतंमान विकट परिस्थिति 
में चारों ओर से निराश होकर इंगलेंड ने अमेरिका की शरण ली है । आज 
इंगलेंड की सरकार पैसे की कमी महसूस कर रही है। वह बतंमान लड़ाई के 
ख़्च को बर्दाश्त नहीं कर सकती | अन्त में अ्रमेरिका से उसे प्रार्थना करनी 
पड़ी है । अमेरिका ने घन और जन दोनों से वृद्देन की सहायता का बीड़ा 
उठाया दै। वर्तमान युद्ध की समाति यद्द सिद्ध करती है क्रि लोकमत सरकार 
का बहुत बड़ा साथी है | वृदिश सरकार अपनी नीति बदल कर भारतीय 
लोकमत से पूरी सद्दायता प्राप्त कर सकती है | 


पहिला खंड 


ग्ह-सरकार 


( 903 50५॥00ए | छोर प ) 


भ्रध्याय ३ 


सम्राट तथा पालियामेन्ट 


राजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान के स्वृतन्त्र देशों का पद प्राप्त नहीं है। 
इस देश की राजनीतिक शक्ति आधी हिन्दोस्तान और 
ग्हसरकार आधी बटेन में है | कोई कानून तब तक पास नहीं समझा 
जा सकता जब तक पार्लियामेंट और सम्राद उसे मंजूर न 
कर दें। भारत य सरकार की नीति का फ़ैसला पार्शियारमेंट और सम्राद ही 
करते हैं। हिन्दोस्तान में बड़ी-बड़ी नौकरियाँ सम्राट तथा भारतमंत्री के हाथों 
में रक्खी गई हैं। वे जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं। सम्राट , पालियामेंट- 
भारतमंत्री और इंडिया कोंसिल इनकी शक्ति भारतीय सरकार में सबसे बड़ी है। 
इन्दीं का निर्युय भारतीय सरकार के लिये अन्तिम समझा जाता है | गवर्नर- 
जनरल को यह अधिकार नहीं है कि वह इनको बात ठाल सके। भारतीय 
स्वराज्य तब तक स्थापित नहीं किया ज्ञा सकता जबत्र तक पालियामेंट की शक्ति 
थोड़ी कम न कर दी जाय। ये सारी शक्तियाँ, जिनका विस्तृत वर्णन आगे क्रिया 
जायगा, 'णद-प्रकार” के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका तात्पय यह है कि वृटिश 
सरकार हिन्दोस्तान का शासन-प्रबन्ध कुछ अपने घर से श्रौर कुछ अपने 
प्रतिनिधियों के भेज कर करती है । 


हिन्दोप्तान श्रौर इंगलैंड में ६,००० मील का फ़ासला दे | अतएव यह 
सम्भव नहीं दे कि ग्रद-सरकार भारतीय शासन की छोटी छोटी बातों को अपने 
हाथ में रक्खे | यद्यपि श्राजकल आवागमन की सुविधा काफ़ी है | वेतार- 
बकरी, केबुल ग्राम, रेडियो, टेलीफ़ोन आदि से शीघ्र ख़बरें फैलाई जा 
सकती है किर भी बृट्टेन के लिये यह असम्भव हे कि वह इटनी दूर से 
ौदिन्दोस्‍तान में श्रमन व अमान क्रायम रक्‍छ्ते | साथ ही हिन्दोध्तानी इस 
वात वे। सहन नहीं कर सकते कि उनको राजकीय शक्ति सर्वथा दूसरों के 
हाथों में दो | काँग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्या है, बृटेन 
फी 'यह-नीति' से असन्तृष्ट है। स्वराज्य श्रान्दोलन का यही तात्पयय है कि 
'गइ-सरकारा दिन्दोस्तान के। अपना प्रबन्ध करने के लिए श्राक्षाद कर 
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दे | कारण यद है कि ट्िन्दोस्तान स्वये एक मसद्दाद्वीप के बराबर है। इसकी 
जनसंख्या बृट्टेन की सात गुनी है। दोनों देशों की संसक्धोति थौर जलवायु एक 
दूमरें से मित्ष ैं। हमारी रहम-सदन तथा सामाजिक संगठन को महत्व बृढेन 
निवासी तब तक नहीं समझ; सकते जब्र तक वे इस देश में श्लाकर बसन 

“ये । मुसलमान भी विदेशी ये, परस्त उनके दिमाश में भूल कर भी यह 
बात नहीं आ्राई कि अरब या फ़ारस से इस देश का शासन किया जाय। 
उन्होंने हिन्दोस्तान वे। ही अपना घर बना लिया। सरकारी जज़ाने को 
एक कौड़ी भी उन्होंने देश से बाहर न जाने दिया। यदि थोड़े से अ्रग्रेज् 
मूसलमानों की तरह इस देश में श्राकर बस जाये श्लौर यहीं के निवासियों 
की मदद से शासन का भार चलावें तो वर्तमान शासन-प्रभन्‍्ध से घद फरहीं 
अच्छा होगा | 

, 'गह-सरकारः भारतीय शासन की वह मशीन द जो बूटेन में काम कर 
रही है | इस सरकार की शक्ति स्थानीय सरकार से बढ़ीं है। वह अपने 
आपके भारतीय सरकार की संरक्षक समझती है। छोटी से छोटी बातें उसके 
सामने से द्वाकर गुज़रती है | यद्यपि उसने कड़ी चेतावनी के छाथ इस देश में 
अपने फ्रमंचारियों के। भेज रक्खा है, फिर भी उनके का्मो पर चौबीस घटे 
नज़र रखती है। हिन्दोस्तान से प्रतिवर्ष ४७ करोड रुपया गइ-परकार के खर्च 
की चलाने के लिए भेजा जाता है। और मदों में कमी भले द्वी पड़ जाय 
लेकिन एरद-सरकार, वा ख़र्च भेजना ज़दूरो है | इस ख़र्च को दामचार्ज 
(सार एा्हुटह) कहते है | इसमें बढ़ें-बड़े अंग्रेज अफसरों की पेन्शन 
और भारतमंत्री के दफ्तर का ख़र्च शामिल है | भारत सरकार की श्लोर से 
बूटेन में एक हाई कमिश्नर रक्खा जाता है। इसका वेतन भी यहीं के ख़ज़ाने 
से दिया जाता ईं। वृद्िश सरकार की नीति से हिन्दोस्तान क़्षे के भार 
से दबा हुआ था | इसके ऊपर २१३ सी करोड़ रुपया कर्ज था। शिसके लिए. 
हर साल १४ करोड़ रुपया सूद देनी पड़ती थी | इसके अर तरिक्त व्यापार 
में करोड़ों दपया दर साल इंगलेंड को जाता है । इन बातों से रपट है 
कि दिन्दोस्तान और इग्लेंड का सम्बन्ध केवल राजनीतिक नहीं-है | 
आर्थिक दृष्टि से दोनों देश एक दूसरे के इतने निकट हैं कि इनके सम्बन्ध 
के काने बिना क्रियी भारतीय -राजनीतिश्ष को नहीं रहना घाहिये-। 
पद-सरकार! को मशीन के अन्दर जितने पुरज़े काम कर रहे हैं उनका 
अलग-श्रलग वर्णन करना अच्छा होगा | इससे यह बात ध्वष्ट हो जायगी कि 
वे पुज़ें किस प्रकार फ़िट किये गये हईं और उनकी गति का प्रभाव भारतीय 
शासन पर क्या पड़ता ६ । 5 * 


४३ आधुनिक भारतीय शासन 


श्यथ८ ई० के नियम के अनुसार हिन्दोस्तान की राजसत्ता सम्राद 
के हाथों में रक्खी गई है। इनके शासन-काल का हिसाव 
सप्ाद लगाते हुए एक राजनीतिज्ञ लिखता है 'हर सम्राट 
... औसतन २० वर्ष राज्य करता है” अब तक केवल ४ 
ज्यों ने सुप्नाट के आसन को ग्रहण क्रिया है| विषदेरिया ने सवसे अधिक 
अर्थात्‌ ६४ वर्ष तक राज्य किया | एडवर्ड पंचम ने जे कि १४८३ ई० में 
गद्दी पर बैठे थे, सब से कम दिन तक राज्य किया | इंगलेंड के इतिहास में 
केवल ११ वर्ष ऐसे आते हैं, जब कि वह देश बिना सम्राट के था। सप्राद 
का पद उसकी मृत्यु के बाद सब से बड़े लड़के के दिया जाता है| यह नियम 
१७०१ ई० से अब तक चालू है। १६१० ३० तक सम्राट के राज्याभिषेक 
के समय रोमनकैथोलिक चच्च के नियम के अनुसार शपथ खानी पड़ती थी; 
परन्तु श्रव इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती | यह बात सदैव के लिये घोषित 
कर दी गई कि “सम्राट एक सच्चा प्रोटेस्टेंट है ।” सम्राठ_की आयु १८ वर्ष से 
कम नहीं होनी चाहिये। उसका ज़र्च इंगलैण्ड के ख़ज़ाने से दिया जाता है। 
प्रतिवर्ष पार्लियामेंट यह निश्चित करती है कि सम्राद्‌ तथा उसके कुट्ठम्ब्र को 
कितना ख़र्च दिया जाय । इस इम्दाद के 'ठिविल लिस्ट' ( (जी /88 ) 
कहते हैं| आज कल सम्राट को उसके कुठ्म्ब के सहित्त ६ लाख रुपया 
महीना दिया जाता है | 
कद्दा जाता है कि सम्राट की शक्ति श्रनन्त है । इतनी शक्ति संसार के 
किसी अन्य शासक को नहीं दो गई हैं | वह आज ५० करोड़ व्यक्तियों पर 
राज्य कर रहा है | पार्लियामेंट को वही घुलाता है| इसे भंग करने का अधि- 
कार उसी को है। दृटश साम्रज्य में जितने क़ानून बनते हैं उन पर अ्रन्तिम 
हस्ताक्षर उसी का होता है । बड़े बड़े सरकारी नोकर उसी की आशा से नियुक्त 
किये जाते हैं | सम्पूर्ण साम्राज्य की फ़ौज उसी के हाथों में है। लड़ाई की 
आज्ञा वही देता है | सन्धि करने का अधिकार उसी को है । पालियामेंट का 
काम तब तक वैधानिक नहीं समझा जाता जब तक सम्राट उसे स्त्रीकार न 
कर ले | किसी भी कानून को वह भंग कर सकता है | इंगलेण्ड का प्रधान 
मंत्री, जिसके हाथों में वूटिश साम्राज्य की बांगडोर है, उसी के द्वारा नियुक्त 
किया जाता है ।,बृध्शि साम्राज्य में बड़ी-बड़ी पदवियाँ वही प्रदान करता है । 
लाट सभा के अ्रधिकतर सदस्य उसी के बनाये हुये हूँ | क्चहरियों में उसी 
के नाम पर फ्रैवला किया जाता हे। बृटेश सापम्राज्य की सरकार उसी की 
परकार कहलाती है | 
उसके अधिकारों को देखते हुए किसी को भी यद्द सन्देद हो सकता है 


सप्राद तथा पालियामेंट श्छ 


कि इतनी बड़ो शक्ति को एक श्रादमो कैसे घारण कर सकता है ? बृठेन का 
सप्राट_कोई देवता नहीं है। जागनियों के सम्राठ की तरद उसकी उत्पत्ति 
सूर्य भगवान से नहीं हुई है । वद इसो लोगों की तरद एक साधारण मनुष्य 
है। राजनीतिक परियाटी ने उस्ते कुछ श्रशाधारण श्रधिकार दे रकखा है। 
कहने के लिये सम्राट की शक्ति श्रनन्‍्त है; लेकिन कार्य रूप में बह कुछ नहीं 
करता | फेवल नाम के लिये वद साम्राज्य का प्रधान धपित जिया गया है | 
इंगलैशड का प्रधान मंत्री और कैबिनेट सब कुछ करते हैं| यह एक सम्न है 
कि संम्र'ठ पालियामेंट के बनाये हुए क़'नूतों को रद्द कर सकता है | एक 
राननीतिश तो यहां तक लिखता है "यदि पालियामेंट सम्राट को फाँसी 
के लिए कोई नियम पाप्त कर दे तो सम्राट_को इसे भो मंजूर करना दोगा ।7 
ऐही दशा में यह कैसे कहा जाय कि उसकी शक्ति पालियामेट से बढ़ कर है | 
इंगलैएड में यह प्रश्न उठाया गया था कि सम्राट से कोई लाभ नहीं है। 
लेकिन यह बात स्वृशम्म त से मान ली गई है कि इतने बढ़े साम्राज्य के 
लिए एक सवंप्रधान व्यक्ति का द्ोना आवश्यक दहै। स्म्राट का देनिक 
जीवन नियमों से इस कदर बेंघा हुआ्ला है कि बह श्राज़ादी का स्वप्न भी नहीं 
देख सकता । क्रिसी समा-सोसाहदी में वह तब तक भाग नहीं ले सकता जब 
तक प्रधान मंत्री इसकी श्रनुमति ने दे दे। अपनी इच्छ्ानुसार वह दर एक से 
नहीं मित्न सकता | विदेशों में यात्रा करने के लिये उसे श्राज़ादी नहीं है । 
क्रिसी से मिन्नता करने तक के लिये वह स्वतंत्र नहीं दे | अपनी श्च्छा के 
अ्रनुसार बह विवाइ तक नहीं कर सकता। स्वतन्त्रता के लिये शआराठवें एडव्ड 
ने सम्राद पद से त्थाग पत्र दे दिया | 
सम्राट और भारत सरकार का सम्बन्ध घनिष्ट है | सम्पूर्ण माग्तीय सेना 
उसके हाथ में रढछी गई है। भारतीय सरकार के उच्च 
सम्राट धघौर पदाधिकारी उसी के द्वास नियुक्त किए जाते दैं। 
भारत सरकार कमानइर-इन-चीफ़, जो कि भारतोय सेना का प्रधान हे, 
उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नये शाप्तनन विधान 
में यह बात स्पष्ट है कि सरकारी विमाग में दर एक द्वार्यकर्ता तमी तक 
स्थायी समझा जायेगा जब तक सम्राठ की कृपा उस पर बनी रहेगी।” 
द्ाईकोट के जर्जों को वही नियुक्त करता है। गवनंर-जनरल और प्रान्तों के 
गवर्नर उसी के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं| भारतोंय सरकार जिन कानूनों 
को पास करती है थे तब तक लागू नहीं ही सकते जब तक उन पर सम्राट की 
द्तज़त न हो जाय | मारतीय रियाठ्तों के साथ, वृटिश सरकार के सुलहनामे 
स्प्नार_के नाम से किये गये हैं। रियाततों में हश्त्षेप करने का श्रधिकार 
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सम्राट को छोड़ कर और किसी को नहीं है | इस अधिकार को उन्होंने 
बाइसराय को दे रकखा है। किसी नये शासन विधान का श्रीगणेश हिन्दोस्थान 
में सम्राट ही कर सकता है। १६३५ का संघ-शासन-विधान कब से काम में 
लाया जाय, इसत निश्चय वरना सम्राट के हाथों में था। इसीलिए कहा 
जाता है कि * वर्तमान संघ-शासन सम्राट की मातइतो में रहेगा ।!” यदि चह 
चाहे तो गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकार किये गये कानूनों को एक वर्ष तक लागू 
करने से रोक सकता है। हिन्दोस्तान के राजनीतिक विभाग तत्र तक नहीं 
क्रिये जा सकते जब तक सम्राट से इसकी आज्ञा न ले ली जाय । नये सूब्ों 
का निर्माण उसकी आज्ञा से किया जाता है। यदि एक यूबे के कुछ ज़िले 
दूसरे यूबों में मिलाये जायें तो इसकी आ्राज्ञा सम्राट से लेनी होगी । 
भारतीय शासन में सम्र/ट सत्र कुछ प्रधान मंत्री की सलाह से करता 
है। सुम्नाट_को भारतीय विषयों को जानकारी बहुत कम है | इमें तो यद्द भी 
शक है कि वह सब सू्ों का नाम भी जानता है | व्यक्तिगत सहानुभूति रखते 
हुए भी यदि बद दिन्दोस्‍्तान को आज़ाद करना चाहे तो नहीं कर सकता | 
भारत सरकार सम्बन्धी कारबाइयो में उत्क्ी दिलचस्पी अधिक नहीं रहती | 
कैविनेट तथा पालियारमेट के सदस्य हिन्दोरतान के शासन सम्बन्धी बातों में 
विशेष जानकारी नहों रखते | सब कुछ भारतमंत्रो और उसकी सहायक सभा 
(्ती0 0०ए४०)) के शर्थों में छोड दिया गया दै। कार्य रूप में भारतीय 
सरकार और सम्रार का कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतीय सरकारी दक््तरों में 
सम्राट और साम्र'शी की तसबीर अवश्य दिखाई पड़ गी। भारतीय ठिक्कों पर 
उसका नाम और उसकी तसवीर मिल्लगी । जब से इस देश में वृदिश साप्नाज्य 
स्थापित हुआ तब से फेल दो सम्रा्ों ने यहाँ पदाष्ण किया है | १७ नवम्बर 
सन्‌ १६२१ ६० को प्रिंस श्राफ़ वेल्स जब हिन्दोत्तान आये उस समय 
राष्ट्रीय श्रान्दाजन की लद्दर देश में फेल रही थी और स्वागत के बदले उनका 
बहिप्फार किया गया । जब्र उन्होंने बम्बई में प्रवेश किया तो शदर के कोने 
कोने में शान्ति श्रारम्ध हो गई | ४ दिन तक शहर में बेचैनी रही | ५३ 
झादमियों की मन्यु हुई श्र ४०० थ्र'दमी घायल हुये | इसो के उपलक्ष में 
महात्मा गाँधी ने ५ दिन का अनशन ब्रत किया था| 
पालियामेंट इगलेग्ड को घास हमा को कहते हैं जो न केवल बृटेन 
ग्र बल्कि दृटिश साम्राज्य भर के लिए कानून बनाती है । 
पारलजियाईंद बृट्शि साम्राज्य के अन्तर्गत ज्ञिन देशों दो आजादी 
( गिएर्ताएंवतः पाए ) हासिल हे वे पालियामेंट 


के < 
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सम्बन्ध है कि इसके श्रध्ययन के बिना भारतीय शासन-विधान का ज्ञान नहीं 
हो सकता | मारतीय शासन में पार्लियामेंट का वितना दाथ है, इस पर विचार 
करने के पदिले यद देखना चाहिये कि इसकी रूप रेखा केसी है, किस प्रकार 
इसकी उलत्ति हुईं, और इसमें कितने सदस्य हैं। साथ ही यद भी देखना 
चाहिये कि संछार की थारा-समाश्रों में इसका क्‍या स्थान है । 
एक साधारण विद्यार्थी के लिये 'पार्लियामेंट”! शब्द कुछु मानी रख 
सकता है, लेकिन किसी राजनीति के विद्यार्थी के लिये 
लाड' सभा. इसका केई श्र्थ नहीं है। पालियामेंट कोई एक सभा 
ग्णा5० 0 नहीं हे जिसका आभास एक ही शब्द से हो जाय | 
[.0पः. पालियामेंट में दो सभायें हैं | बड़ी समा को लाई सभा! 
और छोटी उमा को 'कामन सभा! कहते हं | ऐतिहासिक 
ष्थि से लाट समा कामन सभा से पुरानी दै | यह १००० वर्षों से चली शा 
रही है | केवल थोड़े समय के लिए इंगलणइ के शासक क्रामवेल ने इसे तोड़ 
दिया था। श्रारम्त में यह सभा सम्राट के समापतित्व में हुआ करती थी । 
इसके सदस्य बड़े बड़े ज़र्मीदार, सेठ-साहूकार और धमंगुय श्रादि होते थे | 
सारे अधिकार इसी सभा के प्राप्त थे। परन्तु ज्यों ज्यों लोफमत का मुल्य बढ़ता 
गया त्यों त्यों इसकी शक्ति ज्ञीण होती गई | श्रानकल इसकी दशा यह दे कि 
इसके पास केाई अधिकार बाक़ी नहीं रह गये | सारी शक्ति फामन सभा फे 
हाथों में श्रा गई दे | वर्तमान समय में ला्ड समा में लगभग ७०० सदस्य हैं। 
ये सदस्य प्रजा के चुने हुए नहीं दोते | इनमें ६०० ग्रेट ब्रिटेन के, १६ सक्वार्टलेंड 
के और श्प आयर लैंड के होते हैँ | इनके श्रतिरिक्त २६ सदस्य वे हैं जो धर्म 
गुर कहलाते हूँ | इन सदस्यों में कई केि के सदस्य होते हैं। सबके लिये 
यह श्रनिवाय है कि उन्हें लाड की पदवी दी गई हो । कुछ सदस्य ऐसे होते 
हूं जिन्हें यह पेतृक अ्रघिकार दहंता दे कि वे लाठ सभा के सदस्य रह सके | 
उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े लड़के श्रपने आप लाडे सभा के सदस्य हो 
जाते हैं| उन्हें निकालने का अधिकार किसी को नहीं है । इनके श्रतिरिक्त 
दूसरी श्रेणी के सदस्य वे हूँ जो केवल अपने जीवन काल के लिये सदस्य 
बनाये जाते हैं | 
ललार्ड!' की उपाधि देने का अ्रधिकार केवल सम्राट, को प्राप्त है। वह 
अनगिनत व्यक्तियों को यह उपाधि प्रदान कर सकता है। जब कभी सप्नाद्‌ 
किसी व्यक्ति को यह उपाधि देना चाहता है तो प्रधान मंधी से इसकी 
सलाह लेता है | ऐसे अवसर बहुत कम शआ्राये हैं, जब कि सम्राद ने बिना 


किसी की राय के लार्ड बना दिया दो | प्रतिवर्ष छुछ लाड बनाये जाते 
अ्र० भा० श[ू०--७ न्‍ 


आम 


धूड आ्राधुनिक भांरतीय शासन 
हैं। महारानी विक्टोरिया ने अपने शासन-काल में ३७३ लाड बनाया 
था | यदि किसी ल्ाड को, जो इस उपाधि का पैतृक अधिकारी है, कोई 
लड़का नही है, पो यह उपाधि उसकी मझंत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। 
कमी कभी यह उपाधि उसके भत्तीजे और भाई को दे दी जाती है । कुछ 
ज्रियों को भी समय समय पर लाड की उपाधि दी गई है, लेकिन अभी तक 
उन्हें यह श्रधिकार नहीं दिया गया है कि वे लाडे सभा में बैठ सके | १६२६ 
६० में लाड सभा में एक बिल पेश किया गया था कि स्त्रियों को इसमें बैठने 
का अधिकार दे दिया जाय । इसका घुरी तरह विरोध किया गया ,और अन्त 
में यद पास न हो सका | २१ वर्ष से कम श्आायु के किसी व्यक्ति को लार्ड नहीं 
बनाया जाता | 

लार्ड मा-भवन वेस्टमिनिस्टर में बना हुआ है। संसार में घारा-सभाश्रों 
के लिये जितनी इभारतें बनी हुई हैं, उनमें लाइंसभा भवन सबसे सुन्दर है । 
इस सभा की बैठक कामन सभा के साथ होती है | लाडः चान्सलर ([,0वे 
(आष्राव्शी07 ) इसका सभापति होता है। सम्राद_ इसकी नियुक्ति करता 
है | इसकी बैठक आमतौर से मंगल, बुध और बृहस्पति को होती है। अधिक 
से श्रघिक २ घंटे तक इसकी वैठक होती है | चूंकि इसकी शक्ति बहुत कम 
है इसलिये इसके सदस्य बैठकों में बहुत कम उपस्थित होते हैं | ७०० सदस्यों 
में मुश्किल से ३० या ४० सदस्य आरा जाते हैं। सदस्यों की इतनी बड़ी 
संख्या होते हुये भी फेवल ३ सदस्यों से कोर्स पूरा हो जाता है। किसी 
कानून को पास करने के लिये ३० सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। 
लार्ड सभा की नीति शअ्त्त्यन्त प्राचीन है । लगभग सभी सदष्य अनुदार विचार 
के होते हैं । इन्हें अपने पद और स्वार्थ की अधिक चिन्ता होती है | आम 
जनता की भलाई का ध्यान इन्हें कम होता है। इस सभा को तीन शक्तियाँ 
अभी तक प्राप्त हैं। इसके कुछ सदस्य प्रिवी कौंसिल में न्यायाधीश का काम 
करते हैं । इस शक्ति का विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया 
है। इस सभा को यह अधिकार है कि वह अपने सदस्यों पर मुकदमा दायर 
कर सक्के | कामन समा के रुदस्थों के कुछ मुक़दर्म इसी में फैसला किये 
जाते हैं। ह 

वाध्तव में लाइंसमा के कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। फिर भी कोई 
कानून इसकी श्रनुमति के बिना पास नहीं किया जा सकता | कामन सभा की 
तरद इसके सदस्यों को यद अधिकार हे कि दे कोई बिल पेश करें| धन 
सम्बन्धी बिल कामन समा में आरम्म होना चाहिये। १६११ ६० के बाद 
यह विशेष अधिकार कामन सभा के सदस्यों को दिया गया दे | यदि कामन 


सम्रार तथा पाॉलियपा मर परे 


सभा से पाए किये हुये बिल को ला उमा इनकार कर दे तो वह बिल पाठ 
नहीं हो तकता | लेकिन ऐसा बहुत कम द्वोता है | कारण यह है कवि सम्राट, 
अपने पक्ष के बहुत से व्यक्तियों को लाडइं की उपरधि देकर उस बिल को पास 
करा सकता है। १६०६ ई० में एक बिल के ऊपर दोनों उमाश्रों में गददरा 
मतभेद द्वो गया या | भविष्य में इस प्रकार के मतभेद को दूर करने के 
लिये १६११ ई० में एक नियम बना कर लाट सभा की शक्ति कम कर दी 
गई। लाड सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता। 


भारतीय शासन विधान में लाड सभा पर बहुत श्रधिक विचार करना 
किसी भी दृष्टि से उपयागी नहीं दे | फेवल पालियार्मेंट! 
क्रए+... शब्द के नाते इसका कुछ वर्णन कर दिया गया है| 
0०प्राती.. कार्य रूप में यह सभा भारतीय सरकार के मामलों में कुछ 
नहीं करती | इसके सदस्य हिन्दोस्तान को ऊँची दृष्टि से 
नहीं देखते | उन्हें इस देश की बहुत कम जानकारी होतो है | यहाँ तक सुना 
गया है कि लाइ लोग इस देश में श्राना कम पथन्द करते हैं। दिन्दोस्तान 
के गवर्नर-जनरल के लिये यद्द श्रावश्यक है कि वह लाडे की उपाधि प्राप्त 
किये हों | यह बात क़ानून में लिखी नहीं है, लेकिन परिपाटी ने इसे कानून 
से भी बढ़ कर वना दिया हैं। सूत्रों के गवर्नर भी लाड घराने के होते हैं| 
जहाँ तक गवर्नर-जनरल श्रौर गवर्नर का सम्बन्ध है, अगले भध्यायों में 
इन पर विचार किया जायेगा | यद्दाँ पर यद्द देखना है कि लाइ सभा का 
सम्बन्ध भारतीय सरकार से क्‍या है। यह सम्बन्ध प्रिवी कॉसिल द्वारा श्रधिक 
श्रावश्यक और दृढ़ बनाया गया है। यदि प्रिवी कॉसिल का सम्बन्ध 
ईिन्दोस्तान से तोड़ दिया जाय तो लार्ड रुभा का सम्बन्ध श्रपने आप टूट 
जायेगा । 


प्रिवी कॉतिल आरम्भ में श्रायरलेंड और ग्रेट्यूटेन के लिए न्यायालय 
के रूप में स्थापित की गईं थी । इसकी उत्पत्ति श्रौर विकात का इतिहास 
बहुत ही लम्पा हैं | उतका वर्णन करना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत 
नहीं है। दिन्दोस्तान क्रे लिये श्रपील का सबसे बड़ा न्यायालय, प्रिवी कॉसिल 
है जो लाड सभा का एक श्रंग है। इसका तात्पय यह नहीं हे कि लाड सभा 
के ७०० सदस्य मुक़दर्मो का फ्रीसला करते हैं | कोई न्यायालय ऐसा नहीं हो 
सकता जिसमें ७०० न्यायाधीश एक साथ बैठ कर सुक़दमों का फ़ैसला करें | 
प्रिवीं कॉंसिल में लाड सभा का समापति और ६ अन्य लार्ड एक साथ बैठ 
कर मुक़दमों का फैसला करते हैं | 'इन्हें कानूनी लाढ? ( ]00- [,0/०५ ) 


लए 


प्र श्रधुननक नएत्छ+ ७. 


कहा जाता है | ये ६ सदस्य अपने जीवन काल के लिये लाड कौ उपाधि 
प्राप्त किए होते हैं| कानूनी मामलों में ये विशेषज्ञ होते हैं | जत्र कभी ग्रेट 
बृटेन तथा उत्तरी आयरलेंड से लाड समा में कोई अपील की जाती है तो 
उसका फ़ेसला करना इन्हीं सातों सदस्यों के हाथों में दिया जाता है। कुछ 
लोग यह समभते हैं कि हिन्दोस्तान के मुक़दमों की अ्रपील इन्हीं सातों सदस्यों 
के सामने पेश की जाती है; लेकिन यह बात ग़लत है | 

लाड सभा में सदस्यों की एक दूसरी कमेटी द्ोती है । इसी के सामने 
ौईिन्द्योत्तान के मुक़दर्मे पेश किये जाते हैं| इसी कमेटी के प्रिवी कॉसिल 
(वंप्रवेलंश एठ्तामरांधार९ 6४6 एजेरए 00फणद। ) कहते हैं। 
ईिन्दोस्तान, इंगलैर्ड, आयरलैंड तथा बृटिश साम्राज्य के अन्तर्गत अन्य 
देशों से अपील के सारे मुक्कदर्मे प्रिवी कोंसिल में आते हैं। भौगोलिक दृष्टि 
से इस न्यायालय का क्षेत्र बहुत बढ़ा है। इसकी ठुलना किसी कचहरी से नहीं 
की जा सकती | इसमें लाड चांसलर, पिछले सभी लाड चांसलर, ६ कानूनी 
लाड, प्रिवी कॉपिल का लाड प्रेसीडेन्ट तथा दिन्दोस्तान तथा अन्य उपनिषेशों 
की बड़ी कचहरियों द्वारा नियुक्त किए हुए न्यायाधीश रहते हैं | कुल मिलाकर 
इसमें २० न्यायाधीश होते हैँ | लेकिन कार्यरूप में ला चांसलर, ६ क़ानूनी 
लाड और कुछ भारतीय जन्न मुक़दमों का फ़ैसला करते हैं। जिस देश का 
मुक़दमा होता है वहाँ के कुछ न्यायाधीशों की उपध्यिति आवश्यक है | 

ऊपर कद्दा गया है कि प्रिवी कॉसिल तथा अ्रन्य कचहरियों में भेद है | 
दूसरी कचहरियों में न्यायाधीश अयना अन्तिम फ़रैसला देते हैं, लेकिन प्रिवी 
कौंसित् के सदस्य-द्राख़िरो फ्रैतला नहीं दे सकते | यद्द सम्नाठ को सलाह 
के रूप में फ़ैडला देती हे कि वह अमुक बात को मान ले या इनकार कर 
दे | दर फ़ेसले का अन्तिम वाक्य यद्दी होता हे कि "हम लोग सम्राट को 
नप्नता पू॑क यह सलाद दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि ।? यह किसी फरंसले से 
कम नहीं द्ोता | सम्राट इसे मान लेता दे । यह इसलिये किया जाता है कि 
इससे एक बहुत बड़े सिद्धान्त की रक्षा होती दे। सम्राट का दर्जा क़ानून से 
ऊपर माना गया दे | उसे यह श्रधिकार है कि वह किसी फ़ेसले को २६ कर 
दे । इंगलगह की कचदरियाँ इस नियम के विरुद्ध अपना फ्ेंधला दे देती हैं, 
लेकिन एन्दोत्तान तथा अन्य उपनिवेशों में सम्राट के इस अधिकार की रक्षा 
राजाता ६३ | 

प्रिद्री कासिल,दौवानी मुक़दमों की सवसे बढ़ी श्रदालत है। फ़ौज़दारी 
के मुकदमें खधिक से श्रषिक द्वाईक्कोंट तक थ्रा सफते हैं । इससे आगे उनकी 
ध्रयीन नदों हे सकती | दा ड्ोट के फूसले द माल के मुक़दर्म प्रियी 
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सिल में ग्पील किये जा सकते हैं, लेकिन इसके लिये दो शर्त हैं ) एफ तो 
हाईकोट श्रपील करने की इज़ाज़त दे, और दूपरे बह श्रपोल कम से कम 
१० इज़ार रपये की द्ो। प्रियवो कंतिल का फ्रेसला अन्तिम हीता है। किसी 
विशेष मामले में फ़ौज़दारी की श्रपील इसमें हो सकती है लेकिन ऐशा बहुत 
कम होता है। संघ-न्यायालय से भी प्रिवी कॉसिल में श्रपील की जाती है | 
प्रिवो कॉपिल में कोई नया मुक़दमा दायर नहीं किया जाता | संघ न्यायालय 
की स्थापना होने से कुछ लोग यद सममते ई कि प्रिवी कॉल का अधिकार 
भारतीय मामलों में कुछ कम हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है । अरब 
भी प्रिवी कॉंसिल हिन्दोत्तान की सबसे बड़ी खदालत रहेगी | कुछ एन्हुस्ता- 
निर्यों को प्रिवी कॉसिल के श्राजीवन सदस्य रहने की उपाधि दी गई है। इन्हें 
प्रिवी कांबिलर ( िवरए 00णात।07 ) कइते हैं। झ्राज तक इस देश में 
७ या ८ व्यक्तियों को वह उपाधि दी गई है। इसी प्रिवी कॉसिल के नाते 
लाड समा का सम्बन्ध भारतीय-घरकार के साथ माना जाता है। न्यायालय! 
नामक श्रध्याय में इस बात पर श्रच्छी तरद्द विचार किया जावगा कि प्रिंतव्ी- 
कॉसिल के इस अधिकार का भारतीय सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। 
भारतीय न्यायालयों की स्थिति पर इस कंसिल का जो प्रभाव पड़ता है उस 
पर भी विचार किया जायगा। द्विन्दोर्तान तथा श्रन्य उपनिवेशों की यह 
म है कि प्रिवी कॉसिल से उनका नाता छुड्ा दिया जाय, परन्तु रद्द सरकार 
इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देती । 
१६११ ई० के वाद लाड सभा की शक्ति क्षीण द्वोती गई। आधिक 


मामलों में कामन सभा की सत्ता सच प्रधान मान ली 

कामन सभा गई | तब से कामन सभा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि 
पसृ०प४० ०: साधारण बोलचाल में- पर्लियामेंट का तात्पय इसी सभा 
((७007075.._ ते समझा जाता है। कार्नाइल का कद्दना है कि ''कामन 
सभा की शक्ति संसार की सभी धारा सभाश्रों से बढ़ कर 

है|” इसकी उत्तत्ति हुए ६०० वर्ष से ऊपर व्यतीत हो गये | कहा जाता हे 
कि कामन सभा ही पार्लियामेंट है। इसकी कार्य पद्धति बड़ी ही प्रसिद्ध और 
भनोरंजक है | किसी भी घारा सभा में जाने के लिये लोग इतने लालायित 
नहीं रहते जितने कामन सभा में । इसकी वैठक वेस्ट मिन्ह्टर में दोती है। 
श्यरे४ ई० में एक भयंकर अ्रग्नि कांड में जल कर यह , भवन राख हो गया 
था। १५ वर्षों के कठिन परिश्रम से १८५२ ई«७ में पालियामेंट का वर्तमान 
भपन बनाया गया । शेम्स नदी के वाये किनारे पर & एकड़ की चौददी में 
यह भवन बना हुआ है। इसमें १२०० से अ्धिक्र कमरे हैं। वैटिकन 


पूर खाधुनिक भारतीय शासन 


(ए॥४०८४ा) को छेड़कर योरप में इतनी बड़ी इमारत कोई दूसरी नहीं है। 
एक बहुत बड़े द्वाल के दक्खिन तरफ कामन सभा भवन और इसके उत्तर 
लाट सभा भषन है | 


कामन सभा में ६०० से कुछु अधिक सदस्य हैं। परन्तु केबल ४५० 
आदमियों के बैठने की जगह बनाई गई है। ऐसे श्रवसर बहुत कम आते 
हैं जम कि सभी सदस्य उपध्यित द्वो जायें। २०० से अधिक सदस्य हमेशा 
गैर हाल़िर रहते हैं | सभी सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि होते हैं। कामन सभा 
का सभापति स्पीकर कहलाता दे। प्रतिनिधि त्वयं इसे चुनते हैं, परन्तु सुम्नाठ_ 
से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है । सभापति बनने के पहले स्पीकर किसी भी 
दल का क्यों न हो, परन्तु इसके बाद उसे निष्पक्ष भाव से कार्य करना पड़ता 
है । कामन सभा की बेठक सोमवार, मंगलवार, बुधवार श्रोर इृदस्पतिवार 
को होती है । साढ़े ग्यारह बजे रात तक वाद-विवाद चलते रहते हैं । १८८१ 
ई० में एक बार सोमवार को दोपहर से बैठक शुहू हुई श्रॉर बुध को प्रातः 
काल समाप्त हुई। शुक्रवार को ११ बजे दिन से लेकर साढ़े चार बजे सचेरे 
तक बैठक द्वोती हे | ४० सदस्य कोरम पूरा करते हैं । 


स्पीकर बाद-विवाद में कभी भाग नहीं लेता । १३७६ ६० में पहिला 
स्पीकर चुना गया था| कार्य रूप में स्पीकर का चुनाव प्रधान मंत्री कैबिनेट 
की सलाह से करता है। यही चुनाव कामन सभा का चुनाव मान लिया जाता 
है।जी व्यक्ति एक बार स्रीकर चुन लिया जाता है वही बार-बार स्पीकर 
बनता रदता है | सीकर फा पद बहुत ही ऊँचा है। उसे वेतन भी दिया 
जाता है | वेह्टमिन्ध्टर भवन में उसे एक सरकारी बंगला रहने के लिये दिया 
जाता है | श्ररने पद से अलग द्वोने पर उस्ते १शन दी जाती है और उसे लार्ड 
सभा का सदस्य बना दिया जाता है। आम तौर से कामन सभा में एक घंटे 
के ब्याख्यान होने हैं | परन्तु यदि कोई सदस्य चाह तो इससे अधिक भी बोल 
सकता है | कोई समय का निश्चित परिसाण नहीं रकखा गया दे | कामन 
समा में थ्रनी तक सबसे बढ़ा व्याख्यान ब्रोगम (87508) ने दिया है। 
श्यर८ ई० में वे लगातार ६ घंटे तक बोलने रदे | भारतीय घारा समाश्रों में 
इसमें श्रषित्त लम्ये व्याख्यान दिये गये हैं | जलियान बाला बाग की घटना 
( १३ अरप्रेल सन १६१६ ) के बाद दिन्‍्दोस्‍्तान की केम्द्रीय थारा समा में जब 
इनटिमनिटी बिड़ ऐश हुआ ता पं० मदनमोदन मालवीय लगातार ३ दिन तक 
दोलते रेट । इतना लम्बा व्याख्यान संसार की किसी भी घारा सभा में अभी 
हनी दिया गया ८ | 


न डी. 
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कामन सभा श्रपना सब काम विभिन्न क्रमीटियों द्वारा करतो है | प्रत्येक 
कमीटी में ४० से ६० तक सदस्य होते हैं। केबिनेट 
कैविनिट. इस सभा की सबसे बड़ी फ्रमीटी है। संख्या में कैबिनेट 
(भ्रागााट। के सदस्य केवल २० या २६ होते हैं : लेकिन इस कमोटी 
की शक्ति और कमौटियों से कही अधिक है। वास्तव में 
बूट्रिस साधाज्य का शासन इसो कमीटी के श्रधिकार में है| साम्राज्य की नीति 
यही निश्चित करती दै। जब कामन सभा के सदर्स्यों का चुनाव दो जाता है 
तो सम्राट बहुसंख्यक दल के सबसे बड़े नेता को बुलाता है | उसी को वह 
प्रधान मंत्री घोषित करता है | उसे यद्द श्रधिकार दिया जाता है कि वह अपनी 
इच्छानुसार २० या २१ सदस्यों का एक मत्रिमंडल बना ले । यह प्रधान मंत्री 
की मरज़ों पर है कि वह सारे मंत्रियों को अपने ही दल से चुने या श्रीर दलों 
से भी कुछ सदस्यों को भर्ती कर ले। लड उभा से भी वह कुछ सदस्पों को 
भरती कर सकता है | इतना ज़हर है कि अपने दल के श्रधिक से श्रधिक 
मंत्री मन्रिमंडल में रढखे जाते है | यही मंत्रिमंडल कैतरिनेट कहलाता है | 
मंत्रिमंडल के बनने के बाद कामन सभा की सारी कारंबाई इसी की एच्छा- 
नुतार होती है | कैबिनेट के मंत्रियों के लिये पालियामेंट का सदस्य द्वोना 
आवश्यक है। 
भारत सरकार का नाता कामन सभा के साथ बहुत घनिष्ठ है। इस 
देश की राजसत्ता नाममात्र के लिये सम्राठ के हाथ में 
कॉमन सभा रक्‍्खी गई है| पालियामेंट ही सब्र कुछ करती है।जो 
घोर कानून भारतीय धारा सभाश्रों में पास होते हैँ वे कामन 
भारतोय. समा में विचाराय पेश किये जाते हईैं। हिन्दोस्तान 
सरकार. के साथ शह-सरकार की नीति कामन सभा ही निश्चित 
करती है । भारतमंत्री, जिसके द्वारा कामन सभा भारतीय 
सरकार के चलाती है, इस सभा का एक सदस्य होता है । हिन्दोस्तान में होने 
बाली सभी घटनाश्रों के लिये वह इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। उसकी 
ज्ञिम्मेवारी को बढ़ाने के लिये १६१६ ई० से पार्लियामेंट ने यह निश्चित किया 
कि इसका वेतन अ्रंगरेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाय | कामन सभा में कुछ सदस्य 
ऐसे होते हैं जो हिन्दोस्तान की विशेष जानकारी रखते हैं| इस सभा में ३ 
राजनीतिक दल हैं, उदार, अनुदार और मज़दूर | मज़दूर दल दिन्दोत्तान के 
प्रति श्रधिक ही उद्दानुभूति रखता है | अनुदार दल भारतीय स्वतंत्रता का कट्टर 
विरोधी है | इस दल के उभी सदस्य इस बात के विरोधी हैं कि हिन्दोस्तान 
को पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया जाय । इस देश में जो नीति बर्ती जाती हे बह 


रो 
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पूद आधुनिक भारतीय शांसने 


जानकारी न रखते हुए, भारत-मंत्री किस प्रकार भारतीय सरकार को चलाता है ! 
इसके लिये उसे कई सहायक दिये गये हैं। इन्हीं की मदद से वह शासन की 
मशीन के चलाता है | इंगलेंड का प्रधान मंत्री इस बात को निश्चित करता 
है कि कौन भारत मंत्री बनाया जाय । इसका अ्रंतिम फैसला बृटिश 
सम्राद्‌ करता दै। कैबिनेट और पार्लियामेंट के अतिरिक्त वह प्रिवी कोंपिल 
का भी सदस्य होता है | 
यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि मारत-मंत्री कितने दिन के लिये नियुक्त 
किया जाता है | उसकी केई निश्चित अवधि नहीं है | वृटिश कैबिनेट के साथ 
उसकी नियुक्त होती है | श्रौर जब कैबिनेट भंग द्वोती है तो उत्ते भी अपने पद 
से हट जाना पड़ता है | कैबिनेट तब तक बनी रहती है जब तक पारलियामेंट का 
बहुमत उसके पक्ष में द्वोता है। पारलियामेंद की श्रवधि ५ वर्ष दे। 
लेकिन इसके बीच में सम्र।ट्‌ उसे किसी भी समय भंग कर सकता है। यदि 
पूरे समय तक पालियागेंट बनी रहे और एक ही कैबनेट, में उसका विश्वास 
रद जाय तो कैबनेट ५ वर्ष तक जीवित रह सकती है। इसके साथ मारत- 
मंत्री भी ५, वर्ष तक अपने पद पर आरुढ़ रह सकता है | लेकिन राजनीतिक 
दल बन्दयों के उलथ् फेर के कारण ऐशवा बहुत कम होता है | १८३८ से 
१६४६ ६० तक ३१ भारत-समंत्री नियुक्त किये गये हैं। इससे प्रत्येक की श्रवधि 
2 व से भी कम द्वोती दे । 
ऊपर कहा गया है कि पालिंयामेंट ने अपनी ज़िम्मेवारो को निशाइने 
के लिये भारत-मंत्री का पद निर्माण किया है। 
भारत-मंत्री की इसलिये बह सभी प्रकार से अपने कामों के लिये 
झिम्मेबारी. पालियामेंठ के प्रति ज़िम्मेवार ६ | कैबिनेट का एक 
सदस्य होने के नाते वह सबसे पहिले श्रपने साथियों 
के प्रति झिम्मेवार है। वद जो कुछ काम दिन्दोस्‍्तान में कर रहा दे, या 
करना चादेता है, उसकी पूरो सुचना श्रयने सहकारियों को देता है। कैबिनेट 
के झनन्‍्प सदस्य उमझे प्रयम सहकारी हैं | उसकी नीति का फ़ेसला सबसे पहिले 
बनेट में होता दे। हिन्दोस्तान के सम्बन्ध की सारी बातें बद केविनेट में 
चार करता दे। मेस्वरों के बाद-वियाद के पश्चात्‌ जो नीति निर्धारित की 
नी ईबदोंभारत-मंत्री की नीति ऋछलाती दे। के बनेट के सदस्यों की 
ब्मेयारी अलग-श्रलग नहीं £ | उसझहा प्रत्यक् सदस्य सबकी ग्रलती के लिये 
शिम्मेार दे। एक की गलती के कारण सभी सदत्य निकाल दिये जाते है । 
मात-मंग्री श्र लिये मी यह ग्रावश्यक है कि वह अपने सद्दक्ारियों 
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भारत-मंत्री श्रौर इंडिया कॉपिल प््ह्‌ 


प्रधान मंत्री और दवरे मन्त्रियों में मतमेद हो जाता है तो कैबिनेट को चलाना 
मुश्किल हो जाता है| ऐसी दशा में दोनों में से किसो को त्याग पत्र देना पड़ता 
है। १६२२ ई० में मान्टेग्यू भारत मंत्री और सर सेमुश्नलहोर प्रधान मत्री थे। 
इनके विचारों में श्रन्तर पड़ने के कारण दोनों ने कैबिनेट से त्याग-पत्र दे दिया | 
कैबिनेट के बाद भारत-मंत्री की ज़िम्मेवारी पालियामेंट के प्रति है। दोनों 
का सम्बन्ध स्वामी झ्ोर सेवक की तरह है | पालियामेंट की समी श्राश्ाओं का 
उसे पालन करना पडता है। वद्द तमी तक अश्रपने पद पर कायम है थब तक 
पालियामेंट की इच्छा द्ोती दे । जब वह इसका प्रीतिमाजन नहीं रह जाता, 
तो उस्ते अपने पद को छोड़ना पहता है | पार्लियामेंट कई प्रकार से भारत-मत्री 
को अपने ग्धिकार में रखती है। कीबनेट में श्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर 
ह इसे अपने पद से हटा सकती दे | जब तक इसका वेतन भारतीय ख़ज़ाने 
से दिया जाता था तब तक पालियामेंट का इसके ऊपर पूरा श्रधिकार न था। 
अपनी जौबिका के लिये स्वतंत्र रद्द कर बह पार्लियामेंट की श्रवदेलना कर 
सफता था | ज़िम्मेबारी को श्रौर दृढ़ बनाने के लिये १६१६ ६० में यह नियम 
बनाया गया' कि भारत-मंत्री का वेतन भारतीय ख़ज़ाने से बन्द करके इंगलैंड 
के ख़ज़ाने से दिया नाय | तब से पालियामेंट और श्रघिक कड़ाई के साथ 
उसके कार्मो की देखरेख करती है। थोड़ी भी नाफरमानी दे।ने पर वह उसका 
वेतन कम कर सकती है। इस भय से बढ अपने कामों में श्रधिक चैतन्य 
रहता है | 
जो अधिकार कोर्ट श्राफ डाइरेक्ट्स और बोर्ड श्राफ़ कन्द्रोल को 
दिये गये थे वे सब १८८ में भारत-मंत्री को दे दिये गये | भारतीय 
भारत-मंत्री शासन के चलाने का सारा अ्रधिक्रार उसे दिया गया हे । 
कक भारतीय मामलों में सम्राट शोर पालियामेंट को सलाइ 
अधिकार देने का श्रधिकार उसी को दिया गया है। भारतोय सरकार 
के जो महकमें इंगलेंड में काम कर रहे हैं उनका सारा 
प्रवन्ध उसी के हाथों में दिया गया है। १६१६ ई० के ऐक्ट में उसके 
अधिकारों का विस्तृत वणन किया गया है| उसके अधिकार ४ ध्रेणियों में 
 बाँटे जा सकते है :-... 
१--कैबिनेट तथा पार्लियामेंट के सदस्य की देसियत से वह बहुत से 
अधिकार रखता है| सम्राट जिन सरकारी अफ़परों को हिन्दोस्तान में नियुक्त 
करता है उतकी सलाह वह भारत-मंत्री से लेता है। कमान्डर-इन चीफ़, 
प्रान्तों के गवनर तथा गवनर-जनरल की कॉसिल के सदक्ष्यों की नियुक्त की 
सलाह भारत-मंत्री ही देता है | केवल गवर्नर-जनरल की नियुक्ति में उसका 


बर्तन 


इ० अधुनिक भारतीय शासन 


हाथ नहीं रहता | सम्राट प्रधान मंत्री की सलाइ से गवरनर-जनरल को नियुक्त 
करता है । 

२--१६१६ ६० तक भारत-समंत्री को भारत-सरकार की एजेन्सी का पूरा 
अधिकार ग्राम था। भारत सरकार को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती उन्हें 
ख़रीदने का अधिकार भारत-मंत्री को था। १६१६ में यह अधिकार दवाई 
कमिश्नर को दे दिया गया । 

३--भारत-सरकार की सभी सम्पत्ति पर सम्नाठ_का अधिकार है। भारत 
भूमि सम्राट की भूम कहलाती है । इस पर निवास करने वाले व्यक्ति सम्राद_ 
की प्रज्ञा के नाम से पुकारे जाते हैं। 'सकल भूमि गोपाल की! के कथनानुसार 
सम्र/ट द्वी इस देश का स्वामी है। उसको शक्ति का उपयेग भारत-मत्री 
करता है| दिन्दोस्तान में, अथवा इससे बाहर भारत-सरकार का जो धन खर्च 
दैता है वह सब मारत-मंत्री के अधिकार से किया जाता है। लेकिन इसका 
तात्यर्य यह नहीं है कि वह भारतीय सरकारी आय को जैसे चादे ख़र्च कर 
सकता दे | इसके लिये पालियामेंट तथा अपनी कॉसिल से उसे सलाह लेनी 
पड़ती है। मारत-सरकार की के।ई सम्पत्त वह बेच सकता है तथा बन्घक 
रख सकता दहै। श्रावश्यकता पढ़ने पर वह नई सरुम्पत्ति ख़रोद सकता है। 
परन्तु इतके लिये उसे अपनी वॉपिल से सलाह लेनी पड़ती है। भारतीय 
स्थकार की मातदतो में काम करने वाले श्रफ़सरों पर वह मुक़दर्म चला सकता 
है। पर्तु उत्त पर वाई मुकदमा नही चला सकता । 

४--दिन्दोस्तान की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें उसकी मातहती में 
काम करती हैं। गवर्नर-जनरल को उसकी सारी आज्ञायें माननी पड़तो हैं | 
यह काई वाम बिना उसकी सल्लाह के नहीं कर सकता। प्रान्तों के गवनर 
उसके हुकुम को तामील करने के लिये बाध्य हं। भारतीय घारा समाय केाई 
कानून तब तक पास नहीं कर सकती ज्व तक भारत-मंत्री उसकी आजा न दे 
हे | शासन की नोति में उसकी आजा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा 
सकता | भारत-सर कार झयने दंक्स को उसकी सलाह के बिना नहीं बढ़ा 
मनी । हे 
दर के बीच जी पत्र च्यवद्ार होता है उस पर 
| कोई सरकारी कांगज़ इंगलैंद से उसकी 
गन में नहीं थ्रा सहझता । उसकी कॉल के सदस्य 
ही ते दाग निमुद्ध डिये जाते है । अवबनी संदायता के हिये यद दो सहायक 
मे पे की मो काटा ३ 
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में मे एक के सरदारी ग्रफ्मर रहना है 
खीर दससे बाजियामेंट का सदस्य होता है | 


भारत-मंत्री और इंडिया बॉसिल ६१ 


पालियामेंद के साथ यह भी बदलता रद्दता है। आमतौर से वह दूसरा 
अनस्थायी मन्त्री पालियामेंट की उस सभा का सदस्य होता ४ जिस सभा का 
भारत-मंत्री सदस्य नहीं होता | इससे पालिया मेंठ की दोनों तपा्श्रीं का सम्पक 
भारतीय विषयों में बना रहता है। भारत-सरकार इसकी श्राज्ञा के बिना ख़च 
का कोई नया ज़रिया नहीं मिकाल सकती | भारत-सरकार की शोर से कोई 
बड़ी श्मारत, पुल तथा रेल श्रादि तब तक नहीं बनाये जा सझते जब तक 
भारत-मंत्री की आतज्षाप्राप्तन कर ली जाब | श्रपनी अनुपस्यिति में इंडिया 
कौंसिल का सभापति वह्दी नियुक्त करता है। यदि बॉसिल के सदस्यों तथा 
उसके तिचारों में कोई मतभेद हो नाय तो बदिल को कुशना पड़ता ६। 
ौदिन्दोत्तान में वृटिश सरकार के लाभ हानि की लिम्मेब्रारी उसी के ऊपर है । 
भारत-सरकार के अम्तगंत किसी बड़े पद का बनाना और बिगाड़ना उसी के 
ह्वार्थों में है। यदि भारत-सरकार १२०० रुपये मातिक के ऊपर का कोई नया 
स्पायी पद बनाना चाइती है तो इसकी मंजूरी भारत-मंत्री से लेनी पड़ती है। 
अनध्याई पद के लिये ४००० रुपया माठिक तक का अधिकार गवर्नर 
जनरल को दिया गया है | इस्से श्रधिक के लिये सारत-मंत्री की श्राज्ञा प्राप्त 
करनी पहती है । 


१६३५ का शासन-विधान पिछले शासन-विधानों से सर्वथा भिन्न है । 
चूट्िश प्रान्तों को किसी दर्ज तक प्रान्तीय शासन की 

१६३९ के शासन ज़िम्मेवारी दे दी गई हू । बृटिश सम्राठ, की छुप्र-छाया में 
विधान में. यूर्बो और देशां रियासतों को एक में जेड़ा गया है। कहने 
भारत-मंत्री का के लिए इस शासन विधान में भारत-सर कार की थ्राज़ादी 
स्थान बढ़ा दी गई हूँ, परन्तु गहराई के साथ इसका श्रध्ययन 
करने पर पता चलता है कि घरेलू सरकार के थ्र धक्कार 

कम नहीं हुए हैं | मारत-मंत्री को शक्ति पहले की दी तरह बमी हुई दे | जब 
कभी गवनर-जनरल अपने विशेषाधिक्वार का प्रयोग करेगा उस सम्रय उसकी 
सलाह श्रावश्यक होगो। इन श्रधिक्ारों का प्रयोग होने की सम्भावना इतनी 
अधिक है कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति पद्विले से भी त्रधिक बढ़ जाती है | 
सभी श्रावश्यक विषय - सेना, पुलिस, रेलवे, रिज़्य॑ बेक, वाद्य सेबंध--- 
गवनर-जनरल के विशेषाधिकार के अन्तगत रक्खे गये हैं | यह कहा गया 
हैं कि नये शासन-विधान में भारत-सरकार वृध्श सम्राट_को मातदती में काम 
करेगी, भारत-मन्त्री के श्रन्दर नहीं । कानूनी दृष्टि से यह परिवर्तन ठीक हो 
सकता है, लेकिन कार्य रूप में इसका कोई अर्थ नहीं है। गवनर-जनरल और 
प्रान्तों के गवनर उसी की मातहती में कार्य करेंगे। द्विन्दोस्तान के सम्बन्ध में 
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सम्राट को वही सलाह देगा। सम्राट द्वारा भारतोय घारा-सभाश्रों के किसी 
मी क़ानून की बह रद्द कर सकेगा। 
सबसे बड़ा महत्ववृर्ण परिवतन मारत-मन्त्री की कॉसेल में किया गया 
है। इसका निल्‍्तृत वर्णन आगे चल कर इसी श्रष्याय में किया जायेगा। 
इंडिया कॉमिल, जिसका काम भारत-मनम्त्री को सलाइ देना था, नये शासन- 
विधान के ख्नुमार तोड़ दी गई है। को सेल के सारे अधिकार भारत मन्स्री 
को दे दिये गये हैं | १ अप्रेल सन्‌ १६३७३ ई० से भारत-मन्त्री के श्रधि कार 
पद्दिले से कहीं श्रधिक बढ़ा दिये गये हैं| अब तक कोंसिल उसके कामों में 
किसी हद तक दस्तक्ञेग कर प्रकती थी, परन्तु उसके हट जाने से उसकी 
खाज़ादी बढ़ गई है | १६३७ ६० से वह कुछ सलाहकारों की मदद से कार्य 
करता दे | ये सलाहकार सभी प्रकार से उसकी मुद्ट में रक्खे गये हैं । वह 
उनकी सलाह को डुकरा सकता है।यह बात ठीक है कि सारत-मन्श्री 
उस मदारी को तरह है जो भारत-सरकार रूपी बन्दर को जेसे चाहे नचा 
सकता है [# 
भारत मंत्री के साथ श्धपू८ ई० में इंडिया बॉसिल का जन्म हुआ । 
यह की सल मारत-मंत्री को हिन्दोस्तान के विषय में सलाह 
इंडिया कॉमित देतीयी। आरम्म में इसमें श्५ू सदस्य थे। इनमें से ८ 
की नियुक्ति सम्राट दारा की गई और बाक़ी ७ को ईस्ट 
इहिया कम्पनी के टाइरेक्टर्रो ने नियुक्ति किया | इन सदस्यों में अधिकतर 
रिन्द्रोस्‍्तान में कमर से कम १० वर्ष तक रद चुके थे | यदी उनकी नियुक्ति की 
शर्त थी | यद भी ज़रूरी था कि द्विन्दोर्तान से लौटे उन्हें १० वर्ष से अधिक 
हुये हो । कम से कम ६ सदस्य उपरोक्त शर्ता के साथ भर्ती किये गये | 


यह मी बात स्पष्ट कर दी गई कि जब कभी काई स्थान ख़ाली हो तो सम्राट _ 
नये सदस्यों की मनी करेगा। इस बीडिल की कोई निश्चित अ्रवधि नहीं 


एमाई गई | जब सह इसके सदस्य संम्तोपत्ञनक काय करने रहें तब तक थे 
मदस्यों के ऊपर यह अस्थन लगा दिया गया के वे पार्लियामेंट 

मै संदम्ध नहीं हो सबते। उन्हें निकालने का अधिकार 
ह सदस्य का बेठन रपू०० गपया मासिक 

गबटाए गया । सास्द-मंप्री हृमझा सभझावति बनाया गया | सभी कामों में कींसिल 
हे बश्यक नथा गुर 


सारह- मंतर का सहाद दसो थी । जा होम अन्यन्त बा 
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होते उन्हें वह घ्वयं॑ ऋरता था। कॉसिल की बेठक सप्ताह में एक बार 
होती थी। 

१८६६ ह० में पार्लियामेंट ने इंडिवा कॉसिल के विपय में एक नवा 
कामून पास क्रिया । इसमें नये सदस्यों को भर्ती करने का अधिकार भारत- 
मंत्री के दिया गया | यद भी निश्चित हुआ कि कछिल की श्रायु १० वर्ष 
रहा करेंगी | श्रावश्यकता पड़ने पर भारत मंत्री इसकी झायु ५ वष और बढ़ा 
सकता था| !८८६ ६० ने कॉसिल के सदस्यों की संज्या १४ से घटा कर 
१० कर दी गई | १६०७ ई० में एक दूतरा क़ानून पास करके यह बात 
निश्चित की गई कि सदस्यों की संख्या फम् से कम १० श्रोर श्रधिक से 
झधिक १४ हो | इसकी श्रायु १० ब्य से घटा कर ७ वष कर दी गई | 
सदस्यों का वेतन १६०० दया मासिक से घटा कर १२५० दवया माहिक कर 
दिया गया | इसी ताल इंडिया 4विल में २ ौदिन्‍्दोस्तानी पदिले पदिल भर्ती 
किये गये । 

१६१६ ६० के क़ानून ने भारतीय शासन-विधान में कुछ परिवर्तन किया | 
कॉमिल के सदस्यों की संख्या घटा दी गई । अब यद््‌ ते हुश्रा कि इसमें कम 
से कम ८ भ्रीर अधिक से श्रधिक्र १२ सदस्य रहेंगे। हमका फ्रीतला भारत- 
मंत्री स्वयं करे कि सदस्यों की संख्या कितनी रकक्‍्खी जाय | कौंसिल में कोई 
जगद खाली होने पर बढ नये सदस्यों की भत्तों कर सझृता था। इस ऐशट 
के अनुमार को सेल के अधिकतर सदस्य ऐसे द्ोने चाहिये जो कम से कम १० 
वर्ष तक हिन्दोत्तान में रह चुके हों। नियक्ति के सम्रय उन्हें दिन्दोस्तान से 
लोटे अधिक से अधिक ५ वष हुए हों। कॉपतिल की अ्रवधि ७ वर्ष से 
घटा कर ५ वष कर दी गई । ऐसा इ6लिये किया गया हि नये नये तजुर्वेकार 
सदस्यों के इसमें कार्य करने का श्रवुसर मिलता रहे | सदस्यों की ध्रवधि 
पूरी हो जाने के बाद भारत-मंत्री उन्हें किर नियुक्त कर सकता था। परन्तु 
इसका कारण उसे पालियामेंट को बताना पहता था | कोई सदस्य 
कॉसतिल से जब चहि इस्तीफा दे सकता था। पार्लियागेंट सदस्यों को निकाल 
सकती थी। उनका वेतन १२५० रु मापिक से बढ़ा कर फिर १५०० रु० 
मातिक कर दिया गया | कॉम्रिल में भर्ता होने के समय जो सदस्य 
हिन्दोस्तान के नागरिक होते उन्हें वेतन के अलावा ६००० रुपया सालाना 
भता दिया जाता था। बढ चेतन दिन्दोस्तान श्रयत्रा इंगलेंड किती भी 
खज़ाने से दिया जा सकता था | कोसिल के सद्यों को पालियामेंट में बैठने 
की इजाज़त न थी। हिन्दोह्तानी सदध्यों क्री संब्या २ से तीन कर दी गई | 
भारत संत्री और इंडिया कॉसिल की एजेन्सी का कास हाई कमिश्मर को दे 
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दिया गया। इससे कॉसिल का काम झुछ इल्का दो गया। बेसे तो भारते- 
मम्ती कॉसिल के फ़ेसले से बेचा नहीं था; परन्तु मारत-सरकार के ख़च तथा 
कुछ बड़े सरकारी अफ़परों की भर्ता में उसे इनकी बात माननी पड़ती थी । 

बॉलपिल अपना काम कमीटियों दारा करती रही । थोड़े-घोड़े सदस्यों की 
कमीटियाँ बना दी जाती थीं। जिस प्रकार वाइपराय की कॉसल में प्रत्येक 
सदस्य को एक विभाग दे दिया जाता है उधी तरह इडिया वो सल को प्रत्येक 
कुमीटी को एक विभाग रोंप दिया जाता था | प्रत्येक कमीटी स्वतंत्र रूप से 
अपना काम करती थी । किर समी कमीटियों का काम पूरी बोंसिल के सामने 
रक्‍्खा जाता था | इडिया कौंतिल में राजनीतिक, फ़ौजी, इमारत, श्रर्थ, स्टोर, 
कर आदि विभाग बनाये गये थे | बॉसिल की बैठक महंने में एक बार द्वोती 
थी। भारत मन्त्री इसका सभापति होता था। उसकी अनुपस्थिति में उप- 
सभापति उसका आसन ग्रहण करता था। यदि दोनों हो उपध्यित न हो सके 
तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को भी सभापति चुन लेते थे | सभाप त॑ 
को निर्णायक मत ( (४8४0४ ४०१७ ) देने का अ्रधिकार था | भारत-मन्त्री 
की अनुपस्थिति में जो कुछ कपिल में पास होता वह तब तक पक्षा नहीं 
समझा जाता था जब तक उतकी दस्तख़त न हो जाती थी। १६१७ ई० में 
मान्टेग्यू ने, जो उस समय भारत-मन्त्री थे, कर्मटियों द्वारा काम करने की 
पद्धति को दोषपूण ठहराया था। कैबिनेट के एक सदस्य दोने को देसियत 
से भारत-सन्भी का स्थान बृटिश राजनीतिशों में बहुत दी ऊँचा सममा 
जाता था | उसके प्रभाव से कोंसिल दबी रहती थी । वह इससे जब चाहता 
सलाह लेता कथवा मनमानी करता था। सलाह लेने पर भी वह उससे 
बाध्य नहीं था | 


आरम्भ से ही भारतीय राजनीतिश्ञ इंडिया कौंठिल को नापसन्द करते रहे 
हैं| उनका कहना था कि यह सभा वेकार थी और उल्टे यह दिन्दोस्तान के 
मामलों में टाँग अड़ाया करती थो। वे शुरू से ही इसे तोड़ देने के पक्ष में 
थे| कारण यह है 6 इसमें हिन्दोस्तानियों का हाथ नहीं के बगबर था। 
८या १० अंग्रेज़ सदस्यों के सामने विचारे ३ ्िन्दोस्तानी कुछ नहीं कर 
करते | इसके खब्कने का एक और कारण था | जब हिन्दोस्तान के मामले 
में यही तमा अन्तिम निर्णय देती थी तो भारतीय स्वतन्त्रता का कोई श्रर्थ 
ही नहीं था। इन्हीं सब कारणों से १६३५ ई० के संघ-शासन में इंडिया 
कॉंसिल तोड़ दी गई है| १ अप्रैल सन्‌ १६३७ ई० को यह सभा सदैव के 
लिये सप कर दो गई। इसके स्थान पर कुछु सलाइकार भारत-मन्त्री को 


हक दिये गये हू । 


भरत-मंत्री श्रौर इंडिया कोसिल धषू 


१६३२५ के शाउन-विधान की २७८ धारा के अनुशर इंडिया कोंछिल 
तोड़ दी गई | इसके स्थान पर भारत-मन्त्री को कुछ उलाइकार नियुक्त 
१६३४ का करने का श्रधिकार दिया गया .है। कलाइकारों को 
शासन-विधान भुती के विषय में चन्द नियमों का ब्ञानना आवश्यक 
घोर भारत दै। १६३७ से ये सलाहकार भारत-मंत्री की सहायता 
मन्‍्त्री के. कर रहे हैं। 
सलाहकार 
सलाहकारों की संख्या कम से कम १ और अधिक से श्रधिक ६ होनी 
चाहिये | उन्हें नियुक्त करने का अ्रधिक्रार भारत-मन्मी को दिया गया दे | 
यदि वह उचित समझे तो इंडिया कठिल. के पिछले सदस्यों को श्रपना 
सलाहकार नियुक्त कर सकता है। परन्तु इन्हें वह ५ वर्ष से श्रधिक के लिये: 
नियुक्त नहीं कर सकता | शासन-विघान बनते समय यह बात निश्चित की गई 
थी कि जब तक यह हिन्दोध्तान पर पूरी तरह लागू न द्वो जाय तब तक सलाइ- 
कारों की संख्या कम से कम झ श्रीर श्रधिक से, श्रधिक १२ रहेगी। इसी 
के अनुसार इस समय इनकी संख्या ८ रक़्खी गई है। इनमें ३ 
हिन्दोत्तानी हैं। 
सलाहकारों की योग्यता के विषय में कुछ बातें निश्चित .कर दी गई हैं। 
कम से कम आधे सलाहकार ऐसे होने चाहिये जो इिन्दोस्तान में सरकारी 
विभाग़ में कम से कम १० वर्ष तक कार्य कर चुके हों। शंगलैंड में उन्हें 
ौिन्दोस्तान से गये दो वर्ष से अधिक न हुये हों। श्रामतोर से. यद्द सलाइकार 
बड़े बड़े सरकारी श्रोहदेदार , होंगे | वे भारत के राष्ट्रीय विचारों के द्विमायती 
न दोंगे। अपनी पेन्शन का ध्यान रखते. हुए वे सरकार की नीति का विरोध 
नहीं कर सकते | इस वात का ध्यान रक्खा गया है कि वही सलाहकार बनाये 
जाये जे हिन्दोस्तान के विपय में श्रच्छी जानकारी रखते हों। उन्हें पार्लियामेंट 
का सदस्य होने की श्राज्ञा नहीं है । ऐसा इसलिये किया गया है।कि वे -दल- 
बन्दियों में न, .पड़ें। ऐसा न किया जाय तो वे. पालियामेंट में भारत- 
मन्‍्त्री का विरोध कर सकते हैं | इससे कार्य; में बाधा पड़ने की.सम्भावना:दै | 
- 'भारत-मन्त्री इस बात को सहन नहीं कर “सकता कि उसकी मातहती में काम 
फरने वाले पालियामेंट में उसका विरोध करें | ;, :, . ५ ' 
:. सलाहकार ५ वष के लिये..नियुक्त किये.जायेंगे | कोई भी सलाहकार 
दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता | सलाहकार को यह,स्वतन्ध्ता दी गईं 
है कि वह जब चाहे अपने पद से इ्स्तीफ़ा दे दे। भारत-मन्त्री के यह 


अधिकार है कि वह किसी सलाहकार को शारीरिक श्रथवा मानसिक 
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दुर्बलताशं के कारण निकाल दे । प्रत्येक सलाहकार का वेतन १७०० रुपये 
मासिक के लगभग रखा गया है | यदि नियुक्ति के समय वह हिन्दोस्तान 
का नागरिक दे ती उसे वेतन के अतिरिक्त ६००० र० सालाना भत्ता दिया 
जायगा | इससे हिन्दोस्तानी सलाहकार अँग्रेज़ सलाहकारों से श्रधिक वेतन 
पाने के अधिकारी होंगे। उलाहकारों का वेतन इंगश्ड के गबज़ाने से दिया 
जायगा | श्र्थात्‌ इंडिया श्राफ़िस का पूरा ख़र्च इंगलेंड वर्दास्त करेगा | वेतन 
आदि घटाने-बढ़ाने का अधिकार पालियामेंट को होगा। इस परिवतन से 
हिन्दोस्तान के इतना लाभ श्रवश्य हुआ दे कि ख़र्च का एक बहुत बड़ा 
भार इसके सर से उतार दिया गया है। 
। यह बात भारत-मन्त्री की इच्छा पर छोड़ दी गई दे कि वह अपने 
सलाहकारों से जब चाहे राय ले। वह चाहे तो उनसे एक साथ या अलग- 
अलग राय ले सकता हे । उनकी राय से वह बंधा नहीं है। कुछ सरकारी 
नौकरियों, ठीकों, तथा जायदाद के मामलों में उनका बहुमत उसे मानना 
होगा+ यदि उनके कार्यों को ओर दृष्टिपात करे तो देखेंगे कि क़ानून 
बनाने, .इन्साफ़ करने तथा किसी क़ानून को कार्यान्वित करने का उन्हें 
अधिकार नहीं हे। उनका काम भारत-मन्त्री को हिन्दोस्तान के मामलों में 
केबल सलाह देना है । मारत-मन्नत्री को यह अधिकार है कि वहद्द इनकी 
सलाहों को टुकरा दे | - 

ऊपर कहा गया है कि आरम्भ से ही हिन्दोस्तानी इंडिया कॉंसिल के 
विरोधी रहे हैँ । भारतीय ख़जाने का जो रुपया इस पर ख़ब होता रहा है बह 
एक फजूल सी चीज़ रही है। हिन्दोस्तान को उससे कोई लाभ न था। 
इंडिया कोंसिल के तोड़ देने से हिन्दोस्तान की एक बहुत बड़ी बला टल गई | 
पंरन्‍्ठु यह सभा तोड़ कर इसके स्थान पर सलाहकारों की नियुक्ति कर दी गई 
है। यंद्यपि ईनकी शक्ति कॉंसिल के सदस्यों से कम है; परन्तु इससे हिन्दोस्तान 
को कोई लास नहीं पहुँचता | जिस सभा का नोमस इंडिया , कौंसिल था श्रव 
उसे सलाइकार के नाम से कर दिया गया है। हमें जो शिकायतें इंडिया 
कॉसिल की भोर से थीं वे सलाइकारों की ओर से रहेंगी। भारत-मन्त्री का 
स्थान णद सरकार के अन्दर महत्वपूर्ण हे। इसका प्रभाव मारत-सरकार के 
ऊपर सबसे अधिक पड़ता है | यदि नये' शासन-विधान में इतके तथा इसकी 
कोंसिल के पद में कोई,परिवर्तत न हुआ; तो यह कैसे कहा जाय कि हमारी 
राजनीतिक स्वतंत्रता में वृद्धि हई है । 


अध्याय ५ 
हाई कमिश्नर 
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हाई कमिश्नर का पद पहले पद्ल १६१६ ई० के ऐक्ट के अ्रनुपार 
बनाया गया | इसके पहिले भारत-मन्त्री इसके कार्य को 
हाई कमिश्नर करता था। १६१६ ई० में एक कमीटी ( 70 (:९ए 
को नियुक्ति 00ण//९० ) इस वात के लिये नियुक्त की गई थी 
कि वह इंडिया श्राफ़िस के पुनसंगठन पर विचार करे । 
इसी कमीटी ने इस आफ़िसर के पद की ग्रावश्यकता महसूस की। १६१६ फे 
ऐक्ट के पश्चात्‌ १६२० ६० में पदिला दवाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। 
सर मेश्रर आई० सी० एस० ने पहिले पह्टिल ह॒स पद को सुशोभित किया। 
इसके पश्चात्‌ सर मर्वान जी दलाल १६२३ ई० में द्वाई कमिश्नर नियुक्त 
किये गये | २ वर्ष बाद श्रतुलचन्द चटर्जी हाई कमिश्नर बनाये गये | लगभग 
६ वर्ष तक ये इस पद पर कार्य करते रे | १६११ ६० में सर भूपेन्द्र नाथ 
मित्रा हाई कमिश्नर हुए | जब वे १६8६ ४० में इस पद से श्रलग हुए तो 
सर फीरोज्ष रा नून हाई कमिश्नर बनाये गये। श्राजकल एक भारतीय 
मुसलमान इस पद पर नियुक्त किये गये हैँ। हाई कमिश्नर का श्राक़ित 
लन्दन में है। मार्च १६३० ६० में इसका दफ़्तर नये मकान में चला गया 
जो इसी दफ़्तर के लिये ४८ लाख रु० की लागत से बनाया गया है | इसकी 
भीतरी वनाव८ में भारतीय कला दिखलाई पड़ेगी । यद्द मकान १२ मंक़िल का 
बना हुआ है, जिसकी ऊँचाई १०० फ़ीट के लगमग है। ज़मीन की सतह पर 
वाली मंज़िल के बीच में एक बहुत बड़ा द्वाल बना हुआ है, जिसमें भारतोय 
कलाकारों की बनाई हुईं चीज़ों की नुमाइश सदैव लगी रहती है | मकान में 
जगद-जगद्दट लाल पत्थर लगाये गये हैं । पे 
।. १६१६ के ऐक्ट की २६ अर धारा के अनुसार यद्द बात निश्चित की गई 
कि बृदिश सम्राट इंगलैंड में एक हाई कमिश्नर नियुक्त करे। उसके श्रधिकार, 
उसकी तनख्बाह, उसकी पेन्शन और उसके कर्तव्य आदि का नियम बेही 
निश्चित करे | उसके सहायकों की नियुक्ति भी वही 'करे। १३ भगस्त सन्‌ 
१६२० ई० को सम्नादू ने सरकारी गज़ठ में इसकी घोषणा करवाई | :इसी 


) 


आधुनिक भारतीय शासन 


घोषणा के श्रनुसार हिन्दोस्तान के गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया 
गया कि वह समय-समय पर भारत-मन्न्नी की सलाह से हाई कमिश्नर की 
नियुक्ति करेगा। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह जब चाहे उसे 
निकाल दे | यह तै किया गया कि दवाई कमिश्नर की नियुक्ति प्रत्येक ५ 
वर्ष के लिये की जायेगी और कोई व्यक्ति दूसरी बार नियुक्त किया जा सकता 
है। गवर्नर-जनरल अपनी कौंसिल की सलाह से उसे छुट्टी देगा और उसकी 
गेरहाज़िरी में किसी दूसरे को भर्ती कर सकेगा । उसकी तनख़ाह ४ हज़ार रु० 
मापिक निश्चित की गई, जो भारतीय ख़ज़ाने से आरम्म से अब तक दी 
जाती है। द्वाई कमिश्नर की देसियत से कोई पेन्शन लेने का हकदार नहीं है 
परन्तु जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी से इस पद पर नियुक्त किया जाता है 
तो उसे पेशन दी जाती है। 
श्राम तौर से द्वाई कमिश्नर के पद पर वे ही व्यक्ति नियक्त किये जाते 
पे हैं जो सरकारी विभाग में किसी श्रच्छे पद पर काम 
इसके कत्तव्य करते हो। शुरू से अब तक आ्राठ हाई कमिश्नर हो गुजरे 
हैँ । सभी 'सर! की उपाधि प्राप्त-कर्ता हैं । 
इसके मुख्य ३ कर्तव्य हें :-- 
१-वह इंगलेंड में गवर्नर-जनरल का एक एजेन्ट है। 
'१--बूठिश प्रान्तों के कुछ कर्तव्य उसके हाथों में दिये गये हैं | गवनेर- 
जनरल की श्राज्ञा के अनुसार वह इन्हें पूरा करता है। 

, श--१६१६ ई० तक भारत-मंत्री दिन्दोस्तान की तिजारत के सम्बन्ध 
में कुछु काय करता था। १६२० ई७० से ये कार्य हाई कमिश्नर को करने 
पड़ते हें । | 

गृह-सरकार भारत सरकार से घनिष्ठ सम्बंध रखती हे। इस देश के 
शासन-प्रवन्ध की बागडोर घरेलू सरकार के द्वाथ में दे । घरेलू सरकार और 
भारत-सरकार के संबन्ध का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया जायेगा । 
यहाँ इस बात पर विचार किया गया है कि हाई कमिश्नर की आवश्यकता 
क्या है ! इंगलेंड में हिन्दोस्तानियों की संख्या कम नहीं है। लगभग .१० 
इज़ार दिन्दोस्तानी वहाँ निवास करते हैं। २ इज़ार के निकठ तो विद्यार्थी 
हं जो ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ गये हुए हैं। इनकी” देखरेख 
तथा सहायता का भार हाई कमिश्नर को दिया गया है। वतंमाने शुग 
भौतिकवाद का युग है | अंग्रेज़ी कौम व्यापार में इतनी कुशल दे'कि उसे 
इमारे देश में 'बनियों की कौम” कद्दा जाता है। जिन-जिन देशों में अं गेल 
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जाति ने पैर रक्खा है वहाँ इसकी पदली गरज तिजारत रही है। इसीलिये 
कहां जाता है किः “व्यापार राष्ट्रीय मंडे से श्ागे-आागे चलता है। 
यह रिद्धान्त-येरप की सभी जातियों पर एक-ता लागू होता है। कए्ने का 
' तात्पर्य यह है कि अग्रेत़ी कौम ने राजनीति और श्रर्थ-शास्र दोनों को एक 
में जोड़ दिया है | इसका प्रत्यक्ष उदादरण द्वाई कमिश्नर के पद से ज्ञादिर 
होता है । इस अफसर के श्रापे कर्तव्य राजनीतिक हैं श्रीर आधे व्यापारिक | 
अच्छा होगा कि इस दो अ्रमली दफ़्तर की कद्दानी कुछ विस्तार से कद्दी 
जाय | इसके लिये यद श्रावश्यक है कि सरकार के कत्तंव्य सम्बन्धी सिद्धान्तों 
पर हम दृष्टिपात करें | 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। श्रपनी श्रावश्यकताश्ों फे वशीभृत 
दोकर वह समाज में निवांस करता है | एकान्त जीवन 
'नागरिक शोर में वद्द इनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि आवश्यकतायें 
उसकी - नहों तो समाज नहीं बन सकता। शारीरिक, मानसिक, 
आवश्यकतायें श्राध्यात्मिक तथा और भी तरह-तरह की श्रावश्यकतायें 
व्यक्ति को प्रेरित करके एक दूसरे के सम्बन्ध में लाती 
हैं। कैवल दो चार व्यक्तियों तक यह ठंम्पक सीमित: नहीं रहता | इसका 
दायरा क्रमशः बढ़ता जाता है | इसी को समाज कहते हैं। यही वढ़ते-बढ़ते 
राष्ट्र श्रथवा राज्य का रूप धारण कर लेता है । एक दूसरे से आवश्यकताशों 
'की इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि इसे जल्दी कोई नहीं तोड़ सकता | सहवास 
तथा च्यवद्वार और इढ़ होता .जाता है। लाखों व्यक्ति एक प्रफार के रीति- 
रिवाज्ों द्वारा बाँध दिये जाते हँ। व्यक्तियों के इस पारस्परिक सम्बन्ध को 
सुचार रूप से चलाने के लिये राजनीतिक संगठन की श्रावश्यकता है, जिससे 
'सरकार की उत्पत्ति होती है । वही वादरी श्रीर भीतरी दोनों प्रकार की शान्ति 
रखती है | साथ ही विभिन्न प्रकार की उन्नति द्वारा राष्ट्र के श्रागे बढ़ाती है | 
उन्नति शब्द के अन्दर उन सारे कर्तव्यों का समावेश हो जाता है जिन्‍्हें 
प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक करता रहता है। नागरिक को उन्नति का 
पूर्ण साधन देने के लिये” तरकार के बहुत 'सी सामग्रियाँ एकत्रित करनी 
पढ़ती हैं | मनुष्य के अन्दर. कुछ ऐसी पाशविक शक्तियाँ हूँ, जिन्हें दवाये 
बिना उसकी उन्नति सम्भव नहीं है।' इसोलिए ' सरकांर के सेना, पुलीस, 
दथियार आदि रखने पड़ते हैं। उ्तमान वैशानिक -उन्नति के थुग में इनकी 
मात्रा इतनी बढ़ गई है कि: सरकार को विवश द्वोकर अपनी:आमद्दनी का 
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एक बहुत बड़ा भाग लड़ाई के सामानों पर ख़् करना पड़ता हैं। नागरिक 
की सुविधा के लिये रेल, तार, डाक, टेलीक्रोन, तार घर, बेतार बर्का तथा 
रेडियो आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है | उसकी शिक्षा के लिये स्कूल, कालेज 
तथा विश्वविद्यालय ग्रादि खोलने पड़ते हैं । स्वास्थ्य के लिये श्रस्पतांल तथा 


शअीषधालयों की व्यवस्था करनी पड़ती दे । ! 
साधन के, बिना व्यक्ति अपने कत्तब्यों को पूरा नहीं कर सकता। राज्य 


व्यक्ति काही एक बृहत्‌ रूप है।* उसे अपने कत्तव्य 
सरकार की पालन के लिये नाना प्रकार की सामग्रियाँ एकत्रित 


आपश्यकतायें करनी पड़ती हैं। क़लम, काग्रज़, स्थाही, टाइपराइटर, 
। ) ग्रेटर, मशीने, बिजली की सामग्रियाँ, दवाइयाँ तथा 


, और भी हज़ारों चीज़ें उसे सरकारी कार्मों के लिये तैयार करनी पड़ती हैं। 
, यदि राज्य इतना जन्नतिशील है कि वह अपने यहाँ इन सामग्रियों के तैयार 
कर लेता है तो उसे बाहर अपने पैसे ,भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
अन्यथा इनके लिये करोड़ों रुपया देश से बाहर भेज देना पड़ता है ।,उदा- 
हरण फे लिये हम अपने देश को सामने रख सकते हें। हिन्दोस्तान में 
लगभग ६० करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर से आकर बिकता है।। १६वीं सदी 
के मध्य तक इस देश का माल योरप में जाकर ६० फ़ी सदी मुनाफ़े पर 
विकता था। यहाँ कपड़ा इतना प्रसिद्ध था कि दुनिया के घड़े-बड़े लोग 
इसके लिये लालायित रहते थे। काश्मीर के दुशाले: अभी तक प्रसिद्ध हैं। 
पाठकों के यह जानकर आश्चय होगा कि १८४६ ई० में अँग्रेज़ों की काश्मीर 
* राज्य से जो सन्धि हुई है, उसमें एक शर्त, यह भी रक्‍्खी गई थी कि काश्मौर 
राज्य प्रतिवर्ष काश्मीर का बना हुआ,एक शाल भारत-सम्राट को भेजता 
रहेगा | यह शाल क़रीब ८ इज़ार रुपये का होता है। इसके सिवाय ३ ऊनी 
रमालें शाल के साथ भेजी जाती हैं | इतना उनन्‍्नति-शील देश श्राज अपने 
पहिनने तक के लिये विदेशियों पर भरोत्ता करता है | इस महान्‌ श्रवनति की 
ज़िम्मेवारी भारत सरकार के ऊपर है। बड़े-बड़े राज॑नीतिज्ञ इस पिषय में 
सद्दमत हैं कि प्रत्येक राज्य को स्वावलंबी होना चाहिये। यदि ऐसा दो जाय 
तो साम्राज्य-पिपासा बहुत कुछु अपने आप शान्‍्त हे जायेगी । किसी देश की 
ननति तब तक सम्भव नहीं, हे जब तक व्र्हं का व्यापार और व्यवसाथ 
उन्नत, दशा में न हे । ; 
कमज़ोर से कमज़ोर राज्य अपने देश के घन-प्रान्य , से पूर्ण रुख सकता 
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है | जित राज्य के पनन्‍्दर इतनी कार्य-कुशलता मौजंद है बह कमज़ोर नहीं 
कहा जा सकता | भोगोलिक दृष्टि से कुछ राज्य ऐसे हैं. जिन्हें खानपान.की: 
चीज़ें बाहर से मेंगावी पड़ती हैं। इसके विपरीत कुछ राज्यों को अन्य बातों 
में अपने पड़ेसी राज्यों से सहायता की आवश्यकता छाती है | इसमें कोई बुराई - 
नहीं है | देश की सरकार इस वात के लिये विदेशी राज्यों से उचित शर्त कर 
सकती है कि वह किन-किन वस्तुओं के बाहर भेजे ओर फिन्‍्हें बादर से 
मेंगाये | इसके लिये सरकार एक विभाग ऐसा वना सकती है जिसका काम 
विदेशों से ख़रीद-फ़रोज़्त करना हो |. इससे उसकी . आवश्यकतायें पूरी होंगी 
और नागरिक के लाभ भी होगा | बड़े पेमाने पर छुविधा के साथ सरकार 
इस काय को कर सकती है| अपनी त़िम्मेवारी पर तरह किसी विदेशी या 
स्वदेशी चीज़ को सस्ते मूल्य पर ले सकती है.। किसी व्यक्ति के लिये इतनी, 
तकूलीफ़ गवारा करना सम्मव नहीं दे । यदि हम दो पैसे की सई के लिये . 
जमेनी से बात-चीत कर तो यह निरी वेवक़फी दोगी। श्रच्छा - तो यह छोगा. 
कि सरकार हमें. यह श्रवसर न.दे कि हम विदेशियों का मेंह ताके। यदि. 
किसी कार्य-विशेय .से हमारे देश-वासिय़ों क्रो कुछ विदेशी. वस्तुश्रों की 
आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार उन्हें मेंगाने का प्रवन्ध करे | यहाँ पर हमें. 
याद रखना चाहिये कि सरकार एक राजनीतिक संगठन है। वह कोई तिजारती;. 
कम्पनी नहीं है | ख़रीद-ख़रोख़्त का काम वह इसलिये न करे कि उंसे मुनाफ़ा 
है।। मुनाफ़े का ध्यान तो उसे रखना ही नहीं चाहिये ।- उसका उद्देश्य- 

गरिफ के सुखी ओर प्रतन्न रखना है। उसके -कार्यों का मद्त्व इन्हीं दोनों 
प्रकार के बाँटों से तोला जाता. है | 

सम्पक ओर-सम्बन्ध, के।ई ब्रुरी चीज़ नहीं . 8.।. यदि एच०, , ली० +वेल्स 

विश्व संघ-शासन का विधान बनानां चाहते हू तो उनका उद्देश्यमानव, 
समाज का कल्याण करना है|. संछार के राष्ट्र एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रक्खें तो इससे उन्हें अनेके प्रकार के लाभ होंगे।' एक के विचारों से दूसरों 
के लाभ.पहुँचेगा; एक देश की अ्रच्छी वस्त॒यें दूसरे देशों के प्राप्त होंगी, 
एंक के उन्नत विचांर दूसरे को प्रमावित करेंगे; एक के सुख-दुख में. दूसरा 
संहायंक होगा | स्वावलंम्बंन की भांवना-तो  श्रच्छी. है, लेकिन इसका अर्थ 
यह नहीं है कि इम दूसरों से रत्ती भर चीज़ का , लेनदेन न रवंखें । यह तंभी 
सम्मव है लब कोई देश किसी ऐसे विकट स्थान पर हो जहाँ किसी प्रकार से . 
कोई दूसरा मनुष्य न जा सके | वह देश कितना भी स्वांवलंम्बी और उंन्न्ति 
शील कक्‍्यों,न हो, उससे मानव-्समाज़, को , कोई; लाभ नहीं पहुँच सकता । 
इतना ज़रूर है कि एक देश दूसरे से अच्छी नीयत; के ताथ,सम्पक:रवेखे । 
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यदि कोई देश अपने कमज़ोर - सम्बधिन्यों के दवाना और लूठना चाइतां दे 
तो 'ऐसे सम्प्क से नमस्कार करना चासिये॥ वास्तव: में सरकार की आवश्य- 
कतायें उसके नागरिकों की आवश्यकतायें हें। उन्हीं कौ. भलाई का ध्यान 
रखंते हुए बह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ; 
हिन्दोस्तान-किसी महाद्वीप से कम नहीं है। चीन के छोड़ कर इंस देश 
। »' की आबादी संसार में सबसे अधिक है। इसलिये यह 
भरितोीय सरकार स्वाभाविक है कि यहाँ के निवासियों 'की आवृश्य॑ं- 
7 7 कली  :कतायें भी अधिक हों। १६ वीं सदी तक हिन्दोस्तानियों 
घ्राघपश्यकतायें. की सारी आवश्यकतायें अपने देश में पूरी होती रही हैं । 
५ कपड़े के विषय सुलेमान! नाम का एक मुसलमान 
व्यापारी, जो ध्वीं सदी के आरम्भ में हिन्दोस्तान आया था, लिखता दे 
“इंस देश में रूई के वस्त्र इतने बारीक़ और कौशल के साथ तैयार किये 
लाते हैँ कि उस वस्त्र का बंना हुआ एक चोग मुहर की अर गूठी में होकर निकेल 
सकता है ।? यू नारायण राव ने अपनी एक पुस्तक भें इसका वन किया 
है। पंडित गणेशदत्त शर्मा-अपने 'खादी का इतिहास” नामक अन्य में लिखते 
हैं, “एक कारीगर जुलाहे ने एक अत्यन्त बारीक वस्त्र बॉस की छोटी सी 
नली में डालकर अकंबर बादशाह को सेंट किया था। वह वस्त्र इतना लम्बा- 
चोड़ा था कि उससे एक हाथी दौदे सहित अच्छी तरह ढँक सकता था ।” 
इतिंहास लेखक हंटर लिंखता है, 'कलिंग देश के राजा ने अयोध्या के राजा 
को एक रेशमी वस्त्र भेजा था। राजंकन्या के उसे पहिनने पर उस'पर यह 
आतक्तेप किया गया था कि वह नंगी तो नहीं है |? श्री तालचरेकर। लिखते हैं 
“भारतीय कारीगरों के हाथ का कातां हुश्रा सूत इंगलेंड के २३० नम्बर के _ 
सूत' से चीगुना बारीक होता था ।” 


' 'तातपय.यह है कि १६वीं सदी के पहिले हिन्दोस्तान को बाहर के कपड़े 
की आवश्यकता न थी | वह स्वयं अपना माल विदेशीं को भेजता था । हसके 
अतिरिक्त मसाले और हीरे जवाहिरात काफ़ी तादाद में विदेशों में जाकर 
विकते थे। यह देश संभी तरह से स्वावलम्बी और सम्ृद्धिशाली था | फ्रॉरीसी 
यांत्री चनियर लिखता -है, “यह, हदिन्दोस्तान एक -ऐसा अथाह गड़ढा है 
जिसमे संसार का अधिकांश सोना ओर चाँदी चारों तरफ़ से अनेक रास्तों से 
आ आर कर जंमा होता हे, और जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता 
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नहीं मिलता ।” इतना स्वावलम्पी और समृद्ध द्ोते हुये भी यहाँ के निवासी 
विदेशियों के साथ बहुत द्वी आदर का व्यवद्वार करते ये। जिस समय 
वाध्केडिगामा जहाँगीर के दरबार में श्राया उस समय सम्राट जहाँगीर ने 
एक सोने के पत्ते पर यद्द लिख कर उसे दिया था कि “श्राप लोग हमारे देश 
में व्यापार कर सकते हैं।” यह पदिला अवसर था जब्र कि एक योरप- 
निवासी को हिन्दोस्तान में व्यापार करने की श्राशा दो गई थी। जिस समय 
यह समाचार पुत्तंगाल पहुँचा उस उमय लोगों की खुशी का वारापार न रहा । 
उस दिन लिस्वन नगर में दौवाली मनाई गई, जितके प्रकाश से श्राकाश 
प्रज्वलित हो उठा था। इतना समृद्धशाली देश श्राज इस दशा को पहुँच गया 
है कि ५ करोड़ झादमियों के भर पेट भोजन तकू नहीं मिलता । विदेशी 
मालों के लिये यह बाज़ार का काम कर रहा है। श्ाज यहाँ श्रास्ट्रेलिया का 
. गेहूँ और डेनमार्क का बनावटी दूध बेचा जा रद्द है। इस प्रकार का विदेशी 
सम्पक सवंधा स्याज्य श्रौर निनदनीय है । 

जो विदेशी चीज़ें हमारे देश में श्राती है उनकी सूची काफ़ी लम्बी है। 
१५ करोड़ रपये से ऊपर का तो फेवल तेल हम बाहर से ख़रीदते हैं। एक 
करेड़ रुपये से ऊपर का तम्बाकू प्रति वर्थ इस देश में श्राता है। जो देश 
किसी समय विदेशियों के मुंह मौठे करता था वह्ढी श्राज लगभग ४६ लाख 
रुपये की चीनी प्रति वर्ष बाहर से मेँगाता है। १८ लाख रुपये के लगभग 
का नमक हमें बाहर से मेंगाना पड़ता हैं | १६ लाख रुपये हम केवल चाय 
के लिये विदेशों को भेज देते हैं | २४ लाख रुपये की दियासलाइयाँ दर साल 
हम अपने चूल्हों पर फूँक देते हैँ। जिध हिन्दोस्तान के कोने-कोने में बबूल 
के पेड़ फैले हुए हैं ; जहाँ के जंगलों की लकड़ियाँ विदेशों में भेज दी जाती 
हैं, वही देश १० लाख रुपये से ऊपर का गोंद हर साल मंगाता है| ताल 
यह है कि हर साल हसारे देश से डेढ़ अरब रुपया बाइर चला जाता है। यद्यपि 
हम भी बहुत सी चीज़ें बाहर भेजते हैं, लेकिन इस अदल-बदल में हमें इतना 
घाटा उठाना पड़ता है कि हम प्रति वर्ष ग़रीब होते जा रहे हैं। यदि हमारे 
देश की सरकार इस और थोड़ा ध्यान देती तो हमारी दशा श्राज इतनी गिरी 
हुई न होती । व्यवसायों के नष्ट होने से, हमें छोटी-छोटी श्रावश्यकताश्रों के - 
लिये विदेशियों का श्राश्रय लेना पड़ता हैे। इस वैशानिक युग में, जब कि 
चह्तुश्रों की अधिकता के कारण इमारी श्रावश्यकताये' रात दिन बढ़ती जा 
रही हैँ, हमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है। भारत-सरकार को विभिन्‍न 
बस्तु्यें विदेशों से सबसे श्रधिक लेनी पड़ती हैं । ऐसी दशा में यह आवश्यक 


है कि लेन-देन का सिद्धान्त देश के सर्वथा श्रनुकूल हो । बहुते सोच-विचार 
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के साथ आयात और निर्यात की नीति बनानी चाहिये, वरन्‌ नागरिकों को 
गादी कमाई बेकार नष्ट हो जायगी। यह सभी स्वीकार करते हैं, कि सरकार 
के विदेशी होने से हमें सरासर घाठा उठाना पड़ता है। हर मासले में हमें 
लेने के देने पड़ते हैं। अपनी श्रावश्यकताञ्ं की पूर्ति के लिये डेढ़ अरब 
रुपया हमें विदेशी लोगों की जेब में डालना पड़ता है। हमारे देश में किसी 
चीज़ की कमी नहीं है । हमारी रकम हर साल बाहर को न भेज दी जाय तो 
आज भी इस एक वर्ष को उपज १० साल तक चैठे खा सकते हैं। देश में 
शारीरिक शक्ति इतनी अधिक है कि मशीनें उसका सुक़ाबिला नहीं कर 
सकती | परन्तु उसके संगठन का अभाव है। इस देश का भाग्य कुछ ऐसा 
पत्नथा खाया है कि जो देश किसी समय सोने की चिड़िया? कहलाता था वही 
श्रज १३०० करोड़ रुपये के क़ज़े से लदा हुआ है। भारतीय सरकार जो 
विदेशियों के हाथ में है कान में रूर डाले चुपचाप सो रही है। उसे पाँच 
करोड़ भूखों के आइत शब्द सुनाई नहीं पड़ते । इतने पर भी आ्रायात और 
निर्यातः की दूषित नीति बदली नहीं जाती | 
भारतीय सरकार को जिन विदेशी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वह 
उन्हें लन्दन में ख़रीदती हे। अधिकतर चीज़े इंगलेंड 
कन्‍दव में. की बनी हुई होती हैं। थोड़ी सी चीज़ें योरप के अन्य 
खरीद मुल्कों से लेनी पड़ती हैं जो इंगलेंड में नहीं मिल 
सकतीं। कारण यह है कि बृटिश सरकार भारतीय 
मुनाफ़े वे। इंगलैंड से वाहर क्‍यों भेजे | वह एक तिणारती सरकार है। लन्दन 
को हिन्दोघ्तान की बाज़ार का केन्द्र बनाया गया है। अतएवब यह आवश्यक 
है कि वहाँ पर भारत-सरकार की ओर से चीज़े ख़रीदने का उचित प्रबन्ध 
हों। कोई ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति इस कार्य के लिये नियुक्त किया जाय जो 
भारतीय सरकार की मात्तहती में इस कार्य को करे ; भारत सरकार समय- 
समय-पर अपनी आवश्यकताश्रों की सूची उसे भेजती रहे ओर वह इस 
हुकुम की तामील चुप-चाप करता रहे | इससे सरकार की परेशानी दूर हो 
जाती है। और इंगलेंड को -चहुत बड़ा मुनाफ़ा भी होता है| इतना अ्रवश्य 
है कि लन्दन में जिस व्यक्ति को यह कार्य सॉपा जाय उसे भारत सरकार के 
खधिकार में रहना चाहिये | 
यदि उपरोक्त ढंग पर ख़रीद की व्यवस्था की गई होती तो कोई द्वानि न 
धी। परन्तु यह कार्य भारत-मन्त्री को सौंपा गया | जब॒ कभी भारत-सरकार 
को किसी वस्ठु की श्रावश्यकता पड़ती तो वह मारत-मन्‍्त्री को सूचित करती 
ओर बह उन्हें ख़रीद कर मेज देता था। भारतीय दृष्टि से यह व्यवस्था 
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दोषपूर्ण थी । ऊपर कद्दा गया हे कि ख़रीदने वाले व्यक्ति को भारत-सरकार 
की मातदती में रहना चाहिये।भारत-मन्त्री को यह काये नहीं मिलना 
चाहिये था | वह भारतीय सरकार का प्रघान है। उसकी श्राशा भारत-सरकार 
को माननी पड़ती है। यह उससे प्रश्न नहीं कर सकती कि श्र्ुक वस्तु महँगी 
क्यों ख़रीदी गई | एक प्रकार से मालिक को दी नीकर का काम सॉप दिया 
गया । जिन लोगों के पैसे वह ख़्च करता उनक्के प्रति वह ज़िम्मेवार ने था। 
हिन्दोस्तान के पैसे का मूल्य वद्द जैसे चाहता लगाता | चीज़ों की श्रावश्यकता 
ने होने पर भी वद्द श्रपने देश का द्वित सोचते हुए भारत-सरकार को 
इस बात के लिये वाध्य कर सकता था कि वद्द उन्हें ख़रीद ले | परिणाम 
यह हुआ कि इस श्रार्थिक सम्बन्ध से हिन्दोस्तान को गदरी, द्वानि उठानी 
पड़ी | जिस समय वृटिश सरकार ने यद्द विधान बनाया उस समय इंगलेंड 
का व्यापार धीरे-घीरे बढ़ रहा था। १८४१ ई० में लन्दन नगर में एक 
बहुत बड़ी श्रन्तर्रा्रीय प्रदर्शिनी करने का श्रायोजन किया गया। सर थामस 
मनरो लिखता दे “वृटिश कारख्ानेदारों ने प्रदर्शिनी के बढाने भारतीय 
कारीगरों के हुनर का रहस्य खोज निकालने का कमाल परिश्रम किया |”! 
बूटिश तरकार को इस बात की चिन्ता थी कि श्रेंग्रेज़ी माल की खपत 
कैसे की जाय | व्यावसायिक क्राँति के कारण माल की 
स्पर्ण ध्रपसर खपत के लिये बाज़ार दूँढ़ निकालना श्रावश्यक था। 
इसी समय भारत-मस्त्री को यह श्रघिकार दिया गया कि 
बह इदिन्दोस्तान के लिये माल ख़रीद सकता है । इस श्रधिकार ने इंगलेंड 
निवासियों को श्रपना व्यापार बढ़ाने का अ्रच्छा श्रवसर प्रदान किया । इंगलेंढ 
की बनी हुई चीज़ें चींटी की वारात की तरद्द एक के बाद दूसरी 'द्िन्दोस्तान 
में थाने लगीं। यही कारण है कि योरप के और देश-वासी भारतीय व्यापार 
में अ्रंग्रेज़ी से पीछे रहे | अंग्रेज़ी तिजारत के साथ अॉँग्रेज़ी राज्य भी हिन्दोस्तान 
में बढ़ने लगा । दोनों के मेल से ब्ृटिश सरकार की शक्ति धीरे-धीरे दृढ होती 
गई । इसके विपरीत, हिन्दोस्तान की तिनारत ओर राजा-महाराजाश्रों की 
शक्ति नष्ठ होती गई | भारत-मन्त्री पर दुटिश पालिंयामेन्ट का श्रधिकार है | 
बह अपने कामों के लिये उसी के प्रति प़्िम्मेवार है। पालियामेंट के सदस्य 
इंगलेड के बड़े बड़े तिजारती श्रथवा आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं | 
उनका. उद्देश्य जनता- की भलाई के लिये अँगरेज़ी तिजारत को बढ़ाना है | . 
इसलिये यह स्वाभाविक था कि वे भारत-मन्त्री को इस बात के लिये प्रेरित 


करते कि वह इंगलेंड का अधिक से अधिक माल हिन्दोस्तान में बेचने का 
प्रबन्ध करे | ' 


ड़ और 
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भारतीय राजनीतिजञों ने इस कमज़ोरी को श्रच्छी तरह पहिचान लिया | 
वे इस नतीजे पर पहुँचे कि भारत-मंत्री के द्वाों में इस अधिकार के रहने 
से हिन्दोस्तान की बहुत बढ़ी द्वानि दे। यद्द बात साफ़ दिखलाई पड़ने लगी 
कि वह दिन्दोस्‍्तान का अधिक से अधिक पैसा देकर अम्रेज़्ी माल ख़रीद 
लेता | उससे कम मूल्य में वही चीज़ जमनी या जापान से नहीं खरीदी 
जाती | इंगलेैंड के द्ित का इतना अधिक ध्यान किया जाता था कि 
हिन्दोस्तान को प्रति व करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ती। इस 
राजनीतिक विधान से हिन्दोस्तान को जो द्वानि उठानी पड़ी है उसकी 
पूर्ति निकट भविष्य भें होने की सम्भावना नहीं हे | यदि यही सिलसिला 
कुछ दिन और जारी रहता तो इस देश की ओर भी मिद्दी पल्ीद हुई 
होती । अँगरेज़ों तक ने इस नीति का विरोध किया | परन्तु वे कर ही क्‍या 
सकते थे। “जहाँ साँप का बिल वहीं पूत का सिरहान” वाला क्विस्सा 
था। जो भारत-मंत्री भारतीय सरकार का सर्वेसर्वा था उसी के प्रति 
श्ावाज़ कैसे उठाई जा सकती थी। कोई अन्याय बहुत दिनों तक चालू नहीं 
रद्द सकता । 
उघरे श्रन्त न द्ोहिं निवाहू । 
कालनेमि ज़िमि रावन राहू ॥ 


राष्ट्रीय की लददर हिन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी। १६१४ की 
लड़ाई भें दिन्दोस्तान ने वृटिश सरकार को १४ अरब रुपये का दान दिया। 
इज़ारों हिन्दोस्तानी लड़ाई में काम आये। लड़ाई के मध्य में वुटिश सरकार 
ने अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिये भारत-मन्त्री मास्टेग्यु को १६१७ 
ई० में हिन्दोस्तान भेजा | इसके फलस्वरूप १६१६ ६० का शाप्तन-विधान 
बनाया गया | इसी विधान के अनुसार मारत-मंत्री से एजेन्सी का काम लेकर 
इाईं कमिश्नर को सुपुर्द किया गया । 
दिन्दोस्तान की एजेन्सी का काम ६२ वर्ष तक भारत-मंत्री के हाथ में 
रहने के बाद १६२० ई० में हाई कमिश्नर फो दे दिया 
हाई कमिश्नर गया। इसकी नियुक्ति, अवधि तथा चेतन का वर्णन 
के कार्य क्रोर आरम्भ में किया जा चुका है | इसका मुख्य कार्य भारत- 
इस्तकी ज़िस्मे- सरकार की ज़रूरी चीज़ों को ख़रोदना है। भारत-सरकार 
घारी को जिन विदेशी चीज़ों की श्रावश्यकता होती है उनकी 
यूची हाई कमिश्नर के पास भेज दी जाती है। चीक्षों को 
ख़रीद कर. कुछ तो वह इिन्दोस्तान में मेज देता हैं और कुछ अपने रुटोर में 
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जमा रखता है | ग्रावश्यकता पहने पर वह उन्हें मेजता रहता है। इस प्रकार 
बह लन्दन में ट्विन्दोत्तान के एक बहुत बढ़े स्टोर का मालिक है। नितनी 
चीज़ें वह ख़रीदता है उनका पूरा दिणव, मय रसीद के भारत-मंत्री के गंशयक 
(4 एरत7०-) के खमने पेश करता है । गयक की रिपोट' फे साथ दिलाव की 
पूरी नकल गवर्नेर-जनरल के प/स उसे भेजना पड़ता दे | एक अ्रक्ट्यर सन्‌ 
१६२० ई० को हाई कमिश्नर के जिम्मे स्टोर विभाग के अतिरिक्त भारतीय 
विद्यार्थी विभाग तथा श्र भी छोटे मोटे काम कर दिये गये। १ श्रप्रेल 
सन्‌ १६२११ ई० को इंडिया भाफ़िस से कुछ श्रौर कार्य अलग करके हाई 
कमिश्नर को दे दिये गये | १ वर्ष बाद १६२५ ई० में उसके अ्रधिकारों में 
श्रौर वृद्धि की गई | इतने पर भी एजेन्धी का पूरा काम इंटिया शआआफ़िस से 
अभी श्रलग न हुआ । 


चृटिश साम्राज्य के श्रन्तगंत जितने उपनिवेश हू वे सत्र श्पना दवाई 
कमिश्नर लन्दन में रखते है । इनका कर्तव्य ख़रीद-फ़रोझ़त के अ्रतिरिक्त कुछ 
राजनीतिक ज़िम्मेवारियों को पूरा करना है। कष्ठा जाता है कि ये उपनिवेशों 
/की स्वतंत्नता के प्रतीक हैं। दिन्दोस्तान को भी स्वतंत्रता के प्रतीक के लिये 
एक दवाई कमिश्नर रखने की श्रावश्यकता पड़ी | यह बात कुछ समझ में 
नहीं श्राती कि श्रीपनिवेशिक स्थराज्य की श्रनुपस्थिति में इस देश का दर्जा 
ख्नन्‍्य उपनिवेशों फे बराबर कैसे दो सकता दै। फेबल हाई कमिश्नर की 
नियुक्ति से स्वतन्त्रता का अ्रनुभव नहीं हो सकता | इसकी नियुक्ति गवर्नर- 
जनरल श्रपनी कॉसिल की सलाह से ५ वर्ष के लिये करता है। इसकी 
तनख़ादइ भत्ता और इसके दकफ़्तर का पूरा ख़च भारतीय ख़ज़ाने से दिया जाता 
, है। अ्रपने कार्मों के लिये वह भारत-सरकार के प्रति ज़िम्मेवार है | गवनर- 
जनरल की सभी श्राशारयें उसे माननी पड़ती हैं | 


यह बात ऊपर स्पष्ट कर दी गई है कि हाई कमिश्नर का काम व्यापारिक 
है| उसके ज़िम्मे कोई राजनीतिक कार्य नहीं सोपा गया है| हिन्दोत्तान में 
रेल तथा बड़े पुल आदि बनाने के लिये जिन चीज़ों की आवश्यकता होती 
है, उन्हें मेजने का काय उसे संधा जाता है | इनका ठीका लन्दन में ही दिया 
जाता है। व्यापार सम्बन्धी पूचनायें वद्द सारत-सरकार को देता रद्दता है । 
ौहिन्दोस्तान के लगभग दो हज़ार विद्यार्थी इंगलैएड में श्रध्ययन करते हें । 
उनकी देख-रेख की ज़िम्मेवारी उसी को सोंपी गई है। विद्यार्थियों को छुविषायें 
देना तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना उसके ज़िम्मे किया गया है | जहाँ 
कहीं श्रन्तर्राष्ट्रीय सभाएँ द्ोती हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व वह्दी ग्रदय 
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करता है| साम्राज्यवादी महास्भाश्रों में हिन्दोध्तान का नेता बन कर वह्दी 
उपस्थित द्ोता दे । 
१६३५ का संघ-शासन-विधान अभी पुस्तकों में सुरक्षित है। कार्य रूप में 
इसका थोड़ा सा अंश लाया गया है, परन्तु इसकी पूरी 
१६३४ के व्यवस्था नहीं हुई | कुछ तो इसकी कमी ओर कुछ विश्व 
शासन-पिधान व्यापी युद्ध ने संघ-शासन को छुछ दिनों के लिये 
में हाई कमिश्नर स्थगित कर दिया है। नये शासन विधान की रेण्२ 
का स्थान घारा के अनुसार गवर्मर-जनरल को यह अधिकार 
दिया गया दे कि वह अ्रपनी निजी शक्ति द्वारा एक हवाई 
कमिश्नर की नियुक्ति करे | उसका वेतन और अवधि भी वही निश्चित 
करे | समय समय पर गवर्नर-जनरल उसे जो जो सलाह दे वह उन्हें करता 
रहे | अब तक हाई कमिश्नर गवन र-जनरल और उसकी कोंसिल की आश्ाश्रों 
का पालन करता था, परन्तु संघ-शासन की स्थापना के बाद गवर्नर जनरल 
अपनी निजी शक्ति द्वारा उस पर अधिकार रबखेगा । संघ मंत्रि-मंडले को यह 
अधिकार न होगा फि वह हाई कमिश्नर के भागमले में हस्तक्षेप करे। बड़े 
आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति भारतीय ख़ज़ाने का करोड़ों रुपया प्रति वर्ष 
ख़ब करे, वही भारतीय मन्त्रियों के प्रति ज़िम्मेवार न हो। गवर्नर-जनरल 
अपने व्यक्तिगत अधिकार से हाई कमिश्नर पर शासन करेगा। भारत-मन्तरी 
सभी प्रकार से गवरनर-जनरल पर श्रधिकार रकखेगा | इसका, तात्पय यह है 
कि वह गव नर-जनरल द्वारा हाई कमिश्नर पर भी हाबी होगा | सीधी बात यह 
है कि जो कमी १६१९ ई० में अनुभव की गई थी और जिसके कारण द्वाई 
कमिश्नर का स्थान बनाया गया था वह फिर १३३४ $० में जारी कर दी 
गई । द्वाई कमिश्नर के पद से जो लाभ हिन्दोस्तान को पहुँच सकता था वह 
अब नहीं पहुँच सकता | 
अच्छा होता कि भारत-सरकार के इस कर्मचारी पर भारतीय घारा सभा 
का श्राधकार दोता । परन्तु नये शासन-विधान में इसकी गुंजाइश नहों है। 
यह बात सच्चाई से कोर्सो दूर दे कि जो स्थान डपनिवेशों के कमिश्नरों को 
प्राप्त है वद्दो हिन्दोसस्‍्तान के हाई कमिश्नर को दिया गया है | हाई कमिश्नर 
भारत-सरकार, बृठिश प्रान्तों, देशी रियासतों, तथा वर्मा सबके लिये चीज़ें 
ख़रीद कर हिन्दोस्तान में भेजेगा | एक श्लोर तो उसके अधिकार इतने अ्रधिक 
हैं, परन्तु दूसरी ओर उसकी ज्ञिम्मेवारी . भारतीय जनता के हार्थो से श्रलग 
कर दी गई दे | सर तेजवदादुर सप्रू का कहना है कि हाई कमिश्नर पर भारतीय 
सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिये। उसके कत्तव्यों का वर्णन करते हुए 
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सर सेमुथल द्दोर ने पालियामेंट में यह कद्दा था कि अ्रच्छा होगा कि यह 
अफ़सर केवल गवर्नर-जनरल के प्रति जिम्मेवार रहे [* 

नये शासन-विधान में दवाई कमिश्नर के कर्तव्य और उसके दर्ज़ में केई 
बड़ी तन्दीली नहीं की गई है। उतका दर्जा श्रमी तक श्रन्य हाई कमिश्नरों 
से छोटा दे । इसका कारण यह है कि हिन्दोस्तान के वह राजनीतिक पद 
प्राप्त नहीं है जो श्रन्य बृटिश उपनिवेशों के प्राप्त है । ह 

मन्त्रीदल के नये छुकाव में तथा हिन्दे।स्तान फे भावी शासन विघान में इस 
पद में क्या परिवर्तन होगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता ] इतना ज़रूर है 
कि केाई भी स्वतन्त्र देश इस प्रकार का पद सहन नहीं कर सकता । देश की 
आवश्यकता देश में पूरी देनी चाहिये, हाई कमिश्नर की ख़रीद से नहीं | 
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ग्रह-प्रकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध 


(९४४० 0९ प्र०78 50एथ7767४४ छा 
प।९ 90ए2४-॥78॥४ 0 009) 


गृद-सरकार और भारत-सरकार के राजनीतिक सम्बन्ध पर पिछुले 
अध्यायों में प्रकाश डाला गया है। पार्लियामेंट, सम्राट 
राजनोतिक तथा भारत-मन्त्री और उसकी कॉसिल का भारतीय 
सम्बन्ध सरकार से जे सम्बन्ध है इस पर पिछुले श्रध्याय में 
अलग झलग विचार किया जा चुका है। उसे ध्यान में 
रखते हुए यह बात साफ़ है कि भारत-सरकार शह-सरकार की मातद्ती में 
काम करती है। गह सरकार की श्राशा अन्तिम समझी जाती है। भारत 
सरकार उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। केन्द्रीय घारा सभा को क़ानून 
बनाने का अधिकार ज़रूर है, लेकिन शासन-विधान में उसकी शक्ति नहीं 
के बराबर है। शासन में सुधार करने तथा इसे बदलने का अधिकार केबल 
बूटिश पालियामेंट को है। गवर्नर-जनरल, जे। भारत का सम्र।ट_ है, भारत- 
मन्त्री की सलाह के विना कोई काम नहीं कर सकता। यद्द बात ग्रलत 
है कि भारत-सरकार श्रपनी कोई नीति रखती है। यद्यपि हिन्दोस्तान के 
राजनौतिक मामले वृटिश राजनीति से अलग रक्खे जाते हैं, परन्तु इस 
देश की नीति वृटिश सरकार हो निश्चित करती है। भारत सरकार 
राजनीतिक मामलों में योड़ी भी स्वतन्त्र नहीं हे | १६३२१ ई*« में जब दूसरी 
गेलमेज़ सभा की वेठक हो रही थी उस समय महात्मा गाँधी ने यह कहा 
था कि, “आंग्रेज़ों ओर द्िन्दोस्तानियों के श्रघिकारों में बराबरी की बातें करना 
वैसे दी वेनुका है जैसे एक महाकाय घारी व्यक्ति श्रीर एक वौने फा मुकाबिला 
करना । 

१६१६ के पद्दिले भारत-सरकार और गह-सरकार में जे सम्बन्ध था 
उस पर विचार प्रकट करते हुए जोन स्ट्रेची लिखता है, “यह बात ग्रलत 
है कि भारत-मंत्री भारतीय सरकार के छाठे छेाटे मामलों में हस्तत्तेप 
फरता दे ।” जॉन स्टुश्न मिल लिखता है, “भारत की असली सरकार 
ट्न्दरोस्तान में ही निवास करती है। णह-सरकार का काम भारतीय सरकार 
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को चलाना नहीं है, बल्कि शासन की नीति निर्धारित करना है।” यह 
बात आमतौर से कद्दी जाती है कि भारत-मंत्री भारत सरकार के कामों में 
अनायास हस्तक्षेप नहीं करता | परन्तु यह बात निर्विवाद है कि उसकी मी 
के घिलाफ़ भारत -तरकार फोई कार्य नहीं कर सकती | प्रति तप्ताह गवनर- 
जनरल शऔऔर उसमें जो गुप्त-पत्र व्यवहार देता है वह छोटी छोटी बातों से धम्बन्ध 

रखता है | रह-सरकार भारत-सरकार के दूनिक कार्यों से भली भाँति परिचित 

रहती है | उसे यह अ्रच्छी तरद पता है कि श्रमुक ज्षेत्र में क्या है! रह्य है 

हिन्दोस्तान के ४० फरोष्ट व्यक्तियों की ढायरी वह मले पी न रखे, परव्तु 

इस देश का केाई संगठन ऐथा नहीं है जिस पर वह फड़ी'नज़र न रखती हद | 

वर्तमान श्रावागमन तथा सम्बन्ध की सुविधाओं फो देखते हुए यद्द बात 

असम्मव नहीं है। राजनीतिक भावना की वृद्धि के कारण भारत-सरकार को 

थोड़ी बहुत ज़िम्मेवारी रह सरकार से प्राप्त दे। प्रान्तीय स्वतन्त्रता तथा 

स्वायत्त शासन (,0०॥ $०-७०एशणाशशा।) इसी भावना के परिणाम 

हैं । केनत्द्रीय सस्‍कार में जो ज़िम्मेवारी हिन्दोस्तानियों ऐे। दी गई है वद किसी 
से छिपी नहीं है | पार्लियामेंट ने गवर्नर-जनरल तथा वाइतराय को श्रपनी 
ज़िम्मेवारियों के लिये बहुत कुछ स्वतंत्र कर रक्खा दे; परन्तु उसके अधिकार 
इतने अ्रधिक हैँ कि उनके रहते हुए भारत-सरकार एके ज़िम्मेवार सरकार' 
नहीं कहदी जा सकती | 


सर तेज बहादुर तप्र्‌ श्रपने एक लेख में लिखते हैं," “यह बात भी, 
भाँति स्पष्ट है कि भारत-सरकार एक स्वतंत्र सरकार नहीं है | हम इससे 
कितना भी इनकार करें ; परन्तु सभी ज्षेत्रों में हिन्दोस्तान को नीति दिल्‍ली | 
झोर शिमला में निर्धारित नहीं होती। इतका निर्माण सफ़ेद भवन 
(श्आाशारश))] में किया जाता है।” मंट्स्यू चेम्तफोड रिपोट के अनुसार 
भारत-सरकार श्रीर शह-सरकार का सम्बन्ध बदलता रहता है। यह सम्बंन्ध 
भारत-मंत्री तथा गवनर-जनरल की योग्यता: पर निर्भर है। यदि गवर्नर-जनरल 
प्रभावशाली तथा योग्य है तो यद्द स्वाभाविक हे कि शह-सरकार उसके कामों, 
में कम से कम हृस्तत्ञेप करेगी। लाड कैनिंग, लांड रीडिंग तथा कुछ श्रन्य 
वाइसरायों के कामों में बहुत कम हस्तज्ञेप किये गये हैँ | परन्तु गव्नरं-जनरल 


के अयोग्य हाने पर शह-सरकार उसे अपनी मुट्ठी में रक्खेगी।. चूँ कि 





है, रे कं हे 4 + 
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प्र आधुनिक भारतीय शासन 


दिन्दोस्तान के सम्बन्ध में ग्पना सब काम वह भारत-मन्त्री द्वारा करती है, 
इसलिये भारत-मन्त्री की योग्यता का प्रभाव इस देश पर गहरा पड़ता है । 

कहा जाता है कि जब तक हिन्दोस्तान में कम्पनी का राज्य था तब तक 
भारत-सरकार की आज़ादी बहुत कुछ सुरक्षित थी।| उस समय न तो भारत- 
मंत्री था और न उसकी कौंसिल | कम्पनी के डाइरेक्थ्स पालियामेंट को इस 
बात के लिये कम अवसर देते थे कि वह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करे। 
ौहिन्दोस्तान के गवर्नर तथा गवनर-जनरल के जो आजश्ञायें मिलती उन्हें थे 
श्रपनी ज़िम्मेवारी से काम में लाते थे । ६००० मील की दूरी पर बैठे हुए 
कम्पनी के डाइरेक्टस दिन्दोस्तान के मामलों से स्वंधा अनभिज्ञ थे। वे 
इच्छा रखते हुए भी गवर्नर-बनरल के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे | 
उन्हें इस देश के रसम-रवाज़ तथा सामाजिक नियम मालूम न थे। उनके 
दिमाग में हिन्दोस्तान के सामाजिक संगठन का सही नकशा न था | जो कुछ 
जानकारी वे इस देश के सम्बन्ध में रखते थे, वह सब गवर्नर-जनरल द्वारा 
उन्हें पहुँचाई जाती थी | ऐसी दशा में वे गवर्नर-जनरल को अपने हाथ का 
लट्टू नहीं बना सकते थे । किसी ख़ास गलती के कारण वे उसे पदच्युत्त भत्ते 
ही कर दे, परन्तु उसके कामों में हस्तक्षेप करने की श्रावश्यकता उन्हें कम 
महसूस देती थी | १८४८ ६० में जब कम्पनी का राज्य हिन्दोस्तान में समाप्त 
है| गया और पालियामेंट ने शासन की वागढोर अपने द्वाथों में ले ली ते 
भारत-मन्त्री श्र उसकी कॉसिल का निर्माण किया गया। कॉंपसिल के 
सदस्यों के लिये हिन्दोस्तान के मामलों की जानकारी रखना आवश्यक था। 
यह इसी दृष्टि से किया गया कि जब तक बृटेन में कोई संस्था भारत- 
सरकार के विषय में पूरी जानकारी न रक्खेगी, तव तक वह उसे अ्रपने 
श्रधिकार में नहीं रख सकती । भारत-मंत्री और इंडिया कॉसिल ने इस कमी 
के पूरा किया । 

आवागमन की सुविधाये, वेतार बरक्ी तथा टेलीफोन, अंग्रेजों की 
भारतीय मामलों में अधिक दिलचस्पी, बृदिश पार्लियामेंट का कुकाव, बृटिश 
ब्यापार की हिन्‍्दोन्‍्तान में बद्धि, तथा अंग्रेज़ी क्रोम का व्यक्तिगत स्वार्थ-- 
ये बातें बृटेन श्रौर हिन्दोस्‍्तान के सम्बन्ध को दृढ़ करने में सहायक हुई हैं । 
एक दूसरे के विचार दोनों के प्रभावित करते हैं| कितने द्वी भारतीय 
विद्यार्यों दंगलेंद में जाकर शिक्षा ग्रदण करते हैं | कुछ लोग शौकिया वहाँ 
जाकर बस गये हैं| प्रतिवर्ष श्रनेक राजे महराजे तथा घनीमानी बृटेन की 
यात्रा के लिये जाते हैं| इसके विपरीत्त नृट्रेन निवासी रोज़ी या नौकरी की 
तहशाश में ईन्दोग्तान जाते हैं।वे यहां तर तरह के व्यापार करते हैं। 


न अजलन जा ** 


गृद-सरकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध प्र 


उनकी सुविधा तथा रक्षा का ध्यान भारत-सरकार को रखना पड़ता है| ये 
सम्बन्ध ऐसे है जिनका दोनों सरकारों को ध्यान रखना पड़ता है। णह- 
सरकार इस बात का ध्यान रखती हे कि भारत सरकार बृटेन के ्वित में कोई 
बाघा न डाले। परन्तु इसके साथ ही वह यद्द भी ध्यान रखती है कि फेई 
विदेशी सरकार भारत-सरकार फे कार्मो में दख़ल न दे । विदेशी एमले के 
समय इटेन हिन्दोस्तान की रक्षा फे लिये सब कुछ कर सकता है। इसमें दोनों 
के लाभ है, बृटेन का स्वार्थ और दिन्दोस्तान की रक्षा | 

लेम्स स्ठुअर्ट मिल लिखता है, “णद-सरकार का मुख्य काम भारतीय 
शाघन के छेटी-छेटी बातों के चलाना नहीं हे | वद भारतीय-सरकार के 
पास किये गये कानूनों की केवल टीका टिप्पणी करती है, शासन के बढ़े 
बपूलों के निर्धारित करती है तथा उसे श्रपनो नीति के श्रनुसार चलाने के 
लिये ज़ास-व़ास सलाहें देती है। भारत-तरकार श्रार्थिक और राजनीतिक 
कार्यवाइयों की सलाह शद-सरफार से लेती है | णह-सरकार उन्हें मंजूर या 
नामंजूर कर सकती है 7” कद्दने के लिये मिल का कथन भले ही ठीक दो, 
परन्तु णह-सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं रहती | वद् भारत-सरकार का 
विश्वास वीं तक करती है, जद्द७ँ तक वह ऐथा करने के लिये विवश है। 
चूँकि हिन्दोस्तान बृट्ेन से काफ़ी दूर है, और यह सम्मव नहीं है कि एक 
ही मशीन दोनों जगह काम करे, इस लिये णशह-सरकार विवश दह्ोकर उस 
नीति का भाश्रय लेती है जो उसके कानों में छोटी-छोटी बातों की ख़बरें 
पहुँचाती रहे | किसी श्रसाधारण परिस्थिति की वात तो दूर रही, साधारण 
परिस्थिति में भी वह श्रपने कान खड़े किणे रहती है। यद्द लिखना कोई 
वेजा न होगा कि शह-सरकार भारत-सरकार की ओर से सदेव शंकित रहती 
है | गवर्नर-ननरल के श्रघिकारों तथा भारत-मंत्री से उसके सम्बन्ध के ध्यान 
में रखते हुए. कोई भी अ्रनुमान कर छकता है कि पार्लियामेंट भारत-सरकार 
की ओ्रोर से कितनी शंकित रहती है | 

यदि गद्दराई के साथ देखा जाय तो पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन अपने उद्देश्य पर तब तक नहीं पहुँच सकता जब तक णशह-घरकार 
ओर भारत-सरकार के सम्बन्ध बदल न जायें । कुछ लोग समभते हैं कि ग्राम 
पंचायतों तथा प्रजा-तंत्रवादी संस्थाश्रों के स्थापित कर देने से द्विन्दोस्तान 
एक श्राज़ाद मुल्क हे जायेगा। प्रान्तीय स्व॒राज्य उनके लिये एक बड़ी चीज़ 
मालुम पड़ती है | गवर्नर तथा कुछ सरकारी कमचारियों के अधिकारों को 
थोड़ा कम करके चे श्राज़ादी का स्वप्त देखते हैँ | मताधिकार की वृद्धि, धारा 
सभाओं के अधिकार, तथा शासन में हिन्दोस्तानियों का अधिक हाथ--ये 


पड आधुनिक भारतीय शाउन 


बातें - ऐसी मालूम पड़ती हैं मानों उन्हें सभी तरह की आज़ादी हासिल 
हो गई। ये बातें हमारे दिमाग को चक्‍कर खिलाने के लिये बनाई गई हैं। 
हमारी नज़र जब तक गणशइ-सरकार ओर भारत-सरकार के सम्बन्ध पर न ; 
जायेगी तब तक भारतीय राजनीति इसारी समझ में नहीं आर सकती । दम 
अपने मंज्षिले-मक़सूद पर तभी पहुँच सकते हैं जब इस सम्बन्ध को बदल दें। 
क्या यह सम्पव है कि णह-सरकार श्रपने स्वाथ और अधिकारों को एक तरह 
बनाये रक्खें और साथ ही हमें आज़ादी भी हासिल हो जाय १ हम स्वतंत्रता 
की श्रोर तभी कदम बढ़ा सकते हैं जब गह-सरकार ओर भारत-सरकार का 
सम्बन्ध मिश्रवत्त दो जाय | जब तक इनका सम्बन्ध मालिक और नोकर अथवा 
शेर श्रौर बकरी की तरह बना रहेगा तब तक हिन्दोस्तान श्राज़ादी का स्वप्न 
नहीं देख:सकता | 


लाडडं मार्ले ने लाड मिन्टो को एक पत्र लिखते समय यह लिखा था 
कि “शिमला में यद्द बात प्रचलित हे कि ग्रह-सरकार मुख है [” इस कथन 
में मालें का जो कुछ विचार रहा हो, परन्तु एक बात स्पष्ट है कि इससे यह 
सरकार की कमज़ोरी का पता चलता है। वह भारतीय रस्म-रिवाज़ों तथा 
विचारों की उतनी परवाह नहीं करती जितनी अपने स्वार्थ सिद्धि की। यदि 
शिमला में भारतीय प्रतिनिधियों की राय णह सरकार से असंतुष्ट रहती दे तो 
कोई शआश्चय की बात नहीं | शासन की ऊपरी सीढ़ी पर पहुँचने पर यह पता 
चलता है कि ग्रद-सरकार का बन्धन कितना सख्त है| केन्द्रीय शासन के 
श्रन्द्र जिस दृद तक वह अपना हाथ रखती है उससे किसी स्वाभिमानो 
प्रतिनिधि को घेदना उत्पन्न हो सकती है | 


टिन्दोस्तान श्रौर बृटेन के आर्थिक सम्बन्ध का इतिहास अत्यन्त हृदय 
विदारक है| आरम्भ से द्वी इस्ट-इंडिया कम्पनी भारतीय 

झाधिक सम्दन्ध व्यापार पर अपनी घाक जमाना चाहती थी। धीरे-धीरे 
इस देश के घरेलू कारोबार नष्ट होते गये। श्राज हम 

उस दशा को पहुँच गये ह जबकि इसमें भर पेट भोजन तक नहीं मिलता । 
प्रतियप करोड्ों दपया इस देश से चृटेन को भेजा जाता है। यहाँ का कच्चा 
माल हम बाददर भेजते हई श्रीर उसके बदले में बना बनाया माल बाहर से 
मैंगाते हैं | यद इमारी श्रवनति की सब्रसे बड़ी सीमा है | यहाँ पर दमारा 
तातलय॑ दिन्दोस्तान का गश्रार्थिक इतिहास लिखना नहीं है | हम यद्द दिखलाना 
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गृह-सरकार श्र भारत-सरकार का सम्बन्ध घ्पू 


चाहते हैं कि बृद्टेन को द्विन्दोस्तान से जो श्रायिक लाम द्ोते है वे इतने 
' अधिक हू कि शह-परकार को उनकी रक्षा का सर्देव ध्यान रखना पहता है| 
एक अंग्रेज सहोदय का कहना दे--द्म हिन्दोस्तान को कैसे छोड़ सकते 
है, जब कि हमारा चौथाई भोजन उसी देश से श्राता है।” इसी से हम 
अनुमान कर सहझते हूँ कि श्ार्थिक मामलों में वृद्देन ईहिन्दोत्तान के ऊपर 
कितना आधित है | इस देश की रकम कई जरियों से होकर बृठेन के। पहुँचती 
है। बढ़ी-बड़ी तनख्वाहँ, पेन्शनें, ध्यापारिक मुनाड्रे, देम सरकार का खर्च, 
कुज्े की सूद तथा श्रन्य तरीक्रों से प्रतिवर्ष कई करोड दपया यहाँ से बाहर 
भेजा जाता है | 

शह-सरकार की श्रोर से इंगलेड में भारतीय दफ़्तर ([)0 0॥0०) 
की स्थापना की गई हैं| भारत-मन्च्री इस, दक्कर का प्रधान है। वास्तव में 
बृटिश साम्राज्य की रक्चा और उसे एक यूत्र में बाँधने के लिये इस संस्था 
का जन्म दिया गया है| जितने भी उपनिवेश दूँ उनके मन्‍्त्री बूटेन में 
निवास करते हूं | उन मन्त्रियों का वेतन तथा पूरा ख़्े वृटिश सरकार 
स्वयं बर्दाश्त करती है। कारण यह्द दे कि इनसे उपानवेशों को कोई रास 
लाभ नहीं पहुँचता | गरह-तरकार के उपनिवेशों की जानकारी रखने के लिये 
ये स्पान बनाये गये हैँ | १६१६ $० तक भारत मंत्री का चेतन हिन्दोस्तान 
के ख़ज़ाने से दिया जाता था। इस पर बहुत दिनों तक श्राक्षिप किया गया 
और अन्त में उप्ते यद्द स्वीकार करना पड़ा कि भारत-मन्त्री का वेतन भारतीय 
ख़ज़ाने से नहीं थाना चादिये। भारतीय दफ़र के ऊपर इर साल लगभग 
2५००००० रुपया ख़र्च किया जाता है। इतने बड़े ख़र्च को श्८प८ ई० से 
लेकर १६१६ त्तक हिन्दोत्तान बर्दाश्त करता रद्दा | जो मशीन वृध्श 
साम्राज्य के सुदृढ़ करने के लिये बनाई गई थी श्रोर जिससे हिन्दोस्तान 
को कोई फ्रायदा नहीं था, उसके लिये हर साल इस ग्रीब देश का इतना रुपया 
ख़च किया जाय, यह श्रन्याय नहीं तो और क्‍या है ! 

१६१६ ई० में पालियामेंट ने यह निश्चित किया कि भारत-मंत्री का 
वेतन अंग्रेज़ी ख़ाज़ाने से दिया जाय । इसके अलावा भारतीय दफ्कर 
(770; 0॥06) का कुछ ख़र्च बृटेन के जिम्मे कर दिया गया | श्राज कल 
इस दफ़्तर का आधा ख़्च इंगलेंड और आधा दिन्दोध्तान के ख़ज़ाने से दिया 
जाता है। शह-सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि हिन्दोस्‍्तान से बृटेन 
के झ्रार्थिक लाभ में बद्दा न पड़ने पायें। बड़े बड़े सरकारी पदों पर बृट्टेन 
निवासी नियुक्त किये जाते हैं। चन्द वर्षो में ही वे पेंशन. लेकर अपने देश 
के चले जाते हैं। जब तक वे हिन्दोस्तान में रहते हैं तव तक मुश्किल से 
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कर अ्रपना गुज्ञर करता था | मुसलमान भी विदेशी शासक ये, लेकिन उनकी 
जानकारी में हिन्दोस्तान का पैसा अरब और फ़रारस को नहीं जा सकता 
था । इसके विपरीत दुनिया की रक़म इसी मुल्क में आ आकर 302 
होती थी। ह 

ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने से भारतीय राजनीति ने अपना पहंचू 
बदल दिया | यहाँ का धन-दौलत मिद्ठी की तरह विदेशों के जाने लगी । 
पहले तो यह घन बतौर लूठ के देश से बाहर जाता था, परन्दु जब कम्पनी 
की स्थिति कुछ दृढ़ हे। गई तो इसे क़ानून का रूप दे दिया गया | घन के 
अलावा इस देश की संध्यायें मी बदल दी गई । जो प्रजातंत्ररराज्य गा 
पद्मायतों के रूप में अ्रमादि काल से चला आ रहा था उसे तोड़ कर केन्द्रीय 
शासन की नींव डाली गई । जनता के राजनीतिक अधिकार, जिन्हें किसी भी 
सरकार ने छौनने का साहस न किया था, धीरे-घीरे कम द्ोते गये । पूर्वी 
उम्यता के ऊपर पाश्चात्य रहन-सहन का प्रभाव बढ़ता गया। यदि यह चीज 
स्वाभाविक ढंग से हुई होती तो दम इसे बुरा नहीं सममभते, परन्तु इतिंदात 
इस बात का साह्ी है कि पश्चिम की सभी चौज़ों के तरजीद देकर हमारे 
देश वासयों के उन्हें अपनाने के लिये उत्साहित किया गया। अपने देश- 
वाधियों की सुविधा के लिये वृटिश सरकार ने उस नीति का आश्रय लिया जो 
इस देश के लिये घातक धिद्ध हुई | अँग्रेज़ों के सम्पर्क से हमारे देश को कुछ 
लाभ ज़रूर हुए हैं ; परन्तु दुनिया के मुक़ाबिले में हमारी हालत इतनी बदतर 
है कि हम उन चन्द मलाइयों का ख़याल नहीं कर सकते। यदि श्री 
भाषा से हमारे देश की राष्ट्रीयता में उन्नति हुई दे तो अपनी माढनापा है 
खाकर इम उससे चौगुनी हानि उठा रहे हैं। आवागमन की सुविधा ने 
हमारे देश को एक सूत्र में अवश्य बाँधा है, परन्तु इससे बृटिश राज्य की नव 
इतनी दृढ़ हो गई है कि इन चीजों ने हमारे देश के लेहे की जंज़ीर की तरह 
बाँध रक्‍्खा है। 

बृटिश सरकार ने अपने देश की भलाई के लिये जो कुछ किया है उनकी 
टीका-टिपणी हम नहीं कर सकते | सरकार के यह अधिकार दे कि वह जैसे 
चदि अपने देश के आगे बढ़ाये | परन्तु दूसरे देशों को दरिद्र श्रौर जाय 
वना कर अपने देश की उन्नति करना उचित नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय देते 
यह-सरकार ने टिन्दोस्तान को वह स्थान देने का प्रयक्ष किया दे जाट 

बतंत्र देशों को प्रात्त हे। लेकिन यद्द बात सच्चाई से कोर्णों 4: दे कि 

डिल्दोस्तान एक स्वतस्त्र देश है। किसी भी मानी में हम ढु नया की वरवरी 
के. दिमायती नहीं हे | इसदी इच्छा रखते हुए, भी इम ख्रवनी परिस्थिति न्ने 
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मजबूर हैं। यदि णह-तरकझार सचमुच हमें इसका श्रवसर देना चाहती, ते 
आन यह देश स्वतंत्र श्रौर उन्नतिशौल देशों में गिना जाता । 
गह-सरकार की शक्ति और नेकनीयती दोनों में हमें विश्वास है। यदि 
पालियागेंद इस देश फे। स्वतंत्रता प्रदान करना चादे तो 
शह-सरकार किपी भी दिन कर सकती है। भारतीय सव॒तन्पता की 
क्या करें | लड़ाई आम ६० वर्षों से चल रही है। इस बीच रद- 
सरकार की नीति रढ़िवाद पर कायम रहो है | यदि इसी 
तरह घौरे धीरे मुल्क श्राज्ञादी की शोर बढ़ता गया और शझ्न्त में विवश 
होकर पालियामेंट को इसे छोड़ना पढ़ा तो वृट्ेन भौर दिन्दोस्तान दोनों के 
सम्बन्ध में कोई विशेषता नहीं रह जायेगी | पिछली नेकियाँ मी भूत जायेगी। 
इससे भ्रेयल्कर एक दूसरा मार्ग दोनों देशों के सामने मौजूद है। दिन्दोस्तान 
का दोहरा शासन हृटा दिया जाय | १६१६ ६० में इृठिश प्रान्तों में जब दोहरे 
शासन की नींव डाली गई थी तो लोगों ने इसका विरोध किया | कुछ उसय 
बाद इसकी असफलता अपने श्राप ज़ाहिर हुई | १६३५ ६० के संघ-शासन_ 
विधान में प्रान्तों से दोहरा शासन इटाकर केन्द्र में स्थापित क्रिया गया है । 
यथपि संघ-शासन अभी पूरी तरह कार्यान्व्रित नहीं हे, परन्तु इठको टीका- 
टिप्पणी काफ़ी की गई है । हिन्दोस्तान के राजनीतिक दलों ने एक स्वर से 
इसका विरोध किया है| 
हर देश में एक द्वी सरकार होती दे, परन्ठु दिन्दोस्तान ऐसा श्रभागा है 
कि यहाँ दो सरकार हैं । एक ते इसी देश में निवास करती दे, परन्तु दुसरी 
यहाँ से ३००० मील दूर है । जे। सरकार यहाँ से दूर है, जिसे इस देश का 
बहुत कम ज्ञान है और जो इसकी भलाई के गौय समझती है, वही वड़ी 
सरकार कहलाती है । जो २४ घंटे यहीं मौजूद रहती हे श्रीर जिसे इस देश 
का सबसे अधिक ज्ञान है, वह हर मामले में दब्यू बन कर अ्रपना कास करती 
हैं| पालियामेंट इस देश की भलाई के लिये इस दोहरे शासन कौ सदैव के 
के लिये तोड़ दे | सरकारी बन्धन के टूट जाने से दिन्दोस्तान और बृटेन 
के सम्बन्ध में कोई कमी नहीं पड़ सकती । दोनों देशों में एक ऐसी गदइरी 
दोस्ती रह सकती दै जो संसार के श्रन्य दो मुद्क्ों में नहीं हो सकती | यह 
तभी सम्भव है जब वृठेन खुशी खुशी हमारी माँगों को पूरा कर दे | दोनों 
देशों का सम्बन्ध बराबरी के आधार पर किया जाय। भारतीय शान को 
मशीन इसी देश में रक्‍्खी जाय ! वृटिश पालिंयामेंट सम्नाथ , प्रिवी 
कॉमिल, हाई कमिश्नर, इंडिया कौंपिल, भारत मंत्री आदि जितने शह- 


सरकार के श्रंग हैं उनका सम्बन्ध भारत-सरकार से तोड़ दिया जाय । 
आ« भा० शा०--१२ * 
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इसके बदले में, यदि आवश्यकता महसूस हो तो हिन्दोस्तान में ही गवर्नर- 
जनरल से ऊपर कोई कोंठिल बना दी जाय | देश-हवित की दृष्टि से यह प्रचन्ध 
कहीं श्रच्छा होगा | कोई सरकार जनता के प्रति तब तक ज़िम्मेवार नहीं हो 
सकती, जब तक वह उसी देश में निवाम न करे । 

गृह-सरकार के लिये ये बाते वृटटेन के दृष्ठि-क्रेण से काफ़ी हानि-प्रद 
प्रतीत होगी | लेकिन गहराई से देखा जाय तो इससे बढ़ कर कोई दूसरा 
रास्ता बृटेन के सामने मौजूद नहीं है। हिन्दोस्तान को कभी न कभी आज़ादी 
ज़रूर मिलेगी । यदि इसे हासिल करने में इस देश को कठिन तपस्था करनी 
पड़ी तो इसमें वृटेन का कोई एड्सान न होगा। ऐसे अवसर पर, जब कि 
आज़ादी के लिये इस इतने लालायित हैं ओर गुलामी का धब्बरा दुनिया की 
नज़रों से मिटाना चाहते हैं, वृट्टेन हमारा स्व-प्रिय बेन सकता है। भारत- 
सरकार पर इस देश की पूरी ज़िम्मेवारी दे देना उसके लिये गौरव की बात 
है | अ्रन्तिम समय तक दोनों देश एक दुसरे की नेकी को नहीं भूल सकते । 
कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, दक्षिखनी श्रफ्रीका आदि देशों को बृटिश साम्राज्य के 
अन्तगत जो स्पान प्राप्त हैं वे हिन्दोस्तान के दिये जा सकते हूँ। संयुक्त-राज्य 
श्रमेरिका की तरह पालियामेंट इस देश को एक स्वर से आज़ाद कर दे तो 
बह घाटे में नहीं रद सकती । अमेरिका ओर बृट्टेन के सम्बन्ध को देखते हुए. 
किसी को भी इसका शान दो सकता है । 

गह-सरकार ओर भारत-सरकार का सम्बन्ध वृटेन और हिन्दोध्तान का 
सम्बन्ध है | यही वनह है कि इसका वर्णन कुछ विस्तार के साथ करना पड़ा 
है। इन दोनों देशों के सम्बन्ध में जो साहित्य लिखा जा सकता है वह श्रभी 
नहीं के वराबर है। पत्तगात छेड़कर इनके सम्बन्ध में अच्छाइयाँ श्रीर 
बुराइयाँ दोनों मौजूद हैं| दोनों देशों को सरकारें श्रपने-अपने देश के दित 
का ध्यान रखती हैं| इनका स्थायी संबन्ध तब तक श्रच्छा नहीं रह सकता 
जब तक दोनों बराबरी के दर्ल से श्रापस में न मिले। रह -सरकार एक विदेशी 
सरकार है| अच्छी से श्रच्छी विदेशी सरकार द्वितकर नहीं ऐोती] कुछ 
समय के लिये इमकी उपयेपिता भले ही हो, परन्तु इसे स्थायी कृरर 
देना हानिकर द्वाता है। गुलाम देशों के इतिहास इस बात के प्रमाण हैं 
दि स्वतम्त्र सरकार का मुझ़ाबिला श्रच्छोीं से श्रच्ढी विदेशी सरकार नहीं 
झर सकती [# 
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दुसरा खंड 
केनद्रीय सरकार 
( एप, 60700 ) 
अध्याय ७ 


गवरनर-ननरकू और वाइसराय 


न हि 

भारत-सरकार के अन्दर सबसे प्रधान व्यक्ति गवनर-जनरल और 
वाहसराय है। १७७४ ई० में बारेन ऐट्टिग्स पहिला 
पदों का. गवर्नर-जनरल हुश्रा | तब से १८५४८ ६० तक कुल 
स्पष्टीकरण. १७ गवर्नर-जनरल हुए। जब दिन्दोध्तान का शासन- 
प्रबन्ध कम्पनी से पालियामेंट के हाथ में चला गया 
तो गवर्नर-जनरल वाइसराय कहलाने लगा । १८४८ से १६४६ तक 
कुल ३६ वाइसराय श्रव तक हुये हैं | गवर्नजनरल और वाहसराय 
के पद श्रलग-श्रलग नहीं है | पार्लियामेंट ने १६२४ तक श्रपने किसी विधान 
में बाइसराय शब्द का प्रयोग नहीं किया था। वह गवर्नर-जनरल शब्द 
का ही प्रयोग करती रही है । सम्राट का प्रतिनिधि हाने के नाते वह 
वाइसराय कहलाता है, वर्ना क़ानून में श्रमी तक वह गवर्नर-जनरल के 
नाम से घोषित किया जाता है। १६३५ के शासन-विधान में ग्रवनेर- 
जनरल श्र वाइसराय के श्रलग श्लग दे। पद बना दिये गये हैं। सम्राट _ 
के यह अ्रधिकार है कि वह दो व्यक्तियों के इन पदों पर नियुक्त करे | यह 
बात कुछ सममभ में नहीं आतो कि दे। प्रधान शासक्र साथ ही साथ किस 

प्रकार काय करेंगे | अभी एक ही व्यक्ति देानों पर्दों पर काम कर रहा है। 
१७७३ ई० तक हिन्दोध्वान में केवल गवर्नर होते थे| एक कौंसिल 
,. की मदद से ये अ्रपना काम स्वतंत्नता-पू्वंक करते थे.। 
गधनर-जनरतत  प्लासी की लड़ाई के बाद जब कम्पनी की ज़िम्मेवारी 
के पद का बढ़ने लगी तो उसने-व्यापार को बढ़ाने की नीयत से 
संत्षिप्त इतिद्दास कुछ छोटे-मोटे कानूनों को बनाने तथा नौकरों को 
देख-रेख करने का काम इन्हें सौंप दिया। कुछ सदस्यों 
की एक सभा उसकी सहायता के लिये बना दी गई। सभी गवनेर 
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अधिकारों में समान समझे जाते ये और बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स से सीधा 
सम्बन्ध रखते ये । अभी तक कम्पनी को इस बात की ज़रूरत न थी कि गवनर 
के ऊपर वह कोई नया शातक बनाये । मुगल राज्य की कमज़ोरियों के कारण 
उसके मुनाफ़े वढ़ रदे थे | नई नई फेक्ट्रियाँ बढ़ने लगीं और उनकी रक्षा 
के लिये छोटे-मोटे क्लिले बनाये जाने लगे। इनकी देख-रेख के लिये कम्पनी 
ने फ्रीज़ का भी इन्तज़ाम किया। कुछ तो योरोप के अन्य व्यापारियों का 
मुक़ाबिला करने श्रौर कुछ अपने राज्य फो बढ़ाने के लिये इसकी संख्या बढ़ा 
| गई। 
अद्यर्तों के गवनरों की ज़िम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई थी। व्यापारिक 
कार्मो की देख-भाल के श्रतिरिक्त उन्हें शासन का भी काय देखना 
पढ़ता था। श्रतएव यह डर था कि ये भिन्न भिन्न स्थानों में अपने तरीके 
पर कोई ऐसा काम न करें जिससे कम्पनी को हानि दो | उसे सारे 
ट्न्दोत्तान में एक वसूल चतना था | व्यापार और राज्य के एकीकरण 
( ००६७ ) के लिये एक नये पद की ज़रूरत महसूस हुई | इन गवर्नरों 
फे ऊपर एक ऐसा शासक चाहिये था जो इनमें मेल रखने के अतिरिक्त 
कम्पनी के डाइरेक्टरों से सीधा सम्बन्ध रखता | १७७३ ई० में 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास करके इस कमी को पूरा किया गया | वंगाल का 
वावर्नर गवर्नर-जनरल बना दिया गया। उसे और उसकी कॉर्विल को 
बह श्रधिकार दिया गया कि मद्रास, बम्बई ओर बंगाल श्रद्मातों के गवर्नरों 
की देख-रेख करे | गवर्नरों को उसकी सलाह के बिना लड़ाई और सुलह 
करने का अधिकार नदीं रद गया। दिन्दोस्तान में कम्पनी की श्रामदनी 
झीर ग़र्च फी ज़िमोेवारी उसे दे दो गई। फिर भी श्रद्यातों के गवर्नर 
उसकी ग्ाजशाश्रों की श्रवदेलना करते रहे । इसीलिये वारेनट्रेल्टिग्छ को, जो 
हिन्द्रोस्तान का पहिला गवनर-जनरल था, बहुत सी कठिनाइयों का सामना 
यूरना पडा था। 
गयर्नस-जनस्ल के कार्मो में परिवर्तन की श्रायश्यकता थी । श्रभी 
तक उसके खधिकार खथघूरे थे । श७८४ ई० में विट का हंटिया बिल पास 
दे कमी झिसी दृद तक दृर की गई। उसकी शक्ति और बढ़ा दी 
दाद और सुचद करने का एक मात्र अधिकार इसे दे दिया गया। 
मतालिंस थार लाट वेलेजली के व्यक्ति ने इस पद के मदत्य को 
धीर मां बड़ा दिया । गव्मस-्डनरल शरीर उसको कंसिनल को कम्मनी 
के; गायों या संययधान धोषनस किया गया। १८३३ ईैं० के ऐक्ड के 
[ 
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कर दिया गया | कम्पनी के फौजी और दौवानी श्रधिक्रार उसे दे दिये गये । 
परन्तु सारे ईिन्द्ोक्तान की जिम्मेबारी फे साथ उसे बंगाल का शासन-प्रबन्ध 
भी चलाना पहुता था | ऐसी दशा में वद देख-रेख का काम श्रच्छी तरह 
नहों कर उकता था | 
रघर४ ई० में बंगाल फे शासन के लिये एक लेक्टनेंट गवनर फी 
नियुक्ति की गई | इससे गनर्मर-जनरल का भार- कुछ एलका द्वो गया। 
अब उसे देखरेख का अधिक श्रवतर मिलने लगा | उसे चीड़ कमिन्नरों 
की नियुक्ति का भी श्रधिकार दिया गया। इसी के अनुसार सब्य-प्रान्त, 
ब्रद्या तथा झआाताम श्रादि प्रास्तों में चीफ़ कमिश्नर नियुक्त किये गये । नये 
जीते हुए राज्यों का भार सीधे गवर्मर-मनरल फे छिर पर श्राता था| चीफ़ 
कमिक्षरों की भर्तों के बाद भी बढ उसके लिये ज़िम्मेवार था। चूँक़ी कम्पनी 
का राज्य काफ़ी बढ़ रदा था इसलिये उसकी ज़िग्गेवारों इस मामले में 
कमर नहीं की जा सकती थी | लाट उलदहीज़ी इन दिनों एिन्दोस्तान 
का गवर्नर-जनरल था। उसकी नीति ने कम्पनी के राज्य को इतना 
बढ़ाया कि छोटे छोटे कितने दी राज्य श्रपनी स्वतंत्रता सर्देव फे लिये 
खो बैठे | इसी का परियागय था कि १८५७ ई० में एक मद्दान्‌ क्रान्ति 
हुईं। पालियामेंट ने भारतीय शासन का भार श्रपने हाथों में ले लिया | 
महारानी विक्दोरिया ने लार्ड कैनिंक्र को, जो उ रामय एिन्दोस्तान के 
गवनर-जनरल थे, वाइसराय घोषित क्रिया । 
गवनेर-जनरल की नियुक्ति बृट्शि सम्राद्‌ इंगलेंट के प्रधान मंत्री की 
सलाह से करता है | यह व्यक्ति बृट्टेन के प्रसिद्ध 
गवर्नर-जनरक्ष रामनीतिज्ञों में दोता दे ।ष्यक्ति की योग्यता दी इस 
की नियुक्ति, स्थान के लिये काफ़ी नहीं है। इसके लिये फक्रिसी ऊँचे 
इसका काल खानदान का दोना श्रावश्यक दे | श्रभी तक जितने 
और वेतत गवनर-जनरल और वाइसराय हुए हैँ वे सब लाड 
ख़ान्दान के हैँ | यद्यपि हस पद के लिये किसी 
निश्चित उपाधि की आवश्यकता नहीं है; परन्तु प्रसिद्ध राजनीतिश तथा 
योग्य शासक ही इस पर नियुक्त किये जाते हैँं। आमतौर से ये इंगलेंड 
के चुने हुए चन्द कुठम्बों से भर्ती किये जाते हैं | नियुक्ति फे पहिले यद्द 
आ्रावश्यक है कि वह कहीं शासन का कार्य कर , चुका हो। यह आवश्यक 
नहीं हे कि वह द्विन्दोस्तान के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दो । अधिकतर 
वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल कैबिनेट के मंत्री रहे हैँ |लाड कज़ंन, 
लाड चेम्तफोर्ड, लाड रीडिंग तथा ला इविंन बूटिश कैबिनेट के मंत्री 
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गवर्नर-मनरल के अधिकारों को दो श्रेणियों में बाला गया है। पहिली 
श्रेणी में वे अधिकार हैं जिन्हें वह स्वयं कार्यान्वित करता दै। दूसरी श्रेणी 
के अधिकारों को वह अपनी कौंसिल के साथ प्रयोग में लाता है। पद्विले 
हम उन अधिकारों का वर्णन करेंगे जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में 
लाता ई | 
१६३५ के शासन-विधान में गवर्नर-जनरल के निजी अधिकार इतने 
अधिक हैं कि इसकी शक्ति पहिले से दूनी हो गई है । 
गधरन जनरल श्रावश्यकता पड़ने पर शान्ति और भारतीय हित की 
के निज्नी. दृष्टि से वह श्रपनी इच्छानुसार फ़रमान (07000 ) 
पधिकार जारी कर सकता हैं। इसका प्रभाव अधिक से अधिक 
६ मददीने तक होगा। इसे जारी करने के पहले वह 
भारत-मंत्री से इसकी सलाह लेता है ।६ महीने बाद वह इसी फ़रमान 
फोफिर ६ महदीने के लिये जारी कर सकता है। १६२४ ई० में ला्ड 
रीडिंग ने बंगाल में क्रमान जारी किया था। असहयोग आ्दोलनों के 
समय कितनी ही बार ये फ़रमान जारी किये गये हैं। आज भी लड़ाई 
के क्षमाने में दमनों फ़मान जारी किये गये हैं। गवर्नर-जनरल को 
अधिकार है कि बह अपनी कॉपिल के बहुमत को रद्द कर सके। उसके 
हाथ में वीन शब्दों के इथियार ( 809, 7शापणणाए शागपे वशिन 
एहं5 0 डिपीनी शिका॥) ऐसे दिये गये हूँ कि वह सब छुछ कर 


सकता दे | १६३६ ६० में लाई डिटन ने श्रपनोी बॉसिल के बहुमत को 
डुकरा दिया था । 


१७८६ ई० से गयनर-जनसल को मिमी श्धिकारों से सुसज्ञित करने का 
ताँता श्रारम्म दुआ तव से यह बराबर जारी है। जय वह दौरे पर रहता हैँ 
खीर उसकी यॉमिल उसके साथ नहीं रदती, उस समय बह अपनी निजी शक्ति 
का प्रयोग करता दे । इस दा में बद्द उन सारे कामों को करने का श्रधिकारी 
हैं हिन्द बद प्ररदी कमिल ले साथ करता द | प्रान्तीय गयर्नतें तथा सरकारी 
फ्मयारियों को बढ कोई भी दुक्म दे सकता है| इस प्रकार के हुक्मों की 
एड प्रति उसे मारते सस्प्री को मेजनों पड़ती द।वाद्य और रायनीतिक 

2 ( तट गाते पद एिकगरतालाहि ) उसी के द्वाथों में 
हिसे गते हैं दिल्‍्देस्तास से बादर सरकारी पत्र व्यवदार उसी के श्रथिकार 
भें दावे &। वसा शा के कि हयद दिसांग सबसे महत्वपूर्ण और 


पदिन द। मातीय गियासनों में उसे दाल देने का पूरा श्रांघकार ६ | 


श बे 
गबनर-जनग्ल शोर बाइसराय 8७ 


लाई कज़न लिखता है “ संतार में भारत सरकार के राजनीतिक विगांग से 
बढ़ कर कोई दूसरा ज़िमोवार मएक़मा नहीं ऐ .?* 


इन दोनों विभाग को चलाने के लिये गवर्गर-मनरल दो सदायक 
गंज्ियों मे काम लेता है। इसके अतिरिक्त सात थीर मंत्री इसमें काम करते 
हैं। इस मिमाग का सिह्तुत सर्यन गबर्नर-मनग्ल की बी सेल के साथ किया 
ज्ेगा । 


गवन-जनरल को बहा से बढ़ा श्राराध क्षगा करने का अधिकार 
है। यदि किसी को काटी की सज्ा दो गई है तो बह अपने निम्री 
ग्रधिकार से उसे मुक्त कर सकता हैं| बंगाल, मद्रास श्रीर बग्बड शअ्रद्यातों 
के गवर्मरों को छोड़ कर बाक़ी यूयों के गवर्नर सम्राट द्वारा गयनेर-जनरल 
की हलाइ मे नियुक्त किये जाते हैं | उप्ते श्राधे हार है कि किसी यूने के एक 
हिस्से पर शासन करने के लिये डिप्टीनावर्नर नियुक्त कर सके | सम्राद_की 
सलाद से लेफ्टिनेंट गबनर और उनकी कॉमिल के सदस्यों को बढ भर्ती करता 
दे | भ्रपनी कॉसिल की सहायता के लिये लेगिस्लेटिव श्रस्तेम्बली से वा सल 
सेक्रेटरी नियुक्त करने का अ्रधिक्वार उसे प्राप्त है। नई-नई पदवि्या-- 
महाराजा, नवाब, राजा, महामदोतष्याय, श्रगमपशिटता, दोवान बद्दाहुर, 
सरदार बद्ादुर, राय सादेग, खाँ साहेब, शमशुलउह्मा--प्रदान करने का 


उसे अश्रधिकार है । बद इन्हें स्/न्दानी श्रधिकार के रूप में किसी को प्रदान 
कर सकता है । 


कहने के लिये वद्द साथ काम अपनी कसिल की सद्दायता से करता है, 
परन्तु बह जब्र चाहे इसकी श्रवदेलना कर सकता है। केख्रीय घारा समा की 
श्रवधि वह बढ़ा सकता है | उसे जब चादे बर्खास्त भी कर सकता है। धारा- 
सभा द्वारा पास किये गये कानूनों को वह रद्द कर सकता है। यदि कोई क़ानून- 
घारा सभा द्वारा पास करने से इनकार कर दिया जाता है तो वह श्रपने निभी 
अधिकारों से उसे पास कर सकता है | केख्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा वह 
श्रपनी इच्डानुमार ख़र्च कर सकता है। धारा सभा किसी मद में दपया ख़र्चे 
करने से इनकार कर दे तो गवर्नर-जनरल अपनी ताक़त से उस मद में ख़च 
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६६ आधुनिक भारतीय शासन 


कर सकता है। केन्द्रोय घारा-सभा में कुछ बिल तब तक पेश नहीं किये जा 
सकते, जब्र तक गवर्नर-जनरल की आ्राह्षाप्रात्तन करली जाय। प्रान्तों के 
गयर्मर उसकी मर्ज़ी के ब्रिना अपनी नीति में कोई परिवतंन नदीं कर सकते | 


भारतीय रियाप्ततों में हाथ डालने का श्रधिकार गवर्नर-जनरल और 
बाहतराय को दिया गया है। इन कामों के लिये वह भारत-मंत्री से सलाह 
लेता है | प्रति सप्ताद उसके तथा भारत मंत्री के बीच भें दविन्दोध्तान की 
छोटी-छोटी घटनायें लिखी जाती हैं | भारत-मंत्री एक गुप्त पत्र द्वारा दर 
मप्ताद उप्ते नई नई बातों की यूचना देता रहता है। इन्द्रीं पत्रों द्वारा 
गवर्नर-मनरल को श्रपनी नीति निर्धारित करनी पड़ती है | कद्दगे के लिये 
व भारत-मंत्री की मातदती में काय करता है, परन्तु ६००० मील की 
दूरी से किस मात्रा में भारत-मंत्री उस पर अपना अ्रधिकार रख सकता है, 
यह दम श्रच्ची तरद समझ सकते हैं | जो सुविधायें श्रोर अधिकार उसे 
प्राप्त हें वे किसी को शायद ही नभीब द्वोते द्ों। यह कथन सवंधा ठीक है 
हि अमेरिका का प्रेषीडेन्ट फेतबल शासन करता है, राज्य नदी; इसके विपरीत 
इंगर्लेद का सम्राट केबल राज्य करता है शासन नहीं; परन्तु क्रांति का 
प्रेतीटेस्ट राज्य और शासन कुद्धु भी नहीं करता ।* दिन्‍्दोस्तान का गवर्नए- 
जनरल शाहन और राज्य दानों करता है । 


7६३५४ के संघ शासन-विधान में गवर्नर-जगरल के अधिकार और बढ़ा 

दिये गये हैं । इस शापन-मिघान में उप्तकी शक्ति की 

१६३५ के प्राम्मन- कोई मोमा नहीं रक्‍्सी गई है। निजी अ्रधिकरारों के 

विधान में गवरनर- श्रतरिक्त उसे बहत से विशेष श्रभिकार दिये गये हैं| 

जनरत्त कै ्यधि- उसकी शक्ति का विश्लेषण करने पर उसके अधिकार 
कार 3 कोटि में रदसो जा सकते हू । 


१--यें श्धिदार हो संग्धिन विभागों (९४८७एर हें ॥)0]परावगाशा।-) 
मे हा में लाये जायेंगे । 


जञज>5 


४ वाल छानतवाउछदत। वणाग्राए छा ीह [उ्वीलां पिा।ट्रवंजा 
ह्हट्क ता पैतहर वात कर्णांए, फीए शिल्पा! ते वीए दाल 
४५5 ७ वा हाय गग्मोहम, किया बैहतन वात हलेडा | गिर िट्- 
॥ मा हक. कि झ की. किततीकल वल्लविहक उर्ाद्रार ता काया ; 
पुल सिह हन्‍हाररटनविल्वान कह वीपीक कराएी कल्यड्वीान कर फलों 


"३ [६ | 2०! 


गवर्नर-जनरल फौर वाएसराय हर 


२-वे अधिकार मिन्‍्हें वह मनमाना प्रयोग में ला सकता है। 

३ -वे श्रधिकार जो उसके निजी फ़ैशले पर काम में लाये जा सकते हैं। 
४--वे ग्रधिकार भिन्‍्हें मंत्रियों की सलाद द्वारा वह काम में लायेगा | 
पू-प्रान्तीय शासन में उसके विशेषाधिकार | 


६--रक्ा, वाद्य विभाग, तथा पिछड़े हुए भागों (070७) 70७४) 
में उसके अधिकार | 


-वे श्रधिकार लिन्हें बह वाइसराय की ईैेवियत से देशी रियासतों में 
प्रयोग में लायेगा। 


इससे स्पष्ट है कि वह उन तमाम अ्रधिकारों से सुसब्जित किया 
गया है जिनके सामने सरकारी क़ानून तुच्छु जान पहले हैं। वेन्द्रीय सरकार 
की आमदनी का ८० प्रतिशत ख़् उसके द्वार्थों में रहेगा | बाक़ी २० प्रतिशत 
में भी वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। संघ-शासन- 
विधान की १२६ धारा के अनुतार प्रान्तीय धारा सभाश्रों पर उसका पूरा 
अधिकार होगा | नये शासन-विधान में उसके श्रधिकार दो प्रकार के होंगे । 
एक को वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायेगा श्रौर दूसरे प्रकार के 
श्रधिकार वे होंगे जिन्हें वह मन्त्रियों की सलाह से प्रयोग करेगा। वाद्य 
सम्बन्ध, रक्षा, घामिक विषय तथा पिछड़े हुए विभागों में उसके श्रधिकार 
स्वतन्प रूप से बरतें जायेंगे । मन्त्रियों को उनमें दख़ल देने का कोई श्रधिकार 
न होगा । इस शासन-विधान में वह अपने कुछ अ्रधिकारों का प्रयोग 
गव नर-जनरल की हैसियत से करेगा और कुछ का प्रयोग वाहसराय की 
हैसियत से । १६१६ के शासन-विधान के अनुमार वृट्शि प्रान्तों में दोहरा 
शाप्तन स्थापित किया गया था। इसके श्रन्तर्गत गवर्नर की शक्ति इतनी 
अधिक थी कि प्रान्तों का शासन बहुत ही दोप-पूर्ण साबित हुश्रा | १६१५ 
के शासन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शासन तोइकर केन्द्रीय शासन में लागू 
कर दिया गया है | इससे गवनर-जनरल की शक्ति दूनी बढ़ा दी गई है। 
अपने कठिल के सदस्यों को भर्त्ती करने का उसे पूर्ण अधिकार है। उनको 
मिम्मेवारी घारा सभा के प्रति न होकर उसके प्रति होगी। कॉसिल सम्बन्धी 
बातों का विशेष वर्णन अगले अध्याय में किया गया है । 


गवनर-जनरल के विशेषाधिक्नारों के सामने ओर अ्रधिक्तार कौके पष्ठ जाते 
हैं। ये विशेषाधिकार ८ प्रकार के हैं :-..- 


-यदि दिन्दोस्तान के किसी हिस्से में श्रमन चैन में कमी पड़ जाय तो 
बह अपने विशेषाधिफारों द्वारा उसे शान्त कर सकता है | 


१०० आधुनिक भारतीय शासन ग 


२--पदि संघ सरकार को ग्रार्थिक्र शक्ति डॉवाडोश हो जाय तो वह 
झपने विशेषाधिकारों द्वारा उसे ठीक कर सकता है। 

३--अ्रल्य8ंझ्॑यक वर्गों की रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों को 
काम में ला सकता दे । 

४- सरकारी नीकरों तथा अ्फ़परों के अधिकारों की रक्षा के लिये विधान 
बनाने का उसे विशेष 'प्रधिकार दिया गया है। 

पू--अ्रग्रज़ी व्यापार की रक्षा के लिये बह प्रपने विशेष श्रधिकारों का 
प्रयोग कर सक्ता है।. -: 

६--.याद बूरेन की बनी हुई चीज़ें पर हिन्दोस्तान में कोई प्रतियन्‍्ध लगा 
दिया जाय, तो उनकी रक्षा के लिये वह अपने विशेष अ्रधिकारों का प्रयोग 

ग्गा। 


७-देशी रियासतों तथा राज़ाश्रों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के 
लिये मद श्पने विशेष श्रधिकारों को काम में ला सकता है । 

८द--यदि किसी प्रकार से शासन में कोई बाघा उत्पन्न है जाय तो उसे 
दूर करने का उसे विशेष अश्रधिकार दिया गया है | 


इन विशेष श्रषिकारों से ज़ाहिर है कि गवरनर-जनरल संघ शासन में 
एजतंप राज्य करंगा। । इन श्रधिकारों के शब्द इतने गोलेमाल हैं कि हम 
इन्हें रप्ट नहीं कर सकते। गवर्नर-जनरल जब ग्रौर जहाँ चाहेगा दरवल 
हें मेगा। गरशार्ति, खाथिक डॉवाहोल, कुप्रबन्‍न्ध, शान्ति इत्यादि ऐसे 
गोल शब्द हूँ कि इनका श्रर्थ मनमाना लगाया जा सकता है। इनके लिये 
कोर्ट कोप खपवा लोग्रद नहीं है | गवरनर-जनरल इनका जो श्र चादेगा 
निहाल लेगा | यट वात विदारणीय ह कि संप्-शासन-विधान में गव्नेर- 
घनरल यो दसने हमार दयों दिये गये हैं। इस शामन-विधान में 
थोड़े ब/न प्रकार हिस्दोश्नानियों को मे प्राप्त हैं। वे इन शधिवारों 
का प्रयोग किसी सीमा + शन्दर करने रहें ।इर्सीलिये विशेपाधिकारों की रचना 
दबोीगई है ।वकीय का कदना गंदा डोड़ है हि. परायनर-नमस्ल के विशेष 


386. 
(५ 


यी दिम्मेयारी यो झूचल सकने हैँ [९ 


दीक परे एकमाव आअधियार गरनेस-ह्नसरल का स्थ॑ंगा। विन्दीस्तान 
की आमदनी ढ! ५७५ शो सदी आबल परी पर ग़चे किया जाता हे। 


। च््क पा -> छू न 
:उद हैक में आपननमाइर को छुल खरामदनों ७3 क्रोद दपये गी। 
के हि कर हऔ 
इह ने ८8 इगोह शारदा दौण दरगिव दिया गया था। मद फौह गवनेर- 


गवर्मर-जनरल श्र वाह्सराय १७१ 


जनरल के हाथों में रहेगी। वह अपनी इच्छानुमार इसे दिन्दोस्तान से 
बाहर भेज सवेया | यथ ये इसके लिये उसे मज्त्रियों से सलाह लेनी होगी, 
परन्तु वह अपने विशेष अधिकारों द्वारा हतका मनमाना उस्योग करेंगा। 
झपने विशेषा घकारों में चह मन्त्रियों से सलाह ले सकता है, परन्तु इससे 
बह बाध्य नहीं है। उसके तथा गवनेर के विशेष अधिकार पूरो तरह 
प्रयोग में लाये जायें, तो राजनीतिक स्थ्वंत्रगा का कोई प्र्य नहीं रद जाता । 
१६३५ के ऐक्ट की १५ वीं घारा के अनुसार गरर्नर-जनरल श्रपनी 
हच्छानुमार एक ऐमे व्यक्ति कै। नियुक्त करेगा जो उसे श्रार्थिक विषयों 
में सलाह देगा | उसका समप श्रौर वेतन सही निश्चित करेगा | यह 
व्यक्ति अपने कायों के लिये उसी के प्रति ज़िम्मेबार होगा | संघ 
न्यायालय के जजों में स वह किसी को भी ऐंडयोनेंट जनरल नियुक्त 
कर सकता है | उसका वेतन निश्चत करने का अभिकार उसी को दिया 
गया है | उसका कार्य तंघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना 
शेगा, लेकिन वह सभी प्रक्नार से गवनर-जनरल के अधिकार में होगा | 
ऐडवोकेट-जनरल दोनों घारा राभाश्रों में 3ठने तथा बोलने का श्रधिकारी 
होगा, परन्तु बोट नहीं दे सकता | 

डिप्टी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों, कॉप्तिल श्राफ़ स्टेंट के सभापति 
तथा अपनी वॉसिल का उपत्तभापति--इन्हें नियुक्त करने का अधिकार 
गवनर-जनरल को दिया गया है। धारा-सभा के सदस्यों के चुनाव को 
ग्राशा वही देगा। बैठक तथा विदाई उसी की श्राज्ञा से होगी। वह 
अपनी कपिल के बहुमत के। ठुकरा सक्रेगा तथा बढ़े से बड़े अपराध 
के क्षमा कर सकेगा | सरकारी श्राय-व्यय के सम्बन्ध भें उत्तको श्राज्ञा के 
बिना केई सभा विचार नहीं कर सकती | धारा-सभा के विरोध करने पर 
भी वह जनता के ऊपर टेक्‍्स लगा सकता है | श्रावश्यकता पड़ने पर 
बह सरकारी आमदनी के जैसे चाहे ख़र्च कर सकता है| खर्च फे 
सम्बन्ध में घारा सभा के सदस्यों में कोई सतभेद उत्पन्न हो जाय ते 
उसका फैसला सब्र के मानना होगा । भ्रीमान्‌ डेविड ग्रेनफ्राल लिखते 
हैँ, “संघ सरकार की आर्थिक स्थिति की रक्षा के लिये गवर्नर-जनरलं 
सव-प्रधान है !!* यह निश्चित नहीं है कि गवर्नर-जनरल 'आ थक विषयों में 
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एक विशेषज्ञ होगा | ऐसी दशा में ८० प्रतिशत ख़ब्च की जिम्मेवारी उसके 
हाथ में दे देना उचित नहीं है । 


दि गननर-मनरल कोई कानून पास कराना चाहे तो वह इस शखाशय 
का बिल एक पत्र के साथ घारा-सभा में भेज देगा | यह बिल एक महीने बाद 
क़ानून का रूप धारण कर लेगा। यह क़ानून 'गवर्नर-जनरल के कानून! के 
नाम से पुकारा जायेगा। ऐसे कानून की सूचना वह तुरन्त भारत मन्स्रो 
की देगा, जो उसे पाल्ियामेंट के सामने रस्खेगा। यदि पालियार्मेठ चाहे तो 
उस कानून को रद्द कर सक्तोहै। केन्द्रीय तया प्रान्तीय घारा-सभाओ्रों 
द्वार पाप किये गये कानून तब तक पक्के ने समझे जायेंगे, नय तक 
गवर्नर-जनरल उस पर ग्रपना हस्ताक्षर न कर देगा। ऐसे बिज्ञों को गसनेर- 
जनरल ६ गददीने तक अपने पास रोक सकता है। किसी भी तिल को, जी 
भारानामात्रों में पशा हैं श्रीर जिस पर बादबिवाद हो रहा है, वह अपने 


आप 


| रोक सकता है | 


भारतीय रिवासतों में गयनर-जनरल वाइसराय की हैसियत से हस्तत्तेा 
करता है। न्दरोस्तान की २३ प्रतिशत जनता देशी रियासत्तोी में निवास 
करती है | प्रत्येक्ष रियासत के साथ वठिश सरकार ने सम्राट के नाम पर 
एक सुलहनामा किया है। साज्ाश्रों के श्रधिकारों की रक्षा की ज़िम्मेवारों 
उरी के ऊपर है। बाइनराय को उसके प्रतिनिधि की हैश्ियत से यह श्रधिकार 
हे कि यह रियासतों में जब चाद दखल दे। यदि कोई राजा सम्र'द्‌ की 
शर्तों के विदद काम दरता है तो साइसराय उसे दण्ड दे सकता है । किसी 
मित दी प्रजा राजा के बिदद्व श्रावाज़ उठाये तो बह राजा को निकाल 
एर कर सकता है। रद्द जाता है कि देशो रियासतों के साथ सम्राद को जी 
में साइसराय काम में लायेगा उससे गम्मानास्तर इतिद्वास में कोई दूसरा 
चबिकार नहीं ३। 


छ ह ] 2 


में झाष्ट है कि गयनंर जनरल के अभिकार प्रनक्षा 
उनके शाम सोीय-सराम्य एक भोसे दीटटोीडईे। 


ते 
|| 

पर प्रडदिद दप्िंह मख्बि मंरर ली ये हक के समय शाहिर ही। गया था| 
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कैस्द्रीय वायकारिणी १७३, 


बीच में गवनर-जमरल का श्रधिकार दिन्दोत्तान के ऊपर क्रिती तानाशाद से 
कम ने होगा ।!?+ 


_अनलन्‍ल्‍मन-टनननपननमनन मरलन»लनन्‍कय. 


अध्याय ८ 
केन्द्रीय कायकारिणी 
( (शाप [ह९९ला।९6 ) 


पिछुले पाठ में गवर्न(-जनरल और बाइसराय की ज्ञिमोबारियों का बर्णन 
किया गया है । यह सग्गव नहीं है.कि बढ इतनी बद्दी 

कार्यका रणी ज़िमोवारी के श्रडेले निब्रादे | इसके लिये श्रावश्यक है 
घी कि उसे छुछ ऐसे सद्दावक दिये जाये जो सरकारी कामों 
थ्रावश्यकता को श्ापस में बाँट कर करें। वद केवल उनकी देख 
रेख रखखे | उसे श्रास्म्म से दी एक छोटी ठी कॉिल 

सद्वायता के लिये दी गई है। इसी को जेन्द्रीय कायकारिणी कहते हैं | वाघ्तव 
में यही सवा गवर्नर-जनरल की सल्नाद से भारतीय शासन को चलाती है । 
परन्तु इसमें तथा बृठेन की कैबिनेट में श्रन्तर है। यद्यपि कार्य की दृष्टि से 
दोनों का स्थान एक है, परन्तु इनके शधिकारों की कोई तुलना नहीं दो 
सकती | कैचिनेट के सदस्य सरकारी नौकर नहीं द्वोते | वे जनता के छुने हुए 
प्रतिनिधियों में से होते ईं । वे वकौल, डास्टर, ब्यापारो, मज़दूर, किसान तथा 
इंसी प्रकार के श्रनेक पेशे वाले होते हैं | न केवल पालियामेंट, बल्कि समूचे 
राष्ट्र के वे नेता द्ोते हैं। इसके विपरीत गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में 
अधिकतर संख्या सरकारी नौकरों की होती है | कुछु सरकारी मौकर जब पेंशन 
के करीब होते हैं तो उन्हें इस सभा में स्थान दे दिया जाता है। बड़ा से 
बड़ा सरकारी श्रफ़ुतर इस पद के लिये लालायित रद्दता है। इन्हें श्रमिलाषा 
रहती है कि सरकार के किसी ख़ास मदकर्मो को हाथ में लेकर अ्रपने यश का 
प्रदर्शन करें । मारतोय जनता के लिये उनके कार्य उत्तने लाभदायक नहीं 
होते जितने सरकारी मशीन को चलाने के लिये। बृट्श कैबिनेट की शक्ति 
इतनी अ्रभिक है कि इसके सदत्य श्राज ब्रटिश-साम्राज्य को चला रहे हैं । 
गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी उसके हाथ की एक कठपुतली है। भारतीय 
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राजनीति में गवर्नर-जनरल का स्थान वह नहीं है जो बृटिश राज- 
नीति में प्रधानमन्त्रो का है। गवर्नर-जनरल की कायकारिणी के सदस्यों 
को बह स्वतन्त्रता और समानता प्र,प्त नहीं हे जो कैविनेट के सदस्यों को है । 
इसीलिये केर्द्रोय का कारियी और वृटिश कैबिनेट का मुकाबिला नहीं किया 
जा सकता | 


वैप्ते तो बेन्द्रीय कायकारिणी के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला 
जायगा, परन्तु इमें यह ध्यान' रखना चाहिये कि वतमान 
झाज ओर परिस्थिति में मारतीय शासन बड़ी दी डार्वॉडोल परि- 
कल स्थिति में है। किसी भी क्षेत्र में हम आँख मूँद कर 
प्रवेश नहीं कर सकृते। शासन की मशीन के कुछ पुज़ें 
१६१६ ई० के और कुछ १६३४ के ढले हुये हैं। मौजूदा वेन्द्रीय कार्य 
कारिणी का डॉँचा श्री १६१६ ई० के शासन-विघान के अनुसार काम कर 
रहा हैं। संघ-शातन के कार्यान्त्रित होने पर इसकी शक्नल काफ़ी बदल 
जायेगी | हमारा शासन-विधान इतना अनिश्चित है कि हम नित्य इसके 
परिवर्तन का स्वप्न देखते हैं। इसका दारोमदार अन्तर्राष्ट्रीय परिध्िषिति पर 
है| कार्यकारिणी के वर्णन में पहले इसकी बतमान कार्यपद्धति, तथा अधिकारों 
का बणुन किया जायगा। इसके बाद इसकी उस शकल का वर्णन किया 
ज्ञायगा जो १६३५ के संघ शासन-विधान के अनुसार होगी। इसके बाद नई 
कार्यकारिणी का बयान किया जायगा। 


१६१६ ई० में लाड दाडिज के चले जाने के बाद लार्ड चेग्सफोर्ड 
दिन्दोध्तान के वाइधराय नियुक्त किये गये | जर्मनी की 

पतंम्ान केन्द्रीय लड़ाई ज्ञोरों पर चल रद्दी थो। हिन्दोध्तान ने बृटेश 
कार्य रकारिणी सरकार की काफ़ी मदद कीथी। इसी के फलस्वरूप 
मान्टेग्यू, जो उन दिनों भारत-मंत्री ये, १६१७ ई० में 

हिन्दोस्‍्तान श्राये । यहाँ के बाइसराय चेम्सफ्रोड के साथ उन्होंने सारे 
टिन्दोत्तान का भ्रमण किया श्रोर इत बात की जाँच की कि दिन्दोत्तानियों को 
कहाँ तक शाधन में अधिकार दिया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट के आ्राधार 
पर १६१६ ६० में भारतीय शासन विधान में कुछ परिवत्न किये गये । यह ते 
किया गया कि गवर्नर-हजनरल की कार्यक्रारिणी सभा में सदस्यों की संझ्या 
निर्धारित न की जाय । द्वाईकोट के उन वकीलों के लिये जो कप से कम १० 
वर्ष तक वशालत कर चुके हों, १ छिल का दरवाज़ा खोल दिया गया | पहले 
प्रास्तीय गवर्नरों को यह अधिकार था कि जब कभी वरधिल की बैठक उनके 


रा 
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दूयों में होती तो वे श्रसाधारण सदस्य की दैतियत से उसकी बैठक में 
हिस्सा लेते थे। १६१६ के क़ामून के अनुसार उनका यह अधिकार छीन 
लिया गया । उम्राद्‌ को यह अधिकार दिया गया हि वद् जितने सदस्यों 
को उचित सममे नियुक्त करे । इनमें ३ सदस्य ऐसे होने चाहिये 
जो कम से कम १० वर्ष तक हिन्दोस्तान में कोई सरकारों नोफरी किये हों। 
१ सदस्य या तो इंगलैंड या श्रायरलैंड में १० वर्ष तक वैरिघ्टरी, या स्क्राठ- 
लैंड अथवा किसी ट्िन्दोस्तानी द्वाईकोर्ट में १० वर्ष तक वकालत किया हो | 
यदि कम[न्डर-इन-चीफ़ कोतिल का सदस्य हो तो उसका दरजा अ्रन्य सदस्यों 
पे ऊँचा समझा जाय | 


सदस्यों में साघारण और श्रसाघारण का भेद दटा दिया गया। वाइसराय 
को यह श्रधिकार दिया गया कि वद घारा-सभा के ग्रेर सरकारी सदस्यों में से 
कुछ कॉपिल-सेक्रेटरीज़ अपनी कार्यक्रारिणों सभा के लिये चुन ले । इन सेक्रेट- 
रीज़ की तनझ्त्राद घारा-सभा निश्चित करती | जब तक वाहसराय चाहे इन्हें 
सदस्य रख सकता था। मालूम नहीं क्यों श्रमी तक कोई कॉपिल-सेक्रेटरी 
नियुक्त नहीं किया गया | फार्यकारिणी समा में ॥६न्दोस्तानी सदस्यों की संख्या 
बढ़ाने का विधान बनाया गया | १६२१ ई० से हिन्दोस्तानी सदस्यों की संझया 
एक से बढ़ाकर ३ कर दी गई | कॉसिल के सभी सदस्य भारतीय द्वो सकते 
हैं| इसमें कोई कानूनी रकावट, नहीं है । 


गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में श्रामतीर से ८ सदस्य होते हैं। 
विभाजन प्रणाली द्वारा ये सरकारी कार्मो को झ्रापध में बॉयकर चलाते हैं| 
वर्तमान युद्ध के आरम्भ होने पर शासन की कार्रवाश्याँ कुछ विशेष नियम 
के अनुठार चलाई जा रही हैं, इतलिये सदस्यों की घंखया १४ तक बढ़ा दी 
गई दे | युद्ध को संचालित करने के लिये नये सदस्यों की श्रावश्यकृता ज्यों 
ज्यों बढ़ती गई उसी प्रकार नये विभाग# खोलकर सरकार एक एक को इनका - 
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प्रधान नियुक्त करती गई । युद्धकालीन कार्यकारिणी में ५ अंग्रेज़ ओर १० 
भारतीय सदस्य रहे हैं। साधारणतया सदस्यों की संख्या इतनी नहीं होती और 
इसकी जो काय पद्धति द्ोतो है उसका वर्शन आगे चलकर किया 
गया है। 


१८६१ ३० के पहिले का्य-कारिणी समा सम्मिलित रूप से कार्य करती 
थी । कार्य विभाजन की प्रणाली अभी तक निर्धारित नहीं 
कार्य-ऋरिणी की गई थी। गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौंपिल के 
सभा की. सभी मेम्बर एक साथ बैठ कर हर बात का फ़ेतला बहुमत 
कार्य-पद्धति से करते थे। इसने कार्य में बहुत देर होती थी। विभाजन 
प्रणाली ( 0९७४७ 59४80 ) न दोने से 
काम में उल्ऋन रहती थी। १८३३ ई० में ला मेम्बर तथा १८६१ ई० में 
क़िनान्स मेम्बर नियुक्त करके पिछली प्रणाली को दोषपूर्ण सिद्ध किया गया | 
लाड कैनिंग के ज़माने में वर्तमान कार्य पद्धति का श्रंगणेश हुआथ्रआा। उसने 
यह निश्चित किया कि कार्य-कारिणी के सदस्य अपंना अपना काम बाँट कर 
करें | केवल आवश्यक कार्यों पर वे एकत्र होकर विचार करे। यह प्रथा 
ञआज भी प्रचलित है । प्रत्येक सदस्य के ज़िम्मे एक या दो विभाग दे दिये 
गये हैं । सरकार का पूरा काम चन्द विभागों में बाँट दिया गया है। केवल 
आवश्यक विषयों पर उसे पूरी कॉसिल की सलाह लेनी पड़ती है। यदि एक 
ही बात दो विभागों में आ जाती है तो इसका बिचार कोंसिल की पूरी बैठक 
में किया जाता है । 


कार्य-कारिणी की नियुक्ति वर्ष के लिये की जाती है। प्रत्येक सदस्य 
को ८०,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है । कमान्डर-इनचीफ़, को 
जो इसी सभा का एक सदस्य होता है, १००,००० रुपया सालाना वेतन 
दिया जाता है | यह ख़र्च भारतीब ख़ज़ाने से दिया जाता है। भारत- 
मन्त्री और उसकी कोंखिल को अधिकार है कि वह गवनर-जनरल, उसकी 
कार्य-कारिणी के सदस्यों तथा कमान्डर-इन-चीफ़ को आवश्यकता पड़ने 
पर छुट्टी दे सके । ऊपर कद्दा गया है कि यह छुट्टी अधिक से अधिक ४ महीने 
तक केवल एक वार दी जा सकती है| याद भारत-मंत्री चाहे तो छुट्टी 
को अ्रवधि बढ़ा सकता दे, परन्तु पालियामेंट के सामने उसे इसका कारण 
बतलाना पड़ता दे | गवर्नर-जनरल कार्य कारिणी का सभापति होता दे | 
इसका उपसभापति वहीं नियुक्त करता हे। सभा की कार्रवाई और उसका 
स्थान वही निश्चित करता है| 
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कॉसिल की बैठक सप्ताद में एक बार होती है | सभापति को निणयिक मत 
( 0/४पंशहु ४०० ) देने का श्रधिकार है। गवनर-जमरल अपनी ज्िम्मे- 
वारी से उसके फ़ैसले को रद्द कर सकता है | ऐसी हालत में कॉमसिल के कोई 
भी दो सदस्य उससे इस बात की माँग पेश कर सकते हैं कि वह मतभेद वाले 
मामले को भारत-मंत्री के सामने मेज दे | गवर्नर-जनरल ऐसा करने के लिये 
बाध्य है | कपिल को जो भ्रधिकार दिये गये हैं उनमें बह दल नहीं दे 
सकता | उसकी तथा उपक्षमापति की अनुपत्यिति में कॉसल का कोई भी 
मेम्बर सभापति का आसन ग्रहण कर सकता है। इस पद पर उसे सभापति 
के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त दोते हैं। कमान्डर-इन-चीफ़ सभापति का आ्रासन 
नहीं ग्रहण करता | 


ऊपर कहा गया है कि कार्य-कारिणी के काम ८ विभागों में बाँटे गये 
हैं। वास्तव में ये विभाग समूचे केन्द्रीय सरकार के कामों के विभाग हैं| 
कॉपिल का प्रध्येक सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान दे | ये विभाग 
निम्नलिखित हैं :--- 


१--वाह्य तथा राजनीतिक विभाग, ओर भारतीग़ रियासतें । इन विभागों 
को गवर्नर-जनरल स्वयं अपने द्वार्थों में रखता है । 

२-सेना तथा रक्षा त्रिभाग | कम्तान्डर-इन-चीफ़ हसका प्रधान 
होता है | 

३--सरकारी नौकरियों, पुलीत, जेल, क्रानून, न्याय, तथा भीतरी राज- 
नीति -इन विभागों की ज़िम्मेवारी होम-मेम्बर के द्वाथ में होती है | 

४--अथ तथा बजेट विभाग | फ़िनान्स मेम्बर इसका प्रधान होता है। 

५-रेलवे, सड़के, पोस्ट, टेलिआफ़, ब्राडकास्‍्ट, हवाई जहाज़, बन्दरगाह 
इत्यादि की ज़िम्मेवारी एक सदस्य के ज़िम्में होती है | इसे यातायात सदस्य 
कहते हैं | 

६--धारा विभाग | ला मेम्बर इसका प्रधान दोता है । 

७-शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि--ये विभाग एक सदस्य के ज़िम्मे किये 
गये हैं, इसका कोई ख़ास नाम नहीं होता | 

८-व्यापार, उद्योग-घन्धे, उद्योग सम्बन्धी सम्पत्ति, बीमा, मज़दूर 
इमारत विभाग, विचाई, खनिज पदाथ तथा लिखने पढने की चीज़ें--थये 


विभाग एक सदस्य के ज़िम्मे किये गये हैं | इसे व्यापार तथा मज़द्र विभाग 
का सदस्य कहते हैं। 
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प्रत्येक विभाग का एक प्रधान मंत्री होता हे, जिसका दर्जा कार्य-काल्णी 
के सदस्य से, जो उस विभाग का प्रधान है, छोटा होता दे। इस संत्री का 
स्थान इंगलेंड में मारत-मंत्री की कों।ल के सद्दायक मंत्री के समान कहा जाता 
है | परन्तु इसमें कुछ अन्तर दै। हिन्दोध्तान में कार्य-कारिणी की बैठक में 
मंत्री को द्विस्सा लेने का अधिकार दिया गया दै। इर सप्ताह प्रत्येक मन्सत्री 
गवर्नर-जनरल से मिलकर अगने विभाग की पूरी कार्रवाई का दास्तान उसके 
सामने पेश करता है । उसे यह अधिकार है कि वह गबनर-जनरल का ध्यान 
किसी बात की और, जो उसके विभाग से सम्बन्ध रखती है, विशेष रूप से 
दिला सकते | इसके विपरीत भारत-मंत्री के सहायक-मत्री को इंडिया कौंसिल 
की त्रैठक में हिस्‍सा लेने का अधिकार नहीं है। वेन्द्रीय कार्यकारिणी सभा 
के प्रत्येक विभाग का मंत्री ३ वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है। कहने के 
लिये वह कार्य-कारिणी सभा के सदस्य की मातद्दती में कार्य करता है, 
परन्तु बह, वाइसराय को उन बातों में भी प्रभावित कर सकता है जिनका 
सद॒ध्य को पता तक नहीं है| यद्द चीज़ इसलिये बनाई गई है कि कॉसिल के 
सदस्य अपनी आज़ादी की सीमा को पार न कर जायें | मंत्रियों की सलाह से 
गवर्मर-जनरल प्रत्येक विभाग हे कार्मों की जानकारी रखता दे | राष्ट्रीय सरकार 
की दृष्टि से यह प्रबन्ध दोषपूर्ण दे। इसके मानी यह है कि कॉसिल के सदस्यों 
का विश्वास नहीं क्रिया जाता । ह 


ऊपर कहा गया है कि लाड कैनिंग के ज़माने से कार्य-कारिणी सभा का 

काम कई विभागों में दाँट दिया गया है। प्रत्येक 

घिभाग प्रणाज्नी सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान द्ोता दै। 

(0०फक४-.. अ्रच्छा होगा क्रि प्रत्येक की ज़िम्मेवारी का संक्षिप्त 

शलाशं विवरण कर दिया जाय। इससे यह बात स्पष्ठ हो 

59७8ण०॥.. जायेगी कि प्रस्येक विभाग में किस प्रकार का कार्य किया 
जाता है। 


१--गवर्न र-जनरल स्वयं इन विभागों का प्रधान है। यह विभाग सब 
से महत्वपूर्ण माना गया हैं। भारत सरकार का विदेशों 
धाद्म ग्लोौर राज्ञ- से क्या सम्बन्ध है तथा भारतीय रियासतों में कैसा 
नोतिक घिभाग प्रबन्ध हो रहा दे । इनकी देख रेख इसी विभाग के अन्दर 
की जाती है। गवर्नर-जनरल ७ मंत्रियों के साथ इस 

विभाग को संभालता है | | 
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२ - इस विभाग का कार्य फ़ौज़ का प्रइन्ध करना है। फ़ीज़ सम्बन्धी क्‍या 
नीत हो इसकी ज़िम्मेवारी इस विभाग के प्रधान पर रहती 
सेना घिभाग दे स्थल सेना, जल सेना तथा दवाई जहाज़ सब इस 
विभाग के श्रन्दर शामिल हैं। कमान्डर-इन-चीफ़ इसका 
प्रधान है। यह अ्पता कार्य ४ मंत्रियों की सहायता से करता है। 
३-इस विभाग के अन्दर देश की भीतरों राजनीति का कार्य किया 
जाता है। श्ाजन्म काराबात के कैदियों कौ देख रेख यही 
होम विभाग विभाग करता है | 
४-हस विभाग.का प्रधान ला मेम्बर कहलाता है। किसी क़ानूनी 
मामले पर विचार करने के लिये घारा-सभा जब कोई 
कानून घिमाग कमीटी बनाती है तो यह उसमें हिस्सा लेने का श्रधिकारी 
है। धारा-सभाश्रों में पेश होने वाले सरकारी बिलों का 
मसीदा यही बनाता है | प्रान्तीय धारा-समायें जो क़ानून पास करती हैं उन 
पर केद्रीय सरकार की राय देने का अधिकार इसी को है | 


प--यह विभाग दिन्दोस्तान की रेलों पर श्रधिकार रखता है| रेल तथा 

जहज़ द्वारा इस देश में तथा विदेशों से जो व्यापार 

रेलवे भोर होता है उसकी देख रेख यही करता है। बीमा करने 
व्यापार विभाग वाली कम्पनियाँ इसी के श्राधीन होती हैं । 

६--यह विभाग मज़दुरों के संगठन, फैक्ट्रियों के क़ानून, प्रन्तर्रा- 

प्ट्रीय-मज़्दूर-संगठन,. ब्रिजली, . पोस्ट शरीर ॒टेली- 

उद्योग धन्धे तथा आफ़, सिंचाई, सरकारी, हमारतों--हन बातों पर श्रधिकार 

मज़दूर विभाग रखता है । 

७--यह विभाग शिक्षा, भूमि कर, खेती, छंगल तथा भूमि सम्बन्धी नई 

नई खोजें, श्रकाल, खान पान की चौज़ें, विदेश यात्रा, 

शिक्षा स्वास्थ्य देश की नाप पड़ताल, अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वायत्तशासन, 

शौरभूमि घिभाग लाइजेरी श्रजायब-घर तथा सरकार के खोदाई विभाग 

... पर अ्रधिकार रखता है। 

८-इस विभाग का प्रधान फ़िनान्स मेम्बर कहलाता है। यह वेन्‍्द्रीय 

सरकार की श्राय-व्यय का व्योरा रखता है| प्रास्तीय 

अथ विभाग सरकार के शावन्‍्यय इसी की मातहती में दवोते हैं । 

सरकारी कमचारियों को तनख़ाहँ, पेन्शन तथा उनकी 

छुट्टियाँ इसी के अधिकार में रकखे गए'हैं। सिक्‍्क्रे ढालना, बैंक, टक्‍्साल 
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घर तथा भारतीय ऋण पर इसी का अधिकार है। इसकी एक शाखा फ़ौज़ 
सम्बन्धी ख़्च का हिसाब रखती है। दूसरी शाखा, चुंगी, नमक कर, अ्रफ़ीम 
कर, तथा नशे के सम्बन्ध के अन्य कर और रसीदी टिकट-- इनकी देख रेख 
करती है | फ़िनान्स मेम्बर का व.त्तव्य है कि वह ख़र्चे को श्रामदनी से बढ़ने 
न दे | जब कभी गवनर-जनरल के सामने श्रामदनी और ख़र्च सम्बन्धी 
कोई बात आती है तो फ़िनान्त मेम्पर से सलाह लेता है। प्रति वर्षा बह 
बजट को पेश करते समय अपना एक वचछव्य देता है, जिसे सुनने के लिये 
लोग लालायित रहते हैं। 


वास्तव में कायकारिणी सभा स्वयं कोई श्रधिकार नहीं रखती। गधवर्नर- 
जनरल से अलग उसका कोई अ्रध्तित्व नहीं है । यह 
केन्द्रीय कार्य- सभा उसी की सहायता के लिये बनाई गई है । जो कुछ 
कारिणोी थोड़े बहुत अधिकार इसे प्राप्त हैं, वे तभी तक हैं जब 
फे प्रधिकार तक गवरनर-जनरल उन्हें चुपचाप मान लेता है। गवर्नर- 
जनरन को यह अधिकार है कि वह कौंसिल के बहुमत 
को रद्द कर सके | चन्द विषय ऐसे हैँ जिनमें उसे इसकी राय माननी पड़ती 
है, परन्तु आ्रवश्यक्रता पढ़ने पर इनमें भी वह मनमानी कर सकता है। जब 
कोई लड़ाई अथवा सुज्ञह करनी होती है तो बह कॉसल से राय लेता है। 
प्रान्तीय धरकारों को यह आशा है कि वे अपने कार्यों की सूचना कोंसल को 
देते रहे | उसकी राय से गवनर-जनरल हिन्दोस्तान के लिये कज़ ले सकता 
है, नई ज़र्मन ख़रीद सकता है, तथा कोई सम्पत्ति बंच या धरोहर रख सकता 
है| इसकी सलाह से वह कोई नया सूबरा क़ायम कर सकता है । किसी सूबे के 
एक हिस्से को बह पिछुझ हुआ्आा विभाग घोषित कर सकता दे | इसकी सलाह 
से बह प्रान्तीय गवरनरों की कायकारिणी समा बना सकता है| इसी की राय 
से वह किसी सूबे की सौमा बदलता है । 


गवर्नर जनरल चाहे तो अपनी कॉसिल की सलाह से गवर्नरों श्रथवा 
कमिशनरों के यूबों में धारा-सभा का निर्माण कर सकता है। द्ाईकोट के 
अधिकारों का ज्षेत्र उस कम करने का अ्रधिकार है। यदि किसी हाईकोर्ट 
में नये ज्त्त की आवश्यकता महू हो तो कॉसिल की सलाह से वह अधिक 
से प्रधिक २ बंप के लिये उसे नियुक्त कर सकता है। किसी जन को वह 
प्रधान जन्ञ के स्थान पर झुछु अवध के लिये रख सकता है। एशिया महा- 
द्वीप में स्थित देशों के साथ बह कॉघिल की सलाद से कोई सुलह प्रथवा 
सम्बन्ध क्रायम कर सकता है। तात्यय यह है कि लगभग सभी आवश्यक 
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विषयों में गवनर-जनरल कोंसिल की सलाद लेता है । परन्तु विशेष परिस्थिति 
में वह इससे बाध्य नहीं है । 


१६३४ के हंघ शासन विधान में बेन्द्रोय सरकार भें दोहरा शासन 
( 0-४णै)४ ) स्थापित किया गया है | गवर्नर-जनरल 
१६३४ के के दो प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। कुछ तो वे ई 
शासन-विधान जिन्हें वह थोड़े से मंत्रियों की सलाह से करेगा। इनके 
में संघ फार्य- श्रतिरिक्त उसे बहुत से विशेषाधिकार दिय्रे गये हैं जिनके 
कारिणा लिये वद कुछ सद्दायक रख सकता है। इन दोनों प्रकार 
के सहायकों की सभायें श्रलग श्रलग होंगी श्रौर इनका 
, निर्माण भी दो प्रकार से किया जायगा ) इनके अ्रधिकारों में काफ़ी अन्तर 
दोगा | तालये यह है कि संघ शासन-विधान में केन्द्रीय कार्यकारिणी की 
वही शक्ल होगी जी। १६१६ के शासन-विधान में प्रान्टीय कार्यत्रारिणी की 
थी। इनका अलग श्रलग वर्णन करना अच्छा द्वोगा | संघ शासन में बे न्द्रीय 
सरकार के विषय दो भागों में बाँटे गये हैं | एक भाग में वे विपय हैं जिन 
पर एक मात्र श्रधिकार गवनर-जनरल का द्वोगा । दूत्तरे भाग में वे विपय है 
जो मन्त्रियों के द्वाथ में रक्खे गये हैं। रक्षा, वाह्य विषय, धार्मिक विपय, 
तथा पिछड़े हुए भागों का शास्तन-प्रचन्ध, गवर्नर-जनरल के द्वाथ में 
दिया गया है । इन्हें वह श्रपनी इच्छानुसार चलायेगा। बाकी विपय मंत्रियों 
की एक समा के द्वाथ में रहेंगे । परन्तु इसमें भी उसे दखल देने का श्रधि- 
कार होगा | 


जो ४ विभाग गवर्नर-जनरल के विशेष अ्रधरिकार के अ्रन्तर्गत रकखे गये 

हूँ उन्हें छोड़कर वाक़ी विपयों में सलाह लेने के लिये जो 

मंत्रियों की सभा सभा होगी उसका नाम मंजयों की सभा ( 00णालो 0! 
(0०णातथी ०: 9गांश्रश्8 ) होगा। ये मंत्री गवनर-जनरल द्वारा 
३ताल्वश5. नि.क्त किये जायेंगे। इन्हें तब तक काय करने का 
अधिकार होगा जब_तक उत्की इच्छा द्ोगी। सभी मंत्री 

संघ घारा-सभा ( [€तेटएशं [,०28४४07४ ) के सदस्य होंगे | यदि गवनेर- 
जनरल चाद्दे तो वह किसी बाहरी आादमो को, मंत्री नियुक्त कर सकेगा परन्तु 
उसे ६ महीने के अन्दर घारा सभा का सदस्य बन जाना श्रावश्यक होगा | 
यदि वह न बन सका तो मंत्रियों की सभा से हटा दिया जायेगा। मंत्रियों की 
सभा में अधिक से अधिक १० मंत्री होंगे। इनका वेतन संघ घारा-सभा निश्चित 
करेगी; परन्तु वह घटाया बढ़ाया नहीं जायेगा। गवर्नर जनरल को श्रधिकार 
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होगा कि वह जब चाहे इन्हें निकाल दे | जब तक धारा-सभा इनका वेतन 
निश्चित न करेगी तब तक गवनर-जनरल इसे निश्वित करेगा | 


मंत्रियों को भर्तों करने के लिये गवर्नर-जनरल संघ घारा-सभा की बहुमत 
पार्टी से सलाह लेगा | सभी प्रकार से मन्त्रिगण उसकी मुट्ठी में दोगे। कुछ 
विषयों में वह इनसे कोई सलाह न लेगा । इनका काम थोड़े से विपर्यों में 
गवर्नर-जनरल को सलाद देना द्वोगा । रक्षा, वाह्य कार्य, धार्मिक विषय तथा 
जिछड़े हुए विभागों का प्रबन्ध--इन्हें छोड़ कर व को विषयों को गवर्नर जनरल 
भिन्न भिन्न विभागों में बाँट देगा | प्रत्येक मंत्री के ज़िम्मे एक या दो विभाग * 
कर दिये जायेंगे | इसकी ब्रैठक में वह स्वयं सप्ञापत का आसन प्रदण 
करेगा | इसकी कार्य पद्धति बद्दी निश्चित करेगा । 
रक्षा, बाह्य ब्रिभाग, घार्मिक विषय, तथा पिछड़े हुए विभागों का 
प्रबन्ध-ये विषय एकमाच्र गवर्नर-जनरल के द्वाथ में 
सलाह घर रक्‍खे गये हैं| इनमें सलाद लेने के लिये उसे अधिकार 
(०७8९ ०/४) है कि वह अधिक से अधिक हे व्यक्तियों को नियुक्त कर 
ले । ये व्यक्ति सलाहकार ( (१०७४५७)॥००४ ) कददलायेंगे । 
उपरोकछ चारो विपयों के लिये गवन (-जनरल भारत मंत्री तथा पालियारमेंट के 
प्रति ज़िम्मेबार होगा । इन सलाहकारों का वेतन तथा इनकी अवधि सम्राट 
निश्चित करेगा । इन्हें संब घारा-समाश्रों में वेठने का अधिकार होगा, परन्तु 
ये बोट न दे सकेगे। धारा समभाश्रों के वाद-चबाद में ये अच्छी दरह हिस्सा 
ले सकेंगे | सलाहकार घारा-्समा के प्रत उत्तरदारी नदहोंगे। गवनर-जनरल 
इनकी सलाहों से वाध्य नहीं है | 


१६३५ के शात्तन-विधान के अनुसार प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की 

गई है। इससे चेन्द्रोय सरकार की शक्ति में स्रभावतः 

संघ कार्य कमी द्वोगी। जो कुछ श्रधकार उसके पास शेष रहे, 
कारिणी के उन्हें गवनर-जनरल के विशेष श्रधिकारों से दबा दिया 
गुण दाप गया दहै। कुछ विपयों में बह मनमानी करेगा और 
बाकी में अपने सलाहकारों तथा मन्त्रियों से रद्यायता 

लेगा जो उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहों डाल सकते । यद्यवि सल्ञाहकारों 
तपा मंत्रियों के कार्य श्रलग अलग हैं, परन्त यह दोहरा प्रबन्ध दोप से 
खाली नदीं है। सलाइकार और मंत्री एक दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं 
रट सकते | बाह्तव में केन्द्रीय कार्यकारिणी को कोई विशेष श्रधिकार नहीं 
है । एक प्रकार के सलादबार धारा-समा के प्रति और दूसरे प्रकार के मास्त 
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मंत्री तथा सम्रादे के प्रेति ज़िमोयार होगे । विशाजित कार्यक्रारिणी सभी प्रकार 
दोपपूर्ण मानी गई है। जो कठिनाई १६३५ के पद्ििले भारतीय यूतों में 
उपत्यित हुई थो बी केद्रीय कार्यकारिणी में उपस्यित होगी। साइमन 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हृछ ख़तरे की चेतावनी दे दो हे। कोई राजनीतिश् 
संघ काय क्रारियी को जिग्मेवार कायकरारिणी नद्दीं कद सकता | देश के लिये 
वह दितकर सिद्ध नहीं हो सकती । 
राष्ट्रीय परकार का तात्पय कार्यक्रारिणी के भारतीयकरण से है। श्रर्थात्‌ 
इसके सभी तदस्य भारतीय दोने चाहिये। लेकिन यदि 
राप्ट्रीयीः वे सरकारी पर्दों ते नियुक्त किये जाते हैँ तो इसे राष्ट्रीय 
सरकार नहीं कहा जा सकता। उद्यो राष्ट्रीय सरकार बह हे 
: जिसकी कार्यक्रारियों फे सदस्य गेर सरकारी हों और जो 
घारा सभा के प्रति उत्तरदायी दो। 
कैविनेट मिशन ने बेस में जिस श्रस्थायी कार्य कारिणी की स्थापना की 
है वह भी भारतीय नहीं है । उसमें ८ स्थानों में ६ स्थान शअ्र्ेज्ञों क्री दिये गये 
हैं। लगभग सभी सदय शझ्राई० सी० यह० हें। इसे तो नोकरराशादी कार्य- 
कारिणी कहना अधिक उचित है। जित राष्ट्रीय तरकार की माँग भारतवासी 
कर रहे हें बह इससे मिन्‍न हैं। सम्भव है विधान सम्मेलन के प्रतिनिधियों के 
घुनाव के वाद जो केन्द्रीय कार्यकारिणी बनेगी वह राष्ट्रीय कदलाने की 
हकदार होगी | 


अनीता नानन नल न" 


अध्याय ६ 


केन्द्रीय धारा-सभा 
( एशाए।ा 6०टरांशिंवाप्रा'5 ) 


किसी देश के शासन विधान में घार-समा का स्थान महत्वपूर्ण है। 
यहीं से शासन की मशीन आरम्म द्वोती है। कार्यकारिणी 

घारा सभा विभाग इसी के बनाये हुए क़ामूनों की देख रेख करता 
की है। न्यायालयों में फ़रैकले के उसूल इसी के बनाये हुये 
आझाषश्यकता हैं। घारा-सभा का मुख्य कार्य क़ानून बनाना है। क़ानून 
कि के बिना कोई शासन नहीं चल सकता । जब तक समाज 


श्रपनी शेशव अवस्था में था तब तक रप्तम रवाज़् काम दे देते थे। सभी 
अ्रा० भा० शा०-- १५ 
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सम्प्रदाय अपने अपने रसम रवाज़ रखते थे। सामाजिक विकास के साथ 
राजनीतिक संगठन की आवश्यकता हुई और क़ानून झादि बनाये गये। 
आरम्म में राजा अपने थोड़े से सलाहकारों के साथ कुछ नियम बना कर 
राज्य का कारोबार चला लेता था। राज्यों का विध्तार छोटा होता था । इनमें 
जो देश श्रधिक उन्ततिशील होता, और जहाँ के निवासी अधिक सम्य 
ओर सशिक्ित होते, वह सम्बू्ण प्रजा की सम्मति द्वारा शासन का काये 
चलाता था। यूनान के प्रजातंत्र राज्य इसी प्रकार के थे | हमारे देश में हि 
काल में प्रजातंत्र अपनी चरम सीमा को पहुँच गये थे। चाणक्य ने अपने 
कौटिल्य-शास््र में इनका वर्णन किया है। राज्यों का विस्तार बढ़ने से इनकी 
व्यवस्था में परिवत्ंन करना पड़ा । क़ानून बनाने के लिए. अलग विभाग 
बना | श्राज प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि धारा समाओ्ं में आकर सम्पूण देश 
के लिये क़ानून बनाते हूँ। हर 
कानून बनाने के अतिरिक्त धारा-सभाये और भी कार्य करती हैं। 
राज्य की आमदनी और ख़्चोे पर इसका अधिकार 
घारा सभा के द्ोता है। विभिन्‍न मर्दों में इमदाद यही पमा देती 
अधिकार और हे | मंत्रियों को नियुक्त करने, उन्हें निकालने तथा 
कर्प्तव्य उनकी नीति निर्धारित करने का अ्रधिकार इसी को है । 
यद्यवि यह सभा शासन के छोटे छोटे कार्यो' को नहीं 
चलाती, परन्तु सरकारी उतल यही निर्धारित करती है। यह सरकार को अपने 
शधिकार में रखती है। एक ज़िम्मेवार सरकार का तात्यय यह है कि कार्य- 
कारिणी धारा समा की मातद्दती में काय करे। धारा-सभा के कार्यो' को हस 
३ भ्रेणी धाँट सकते हैं ।-- 
१- कानून बनाना | 
२- शासन की नीति निर्धारित करना | 
३--सरकारी श्राय व्यय पर अधिकार रखना | 
जहाँ तक पहिले प्रकार के कत्तव्य का सम्बन्ध दे, यह बात स्पष्ट है कि 
कानून बनाने की ज्िम्मेबारी घारा-समा को दी गई है। राज्य में कोई 
नियम सत्र तक बेधानिक नहीं समझा जा सकता, जब तक थारा-सभा उसकी 
मंह्ररी न दे दे | कचदरियाँ उन उसूलों का प्रयोग नहीं कर सकतीं मिनकी 
खाता घारा समा की ओर से उन्हें प्राप्त नहीं है। दसरे प्रकार का कत्तंव्य 
शासन की नीति निधारित फरना है। इसी के द्वारा घारा-सभा सरकार को 
शपने शिकार में रसती ई। इस कर्तव्य को पूण्र करने के लिये उसे ४ 
प्रकार के झधिकार दिये गये हूँ :-. 
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१--धारा-सतभा को अधिकार है कि वह राज्य में घटित होने वाली 
सारी घटनाओं पर अबनी राग ज़ाहिर करे। उसके 
प्रस्ताव सदस्य किसी घटना पर अपना विचार प्रगठ कर सक्षते 
(१68णंग्राणाह) हैं। इसका ग्रत्येक सदस्य सरकार से शासन-सम्बन्धी 
प्रश्न पूछ सकता दै। यद्यावि इससे सरकार बंध नहीं जाती, पिर भी 
वह इसके महत्व को मानती है। बनता के प्रतिनिधियों की राय को 
ठुह्रा कर वह अपना काम सुचाद रूप से नहीं कर सकती। धारा-उभा 
जब सरकार को किसी बात की चेतावनी देनी चाहती है तो वह उसी 
विपय का कोई प्रस्ताव पास करती है | इससे सरकार का यह फ़ज्न होता है कि 
वह इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करे | वाघस्‍्तव में ये प्रस्ताव जनता के 
विचार होते हैं | 


२--कार्यरुप में देश की कार्यक्रारिणी शासन को चलाती है। धारा- 

सभा केवल नीति निर्धारित करती है । ऐसी दशा में उसे 

विश्वास अधिकार दिया गया है कि वह कार्यकारिणी को अपने 

का प्रस्ताव वश में रक्खे। यदि वह घारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध 

कार्य करे और उसको टीका-टिप्पणी पर कुछ ध्यान 

न दे, तो धारा सभा को अधिकार हे कि वद उसके विरुद्ध श्रविश्वास का 

प्रस्ताव पास करे। श्रर्यात्‌ वह जनता में इस बात की घोपणा कर दे कि 

मौजुदा शासन प्रबन्ध उसकी इच्छा के विरद्ध दो रहा दै। इसका असर 

तात्कालिक होता है। या तो कायकारिणी भंग कर दी जाती है, अथवा 
धारा-सभा का नये सिरे से निर्माण होता है | 


३-धारा-सभा की कारवाइयों में कुछु विशेष घटनाये' पेश की जाती 

हैं | श्र्थात्‌ जिस समय घारा-सभा की बैठक हो रही 

स्थगित प्रस्ताव हो उस समय भूचाल आा जाय, कोई ट्रेन गिर जाय 
( 2 पीं०णाश- अथत्रा क्रिसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाय, इत्यादि 
ए0705) ... इत्यादि, तो घारा-सभा का कोई सदस्य उठ कर सरकार 

से प्राथना कर सकता है कि सब काम बन्द कर 

विशेष घटना पर ही विचार किया जाय | हो सकता है सरकार इसकी मंजूरी 
नदे | ऐसी दशा में यह कहा जायेगा कि स्थगित-प्रस्ताव नाम॑जूरी कर 
दिया गया | यदि यह इसे मंजूर कर लेती है तो वत्तमान सभी कारबवाइयों को 
कुछ घंटों के लिये स्थगित कर दिया जाता है और उतनी देर तक उसी ' 
विशेष घटना पर विचार किया जाता है। ऐखा इसलिये किया जाता है कि 
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बड़ी बढ़ी घटनाओं पर सरकार का ध्यान तुरन्त आकर्षित कर दिया जाय | 
इससे उस घटना का महत्व बढ़ जाता है और सरकार की ज्िम्मेवारी उसके 
प्रति लाज़मी हो जाती है । 
इ--घारा-सभा की बैठक में सदस्यों को इस बात की आज़ादी दे कि वे 
किसी विपय पर सरकार से प्रश्न पूछु सकें | इससे वे इस 
प्रश्नोतर बात का अनुमान करते हैं कि सरकार कहाँ तक शासन 
... वा... सम्पन्धी जानकारी रखती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नों से 
एथांशंका सरकार का ध्यान शाहन की कमल्नोरियों की ओर 
आकर्षित कराया जाता है। जिस विषय पर कोई प्रश्न 
पूलु दिया जाता है उससे सम्बन्ध रखने वाला विभाग अपने कार्यों में श्रधिक 
सावधान हो जाता है। यदि घारा-सभा के किसी सदस्य ने किसी सरकारी 
अफ़सर की नाजायज्ञ इर्तों के विपय में सरकार से कोई प्रश्न पूछ दिया तो 
उस अफ़सर को या तो अपने को पाक-साफ़ साबित करना होगा, अन्यथा 
नौकरी से हाथ थोना पड़ेगा । इन प्रश्नों का इतना महत्व है कि सरकारी 


कर्मचारी इससे डरते हैं| इसीलिये घारा-छमा की वैठक में पहला घंटा केवल 
प्रश्न पूछुने के लिणे निर्धारित किया गया है। 


शासन की नीति निर्धारित करने के लिये घारा-सभा ऊपर लिखे किसी 
भी श्रधिकार का प्रयोग कर सकती है। उसका महान कत्तब्य सरकारी 
श्राय-व्यय को सभालना है| वास्तव में यद्द उसके हाथों में एक ऐसी कुब्जी 
दी गई दे जिसे सरकार के सभी विभाग उसकी मुट्री में रहते हैं। यह एक 
साधारण कद्वावत है कि जिसके हाथ में धन है उसी का नियम मानना 
दोगा । घारानसभा को यह अधिकार देकर उसे ऐसी श्रवस्था में रख दिया 
गया दे कि राज्य का कोई कमंचारी उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य न करे। 
नागरिकों पर तब तक कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक धारा- 
सभा इसकी अनुमति ने दे। उम्तकी इच्छा के विदद्ध कोई सरकारी कर्मचारी 
प्रज्ञा मे एक कीड़ी बुत नहीं कर सकता। किसी देश को ऋण लेने 
झीर देने का अधिकार घारा-सभा द्वारा दिया जाता है | साल भर की श्राम- 
दनी श्र ख़र्च का ब्यौरा वहो मंजूर करती दे | जिस देश में उसे यह श्रधिकार 
नहीं है, यद प्रजातंत्रवादों कहलाने का दावा नहीं कर सकता। जनता का 
घन उसके पतिनिधियों को ख़्य करने का अधिकार दोना चादिये। इसी के 
लिये इृंगंद के इतिदास में कई वर्ष तक राजा और पालियारेंट में लक्षई 
चलती रही दिसमें राजा को अपने प्राग से दाय घोना पड़ा शौर पार्लिया्गेंट 
की विद्यय हुई | 
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हमें देखना चाहिये कि भारतीय घारा-समा कहाँ तक जनता की प्रतिनिधि 
है। टिन्दोस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र नदी ६ै। इस देश की 
भारतीय घारा- घारा-तभा बृट्शि पालियार्मेट की मातद्वती में काम करती 
सभा का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त गवर्मर-मनरल को इतने श्रधिकार 
दिये गये हूँ कि वह इसे उपेक्षा की दृष्टि से देख सकता है। उसे स्वयं 
बहुत से सदर्त्यों को नामज़द करने का शधिकार है। सदस्यों का निर्वाचन 
साम्प्रदायिक बाधार पर किया जाता है। इससे भारत की राष्ट्रीयता 
विभाजित हो जाती है | निर्वानन की कोई एक पद्धति ऐसी नहीं दे जिससे 
साम्प्रदायिक्त भाव पैदा न हो। चुनाव सम्बन्धी प्रश्नों पर एक सम्मदाय 
दूसरे को अपना शत्र समझती है। १६३७ ई० के बाद जब प्रास्तीय 
शासन की बागडोर दन्दोस्तानियों के हाथ में थाई तो हिन्दू और मुसलमानों 
की समस्‍या में श्रौर उलभने पैदा हुई' | कोई भी राजनीतिश साम्प्रदायिक 
, निर्वाचन पद्धति को अच्छा नहीं उमभाता। धार्मिक और जाती सवालात 
राजनीति को गन्दा कर देते हैं। भारतीय घारा-पभा के निर्वाचक तथा 
सदस्य दोनों के लिये सम्पत्ति की दकावट लगाई गई है| नागरिकता का क्षेत्र 
इतना संकुृचित है कि धारा-समाश्रों में प्रज्ञा के रुच्चे प्रतिनिधि जाने से 
वंचित रद्द जाते हूँ | श्रधिकतर संख्या ज्र्मीदारों, तालुब्े दारों तथा धनी मानी 
लोगों की होती है | भारतीय घारा-समा कार्यक्रारिणी को श्रपने अधिकार में उस 
प्रकार नहीं रखती जैसे योरप तथा श्रमेरिका के प्रजातंत राज्यों में रखती दे । 
कार्यकारिणी विभाग का प्रधान, श्र्थात्‌ गवनर-जनरल अनेक श्रधिकारों से 
विभूषित किया गया है । हु 
बड़ी घारा सभा श्र्थातू-कंफिल श्राक़ स्टेट में कुल ६० सदस्य द्वोते 
हैं। इनमें ३३ ननता द्वारा चुने जाते हैं और बाक़ी को 
कोसिल आफ गवर्नर-जनरल नामज़द करता है। नामज़द मेम्बरों में 
स्टेट सरकारी सदस्यों की संख्या २० से श्रधिक नहीं रहती | 
( (णगाली ० सिक्‍ख, मुपलगान तथा अग्रेज़--इनके लिये विशेष स्थान 
50) सुरक्षित रक्खे गये हैं।गोरसरकारी सदस्य कॉसिल की 
पूरी श्रवधि तक काम करते हैं। सरकारी सदस्यों के लिये 
भी यही नियम है, परन्तु गवर्नर-जनरल चाहे तो उन्हें थोड़े सम्रय के लिये 
इसका सदस्य बना सकता है। नामज़द मेम्बरों की जगहें जब ख़ाली होती 
है तो वे गवर्नर-जनरल द्वारा भरी जाती हैं | लगभग सभी प्रजातंत्रवादी 
देशों में बड़ी घारा-सभा कभी बार्ज़ास्त नहीं की जाती | संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, 
आस्ट्र लिया, कनाडा, फ्रान्स, इंगलेंड आदि देशों में इसकी अवधि की कोई 
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दोनों घारा समाश्रों का सदस्य नहीं हो सक्षता । क्रिसी कचदहरी से निकाला 
हुआ वर्ील इसका सदस्य नहीं बन सक्रता। पायल तथा दिवालिये भी 
इसके सदस्य नहीं बन सकते | २५ वर्ष से नीचे की आयु का कोई व्यक्ति 
इसका सदस्य नहीं बन सकता | रियासतों के राजा तथा प्रजा इसके सदस्य 
नहीं बन सकते | जिस व्यक्त को कालेगनी अथवा १ वर्ष से श्रधिक जेल 
की छज़ा हुई है, वह अपनी सज़ा की पूर्ति से ५ वर्ष तक इसका सदस्य 
नहीं हो सकता | सरकारी कर्मचारी इतके सदस्य नहीं बन सकते। यदि 
नामज़र ग्रेर सरकारी सदस्यों में से अपनी अवधि के बीच में कोई सरकारी 
पद प्राप्त कर लेता है तो वह धारा-सभा से हटा दिया जाता है। परश्तु 
मत्नियों पर यह नियम लागू नहीं दोता। उपरोक्त बाधाओं में से कुछ को 
हटने का अधिकार गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौंसेल और प्रान्तीय गवर्नरों 
को दिया गया दे । 
परोक्त योग्यता के श्रतिरिक्त कसिन्न-आफ़-स्टेट तथा लेजिस्लेटिव असे- 
म्बली के सदस्यों के लिये कुछु अलग श्रलग शर्तें हैं। ये शर्तें निर्वाचन पद्धति 
से अनुसार लगाई गई हेँ। साम्पदायिक निर्वाचन पद्धति होने के कारण 
निर्वाचन ज्षेत्रों से सभी व्यक्त चुनाव के लिये खड़े नहीं ह्वों सकते। घारा- 
सभाश्रों का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में बोट 
देने का अधिकारी है | - 
केन्द्रीय घारा समा के सदस्यों को चुनने का श्रधिक्रार सभी व्यक्तियों को 
नहों है। इनके चुनाव में बह व्यक्ति वोट नहीं दे सकता 
इनके निर्धायकों जो बृच्शि मारत का नागरिक नहीं है। कोई ज्लरी वोट 
की यागपता नहीं दे सकती | पागज्ञ श्रथत्रा दिवालिये वोट देने के 
अधिकारी नहीं दे। २१ वर्ष से नीचे की आयु के 
व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति दो निर्वाचन ज्षेत्रों 
५0] 
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नी के सदस्यों के चुनाव में मत देने बालों के लिये अलग अलग शर्तें 
ह भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जो व्यक्ति संयुक्तप्रान्त में 
» सदस्यों के लिये मत देने का श्रधिक्रारों दे उसके लिये 


है! 
फे निर्या चन क्षेत्र में वह निवास करता दो । 


१ -सद्दय 

२-कम से ऋप्त 4००० दपया सरहारी मालगुन्नारी देता हो । 

६३अयया उसे कम से कम ५००० गये तक की गालगुज़ारी की जमीन 
ह। 
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४--क्म से कम १०,००० रुपये सालाना की उसे श्रामदनी दो । 
«५ ४-वह भारतीय घारा-सभा का सदस्य रहा हो । 
६--किती यूनिवर्सिटी की कोट या सीनेट का सदस्य द्ो। श्रयवा किसी 


यूनिवर्सिटी का फ़ेश्नो या अवैतनिक फ़ेलो रद्य हो | 


७--उसे मद्दामहोपाध्याय या शमशुलउल्मा की उपाधि दी गई हो। 
८--डि्ट्रिक्ट ब्रोर्ड या म्युनिष्िपल बोर्ड का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन 
रह चुका हो | 
६--छंयुक्त प्रान्त में चेम्बर-श्राफ़ कामस का सभापति हो या 
रद्दा हो | 
१०--कोश्रापरेटिव सेन्ट्रल सोताइटी का सभापति या उप-सभाषति हो । 
११--इनके अतिरिक्त मुसलमानी निर्वाचन ज्षेत्र में केतल मुपलमान 
वोट दे सकते हैं । 
लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली के सदस्यों के चुनाव में वोट देने के लिये 
मतदाताश्रों की योग्यता विभिन्न यूत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की है। संयुक्तप्रान्त 
में दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये हैँ। आम और ख़ात। आम 
निर्वाचन क्षेत्र के श्रन्तगंत शहरी और ग्रामीण दो विभाग किये गये हैं । 
शहरी निर्वाचन ज्षेत्र में उठी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है जे। शहर के 
२ मील के घेरे में निवास करता हो | श्रथवा १८० रुपया सालाना मकान का 
किराया या उसका टैक्नप देता द्ो। अथवा कम से कम १००० रुपया म्युनि- 
सिपैलिटी को आयकर देता हो।ग्रामीण-निर्वाचन-च्षेत्र में मत देने का 
अधिकार उसी को दे जे। १८० रुपया सालाना किसी शहर में, जे उस निर्वा- 
चन क्षेत्र के अन्दर दो, टेक्स देता द्वो | श्रथवा १४० रपये का- मालगुज़ार 
हो | ज़ास निवाचन ज्षेत्र में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी है जे कम से 
कम ४५००० रुपया सालाना सरकारी मालगुज़ारी देता दो श्रथवा इतनी दी 
लगान की भूमि माफ़ी में जोतता दो । 
धारा-सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाने के पश्चात्‌ गवर्नर-जनरल इृत्त 
बात की घोषणा करता दे कि कब श्रीर कहाँ हसकी पहिली 
केन्द्रीय घारा- वैठक होगी। प्रत्येक धारा-सभा का मंत्री हर एक सदस्य 
सभा की कारये- के पास इसकी सूचना भेज देता है। सभापतिःकी आशा 
पद्धति ओर से इसकी वैठक समाप्त की जाती है। आमतौर से छोटी 
क्रानून का घनना और बड़ी दोनों घारा-समाश्रों की ब्रेठक ११ बजे दिन से 
४ बजे शाम तक होती है। कार्यवाही आरम्म करने के 


लिये छोटी सभा ([,९ट्टाशंशाां7९-४४९७॥७ए ) में क्र से कम २४६ 
थ्रा० भा० श[०--१६ 
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सदस्य और बड़ी समा ( 00एवतण। ० हिक्ञा०) में १५ सदस्य अवश्य 
उपस्थित होने चाहिये | यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो बैठक दूसरे 
दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है | दोनों घारा-समाश्रों की पहली बैठक 
के आरम्म में प्रत्येक सदस्य को एक प्रकार की-शपथ लेनी पड़ती है| घारा- 
समा का कार्य अंग्रेज़ी भाषा में होता है; परन्तु सभापति को अधिकार है कि 
वह किसी सदस्य को हिन्दी या उर्दू में बोलने की आज्ञा दे सके। सभापति 
की आशा सबको माननी पड़ती हे। बाहरी लोग उसकी श्राज्ञा से सदस्यों से 
अलग बैठकर इसकी कार्यवाही सुन सकते हैं। 

प्रत्येक बैठक ( 0८६४०७ ) श्रामतोर से ३ या ४ मद्दीने चलती दे | 
बैठक के आरम्भ में कार्यत्राद्दी का पूरा व्यौरा बना लिया जाता है। किस 
कार्यवाही के लिये कितने दिन ख़्चे किये जायेगे यह भी तय कर लिया 
जाता दै। प्रत्येक घारा-समा का मंत्री रोज़ की कार्यवाही का ब्यौरा तैयार 
करता है और इसकी नकल हरेक सदस्य के पास भेज देता है | सारी कार्य- 
वादी दो भागों में वाट दी जाती है--सरकारी और ग्ेर सरकारी ( 0मल॑ंद्ं 
- बाते ऐ०ा्णीत॑ंश ) | रोज़ की बैठक का पदिला घंटा प्रश्न पूछने के लिये 
निश्चित रदता है। हर सदस्प सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। सरकार का 
तात्यय गवरनर-जनरल की कार्यकारिणी सभा के सदस्यों से है। प्रश्न पूछने के 
लिये प्रत्येक सदस्य को १० दिन पहले इसकी सूचना सभा के सभापति को 
देनी पड़ती है। इससे कार्यकारिणी समा के सदस्य ठीक समय पर उत्तर देने 
के लिये तैयार रदते है| इंगलेंड की कामन सभा में सदस्यों को प्रश्न पूछने 
की दूचना केवल एक दिन पदले देनी पहुती ६ै। समापति को अश्रधिक्तार है 
कि वह किसी प्रश्न को नामंजूर कर दे | कुछ विषय ऐसे हैं, लिन पर कोई 
प्रश्न नहीं पूष्ठ सच्चा । भारतीय सरकार का विदेशों से सम्बन्ध, भारतीय 
रियासतें, हाईकोट में किसी मुक़दमें को सुनाई श्रादि विपय इस कोटि में गिने 
जाते £ैं। किसी सरकारी पदाधियारी के चरित्र के विषय में भी थेई प्रश्न 
नदी पूछ सकता | 

यह मम्मद नहीं दे कि घारा-मता अपनी समी कार्यवादी पूरी भेद के 
सामने छझर सके । ने सो इसके लिये समप्र है ओर ने सभी सदस्य इन पर राय 
देने ही मोग्यता रखने हैं। इसलिये विभिन्न काय के लिये घारा-समा की 

€ ममा में अनेक वर्मोटिया दोतों हे | सेलेइ्ट कमीटी, सम्मिलित छमीदी 

शक 


कह (६ जण्>> 


के मिये दद्योहल सम्बन्धो कमीटी, सरकारी द्विसाव-विताब सम्बन्धी कमीटी 


के द्ाती>7* यह कमर >> सट्टा क्र 
दादा दझीटियों है प्यड कमा मे सदस्यों को संख्या वमत्रश दाता ४ | 


केन्द्रीय धारान्सभा श्र 


सदस्यों की एक कमीटी उसके लिये बना देती है।जो सदस्य जिस विपय 
का जानकर होता ई वह उससे सम्बन्ध रखने वाली कमीटी में रकक्‍्खा जाता 
है। छोटो या बड़ी धारा-सभा इस विपय का प्रस्ताव पास करती है कि 
अमुक बिल सम्मिलित कमीटी (णंए8 0०गाशो।०० ) को सुघुर्द कर 
दिया जाय | यदि यह प्रस्ताव दूसरी सभा को मंजूर दे तो दोनों घारा-सभाये 
बराबर सदस्यों को चुन कर एक सम्मिलित कमीटी बना देती हैं। कमीटी स्वयं 
अपना सभापति चुनती ह। कार्य करने का स्थान तथा समय, सब कुछ 
बड़ी घारा-समा ( 0000ते। ०6 8004० ) का सभापति निश्चित करता दे। 

कानून क्रिस प्रकार बनते हैं इस पर भी थोड्ठा विचार करना चाहिये। 
इसके बनने का तरीका बहुत द्वी पेचीदा है। यद्द कई सीढ़ियों से होकर 
गुज़रता है। ये सीढ़ियाँ दोनों सभाश्रों में एक सी हैं। जब कोई क़ानून धारा- 
सभा में पेश किया जाता है तो इसे त्रिल कहते हैं | जब दोनों धारा सभाये' 
इसे पास कर देती ई तो यह ऐक्ट कहलाने लगता है। जब गवर्नर-जनरल 
इस पर शअ्रपना हस्तान्गर कर देता है तो यह क़ानून कहलाता है। अगर 
प्रश्न यह है कि बिल कैसे पेश होते हैं और क्रिस प्रकार वे क़ानून वन 
जाया करते हैं | बलों को दो केटि में वाद सकते हैं--सरकारी और गैर 
सरकारी | जब सरकार ख्त्रयं कोई क़ानून पास कराना चाहती है तो अपने 
सदस्यों द्वारा उस आशय का केाई बिल पेश करवाती है| इसे सग्कारी ब्रिज 
कहते हैँ | जो बिल धारा सभा के श्रन्य सद॒ध्य पेश करते ई वे ग्रेर सरकारी 
बिल कह्दे जाते हैं। 

बिल दोनों धारा-समाश्रों में आरम्भ किया जा सकता है | धारा-समा 
का कोई सदस्य इसे पेश कर सकता है।जो सदस्य ब्रिल पेश करना 
चाहता है उसे इसकी सूचना एक महीना पहिले श्रपनी घारा-तभा के सभा- 
पत्ति के देनी पड़ती है। साथ द्वी उसे बिल का उद्देश्य भी पेश करना 
पड़ता है। जब्र सभापति इसकी शञाज्ञा दे देता है तो सदस्य एक निश्चित 
तिथि पर धारा-तभा की बैठक में इसे पेश करता है। इसके बाद वह 
सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि गवरनर-जनरल की राय 
में बिल भारतीय नियम श्रौर शान्ति को भंग करता है, तो वह अपने अधिकार” 
से इसे उसी जगह रोक सकता है। यदि ऐशवा न हुआ तो बिल की कार्यवाही 
आगे को चलती है। बिल पेश करते समय सदस्य धारा-सभा से अनुरोध 
करता है कि निकट भविष्य में इस पर विचार करने के लिये कोई दिन 
निश्चित कर दिया जाय। यदि धारा-सभा के पास समय हो तो वह उसी 
दिन से उस पर विचार करना आरम्म कर सक्षती है । जैसा निश्चित हो, 


ध्य 
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पहिली बार बिल पर मोटे तौर से विचार किया जाता है4 इस श्रवध्था में 
उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। उसकी अपवा अन्य सदस्यों की 
राय से उसे सेलेक्ट कमीटी को सुपुद कर दिया जाता है। 
सेलेक्ट कमीयी इस पर श्रच्छी तरह विचार कर इसकी रिपोर्ट घारा-सभा 
को देती है। ३ महीने के श्रन्द्र वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकती। धारा- 
सभा चादे तो तीन मद्दीने के अन्दर इसकी रिपोट ले सकती है। टैक्स 
सम्बन्धी विलों पर यह ३ महीने वाला नियम लागू नहीं होता । रिपोर्ट 
मिल जाने पर बिल पेश करने वाला सदस्य इसे धारा-सभा की बैठक में पेश 
करता है | परन्तु उस पर किसी तरह के बहस मुबादिसे नहीं किये जा सकते। 
सिलेक्ट कम टी के संशोधन और उसकी रिपोट सरकारी गजट में प्रकाशित 
कर दी जाती है | इसकी छुपी हुई एक एक प्रति घारा-सभा के प्रत्येक सदस्य 
के पास भेज दी जाती हे | इसके बाद बिल पेश करने वाला सदस्य धारा- 
सभा से अनुरोध करता है कि वह इस पर विचार करे। संशोधन पेश करने 
के लिये सदस्यों को दो दिन पहिले से सभापति को सूचित करना पड़ता हे । 
सभी संशोधर्मों पर क्रम पृवंक विचार किया जाता है। बिल को एक एक 
धारा पर अलग अलग विचार होता है कोई संशोधन न हुआ तो ब्रिल 
पेश करने वाला इसे पास करने का प्रस्ताव कर सकता है। बिल पास हो 
जाने पर सभापति उस पर अपनी दस्तख़त करता है। जब यह किया एक 
सभा में समाप्त दो जाती है तो त्रिल दूसरी सभा में भेज दिया जाता है | वहाँ 
भी इसी क्रम से होकर उसे गुतज़रना पड़ता है | 
दूमरी सभा में बिना किती संशोधन के बिल पास दो जाने पर गवर्नेर- 
बनरल के दृग्ताक्षर के लिये भेज्ञ दिया जाता है | परन्तु दूसरी घारा-सभा 
में ग्क्हर कुछ रांशोधन किये जाते हैं| यदि ये पद्दिली धारा-सभा को 
गंजर है तब भी बिल पास समझा जाता हैं और वह गवनर-जनरल 
ये; हस्ताक्षर के लिये भेत्र दिया जाता है। गननंर-जनरल को श्रधिकार 
है हि यह उसे नामंजूर कर दे] उसके मंजर कर देने पर बह बिल कानून 
बहलाता है । 
बजट यो पेश करने और उसे पास कराने का तरीका निम्नलिखित है| 
श्रीर लच का सान पहिली अ्रप्रेल से 
। दर साल जाईे के मद्दीने में चेन्द्रीय 
ख़्च का ब्यौरा तैयार इग्ती है । 
हरनसिसा में शामने यद चिद्ठधा पेश किया जाता है| इसों को बजट 
इसे ३ ।6इस वर विचार डरने के डिये भाग-उमा कोई दिन ते रूसी 


(2 
हि 
ड्रं 
ई। 


रा म्ख न 
आर टर भे सरकारों घध्या 


पक लुझः माता 
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है| कम से कम ७ दिन पहिले इसकी सूचना सदत्यों को दे दी जाती है। 
बड़ी घारा-नमा (0०णणतलों ण॑ 8676 ) बजट पर विचार वो करती दे परन्तु 
वह इससे श्रागे कुछ नहीं कर सकती । उसे बजट में संशोधन करने का केई 
श्रधिकार नहीं है | इसको पूरी का्यवादी छोटी धाया-तमा के हार्थों में रक्‍्ली 
गई है | बजट के पास होने की २ श्रत्रस्थायें हैं। पहली अ्रवस्था में छोटी 
सभा ([८ट्टांजेंडधए० ठै5चशग0५) इस पर विचार करती हैं और दूरी हि 
अवस्था में वह विभिन्‍न सदों को पास करती है । अयथमंत्री ( ंगरशवाए० 
)एग)९)) अ्रन्त में बजट पर अउना एक वक्तव्य और हंस पर किये गये 
प्रश्नों का उत्तर देता है | 
सरकारी वियागों के लिये श्लग श्रलग रुपया मंजूर किया जाता है। 
अथ्थं-मंत्री चाहे तो २ या ३ विभागों का रुपया एफ में मंजूर करा सकता 
है | गवर्नर-जनरल मंजूरी पर बाद-विवाद करने के लिये अ्रधिक्र से श्रधिक 
१५, दिन का समय निर्धारित कर सकता है। एक मद पर दो दिन से श्रधिक 
बहस नहीं की जा सकती | पंद्रहर्वे दिन पाँच बजे शाम तक इसको सारे 
कार्यवाही समाप्त कर देनी पड़ती है । छोटो घारा-सभा इमदाद को काटने या 
कम करने का प्रस्ताव पेश कर सकती दे परन्तु वह इसे बढ़ाने का प्रक्षाव 
नहीं पेश कर सकती। 
जब्र कोई ब्रिल एक घारा-सभा से पास होकर दूसरी सभा में भेजा 
जाता है तो बहुधा एक सभा के तंशोधन दुसरी सभा को मंजूर नहीं होते। 
दोनों सभाओं में मतभेद द्वोता है । इसे दुर करने के लिये ४ तरीके बनाये 
गये है | 
१- दोनों सभाओ्रों से बराबर बराबर सदस्य चुन लिये जाते हैं। उनकी 
एक कमीटी बना दी जाती है। वह अपने में से किसी 
सम्मिक्षित को सभापति चुन लेती है। यदि सदस्यों के मत बराबर 
महाससा «& तो सभापति अपना वोट किसी को नहीं देता। बड़ी 
बेंगंफ.. सभा (ए०प्ालों 06 80506 ) का सभापति कमीदी का 
(एए€/शाट० स्थान और समय निश्चित करता है| कमीटी का फ्रठला 
दोनों सभाश्रों को मानना पड़ता है | 
२-सतमेद को दूर करने का दूसरा तरीका सम्मिलित बैठक है | इसकी 
सूचना गवर्नर-जनरल को दे दी जाती है | वह सरकारी 
सम्मिलित वैठक गज़ट में इसे प्रकाशित करने की आशा देता?हे कि 
बंणंणा ह।एएईू.. दोनों घाय-सभाश्रों की एक साथ बैठक की जाय | सभी 
सदस्य एक साथ चैठ कर प्रस्तुत बिल पर विचार करते 
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है | जो बात बहुमत से ते होती है वह दोनों सभाओं को , माननी पड़ती है। 
बड़ी सभा का सभापति इसका सभापति होता है। 


३-जब कोई बिल घारा-सभा में पेश द्वोता हे तो कुछु सदस्य इस 
वात का प्रस्ताव पेश कर सकते ई कि दूसरी घारा-सभा 
सम्मिलित निर्वा- के सदस्य अआयने कुछ प्रतिनिधि सिलेक्ट कमीटी में भेज 
चित कमीटी . दें। इससे दूधरी समा को बिल की प्रगति मालूम दोती 
बेगम ईैजेटक रहेगी | उसके प्रतिनिधियों को इस पर राय देने का 
('आ(९७ मौका मिलता रहेगा । इससे दोनों सभाशओ्रों में मतमेद 
उत्पन्न होने की सम्भावना कम होगी | त्रिल पर विचार 
करने के लिये पह्ििली सभा में जो ज्वायेंट कमीटी बनाई जाती है उसमें दोनों 
समाश्रों के बराबर सदध्य द्ोते हैँ। इसका सभापति इसी कमीटी द्वारा चुना 
जाता है, श्रीर उसे केवल एक वोट देने का अधिकार है। कमीटी का 
पीसला दोनों सभाश्रों के। मान्य द्ोता दै | 


इसके अलावा एक श्रौर तरीका मतभेद के दूर करने के लिये बनाया 
गया है। दोनों सुभाश्रों में मतमेद हेने पर गवर्नर-जनसल श्रपने विशेष 
अ्रधिकारों का प्रयोग करता है | वह विज्ञ के तसदीक (067॥9) कर 
सकता है | इससे वद बिच श्रपने श्राप पास समझा जाता हैं। १६२४८ ६० 
में लार्ट री्टिंग ने नमक-कर पर अपने इसी श्रधिह्वार का प्रयोग किश था। 
घारा-सभा के सदस्यों को कॉसिल चम्बर के भीतर बोलने की पूरी 
स्वतंप्ता दी गई दे | कोई कचदरी इसके लिये उस पर 
फेस्ट्रीय घारा सप्ता मुकदमा नहीं चला सकती । परल्तु उन्हें सभा की दर्ये- 
के ग्रधिकार पद्धति का ध्यान रखना पड़ता है। एरेक सदस्य को 
बैठक की पूरी श्रवाथि तक लगभग १६) रोजाना भत्ता 
तथा झपने स्थान से दिल्नी तक ग्राने जाने का रेल का किराया दिया 
हवा है | बेदक के बीच में कोई सदृत्य किसी अपराध के लिये गिरफ़्तार 
सह किया जा सकना | 


हिखोसलास वी राहमसा पालियाईेंट के हाथ में होने मे चेस्द्रीय धारा- 
जिम नहीं समझी ज्ञाठी | श्सके द्वारा पास किये 
दे हानूतन इबर्ना-त्मरल खथबा परालिमामेट द्वारा रह दिए जा सके 

धः गन्स ना की झट अधिएर 


] 
4 ० 
थे ६ इसदरस्तास हा मामा के प्रस्द्रर शिन ब्याक्ते प्रभां सस्याव 
हि है # +् 


जिये गह कामून अनाने दी अकारिणों है। आायशयकता- 
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नुवार नये कानूनों को बनाने तथा पुराने कानूनों को इटाने का उसे अधिकार 
प्राप्त है । लेकिन इसके लिये उसे पालियार्मेंट की अनुमति लेनी होती है। 
पालिंयामेंट के विरूद्ध उप्ते कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है। भारतमंत्री 
की आज्ञा के बिना केन्द्रोय घारा-सभा किसी न्यायालय को यह श्रधिकार नहीं 
दे सकती कि वह किसी येररप-निवासी को प्राणुदंड दे सके | गवर्नर- 
जनरल की इच्छा के विद आर्थिक विपयों से सम्बन्ध रखता हुआ कोई बिल 
पेश नहीं किया जा सकता | घारा-प्भा धामिक विपयों पर तत्र तक्क विचार 
नहीं कर सकती, जब्र तक गंवनर-जनरल की आशा प्राप्त न हो जाय | फौज 
सम्बन्धी नियम बनाने का श्रधिक्रार उसे उसी हाजत में है जब गवर्नर- 
जनरल इसकी श्राशा दे दे। देशी रियाततों के मामलों में वह गवर्मर- 
जनरल की श्राशा के बिना हाथ नहीं डाल सकती। गवनर-जनरल के 
आडिनेन्स को समाप्त करने का श्रधिकार उसे प्राप्त नहीं ई। 

यदि कोई ब्रिल केन्द्रीय धारा सभा में पेश है तो गवर्नेर-जनरल श्रपने 
अधिकार से उस्ते रोक सकता है। परन्तु उसे यद्द छिद्ध करना होगा कि 
उपरोक्त बिल शान्ति में कधफ होगा । कोई कानून धारा-सभा द्वारा 
तब्र तक पात्त नहीं समझा जाता जब तक गवर्नर जनरल उस पर 
शपनी अनुमति न दे दे। गवर्नर-जनरल की अनुमति प्राप्त होने पर भी 
पालियामेंब उसे रह कर सकती है।इस अधिकार से भारतीय धारा-सभा 
का स्थान एक कठपुतली की तरद्द है। जसे पालिंयामेंट और गवर्नर- 
जनरल की इच्छा पर नाचना पढ़ता है। इंगलेंड के इतिहास में ऐसे 
अवसर बहुत कम मिलेंगे जब्र कि सम्राद् ने पालिंयामेंट की कार्यवादियों 
को रद कर दिया हो। इसके विपरीत ह्िन्दोस्तान का इतिहास इस प्रकार 
के उदाहरणों से भरा पड़ा है। गवर्नर-जनरल को श्रपिक्रार है कि वह 
बने हुये कानूनों को रह तथा नये कानून पास कर सके। वह जब चाहे 
एलान कर सकता है कि श्रमुक कानून ईिन्दोध्तान की बेहतरी के लिये 
ज़हूरी है| घारा-एमा इससे सहमत न हो, लेकिन बह कानून पास 
समझा जायेगा। १६२२ ई० में लाड रोडिंग ने अपने विशेष अधिकारों 
द्वारा ऐत कानून पास किया था। धारा-समा की इच्छा के विरुद्ध बिल 
(27088 07९७00 छ) पा& कर दिया गया। १६२३ ई० में 
उन्होंने दूसरा बिल भी श्रपने श्रधिकार से पास कराया। घारा-सभा विरोध 
करती रही लेकिन ममक कर १ रुपया ४ आने से बढ़ा कर २ यपये 
पग्माना फ्री मन कर दिया गया | 

प्रगातंत्रवादी देशों में सरकार की आमदनी और ख़र्च का अधिकार 


श्र आधुनिक भारतीय शासन 


धारा-सभा को दिया गया है। यह श्रधिकार छोटी सभा के द्वार्थों में इसलिये 
रक्‍्खा गया है कि वहीं प्रज्ञा की सच्ची प्रतिनिधि है। परन्तु दिन्दोध्तान में 
उसे इस श्रधिकार से वंचित रक्खा गया है। यहाँ तो किसी सदस्य को गवर्नर- 
जनरल की आशा के बिना बन्ट में कोई रहोवदल का प्रस्ताव पेश करने 
का अधिकार नहीं है । केन्द्रीय सरकार में ख़च के कुछ ऐमे मद्द बनाये गये 
हैं, ज्ञिन पर घारा-सभा अयना मत प्रकट नहीं कर सकती । भारतीय सरकार 
के कर्ज़ की यूद, बढ़े बड़े सरकारी श्रफ़सरों का वेतन, वे ज़र्चे जो राजनीतिक 
प्रबन्ध, सेना तथा मज़दबी मदद में ख़र्च किये जाते हैं -इन पर केन्द्रीय घारा- 
सभा की राय की केाई ज़रूरत नहीं हैं | इन्हीं मददों में लगभग एक चौथाई 
रकम ख़्च की जाती है, परन्तु घारा-सभा इसमें हाथ नहीं डाल सकती। 
यदि बह अपने अधिकार से किसी मदद का ख़र्च घट बढ़ा देती है तो उप्ते 
रह करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को क्रिया गया है । वह किसी भी 
मदद में जितना चाहे ख़र्च कर सकता है | वृटिेश साम्राज्य के श्रन्त्गंत कनाडा, 
प्रास्ट्रेलिय तथा दक्वनी श्रफ्रोका में गवर्मर-जनरल को हस प्रकार के 
ग्रधिकार प्राप्त नहीं हैं। इशलिये कहां गया है, कि १६१६ के शाप्तन- 
विभान में श्रार्थिक तथा शासन सम्बन्धी अधिकार की दृष्टि से केन्द्रीय घारा- 
समा श्रक्त्यन्त कमज्ञोर है। कहने के लिये शापन के सभी क्षेत्रों में उसे 
शाभिकार प्राप्त हें परन्तु थे दिखलाने के लिये ई | 
ने शामन-विधान में केन्द्रय घारा-सभा का नाम संघ धारा-सता 
दोगा। पदिले की तरह श्रत भो इसमें छोटी श्रीर 
१६३५, के संघ बड़ी दो सशायें होंगी। बढ़ी सभा का नाम कसिल- 
शासनल्‍धिधान में श्राऊ-स्टेट और छोटी का फ़ेडरल अ्रतेम्बली द्वोगा | 
दैल्दीय घारा-सभा बड़ी समा ( 0०णालोी ० 800० ) में श्रधिक से 
की शमतत अधिक २६० सदस्य हंगे। इनमें १५६ बृटिश प्रास्तों 
से सुनकर और ब.क़रो १०४ सदस्य देश-रियासतों से 


|| 
सदस्यों मो ठीग ठीक संख्या इसलिए नहों बताई जा सकती हि यद 
॥लूम नहीं है कि क्रिसनोी देशों रियाठले सं शासन में 

मिल होंगी। शो १५६ सदस्य वृटिश प्रास्तों से चुन 
स्टेट हर आएंगे उनमे फ्ेवल १८० हाई धारों को दी गई 
२ | गा ह६ संदम्यों के लिये व्रान्तीयता की दीद 
नए इस २६ शदायों में ७ ग्रेट, ३ झंप्रेवी इताट, २ गार्गीय 


हनन कक न फ तर जय 
४ हधा ६ गगन द्वाए गामगाद विये गायगे | सामहद सदस्य 


केन्द्रीय घारा-सभा श्श्द् 


में श्रक्कूत भर स्लियाँ होंगी। १४० सटे निम्न-लिखित प्रकार से बाँटी 
गई हैं 
मद्राप्त .... ,«-र० पश्चिमोत्तरप्रदेश 
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जो१०४ सीट देशी रियासतों को दी गई हैँ उनका ठीक ठीक ब्योरा 
ततब्र तक मालुम नहीं हो सकता जय तक संघ धारा समा बन कर तैयार न हो 
जाय। कुछ बड़ी बड़ी रियात्ततों के जो निश्चिद सीट दी गई हैँ उनका ब्यौरा 
इस प्रकार है ;--दैदराबाद ५, मेधूर 8६, काश्मीर ३, ग्वालियर ३, बड़ौदा 
३, और ट्रावनकोर २ | 

कोपिल आफ़-ह्टेट में जो १४० सदस्य सूत्रों से चुन कर श्रायेगे, 
उनका चुनाव प्रत्यक्ष ( [7००७ ) रूप से होगा। नागरिक उन्हें स्वयं 
चुन कर भेभगे। इस बड़ी सभा को कोई निश्चित श्रत्रधि नहीं है। यदि 
गवर्नर-जनरल इसे बर्ख़ाध्त न करे तो यह सभा स्थाई रूप से काम करेगी। 
हर तीसरे साल एक तिहाई सदस्य बदलते रहेंगे। इस प्रक्गार प्रस्येर्न ६ वर्ष 
पर सभा के सभी सदस्य बदल जाया करेंगे | इस सभा के एक सभापति तथा 
एक उपसभापति चुनने का अधिकार हेगा। १४ दिम की इत्तला देकर 
इसके सदस्य इन्हे बहुमत से हटा सकते हैं। संघ घारा-सभा उपरोक्त दोनों 
पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करेगी | यद॒स्‍्यों का वेतन अथवा भा 
बही ते करेगी | 


फ़ेडरल असेम्बली संघ घारा-सभा की छोटी सभा होगी । इसमें श्रषिक 

से अधिक ३७४ रुदस्यथ होगे। इसमें २४० यूत्रों 

फ्रेडरल शसेम्बली से चुन कर और शेष १२५ देशी रियासयों से राजाओं 

मल्वेश्ातं.. द्वारा नामज़द होकर आयेंगे | यद्यपि देशी रियासततों की 

2888000|7.. जनसंख्या हिन्दोस्तान की जनसंख्या की एक चौथाई 

है, लेकिन उन्हें फ्रेहरल असेम्बली में एक तिहाई सीरे 

दो गई हैं। जो २५० सदस्य बूठिश प्रान्तों से चुन कर आयेंगे उनमें ४ का 

स्थान प्रात्तीयता के आधार पर *नहीं बनाया गया है। इन ४ सदस्यों में ३ 
आ० भा० श[००-१३७ 


के आाइड दकेर के आरा हकुड कलह हक है| "काओ 


व्यापार के प्रतिनिधि होंगे, और १ महदूरों का प्रतिनिधि होगा । अ्रसेम्पली के 
सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जायेंगे। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष ([70॥7९०) रूप 
से होगा । प्रान्तीय-घारा समाश्रों के सदस्य इन्हें चुन कर भेजेंगे। इस सभा 
की बनावट में यह सबसे बड़ा दोप' माना गया है | जो २८६ सीट विभिन्न 
प्रान्तों में विभाजित की गई हूँ उनका ब्योरा निम्नलिखित है ३-- 
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जो (१२५ सीटें देशी रियाउतों को दी गई है उनकी ठीक ठीक संख्या 
तभी मालूम होगी जब्र संघ शासन विषान कार्यान्वित होगा | कुछ बड़ी बढ़ी 
रियासतों को निम्न लिखित प्रकार से सीट दी गई है ;-- 

हैदराबाद १६, मैयूर ७, ट्रावनक्नोर ५,खालियर ४, काश्मीर ४ श्रीर 
बड़ीदा ३ | जो रियाततें बहुत छोटी है उन्हें दो दो या तीन तीन को शामिल 
परके एक सदस्य भेजने का अ्रधिकार दिया गया है। 

१६१६ के शाउन-विधान में केन्द्रीय घारा-समा की छोटी सभा की 
धव्धि ६ वर्ष रक्सी गईथी। नये शासन-विधान में छोटी धारा-सभा 
(रहाग लय) की अब ५ वर्ष रकखी गई है। गवरनर-जनरल 
यो धधिकार दे हि वद जब्र चाहे इसे बल्नाध्त कर दे। परन्तु ५ वप से 
प्राभरह, को डि इस्डी निरियत श्रवधि ठदराई गई है, वह इसका समय नहीं 
बढ़ा सख्त | इसहा समारति रीकर श्र उसका सहायक टिप्टी-स्रीकर 
दोधा | यदि दि्ीयारखबश पर थर्य से पदेले यह वल्लाल कर दी गई तो 


शा 
हैदर आप पद पर हथ तक बना रदगा जब तक टूमर। फूएरल श्रमम्बल। 
औ, 


तय तक सदस्य ने होगा अब तक 


इडम8फ। उच्च बम से कम्म 5० ये की ने ै।| फडर'ल 
| 


दोनों समादों पे थे संदस्ध हे टिये कस ने कम शी, सर्ष 
पर आफोयगा मद हा होना श्रायहदद दे। शतिए ध्राकनदिंद हि सदरप 
दि हा सवार कप मदद मे और फेएरा-धमिताली में 
एदेखी वा धकाप्ापद रुप मे होंगा। दत्सश आड़ 


केन्रीय घारा-समा श्३१ 


स्टेट के चुनाव में मताधिकार का त्षेत्र इतना संकुचित रक्ला गया है कि 
सारे टिन्दोस्तान में इसके लिये केबल १,०० ००० मताधिकारी होंगे | मत- 
दाताश्रों के लिये बहुत बड़ी जायदाद का रखना श्रावश्यक्त ठहराया गया 
है। कोई व्यक्ति दोनों घारा-लभा का सदध्य नहीं रह सकता। संयुक्तराष्ट्र 
श्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया तथा स्विटज़रलेंड की तरद बड़ी धारा-सभा में प्रान्तों 
के समानाधिकार का ध्यान नहीं रक्खा गया है | कोंसिल-आफ़ स्टेट में देशी 
रियास्तों को श्रन॒पात से अधिप्न हिस्ता दिया गया है. फेडरल शसेम्पनी 
की अ्रत्रधि ५ वर्ष रखने से घारा-समा के सदस्थों की ज़िम्मेवारी बहुत कुछ 
कम हो जाती है । इसमे राजनीतिक वातावरण में शियिलता उत्पन्त हो 
सकती है | नये शासन-विघान में कॉसिल-पश्राफ़नस्टेट के ६ सदस्य को छोड़ 
कर, नामज़दगी का तरीका इटा दिया गया है । राजनीतिक श्रधिक्रार की 
दृष्टि से यह तरीका अ्रत्यन्त सराइनीय है, परन्तु देशी रियास्तों के श्राये हुए 
सदस्य जनता के प्रतिनिधि न द्दोहर राजाश्रों द्वारा मनोनीत होंगे, श्र्थात्‌ 
झब तक केवल दस बीस सदस्य नामज़द द्वोते थे परन्तु नये शासन विधान 
में १०० से अधिक सदस्य नामज़द किये जायेंगे | 

संघ घारा-सभा की सबसे बड़ी कमज़ोरी साम्प्रदायिक श्राधार पर 
सदस्यों का निर्वाचन है। इससे विभिन्न सम्प्रदाय श्रपने अपने अधिकारों के 
लिये श्रापस में टक्कर खायेंगे | इससे यह देश एक सुसंगठित राष्ट्र नहीं 
वन सकता | राजनीतिक दलवन्दियों के स्थान पर साम्प्रदायिक गुट बनाये 
जायेंगे। जिससे रुच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना में वाधा पड़ेगी। स्रियों को 
अलग मताधिकार देकर भारतीय समाज को झौर कमज़ोर कर दिया 
गया है। आश्चयं तो यह है कि ज्यों के विरोध करने पर भी 
शासन-विधान में यह वात घुसेड़् दी गई है। फेडरल श्रसेम्बली के लिये 
श्र-प्रत्यज्ष निर्वाचन की पद्धति बना कर भारतीय जनता का राजनीतिक 
प्रभाव कम कर दिया गया है । १६३४ ई० में स्वयं ज्वाइंट पालियामेंटरी 
कमीटी ने इसकी कम्ज़ोरियों को तपदोक़ किया था। कॉंसिल-आफ़-स्टेर ' 
के चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्र इतने बड़े रक्खे गये हैं कि कुछ का ज्ञेत्रफल 
वेल्त से भी बड़ा होगा | ऐसी दशा में किसी सदस्य के लिये यह सम्भव 
नहीं होगा कि वह अपने निर्वाचन ज्षेत्र का पूरा पूरा अ्रध्ययन करे | किसी 
भारतीय राजनीतिज्ञ ने यह सलाह दी है कि ये बुराइयाँ फेडरल असेम्बली में 
चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा देने से बहुत कुछु कम द्वो सकती हैं। उनका 
कहना है कि इसके सदस्यों की संख्या कम से कमर ६०० कर दी जाय । बृटेन 
की जनसंख्या हिन्दोस्तान की ३ है, फिर भी कामन सभा सें ६१५ सदस्य हैं । 


१३२ आधुनिक भारतीय शासन 


मताधिझार भी और बढ़ना चाहिये। परन्तु केवल संघ घारा-सभा के चन्द 
सुधारों से तव तक काम नहीं चल सकता जब तक समृचे संघ शासन-विधान 
में परिवर्तन न किया जाय | 
संप धारा-पभा की कार्यपद्धति उसी प्रकार को होगी जो वतमान घारा- 
सभा की है। जब तक दोनों समाश्रों में कम से फम 
काये पद्धति ६ सदस्य उपस्थित न द्वों, तब तक कोई कार्यत्राही 
ओर झधिकार शुरू नहीं की जा सकती। संघ घारा-सभा को यह 
अधिकार प्राप्त होगा कि बंद बृटिश भारत तथा संघ में 
आने वाली देशी रियासतों के लिये क़ानून बना सके | परन्तु सूटिश पालिया 
मेंट की मातहती में वह कार्य करेगी। इसके शअ्रतिरिक्त गबर्नर-जनरल को 
ख्रधिकार है कि वह इसके पास किये गये कानूनों को रह कर सके | गवर्नर- 
जनरल के विशेषाषिफारों तथा व्यक्तिगत ज़िम्मेवारियों के सामने इसके श्रघि- 
कार नाम मात्र को रद जायेंगे | सरकारी झ्राय की ८० प्रत्शत्त ज़िम्मेनारी घारा- 
समा के द्वाथों से बाहर रकती गई है। श्रावश्यकता पड़ने पर संघ घारा-सभा 
प्रान्तों के लिये झानून बना सकतो है । क़ानून बनाने के सभी विधय ३ भागों 
में बाँटे गये है । कुछ विषय येन्द्रीय घारा-सभा को, छुछ् प्रान्तीय घारा-समा 
को और कुछ दोनों फो सम्मिलित रूप से दिये गये हैं। साराश यह है कि 
मारतीय सम घारा-ममा को वे श्रधिकार प्रात नहीं हू, जो दुनियां के श्रीर छंप 


शासन पे यन्दर उमे दिय गये है 
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यह बात निविवाद दे कि श्रमी तक दिन्दोस्‍क्तान में एक ज़िम्मेवार 
शासन ( रिच्छणाध्ए०७.. #0एशप्राशणा ) की 
केस्रीय घारा सभा स्थापना नहीं हुई है। इस देश का राजनीतिक इतिहास 
ओर ढेन्द्रीय कार्य- इस वात का प्रमाण है कि यहाँ की सरकार जनता 
कारिणी ससा की श्रावाज़ की परवाद कम करती है। सर सुरेन्द्रनाथ 
का सम्बन्ध. वनों के शब्दों में, “कार्य-क्रारिणी सभा उस पत्थर की 
चद्दान की तरह है जिम पर कोई भी श्रपना सर तोड़ 
सकता है ।” १६१६ के शासन-विधान में कार्यकारिणी सभा और घारा सभा 
के सम्बन्ध में कोई ख़स अन्तर नहीं पड़ा | कार्यकारिणी पहले की तरह गोर 
ज़िम्मेवार बनी रही | १६३५ के संघ शासन-विधान में भी इसकी रोर ज़िम्मेवारी 
वैसी ही बनी हुई है! 
गवर्नर-जनरल श्रौर उसकी कमिल अपने कार्मों के लिये पूरी तरह 
आज़ाद हैं। घारा-सभा उनमें श्रविश्वास का प्रस्ताव पास करे, तो भी वे 
अपने पंद से हटाये नहीं जा सकते। उसे यह अ्रधिक्रार नहीं है क्रि वह 
उनके वेतन तथा भत्ते के विषय में कोई परिवर्तन करे कार्यकारिणी सभा 
की सलाहों को मानने के लिये वह बाध्य है। श्रपनी ग्रलतियों के लिये हृत्त 
देश की कार्यक्रारियी वृट्श पार्लियामेंट के प्रते उत्तरदायी है। पार्लियामेंट 
की इच्छा से अ्रद्यीम काल तक वह अपने स्थान पर बनी रहेगी। धारा-सभा 
की इच्छा के विदद्ध गवर्नर-जनरल क़ानून वना सकता है, आ्रार्डिनेन्स जारी 
कर सकता है, बने हुए क्रानूनों को रह कर सकता है तथा उसे बर्त्नास्त 
भी कर सकता है| इससे ज़ाहिर है कि, इस देश की केन्द्रीय सरकार धारा- 
सभा के अधिकार में नहीं है या दुधरे शब्दों में इस देश की सरकार जनता के 
प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसे प्रजातन्‍्त्र कहना ग़लत है | जब तक जनता के 
- प्रतिनिधि शासन में पूरा अधिकार नहीं रखते तव तक एक ज़िम्मेवार शासन 
की स्थापना नहीं हो सकती | 
संसार में प्रजात॑त्र की भावना बढ़ रहो दै। घारानभा में चुने हुए 
सदस्यों की संख्या अधिक कर दी गई है। इसके श्रा्थिक श्रधिकार भी पहले 
से बढ़ा दिये गये हैं | कार्य-रूप में यह सम्मव नहीं है कि गवर्नर-जनरल और 
वाइसराय बार वार उसके बनाये हुए कानूनों को रद्द करते रहें। सरकार 
जनता की आवाज़ को श्रधिकर काल तक नहीं ठुकरा तकती | यद्द बात ठीक 
है कि हमारे देश की धारा-सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह कार्यकारिणी 
को भंग कर सके, परन्तु उसका प्रभाव राजनीतिक ज्षेत्र में कम नहीं है । 
साधारण परिस्थिति में वह सब कुछ कर सकती है, परन्तु श्रसाधारण 


५ 


श्द्द खआाधुानक भारताव शासन 


परिस्थिति उत्पत्त होने पर उसके अधिकारों की अवहेलना की जाती है। 
कानूती दृष्टि से भारत सरकार घारा-सभा से पूर्यतया स्वतंत्र है, परन्तु कार्य 
रूप में वह जनता के विचारों से बंधी हुईं है। सर मलक्म हेली ने अपना 
विचार प्रकट करते हुए कह था कि, “यद्याप भारत सरकार जनता के प्रति 
ज़िम्मेगर नहीं हैं फिर भी वह उसकी आवाज पर विचार करती है।” घारा- 
समा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा प्रस्ताव पेश होते हैं, उनका प्रभाव 
काययकारिणी विभाग पर कम नहीं पड़ता | हर 

धारा सभा का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकारिणी सभा के ऊपर 
अधिक पड़ता है। १६१६ के मान्टेग्यू चेम्सफ्रो्ड रिपो/ में इस बात का जिक्र 
किया गया है कि अप्रत्यक्ष प्रमाव महत्वपूर्ण है। कार्यकारिणी सभा घारा- 
समा के प्रति ज़िम्मेवार न होते हुए भी मनुष्यत््व से दूर नहीं जा सकती। 
जनता के प्रतिनिधियों के विचारों को ठुरुसने में उसे वहीं तक सफलता 
मिलेगी जहाँ तक जनता इसे बर्दाश्त कर सकती है। २० वीं सदी प्रजातंत्र- 
वाद का युग है | स्वतंत्रता श्रोर समानता के शब्द चारों ओर गूँज रहे हैं| 
ऐसी दशा में जनता की शआवाज़ को ठुकराना ज़तरे से खाली नहीं है। भार- 
तीय जनता की आवाज अभी सुसंगठित नहीं है, यही कारण हे कि अत्र भी 
यहाँ गेर ज़िम्मेबार शासन चलाया जा रहद्दा है | जब तक कार्य-कारिणी अपने 
कामों के लिये घारा सभा के प्रति पूरी त्तरद ज़िम्मेवार न होगी, तब्र तक रुच्चे 
प्रजातन्त्रवाद को कल्पना नहीं की जा सकती | संधार के सभी प्रजात-भचादी 
देशों में यह घारा-सभा की मातहती में काम करती है । इमारे देश का दुर्भाग्य 
है कि शासन में अनेक परिवर्तन करने पर भी हम अभी उस श्रेणी तक नहीं 
पहुँच सके हैं| 





अध्याय १० 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध 


शआरम्त से ही बृटिश सरकार की यद्द नीति रही है कि केन्द्रीय सरकार 

की शक्ति अधिक से अधिक बढ़ाई जाब। बृदेन को 

दोनों सरकारों राजनीतिक शक्ति केन्द्रित करने में सबसे बड़ी सविधा 
का दरज्ञा यह थी कि जनता के अ्रधिकार नाममात्र को शेप रह 
जायेंगे | प्रान्तीय सरकारों को छोटे मोटे अधिकार देकर 

केस्द्रीय सरकार उन्हें श्रपनी इच्छानुसार चलाती रहती है | बृटिश सरकार की 
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आई । 


दुंधरी नीति हिन्दोध्तान को श्रधिक्र से अधिक टुकड़ों में बाँठने की रही है। 
१६०३ ई० में जब बंगाल को २ टुकड़ों में बाँटने की व्यवस्था की गई तो यहद्द 
बात और भो स्पष्ट हो गई थी | लोगों ने इसका पूरी तरद विरोध दिया और 
बंगाल विभाजित न द्वो सका | केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का 
सम्बन्ध एक सा नहीं रहता | इनके सम्पन्ध को अच्छी तरद् समभने के लिये 
हम इसे श भागों में बाँद सकते हैं। इनका वर्णन झागे चल कर किया 
जायेगा | एक बात हमें स्मरण रखनी चादिये कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तोय 
सरकारों को कम से कम शक्ति प्रदान करती है| जिस वैज्ञानिक ढंग पर श्ौर 
स्वतन्त्र देशों में शक्ति विभाजन किया गया है, उस ढंग- पर हमारे देश में 
इसे नहीं ब्रॉँठा गया है | भारतीय जनता और ब्ृटिश सरकार में इत विपय 
पर बहुत बढ़ा मतभेद दे | जनता बृटिश प्रान्तों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता 
प्रदान करना चाद्वती दे, परन्तु बृटिश सरकार केन्द्रीय सरकार की शक्ति को 
किसी भी तरह कम करने पर तैयार नहीं है । 
ऊपर कहां गया है कि केन्द्रीय सरकार श्रोर प्रान्तीय सरकार का 
सम्बन्ध एक सा नहीं रद्दता। वह समय समय पर 
पेतिद्ासिक बदलता रहता है। यह सम्बन्ध ३ कार्लों में बाँटा जा 
सम्वन्ध सकता है :-- 
१--शक्ति संचय काल ( १७७२--१८७० ) 
-शक्ति वितरण काल ( १८७०--१६३७ ) 
३- प्रान्तीय स्वराज ( १६३७ से आरम्भ ) 
१-बूटेश सरकार की योजना राजनीतिक शक्तियों को एक सूत्र में 
बाँधकर एकात्मक राज्य स्थापित करने की रही है | प्रजा 
शक्ति संचय काल के विरोध के कारण यह नीति बहुत कुछ बदल गई है, 
१७४२१ से १८७० परन्तु इसका सवंथा परित्याग नहीं क्रिया गया है| इस 
तक . देश का राजनीतिक विभाजन किसी वैज्ञामिक्र ढक्ल पर 
नहीं किया गया है | शाततर की सुविधा का ध्यान रख 
कर इसे खहद दुवाड़े। में बोद दिया गया है । छूों की पंझ्वा पद्ाने बढ़ाने 
की ब्रिकार केद्रीय ततकार को दिवा गया था| पराध्तीव एएक्ारों को एम 
काम गंवमरजनरल श्रीर उत्की कौंतिल ते पूछ कर करगा पढ़ता था | कैजीय॑ 
परकार सारे हिन्दोत्ताम के लिये क़ामूव बनाती थी। इसके लिये वह दूंटिश॑ 
पार्लियांमेंठ के प्रति ज्ञम्मेवार थी। १७७४७ के पहले शंगाढ्य, मद्रास और - 
बम्बई तीनों श्रद्वातों को अपना श्रपना शाक्षन कार्य चलाने का श्रधिक्रार दिया 
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गया था । बारेन हेस्ट्ग्स के जमाने में १७७३ ई« में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के 
पास होने पर केन्द्रीय सरकार की ज्ञक्ति बढ़ी | कम्पनी ने धीरे घीरे राजनीतिक 
शक्ति गवनर-जनरल और उसकी कॉसिल को सौंप दिया। कुछ दिनों तक 
प्रान्तों के गवर्नर मनमानी करते रहे, लेकिन उनकी ताक़त घटती गई | १७६८ 
ई० में जब लाड वेलेज़ली द्िन्दोस्तान का गवनंर-जनरल हुआ, तो वेन्द्रीय 
सरकार का रुतबा और भी बढ़ा। उसने स्पष्ट कर दिया कि ईिन्दोस्तान की 
रक्षा, टेक्स, लड़ाई और सन्धि, शासन, फ़ौज--इन मामलों में एक मात्र 
अधिकार गवर्नर-जनरल और उसकी कॉमिल को है | 
वेलेज़ली की नीति बवृटिश सामप्राज्य को बढ़ाने की थी। उसके समय में 
संयुक्तप्रान्त, कर्नाटक, कनारा, बुन्देलखंड, दिल्‍ली, उड़ीसा आदि सूबे दृटिश 
राज्य में शामिल किये गये । नये सूचे सौधे केन्द्रीय सरकार की मात्तइती में 
आते थे | वह अपनो मज़ीं से शासन की सुविधा के लिये लेकफ़िटनेंट गवनरों 
तथा चीफ़ कमिश्नरों को नियुक्त करती थी। १८४४ ई० में बंगाल के शासन 
के लिये एक अ्रल्ग गवर्नर की नियुक्ति कीं गई | शासन की बड़ी बड़ी बातें 
मसलन, रक्षा, वाह्म सम्ब्रन्ध, देशी रियासतों से सम्बन्ध इत्यादि विषय 
चेन्द्रीय सरकार के द्वाथों में रक्खे गये। इनके अतिरिक्त टकंसाल, विनिमय, 
पोष्ठ प्राफ़ित, रेल, तार, डाक भी उसे सुपर किये गये | बाक़ी विषय प्रान्तीय 
सरकारों को इस शर्त पर दिये गये कि गवनर-जनरल जब चाहे उनमें हाथ 
डाल सकता है। क़ानून, न्‍्वाय, पुलीस, जेल, घरेलू राजनीति, स्वास्थ्य, 
सफ़ाई, नौकरी इत्यादि विषय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। शासन को 
सुच्यवस्थित रूप से चलाने का बहाना लेकर वेन्द्रीय सरकार जब चाहती 
प्रान्तीय विषयों में दथ डाल सकती थी | कहा जाता था कि छोटे छोटे कामों में 
लगे रहने के कारण प्रान्तीय सरकारों का ध्यान उन बातों की ओर नहीं जा 
सकता था जिन्हें बेन्द्रोय सरकार श्रासानी से सोच सकती थी | बह प्रान्तीय 
सरकार्ग का निरीक्षण भली भाँति कर सकती थी। इन्हीं कारणों से प्रान्तीय 
मामलों में उसका हस्तक्षेप बुरा नहीं माना जाता था। श्राज भी इन्हीं कारणों 
को लेकर बद पारन्त-य मामलों में दाथ डालती है | परन्तु इन दत्तत्षेएों को 
जनता ग्रच्छा नहीं समकती | 
कानूनी मामलों में भी शक्ति संचय की नीति बर्ती गयी | १८०७ ई० के 
यम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास के गवनंरों को कानून बनाने का 


सा 


फफिल को श्रधिकार दिया गया कि थे सारे दूं 


केम्द्रीय तथा प्रान्वीय तरकार का सम्पन्ध श्श्६ 


के लिये क़ानून बनावें | प्रान्तीय सरकारें अपने लिये कोई क़ नून नहीं बना 
सकती थीं। यथपि १2६१ ई० में क़ानून बनाने का अ्रधिकार प्रान्यों को 
पुनः प्रदान कर दिया गया, किर भी वेन्द्रोय सरकार की शक्ति कम न की 
गई | स्थानीय मामलें में प्रान्तीय सरकारों के थेड़ी स्वतंत्रता मिली । किन्तु 
यह सब शक्ति वितरण की दृष्ठि से नहीं किया गया। केन्द्रीय सरकार के भार 
के हइलका करने के लिये उस्ते ऐछा करना पड़ा | प्रान्तीय धारा-तमाश्रों को 
इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिये गये जिनसे वे वेन्द्रीय सरकार की 
मर्जी के बरिर कोई बडा काम कर सकें। १६१६ के पहले ये घारा-एमायें 
गवरनर की कार्यक्नारिणों समा की एक बृद्धत्‌ रूप मात्र थीं | 


केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह हिन्देस्तान के 
शासन प्रबन्ध के एक स्थान से चला सक्के। उसे प्रान्तीय सरकारों की 
आवश्यकतायें पूरी तरह मालूम नहीं होती थीं। स्थानीय विपयों में जितनी 
जानकारी प्रान्तीय सरकारों को थी उतनी उसे नहीं हो उकत्ती थी। इसीलिये 
उसने क़ानून बनाने के छोटे मोटे अधिकार प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया । 
प्रान्तीय धारा-सभाश्रों को* यह अधिकार न था कि वे पालियामेंट तथा केनद्रोय 
घारा-सभा के बनाये हुए कानूनों में कोई उलद फेर कर सकें। लव कभी 
प्रास्तीय घारा-सभायें घामिक तथा देशी रियासतों सम्बन्धी कानून बनाना 
चादइती तो उन्हें गवर्नर-जनरल से इतकी शआ्राज्ञा लेनो पहती थी। कार्यसूप में 
ये श्राज्ञायं हर उमय प्राप्त हो जातो थीं, परूतु केन्द्रीय सरकार ने इन बातों 
को अयने द्वी हाथ में रख रक्खा था | 


केन्द्रीय सरकार ने पहले से ही इतने क़ानून बना रक्खे थे कि प्रान्तीय 
सरकारों को इसका श्रवत्र बहुत कमर मिलता था। छोटी से छोटी बातों के 
लिये केन्द्रीय सरकार ने पहिले से ही क़ानून बना रक्ष्खा था। अ्रधिकर रखते 
हुए भी प्रास्तीय घारा-उभायें कुछ नहीं कर सकती थीं । जेल, विवाहशादी, 
ठीके, सुलइनामें, व्यववाय, नापतौल, बीमा, दिवाला, खदाने', मिलें, बिजली, 
मज़दुर, आवागमन, स्वास्थ्य, ज़हर, क्ोढ, पागलपन, सफ़ाई, धर्म, दान देने 
वाली संस्थायें, खेल कूद, सिनेमा थियेटर, मोटर, प्राचीन स्मारक--इन सबके 
लिये वह क़ानून बना चुकी थी। प्रान्तीय सरकारों को इन्हें चुप्चाप मानना 
पड़ता था | इनके अ्रतिरिक्त सारे हिन्दोत्तान से सम्बन्ध रखने वाले विषयों 
पर उसका एक माच अधिकार था | जिन छोटी छोटी बातों का ऊपर ज़िक्र 





#बहुत ही साधारण श्र्थ में इन्हें घारा-सभा कहा जा सकता है । 
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गया था । वारेन देस्टिग्स के जमाने में १७७३ ई७ में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के 
पास द्वोने पर केन्द्रीय सरकार की ज्ञक्ति बढ़ी | कम्पनी ने धीरे घीरे राजनीतिक 
शक्ति गनर्नर-जनरल और उसकी कॉसिल को सोंप दिया। कुछ दिनों तक 
प्रान्तों के गबनेर मनमानी करते रहे, लेकिन उनकी ताक़त घटती गई | १७६८ 
ई० में जब लाड वेलेज़ली हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल हुआ, तो वेन्द्रीय 
सरकार का रुतबा और भी बढ़ा। उसने स्पष्ट कर दिया कि हिन्दोस्तान की 
रचा, टैक्स, लड़ाई और सन्धि, शासन, फ़ोज--इन मामलों में एक मांत्र 
अधिकार गवर्नर-जनरल और उसकी कोंपठिल को है | 
वेलेज़ली की नीति बृट्िश साम्राज्य को बढ़ाने की थी। उसके समय में 
संयुक्तप्रान्त, कर्नाय्क, कनारा, बुन्देलखंड, दिल्‍ली, उड़ीसा आ्रादि सूचे बृटिश 
राज्य में शामिल किये गये। नये सूवे सीधे केन्द्रीय सरकार की मातहती में 
आते थे | वह अपनों मर्ज़ी से शासन की सुविधा के लिये लेफ्िटनेंट गवनरों 
तथा चीफ़ कमिश्नरों को नियुक्त करती थो। १८५४ ई० में बंगाल के शासन 
के लिये एक अ्रलग गवर्नर की नियुक्ति की गई | शासन की बड़ी बड़ी बातें 
मसलन, रचा, वाह्य सम्बन्ध, देशी रियासत्तों से सम्बन्ध इत्यादि विषय 
वेन्द्रीव सरकार के द्वार्थो भें रक्खे गये। इनके अतिरिक्त टकसाल, विनिमय 
पोध्य भ्राफ़िम, रंल, तार, डाक भी उस्ते सुपुद किये गये | बाक़ी विपय प्रान्तीय 
सरकारों को इस शत पर दिये गये कि गवर्नर-जनरल जब चाहे उनमें हाथ 
डाल सकता ६। क़ानून, न्याय, पुलीस, जेल, घरेलू राजनीति, स्वास्थ्य, 
रुफ़ाई, नीकरी इत्यादि विपय प्रान्दीय सरकारों को दिये गये। शासन को 
सुब्यवस्थित रूप से चलाने का बहाना लेकर वेन्द्रीय सरकार जब चादइती 
प्रान्तीय विषयों में हाथ डाल सकती थी | कहा जाता था कि छोटे छोटे कामों में 
लगे रहने के कारण प्रान्तीय सरकारों का ध्यान उन बातों की श्रोर नहीं जा 
सकता था किन्‍्हें देन्‍्द्रोय सरकार श्रासानी से सोच सकती थी| बह प्रान्तीय 
संस्कारों का निरीक्षण भली माँति कर सकती थी। इन्दीं कारणों से प्रान्तीय 
मामलों में उसका दृस्तन्नेप घुरा नहीं माना जाता था। श्राज भी इन्हीं कारणों 
यो लेसर यद्द प्रान्तव मामलों में दाथ डालती है | परन्तु इन हृस्तत्षेगों को 
जनता ग्रच्छा नहीं समझती । 
का नूता सामला में भी शक्ति संचय की नीति बतीं गयी | १८०७ ई० के 
नंरों को क़ानून बनाने का 
बटया सरकार ने शक्ति संचय की नीति में हमे 
र्पश ३ '७ में इस अधिकार को वापिस ले लिया | 


>. 
च्कः 


बे तथा मद्रास के गव 
| 
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के लिये क़ानून बनावें | प्रान्तीय सरकारें अपने लिये कोई क नून नहीं बना 
सकती थीं। यद्यपि १८६१ ई० में क़ानून बनाने का अधिकार प्रान्तों को 
पुनः प्रदान कर दिया गया, फिर भी वेन्द्रीय सरकार की शक्तिकम न की 
गई | स्थानोय मामलों में प्रान्तीय सरकारों के थेडी स्वतंत्रता मिलो । किन्तु 
यह सब शक्ति वितरण की दृष्टि से नहीं क्रिया गया। केन्द्रोय सरकार के भार 
के हलका करने के लिये उप्ते ऐसा करना पड़ा। प्रान्तीय धारा-सभाश्रों को 
इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिये गये जिनसे वे वेन्द्रीय सरकार की 
मर्जी के बग्ेर कोई बडा काम कर सकें। १६१६ के पहले ये घारा-पभायें 
गवर्नर की कार्यक्रारिणों सभा की एक दृद्धत्‌ रूप मात्र थीं। 


केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह हिन्देस्तान के 
शासन प्रबन्ध के एक स्पान से चला सक्के। उसे प्रान्तीय सरकारों की 
आवश्यक्तायें पूरी तरह मालूम नहीं होती थीं। स्थानीय विपयों में जितनी 
जानकारी प्रान्तीय सरकारों को थी उतनी उसे नहीं हो सकतो थी | इसीलिये 
उसने क़ानून बनाने के छोटे मे।ठे अधिकार प्रान्तीय सरकारों को सोंत दिया। 
प्रान्तीय धारा-सभाओं को यह अधिकार न था कि वे पालियामेंट तथा केन्द्रोय 
धारा-सभा के बनाये हुए कानूनों में कोई उलट फेर कर सके। लत कभी 
प्रान्तीय घारा-सभाय घामिक तथा देशी रियाततों सम्बन्धी क़ानूल बनाना 
चाहती तो उन्हें गवर्नर-जनरल से इसकी आ्राश्षा लेनो पढ़ती थी। कार्यरूप में 
ये झ्ाज्ञाय दर समय प्राप्त हो जाती थीं, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इन बातों 
को अपने ही द्वाथ में रख रक्खा था। 


केन्द्रीय सरकार ने पहले से ही इतने क़ानून बना रक्खे थे कि प्रान्तीय 
सरकारों को इतका अवसर बहुत कमर मिलता था। छोटी से छोटी बातों के 
लिये केन्द्रीय सरकार ने पहिले से द्वी क़ानून बना रक़्खा था। अधिकार रखते 
हुए भी प्रान्तीय घारा-सभायें कुछ नदीं कर सकती थीं। जेल, विद्ाहशादी, 
ठीके, छुलदइनामें, व्यववाय, नापतोल, बीमा, दिवाला, खदाने', मिलें, तिजली, 
मज़दुर, आवागमन, स्वास्थ्य, ज़दर, कोढ, पागलपन, सफ़ाई, धर्म, दान देने 
वाली संस्थायें, खेल कूद, पिनेमा थियेटर, मोटर, प्राचीन स्मारक--इन सबके 
लिये वह क़ृ,नून बना चुकी थी । प्रान्तीय सरकारों को इन्हें चुपचाप मानना 
पड़ता था | इनके श्रतिरिक्त सारे हिन्दोस्‍्तान से सम्बन्ध रखने वाले विपयों 
पर उसका एक मात्र अधिकार था | जिन छोटी छोटी बातों का ऊपर ज़िक्र 
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#बहुत ही साधारण श्र्थ में इन्हें घारा-सभा कद्दा जा सहता है । 


१४० आधुनिक भारतीय शासन 


किया गया है उनमें प्रान्तीय और केन्द्रीय दोनों सरकारें हाथ डालने की 
मुस्तहक थीं । 


प्रान्तीय सरकारों के ऊपर केबल केन्द्रीय सरकार का हुक्म चलता तो 
भी ग़नीमत थी | लेकिन यहाँ तो भारत-मन्त्री की भी आज्ञा माननी पड़ती 
थी | क़ानून बनाने के पदिले दोनों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कार्यकारिणी 
विभाग का अधिकार इतना अधिक था कि छोटा से छोटा बिल प्रान्तीय धारा- 
सभाओं में पेश नहीं हो सकता था । यदि क़रिसी प्रान्तीय धारा सभा में कोई 
बिल पेश रहता भ्रौर केन्द्रीय सरकार उसे पसन्द न करती तो वह प्रान्तीय 
सरकार को इस बात के लिये मज़बूत करती थी कि वह धारा-समा की अमुक- 
कारवाई को रोक दे | कर सम्बन्धी त्रिल धारा सभाओं में केन्द्रीय सरकार 
की श्राज्षा के बिना पेश नहीं दो सकते थे। प्रान्तीय घारा-समा द्वारा पास किये 
गये कानूनों की श्राज़िरी मंजूरी गवर्नर-जनरल से लेनी पड़ती थी। इसका 
नतीजा यह हुआ कि प्रान्तीय सरकार स्थानीय बातों का शान रखते हुए भी 
जनता की भलाई के लिये कुछ नहीं कर सकती थी। 


शासन और कानून के मामले में प्रान्तीय सरकारों को स्वतंत्रता न थी। 
सरकारी शआय-ब्यय पर एकमात्र अधिकार केन्द्रीय सरकार का था। ईस्ट- 
इंडिया-कम्पनी के समय से द्वी रुपये-पैसे के मामले में वह सब कुछ समभी 
जाती थी | दिन्दोघ्तान से जितने टेक्त बधुल किये जाते वे सब केन्द्रीय 
मरकार के ज़ज़ने में श्राकर जमा द्वोते थे | इसके बाद उसकी श्राज्ञा से ख़्चे 
शिये जाते थे । कुछ समय तक प्रान्तीय सरकारों को टक्8न वसूल करने का 
अधिकार न था | लेकिन वाद में उन्हें यह अश्रधिक्रार दिया गया कि चन्द 
दि-मोदे टर्स वे बंसल करके केन्द्रीय सरकार में भेज दें | इसके लिये एक 
फीड़ी भी थे ख़च नहीं कर सकती थीं। तात्पय यह हद कि प्रान्तीय सरकारें 
नीकर के मानिन्द सब कुछ ससून करके वबेन्द्रोय सरकार को दे देती थीं। वह 
जितना चाहती प्रान्तीय सरकारों से बधूल कराकर माँग लेती] प्रान्तीय 
समकार। की ने टगर्भे कोई घादा था और न मुनाफ़ा। शासन सम्बन्धी ख़्चे 
६ लिये बन्द्रीय सरकार श्रयनी ओर से प्रान्तीय सरकारों को इमदाद देती 
भा। दस हमदाद में इस यात का ख्याल नहीं रखा जाता यथा कि क्रिस 
प्र'स्त मे किसने माथे की घामदनों हों ६। चेन्द्रीय सरकार जितनी छरूरत 
पयमग्कारों को अनग प्रलग दे देती थी। सभी निपयों 

है यिपय में मी शक्ति संच्य श्रपनी चरम सीमा को पहुँच 
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इतने बड़े देश में शक्ति का इतना अधिक संचय जनता के लिये द्वानि- 
कारक छिद्ध हुआ। प्रजा से मनममाना घन व्यूल तो किया नाता लेकिन 
इसके बदले में उसे बहुत कम लाभ द्वोता था। कारण यह है क्षि प्रास्तीय 
सरकार के कर्म चारी फेवल केन्द्रीय सरकार के हुकुम की तामील करते थे | 
आर्थिक शक्ति संचय की हानियाँ कुछ ही दिनों में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने 
लगीं | प्रजा की शारीरिक, मानसिक श्रौर विचार सम्बन्धी शक्तियाँ कमज़ोर 
शेती गई' | केन्द्रीय सरकार की श्राशा मानने के कारण प्रान्तीय सरकारें 
जनता की मलाई की श्रीर से श्रांल चुराने लगीं। उसका बोलबाला इतना 
अधिक था क्रि प्रान्तीय सरकारी कर्मचारी उसे चुपचाप मान लेते थे । बृट्िश 
सरकार की यह शक्ति-धंचय वालो नीति श्रममनी चरम सीमा को पहुँच गई 
थी | १८७० ई० तक इस नीति के दुष्परिणाम जाहिर होने लगे थे। शासन 
के सूत्र को एक के हाथ में देकर बृटिश सरकार हिन्दोस्तान की तरफ़ से 
निद्वन्द्र ज़रूर हो गई थी, लेकिन शक्ति-संचय की इतनी सख्त नीति बहुत दिनों 
तक काम में नहीं लाई जा सकती थी | १८५७ ई० का गदर बहुत कुछ इसी 
का परिणाम था | 
२--१८६६ ६० में लार्ड मेयो वाइसराय के पद पर नियुक्त किये गये। 
शक्ति संचय के दुष्परिणाम उन्हें खथकने लगे। उन्होंने 
शक्ति-वितरण देखा कि न तो इससे कोई शआरधथिक लाभ है और न 
कात १८७० में शासन में हो कोई खास सुविधा होती है। इसके 
१६३४७ तक विपरीत ग्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से असमन्तुष्ट 
रहती हैं| उन्हें इतना भी श्रधिकार नहीं है कि केन्द्रीय 
सरकार की श्राशा के बिना थोह्ा भी धन खर्च कर सके। लाड मेयो के 
प्रयत्न से प्रान्तीय सरकारों को कुछ श्रार्थिक श्रधिक्रार सौंप दिये गये | शिक्षा, 
पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, सफ़ाई, कुछ नौकरियाँ, छापाख़ाना, , रजिस्ट्री, सड़कें, 
श्रावःगमन; इमारतें, इत्यादि, इत्यादि, विषयों का प्रबन्ध कुछ शर्ता' के साथ 
उन्हें दे दिया गया | इनकी श्राय को वे अपने यूत्रों में ख़्व॑ कर सकती थीं | 
इनके अ्रतिरिक्त कुल सूत्रों को मिला कर ४६८८०११० रुपये की इमदाद 
केन्द्रीय सरकार से निश्चित की गई | इस रुपये को वे अपनी इच्छामुसार 
उपरोक्त मर्दों में ख़र्च कर सकते थे | इसके अलावा वे शअ्रपने ख़्च के लिये 
नये नये टैक्स भी लगा सकते थे | शेष मदों की श्रामदनी केन्द्रीय. सरकार को 
भेजनी पड़ती थी | 
लाड भेयो की योजना का यद्द तात्पर्य नहीं था कि द्ृव्श प्रान्तों को 
आाधिक मामलों में स्वतन्त्र कर दिया जाय | शाप्तन की सुविधा के लिये कुछ 


हर १००, 


श्श्रं आधुनिक भारतीय शीसने 


जिन विधयों का सम्बन्ध सारे हिन्दोस्तान से था वे केन्द्रीय सरकार के 
हाथों में रक्खे गये | रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, चुड़ी, तार, डाक, टक्धाल, अकाल, 
रेलवे तथा झ्रायवाधी--ये विषय उसके ज़िम्मे रक्खे गये। इनकी श्रमदनी 
और ख़् की त़िम्मेदारी उसी पर थी। वद्द जैसी चाहती इन विभागों पर 
शापन करती | शिक्षा, पुलीस, जेल, छापाखाना, सड़के, इमारत, स्वास्थ्य 
ओर सफ़ाई--ये विषय प्रान्तोय सरकारों को दिये गये। इनकी आमदनी और 
मच उसके ज़िम्मे की गई। जब कभी कोई नीति चलानी होती अथवा 
प्रास्वीय सरकारों की ग़लतियों को सुधारना होता तो वह उनमें दख़ल दे 
सकती थी | इन दोनों प्रकार के विषयों से परे कुछु-ऐसे भी विषय थे जिनमें 
दोनों परकारों को सम्मिलित श्रधिकार दिये उये। भूमि-कर, टिकट, आ्राव- 
कारो, आय-कर, जगल, रजिस्ट्री, घिंचाई-ये विपय दोने। की मातहती में 
सम्मिलित रूप से रक्खे गये | इन मदों की आमदनी दोने। सरकारों में 
अनुपात से बाँव दी जाती थी । इनके ख़र्च दोनें सरकारों को देने पड़ते ये । 
स्थानीय प्रयन्ध में प्रान्तोय सरकार दिस्‍्खा लेती थीं। शेष बाते केन्द्रीय 
सरकार के द्वार्थों में थीं। इससे स्पष्ट है कि $८७० से १६१६ तक श्रर्यात्‌ 
लगगग ५० वर्षो में प्रान्तीय सरकारों को बहुत थोड़ी शक्ति प्रदान की गई । 
मये-नये टैक्व लगाने का श्रधिकार केद्धरोय सरकार के ह्वा्थों में था। प्रान्तीय 
सरकारें श्रयनी श्रामदनी को नहीं बढ़ा सकती थीं | उन्हें टेकत सम्बन्धी बिल 
पर विचार करने का श्रधिकार न था [ इसके लिये गवनर-जनरल की श्राशा 
लेनो पढ़ती थी | सलाद देने की गरज़ से केन्द्रीय सरकार जब चादती दख़ल 
दे सकतो थी प्रान्तीय सरहारों के श्रगनी श्रामदनों श्रीर ज़र्च की सूची 
दिले केन्द्रीय सरकार को मेजनी पड़ती थी, इसके बाद प्रान्तीय घारा-समाश्रों 
में इस पर विचार किया जाता था| 
प्रान्तीय सरकार डेन्द्रीय सरकार की मज़ीं से काम करती थीं। अपनी 
उन्नति के लिये थे उधार या करन नहीं ले सकती थीं | यदि प्रान्तीय सरकारों 
को इस प्रक्नार का प्रधिकार दे दिया जाता तो इससे द्वानि के बदले लाभ 
को हम्मायना प्रधिक थी | पेन्द्रोप उरकार को भय था कि ऐसा करने से 
जीप एरफारों की शक्ति शरद ज्ञापिगी। प्रात्तीय नीकरियाँ फेम छरकार मे 
हाय! हे रएतो गई पी। पी हे पे बड़े का यारी फेकरोय एरक्ार की छाई 
! ढीम दएत थे । दगता ब्रास्तीय रखकाते ते हम्ुह गे थी। ख्राधिक कगी के 
हतएं इगडी सम्यह रखनी अयम्तव था। आमदनी श्रौर सर्च के मामलों 
हा धि शाने बाँष दिये गये थे कि ये इब्द्ा रखने हुए भी येई योजना 
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अमल में नहीं ला सकती थीं। शासन, थ्राय-व्यय तथा कानून--इन तीनों 
मामलों में प्रान्तीय सरकारों को बहुत थोड़े अधिकार दिये गये थे | 

जमनी की घड़ी लड़ाई में हईिन्दोध्तानियों, ने शृटिेश सरकार की इतनी 
सहायता की कि उसके बदले में उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलना 
लाज़मी था | मारत-मंत्री की घोषणा के श्रनुसार यह बात निश्चित ठद्दराई 
“गई कि “जहाँ तक द्वो सक्ते स्थानिक संत्याश्रों में जनता का पूणु श्रधिक्रार 
हो | उनका नियंत्रण उन्हीं के हारा और वाह्य नियंत्रण से उनको श्रधिकरा- 
घिक्र स्वाधीनता प्राप्त हो | प्रान्त ही वह क्षेत्र है जहाँ से उत्तरदायी शासन 
की और क्रमशः पद रखना झारंभ किया जा सकता है। कुछ उत्तरदायित्व 
के काम जनता को तुरत दे दिये जाने चाहिये और दमारा उद्देश्य यह हे 
कि राज्यकरार्य में शंध दी जनता को पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिवा जाय | इसका 
अर्थ यह है कि भारत-सरकार प्रान्तों को अपने घर्म निर्माण, शासन, वथा 
ध्र्य सम्बन्धी अधिकारों का उतना अंश दे दे जितसे इसको अ्रपनी ज़िम्मे- 
बारियों के पालन में किसी प्रकार की बाघा ने पड़े [” पार्लियामेंड के वतमान 
रू से यह बात निर्विवाद है कि इस प्रकार की वोपणात्रों में कोई तथ्य ने 
या । राष्ट्रीय भावनाओं के उद््‌गार इतने बढ़ रहे थे कि वृट्धिश सरकार को कोई 
ऐसा बद्दाना नहीं था जो दिन्दोस्तानियों को बहुत दिनों तक चकमे में 
डालता । काँग्रेत इस बात पर तुली हुई थी कि स्थानीय क्षेत्रों में जनता को 
राजनीतिक अधिकार अधिक से अधिक मिलने चाहिये | स्वयं बृटेन में कितने 
; ही श्रंग्रेज़ द्विन्दोत्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे | इसी के ऋल- 
स्वरूप (६६१६ ई० में सारतीय शासन में परिवर्तन किया गया। इससे केन्द्रोय 
और प्रान्तीय परकारों के सम्बन्ध में भी अन्तर पड़ा | 
केन्द्रीय तरकार का दबाव ग्रान्तीय सरकारों पर कमर कर दिया गया । 
इनक्रे बजट एक दूसरे से अलग कर दिये गये | जिस आधार पर दोनों 
सरकारों में विषपय-विभाजन क्रिया गया था वद्द बदल दिया, गया | संयुक्त 
प़िम्मेवारी के विपय॑ तोड़ दिये गये | रक्षा, बाह्य सम्बन्ध, देशी रियासतों.से 
सम्बन्ध, रेलवे, जदाज़, तार, डाक, चुंगी, आबकारी, नमक-कर, श्राय-कऋर 
टक्ताल, ऋण, श्रफ़ीम, लेखन . श्रधिकार, श्रावागमन, .श्रन्तेपण, अनुव्न्धान 
घधमं, सरकारी कमचारियों को नियुक्ति, आवयेदो की गणना, इत्यादि विष्न 
द्रीय सरकार के ज़िम्मे रक्खे गये | शिक्षा, स्वाबत्त शासन, स्वास्थ्य और 
सफाई, दवा, सिंचाई, मूमिकरे, अक्राल, खेती, जंगल, व्यवताय, पुलीस और 
न्याय, तोल बाँद "आदि विपेय ग्रान्तीय सरकारों को दिये गये। प्रान्तों में 
दोहरे शाउन ([090/०9) का विधान जारी किया गया। अ्र्थाव्‌ कुछ 
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विपय गवर्मर श्रोर उसके सलाहकारों के दाथ में रक्खे गये और बाक़ी मारतीय 
मंत्रेयों को दे दिये गये |जो दिपय भारतीय मंत्रियों को दिये गये उनमें 
केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार देश 
की शान्ति-रक्षा तथा सुब्यवस्थित शाप्तन प्रबन्ध के लिये ज़िम्मेबार थी, फिर 
भी शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए वह भारतीय मंत्रियों के कामों गें 
दज़ल देना पसन्द न करती | जो विषय गवनंयें के हाथ में रकखे गये थे 
उनमें बह द्वाप डाल सक्रती थी । 

१६१६ के शासन-सुधार में भारतवाप्तियों को कुछ राजनीतिक अधिकार 
दिये गये | जनता को प्रान्तीय शासन में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ | 
यह स्वाभाविक था कि वेन्द्रीप सरकार प्राग्तीय विपरयों की ज़िम्मेवारी से 
बहुत कुछ हाथ खींच लेती प्रान्तीय धारा-समाश्रों में चुने हुए सदस्यों का 
बहुमत हुआ। ये घारा-सभायें जो कानून बनाती उन्हें वेन्द्रीय सरकार 
ठुकरा नहीं सकती थी। जनता में श्रघफार और कत्तत्य की भावना बढ़ 
रद्दी थी। काँग्रेत के प्रयक्ष से लोग स्वतंत्रता के मूल्य को समझने लगे थे | 
ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार परमन्‍्तीय सरकार के कार्मो को टकरा नहीं सकती 
थी। उसे जनता की मनोद्क्ति का ध्यान रखते हुए प्रान्तीय सरकारों की 
दारवादियों फा शादर करना पड़ता था। लोकमत के वियद्ध वह प्रास्तीय 
मामलों में दस्तत्तेर करती रहद्दी, लेब्रिन इसऊे विश्द्ध देश गे जो श्रानदोलन 
हुआ उसका महस्तर राजनीतिक हृष्ट से कम नहीं रद्ा। यह कहना बुरान 
होगा कि १६६ के बाद मारतीय जनता को जो राजनीतिक श्रधिकार मिला 
बंद उसकझे गाठ़े पर्त,ने की कमाई थी । 

प्रान्तीय सरकारों को कर वसूल करने के कितने दी श्रधिफार दे दिये 

। कुछ विपयों पर टैक्स लगाने के लिये उन्हें गवर्भर-जनरल से आना 

ने की ज्दग्त ने थी | कचदरियों भें टिकट की फीस बड़ा दी गठे। छुछ 
ये 2ैकस जारी किये गये । इससे प्रान्तीय सरकारों को शासन में उन्नति 
ने या प्रवरर धाप्त हृम्मा | लेहिन केन्द्रीय सरकार के दबाव अब भी 
फम ने थे | सच हे मामले में सद बहुत बश द्वाध रखती थी। देस्द्रस मर्दों 
से भा आमदनी दं।दी बद उसके ख़् के लिये कोठी ने थी । दसे पूरा करने 
पे णिये यह प्रास्तीय सरदारों से घन मांग्रियों थी 
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३०७ छराड़ झउया प्रतियर्ष बेटों सरदार द्रास्तों से लेगी थी। यदि यद सारी 
गडम प्ररदीद सहारे एमसा की भलाई के दिये अपने झरने दोय में दास 
करी तो शागन को पपप्ररधा अ्षिर रप्पयरिधित होती । परत हेस्ट्रीय सखकार 
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इस झयये को लिये बिना नहीं रह सकती | प्रत्येक्र प्रान्त की देसियत के श्रनु- 
सार यह धन वसूल किया जाता था। लाएं गेस्टन के सभापतित्व में एक 
कमीटी मे इस बात का प्रीसला किया कि किस प्रान्त से क्रितना घन लिया 
जाय | संयुक्तप्रान्त को २४० लाख रुपया देने के लिये निश्चित किया गया। 
सभी प्रान्तों ने लाई मेस्टन की इस योजना का विरोध किया । श्रन्त में १६२६ 
ई० में यद्द योजना बदल दी गई | 

१६१६ के शासन विधान में जि दृद तक प्रान्तों को राजनीतिक स्वतंत्रता 
प्रदान वी गई वहाँ तक वेन्द्रीय सरकार का अधिकार उनके ऊपर कम दो 
गया | आर्थिक और शासन-प्रबन्ध में उन्हें कुछ निश्चित श्रघिकार मिल गये | 
यद्यपि प्रान्तों को पूर्ण स्वतंत्रता द्वासिल न हुई लेकिन उनका कुकाव उस श्रोर 
कर दिया गया | केन्द्रीय सरकार किसी न किसी रूप में प्रान्तीय सरकार की 
कार्यबाइयों पर कड़ी नज़र रखने लगी। दोनों सरकारों के इस सम्पन्ध से 
भारतीय जनता सन्तुष्ट न थी। 


३--काँग्रेत की राजनीतिक माँगों को पूरा किये बत्रिना बृटिश सरकार 
शान्ति से काम नहीं कर सकती थी । सत्याग्रह श्रान्दोलन« 
प्रान्तीय स्वराज के कारण देश के कोने कोने में एक ऐशी लहर फेली ऊफ़्रि 
१६३७ से उसकी माँगे ठुकुराई नहीं जा सकती थीं । इन्हें पूरा 
शअत्र तक करने के लिये १६३५ ६० में संघशासन-विधान का 
निर्माण किया गया | इस शासन-विधान के अन्दर कहद्दों 
तक काँग्रेत की पूर्ण झ्राज़ादी की माँग पूरी की गई यह एक दूसरा प्रश्न है। 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता ( ?0शादतरी -हप्रौॉणा07ए ) का जन्म हुआ। यह 
प्रान्तीय स्वतंत्रता क्या चीज़ है ओर कहाँ तक अपने नाम को सार्थक करती 
है, इन दोनों बातों का विचार अगले अध्याय में किया जायेगा । २७ मददीने 
इसे अमल में लाने के बाद इसकी सारी भीतरी कमजोरियाँ ज़ाहिर होने 
लगीं | इसका विस्तृत वर्णन एक स्वतंत्र अध्याय में किया गया है। केन्द्रीय 
और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में परिवर्तन किये गये। यद्यपि प्रान्त्रीय 
सरकारों को श्राज़ादी दे दी गई लेकिन शासन-विधान की बारीकियों 
को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि वेन्द्रीय सरकार के अधिकार कम 
नहीं हैं | दोनों सरकारों में मालिक श्रीर गुलाम का जो सम्बन्ध था वह अब 
भी है। यदि ऐवा न होता और स्वतन्त्रता का तथ्य रहता तो काँग्रेत सरकारों 
को इध्तीफ़ा देने की नीबत न श्राती। गवर्नर-जनरल तथा केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी सभा के अ्रषिकारों को देखते हुए - प्रान्तीय स्वराज़ की बातें व्यर्थ 
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हूं | यदि राष्ट्रीय सरकार की योजना सफल हुई तो केन्द्रीय श्रीर प्रान्तीय 
सरकारों के सम्बन्ध भी बदल जायेंगे । दोनों अपने श्रपने क्षेत्र में लोकमत के 
अ्नुमार कार्य करेंगी | इसकी सफलता का बहुत कुछ दारोमदार विधान 
समीलन पर निर्भर है। 


:. तीसरा. खंड 
प्रान्तीय सरकार 
( 70॥0एएटा6, 00५ 0न्‍0आएर' ) 
अध्याय १९ 
गवर्नर 


टिन्दीध्तान राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है| 

एक भाग में देशी रियासते' हैं, मिनकी संख्या ६०० के 

ऐन्द्रोस्तान के लगभग है। दसरे भाग में अ्रम्रेज्ञी ये हैं जिन्हें व ठश 
शजनीतिक भारत कहते हैं। यूत्ों की संख्या कुल १७ हें, जिनमें ११ 
घिभाग गबर्नरों के सूचे श्रीर ६ चीफ कमिश्नर के यूचें 8 । 

बंगाल, मद्रास, बम्बर, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रा्त और 

पंजाब, त्रिद्ार, उद्दीता, श्रासाम, शिव तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश गवनर 
फ्टलाते है। इनमें प्रधान शासक गवनर होता है। दिल्ती, अजमेर 
सर्ग, मदिश विज्ोचिस्वान, शंटमन झौर मिकेवार तथा पंथ 
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विन्‍द्ीदा थी ऋमिश्नर के सूचे कहलाते हैं। इनसे दोनों प्रकार के सूर्चा से 
गहन लनिक भेद हैं। नये शासन-विधान में गबनसर के यूतीं को ग्रान्तोय छराज 
डिदागयदा है, पर चीद कमिश्नर के यूते सवतन्प्र नहीं | चाफ़ के मिश्नर 


दास गयसरदानग्ल उन पर शाहन बरता है। चूंकि गवनर-गनरल चांक 
दे गरमरी यो नियु कि करता है, इसटिये से समी प्रकार से उस्कोंमास- 


ह_।' कि 8 । रू || 


००५ है जे + आओ पु ! 
सागर ह खुर्दा मे लीटा पोर बढ़ा दी चारा सभा शा यूब। ने एक 
कि हा “82३५ का क जल पक ् रा 

है| धारागका ?ै। प्रारं या विजार्यन व्ॉालिंत सर्दी ६4 उस समा 
पक ह्। रत्न अर र #, 
[४7] ढार एम स्वरा हक, रम्द् ढ़ ) 
हट 
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एक शताब्दी व्यतीत करने पड़े [ जो जो स्थान उसकी मातदती में श्राते गये 
वे प्रान्तों में परिवतित दोते गये । लड़ाई के ज़माने में ब्रटेश सरकार को 
इतना अवसर न था कि वह शान्ति पूर्वक वैठ कर इनका वैज्ञानिक विभाजन 
करती | कई वर्षों में दुकड़े ठुकड़े करके बनाया हुश्ना मकान उतना श्रच्छा 
नहीं होता जितना एक निश्चित श्रवधि के श्रन्द्र, एक ख़ास नक्शे के आ्राधार 
पर, बनाया हुआ्रा होता है। यदि बृटिश सरकार हिन्दोस्तान को एक बार 
फ़तद्द कर लिये होती तो प्रान्तों का विभाजन श्राज किसी श्रीर तरह पर डिया 
गया होता | परन्तु वह ऐसा न कर सक्की । जो ज़िले किसी एक सूबे में शरीक 
होने चाहिये वे श्राज दूसरे यूत्रे में इसलिये शामिल किये गये हूँ कि वे बाद में 
फ़्तद किये गये | शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार को ऐसा 
करना पड़ा | परन्तु विजय समाप्त होने के पश्चात वृटेश सरकार उनका 
विमानन नये सिरे से कर सकती थी | सिद्धान्त के विदद्ध केवल शासन की 
सुदिधा का ध्यान रखते हुए किसी देश का विभाजन कएना उसकी राष्ट्रीयता 
फो नष्ठ करना है । 

कुछ सज्े भापा और समाज की दृष्टि से इतने उलमभे हुए, ई कि वहाँ 
लोकमत का अ्रमाव है | सिन्‍्ध प्रान्त जो १८३६ ई० में फ़तह किया गया 
बम्बई में इसलिये शामिज्ञ कर लिया गया कि वह उसके क़रीब पड़ता था। 
विजय की घुन में बृटिश सरकार को उन्नति-अ्रवनति का ध्यान न था | सरकार 
की नीति बहुत दिनों तक "बाँयो श्रौर राज्य करो” ( |)एंत6 एावे पियो० ) 
की रददी हे | राष्ट्रीयता को कमज़ोर बनाने के लिये ये ग्रधूरे विभाजन बहुत 
कुछ ज़िम्मेबार हैं। कितने ही यूतों में एकता का अ्रमाव है।यह प्रश्न रुई 
बार उठाया गया है कि प्रान्तों का विभाजन नये सिरे से किया जाय। श्रान्श्र 
को एक स्वतन्त्र प्रान्त बयाने को माँग बहुत ही प्राचीन है। कोंग्रेत ने मापा- 
प्रयुक्त विभानन को सबसे उत्तम ठद्दराया है, परन्तु बृटिश सरकार इसे 
स्वीकार नहीं करती । इसका तात्यय यह नहीं है कि १७ की जगह हिन्दोस्तान 
के ४० हुकड़े कर दिये जॉय | सूर्ों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। 
राजनीतिक भावना के प्रचार के साथ प्रान्तीय विभाजन का प्रश्न बढ़ रहा 
है। जो व्यक्ति भाषा, जाति, संस्कृति, तथा रहन सहन में. किसी दूसरे प्रान्त 
के निवा्तियों से मिलते जुजते हूँ वे उसी प्रान्त से राजनीतिक सम्बन्ध रखनी 
चाहते हैं | उनका विश्वास है कि उनकी आर्थिक तथा मानसिक अवनति 
का कारण राजनीतिक विभाजन है | 

केवल भाषा और जातीयता के आधार पर सूत्रों का विभाजन ठीक नहीं 
है। यूत्रों की वृद्धि से राष्ट्रीय एकता में बाधा होगी और सरकारी ख़्चे 
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बड़ेगा | राजनीतिक विभाजन वहीं तक बड़ना चाहिये जहाँ तक शासन की 
उपयोगिता हो | यदि प्रान्त की सीमा छोटी है शोर वह स्वायलम्बी नहीं है तो 
इससे देश को द्वानि होगी | इसके विपरीत यदि एक ही प्रान्त के अन्दर ऐसे 
विभाग मौजद हूं, जो स्वावलम्बी होने के श्रतिरिक्त श्रपनी ग्रलग संस्कृति रखते 
हूं तो उसे श्या 8 ढुड़े| में बाँट देना चाहिये। १६१७ ई० में कलकत्ता 
काँग्रेस के अवसर पर लोकमान्य तिलक ने कहा था कि “भाषा के वसूल पर 
देश का राजनीतिक विभाजन प्रान्तीय स्वराज से कहीं श्रावश्यक है |” वहीं 
कागिस ने यह भी फ्रेंसला किया कि सिन्ध एक अलग सूजा बना दिया जाय । 
कॉग्रेत की नीति के श्रनुसार हिन्दोस्तान के २१ राजनीतिक विभाग होने 
चादिये | पर्यात्‌ दिन्‍्दोत्तान में कुल २१ मूर्वा की श्रावश्यक्रता है। अध्वाव- 
लम्बी जगहों को स्व॒तन्त्र सूबा करार देने से उसका सारा ग़र्च वेन्द्रीय सरकार 
को बर्दाश्त करना पड़ता है। १६३५ के ठंघ शासन विधान के अनुसार सिन्ध 
श्रीर उड़ीसा दोनो ऐसे सतंत्र यव्रे बनाये गये हैं जो स्वावलम्बी नहीं हैँ । 
पेन्द्रय सरकार सिन्‍ध को प्रतियर्य लगभग १ करोड़ रुपया श्रौर उद्गीसा को 
५० लास मयया देती है | 


5 


इुछु लोगों की धारणा है कि देश का वर्तमान राजनीतिक विभाजन 
उपयोगी है । किसो भी ससूल को लेकर हम देश के टुकड़े करे! तो अनगिनत 

करने पढ़गे । एसा करने से ते उन लाभो से वंचित दो जानेंगे जो 
उन ग्राह मित्र रह हैं। श्रधक प्रास्तों से प्रान्तीय भावना वरगी। सके 
प्रत्यक्ष उदाररण मोजद हं | बंगाली श्रीर बिहारी ग्श्न अभी तक इल ने हो 
सता फ्रेम के अयक परिश्रम ऋरने पर भी इन दोनों प्रास्तों में प्रास्तोयता 
तनो श्रत्रिक् ६ कि एड प्रान्त के निवासी दुसरे को विदेशी 
सामना हैं । साट्दित की दृष्ट मे प्रास्तीयता का भान दानिकर है । प्रास्तों के 
विनाजन में इस बात या धप 


घर पथ 


स्खना होगा कि उनमें राजनीतिक एकसा हे 
स्ंय रत्योय की कै” बाते बसी रई दो धरना थे बीच दीवाल टी करना 
निरी देता है। मक्िम शाप ने इस देश वो राजनीतिक और हाम्यदायिक 
गम गय्ों को खुसमान थे लिये पावसान गोहनाो वो दिर्मागा किया है। 
हयात यह उिखोरए्ग को हिन्द और इसलमान दो दृह्णय में बौँद देना 
दाद ए /। कप सब में पद यात हनी अहम्बयर है, राह दिसे की हेड से 
दननी हो पे 7क है । इस्दू हीर मुंहाएमान सेगझों मे बढद़र मामेद मरे दी 
ई उप लिए शो रखदाए की चाम एसगा को इक दुसरे मे पहपा कस 
आल की 4 मिल » ह कार २०१ ह्ीड इज दा) | 
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१६३५ के शाप्न-विधान के पढ़िले दिन्दौस्तान में कुल १५ सूबे थे। 
परन्तु नये शासन-विधान के अनुसार कुल १७ यूतरे बनाये 
नये शासन- गये हैं। तिन्ध को बम्बई से अश्रल्ग करके एक नया 
विधान में प्रास्तीय पूया मान लिया गया है। इसी तरह मद्रात, मध्यप्रान्त 
विभाजन तथा बिद्र उद्गीसा के कुछु दिस्तों को लेफर एक नया 
उड्डीसा प्रान्त बनाया गया है। १६३५ के ऐक्ट के 
अनुसार सम्राट नये सूबे बना सहता है। ,उसे यह भी अ्रधिकार है कि यूतरे 
की सीमा घटा बढ़ा सके | इस परिवततन से संत्र धारा सभा के प्रतिनिधियों में 
उल्फेर होगी | परन्तु उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती | चीफ़ कमिश्नयों 
के सूत्रों की तीमा भी इसी तरह बदली जा सकती है। वर्तमान तूबों में बंगाल 
प्रान्त की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसमें ५ करोड़ से कुछ श्रधिक मनुष्य 
निवास करते हैं | आबादी में दूसरा नम्बर संयुक्तप्रान्‍्त का है। लगभग 
५ करोड़ व्यक्ति इस प्रान्त में रहते हैं। गवर्नर के सूत्रों में सबसे कम- 
जनसंज्या पश्चिमोतर प्रदेश की है | २४२५००३ मनुष्य इस प्रात्त में निवास 
करते हं। ज्ले4फल्न में मद्रास प्रान्त सबसे बड़ा है। इसका ज्षेतब्रफप्त १२६६६१ 
वर्ग मील है। च्षेतफल्ञ में दूधरा दर्जा संयुक्तप्रान्त का है। गवर्नरों के सूड्रों 
में सब से कम क्षेत्रकल पश्चिमोत्तर प्रदेश का है। केवल १३५१८ वर्ग 
मील के घिराव में यइ घिरा हुआश्रा है। चीफ़ कमिश्नरों के सूत्रों में दिल्‍ली 
का क्षेत्रफल सबसे कम है। परन्तु इसकी आवादी सबसे अ्रधिक है। हसका 
क्षेत्रफल केवल ५७१ वर्ग मील श्रौर जनसंख्या सवा ३२ लाख के करीब है। 
वृटिश विलोचिस्तान का क्षेत्रपल सबसे अधिक है [| इसका क्लेत्रलल ५४ इज़ार 
वर्ग मील श्रोर जनसंख्या साढ़े चार लाख की है। पंजाब की जनछंख्या 
संयुक्ततान्त की आधी है। पंजाब का जेत्रफल ग्रेट वृट्टेन के बराबर है | 
मध्यप्रान्त श्रौर बधर भी इतना ही लम्प्ा चौड़ा है। विद्वार की भी जनसंझ्या 
ग्रेट बटन के बरात्र है। 
गवरनर का पद गवनर-जनरल से प्राचीन है। यह पद ३०० वर्षो' से चला 
था रहा है। श्रारम्भ में गवनरों के काय थोड़े थे | 
गधर्नर वे कम्पनी के व्यापार की देख-रेख के लिये पत्रों में 
नियुक्त किये जाते थे। लेकिन इनको शज़िम्मेवारियाँ 
बढ़ती गई'। श्राज इसकी ज़िम्मेवारी अपने प्रान्तों में उतनी दी है जितनी 
गवर्नर-जनरल तथा वाइमराय की सारे हिन्दोस्तान में | गवर्नर की नियुक्ति 
सम्राद द्वारा ५ वर्ष के लिये की जाती है। सम्राद मारत मंत्री से इसकी सलाह, 
लेता है ।.उपनिवेशों के गवर्नरों की नियुक्ति वहाँ की कैबिनेट की सलाह से 
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की जाती है | तिविल सर्वित्त के सदस्य आमतौर से इस पद के लिये चुने जाते 
हूं। टिन्दोध्तानियों को यदह पद बहुत कम दिया जाता है। बंगाल, मद्रा। और 
बम्बई श्रद्दातों के गबनरों का दर्जा और सूत्रों के गवनरों से ऊँचा समझा जाता 
है । से वूटटेन की राजनीति में काफ़ी द्िस्ता लिये हुए रद्दते हैं। इनके वेतन 
अन्य प्रान्तीय गवनरों से श्रधिक होते हैं। जब कभी गवरनेर-जनरल अवकाश 
ग्रदगु करता है तो इन्हीं श्रद्यतें के गवनरों में से किसी को उसके स्थान पर 
काय करने का श्रवसर दिया जाता है । 

ट्न्दोस्तानियों में केवल लार्ट सिनह्ा को यह पद दिया गया था | वे थोड़े 
समय के लिये ब्रिद्दार प्रान्त के गवनर नियुक्त किये गये थे। किसी गवमर के 
छुट्टो लेने पर अस्थाई रूप से कार्य करने का अवसर कई भारतीयों को प्राप्त 
हग्रा है | अ्रद्यातों के गवनरों को छोड़ कर शेष ८ प्रान्तों के गवनेरें को सम्राट 
गतनर-जनरल की सलाद से नियुक्त करता ई | उनकी नियुक्ति में इस बात का 
ध्यान रक्खा जाता है कि वे शासन सम्बन्धी कार्यो' में अनुमव-शीश हें। | कुछ 
व्यक्ति कलेक्टर के पद ते उन्नति करके गवर्नर हो जाते हैं | नियुक्ति के तमय 
इन्ई कुछ ब्ास सलाई दी जाती हैं. जिनमें उन्हें वास दिदायत की जाती है 
कि 7 शास्ति तथा प्रजा की भलाई के साथ बृटेन के दित का प्याव रखें | 
उर्हें नेरर्म-सती तथा श्राजापालन की शााथ लेनी पड़चों है। यह शपथ 
गयना जनरल और गयर्मर दोनों हे लिये एकरों द्वोती दे । 

ऊपर यहां गया ई # ग्रद्तों तथा श्रस्थ यूपी के गबनश के बेतन में 
परस्तर होता हे । संयुकप्रान्त, मद्गरात, बाबई ओर बंगाल प्रान्त के गवनरों में 
१२०००० य० एरेक को साशाना वेतन दिया जाता ६ै। एक्षात्र तथा विद्दार 
के गपनेरीं की १००००० ययया तथा मसध्यप्रान्त ्रीर उड़ोता के गबमर को 
७२००० यावा सानाना चेतन दिया शाता है। इसहे श्रतिरिछ बाकी सूत्रों के 
गागरों या झागाना बेगन ६६००० बपया है। वेतन के अ्रतरिकछ्त प्रत्येक 
गयनेर जो भरते दिये जाते दें। भारतमंत्री इस मत्ते हो निश्चित करता है। 
ये मे कई छान मे खाते हूं । रहने के लिये बंगला, यात्रा के लिये 


पल दे. को साहा शषया दया: उदाज़, गादरदार गया झरने काल का 


26 दिया मय हा । सिद्धि थे गाय 
डे 


कल, ॥ टशे २ हा यहाँ ले टसदहज दंग पाने दा उसे पूत रगस , ८] 
हु हू मिल हि जन 
«४ आई एड शहद जरूर सूद दे टहक' आाइट हा॥ ॥ उग सात 


गबनर..  श्प३ 


से दिया जाता है। चेतन और भक्तों के श्रलावा कुछ और भी सुविधारय्ये उन्हें 
दो जाती हैं । भत्ते सहित संयुक्तप्रान्त के गबनर को कुल ३१८४०० रुपया 
प्रतिवर्ष दिया जाता है । 
गधनर के. गवर्नर के अधिकार ३ कोडि में बो टे गये है --. 
शअश्िकार 


१- स्वतंत्र भ्रधिकार 

२- निजी अ्रधिकार 

३ - मंत्रियों से सम्मिलित अधिकार 

अपने सच में शान्ति तथा रक्षा की पूरी ज़िग्गेवारी गवनर को दी गई है । 
प्रान्तीय शात्षन का कोई विपय ऐसा नहीं है जिममें उसे दाथ डालने का 
अधिकार न दो | जिन विपयों में वह श्रपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करने का 
अधकारी है उनमें मंत्रयों से सल्ाह लेने की उसे श्रावश्यकता नहीं है | 
ये खतंत्र अधिकार प्रान्तीय स्वराज के भाव को बिगाड़ देते हैं। मंत्रिगण 
इसमें कुछ नहीं ब्रोल सकते | इन स्वतंत्र श्रधिकारों के श्रतिरिक्त उसे कुछ 
विशेष श्रधिकार भी दिये गये हैं। कुछ विपय ऐसे है जिनमें वह मंत्रियों से 
सलाह लेते हुए भी उनसे वाध्य नहीं है। उनके विरोध करने पर भी बह 
गनम।नी कर सकता है। उसके विशेष अ्रधिकारों की संख्या १६ के लगभग ' 
है। प्रान्त में शान्ति की रक्षा के बहाने वह जब चाहे मंत्रियों के कार्यों में, 
हस्तक्षेप कर सकता है) अल्यसंझ्यक वगे की रक्षा के लिये उसे विशेष भ्रधि- 
कार दिये गये हू | 

स्तीय सरकारी कर्मचारियों की रक्षा का भार उसे दिया गया है। 

प्राप्त में व्पित देशी रिय,सतों के शासक्र श्लीर शातिर दोभों के श्रपिकारों 
की रछा फरना उतका कर्शव्य है। इन विशेष अधिकारों के अ्रतिरक्त मंध्य- 
प्रान्त और बरार के गवर्नर को एक, और श्रघिकार दिया गया है | वह यह 
है क्िप्रान्त का पूरा कर बरार की भलाई- के लिये ठीक ठीक ख््॑च हो रद्दा 
है श्रथत्रा नहीं | इसी तरह शक्कर में कनाल स्कीम तथा लाउपैरेज के प्रसन्‍्ध 
का अ्रधिकार सिन्ध प्रान्त के गवनर को दिया गया है। प्रान्त के जो विभाग 
विछेड़े हुए करार दिये गये ईं उनकी देख-रेख उसे सुधुर्द की गई है। इन 
विपयों में वह अपने मन्त्रियों से सलाह ले सकता है परन्तु उसे मानने के 
लिये वह वाध्य नहीं दे | इन विशेष अ्रधिकारों में जो बुराइयोँ मौजूद हैं 
उनका वर्णन गवर्नर-जनरल के विशेष-अधिकारों में किया. गया है | जिम 


समय १६३२७ ६० में प्रान्तों.में मंत्रेपद अहण का प्रश्न उठा था उस-समय 
अआ० भा० शाबप्---१२० 
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काँग्रेस का भय ठीक था कि गवर्नर मंत्रियों की सज्ञाद को ठुकरा सकता है। 
तंयुछ प्रान्त तथा विद्वार में राजनीतिक क्रँदियों के प्रश्न पर गवनंतों श्रौर 
मंत्रियों में मतमेंद उत्पन्न हुआ। गवर्नर-जनरल की ग्ाज्ञानुमार गवर्नरों ने 
कुछ क्रैंदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों प्रान्तों के मंत्रिमंडलों ने 
त्याग-पत्र दे दिया । श्रन्त में सुलद्द की बात ते दो गई और संत्रियों ने भ्रपना 
इस्तीफा वापित ले लिया । 

गयर्न ! अपने सूबे का प्रधान शासक है| प्रान्तीय स्वराज उसके द्वाथ की 
फ्ठपुतली है | लोगों का यह श्रनुमान था कि गवनर जनता के बहुमत को 
डुकराने का साहस न करेंगे) लेकिन यह आशा वेकार सिद्ध हुई। मं।त्रयों 
यो लुनने, उन्हें बुलाने तथा बर्ज़ास्त करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया 
है। यद्यावि १४के लिये वद बहुमत पार्टी के प्रधान से सलाह लेता है, परन्तु 
किर भी मंत्रियों के चुनाव में उसकी राय सबसे ऊपर समभी जाती है। 
मंत्रियों की सभा में सभापति का श्रासन बह ग्रहण कर सकता ह। मंत्रियों के 
छ्िग्मे विभिन्न विभागों को वही करता दहै। मंत्री तथा उसके सद्यायक मंत्री 
के लिये यह ग्रावश्यक हे कि वे श्रपने विभाग की पूरो सूचना समय समय 
पर गवनर यो देते रहें | इसका तालय यह है कि शासन के प्रत्येक विभाग 
उसके प्रमाय से सालो नहीं रद सकता । सभी प्रजातत्रवादी देशों में कैबिनेट 
की बैठक या प्रधान प्रधान मंत्री होता दे। यदि मारे देश में हुस प्रथा को 
हाना है तो गयनगरों को मंश्मिंट्ल के बादवियाद में द्विस्सा नहीं लेना चादिये। 
१६३४ मे शासन-विधान में मह बात गयनरों की इच्छा पर छोड़ दो गई 
१हिये मंसमं टली में बेठा ग्रथया ने बैठ] यदि वे उपस्यित नहीं है तो 

तिहः 


हर 


| 
पु 
हा 


द्र्पिक यूवे या प्रधानमंत्री मंत्रिमंइत का समापति होगा) प्रास्तीय स्वरगक्ष के 
परदर हासूत छोर दपवध्या विल्लाग एक मंत्री को सुपुद किये गये हैं। 
पाजियारेंट मारतीयों को यद खाधिदार देने उे पक्ष मेन थी। बद यद #से 
यादव यार सही थी है पुलोश मिमाग पी इतनी बड़ी ज्िम्मेबारी भारतीय 
मंजिरी को दे दो शद | इस पठिनाई वो दूर बरसे के लिये गयनंर यो यह 
दि झदिकए दिया गषः है हि बद पूलीग दिमाग के नियमों में झलद़ फेर 
वात झड़ का हे ।विशप खरगरों वर पी धअधियार से दस विभाग में दगगण दे 
हब 0 ३। इश विल्श # बाउबादयों दी जानावरी थे लिये सद उैगा चा 
दम बता मा 5१ २ । 

$ पं ाम्गहवियाए में बड़ी दर नौ पद दिस्दीगता सिह ढाधों मे दाद र 
44 24 7 7 दा शक है ठपद धरर मे सह बे बगनारी शाविषोंये 
है शव मे हा दा कद ई ेचतएत्री हो सोलट्टो में बायआरओे 


गयनर शपूप 


हैं। यदि इन कम बारियों का वेतन प्रान्तीय ख़ज़ाने से दिया जाता है फिर 
भी इनकी जिग्मेवारी मंत्रियों से श्रलग रबखी गई है। गवर्नर को विशेय 
अधिकार है कि वह इन कर्मचारियों की भर्तों, इनके तबादिले तथा इनके 
वेतन वृद्धि का फैसला करे। ज़िले के न्यायाधीश उसी के व्यक्तिगत श्रधिकार 
द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । प्रान्त में पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रधान को 
वही नियु ऊ करता है। कमीशन के सदस्यों को संझपा, समय तथा उठकी 
शर्ते वही निश्चित करता है। इन उदाहरणों से यह मली भाँते स्पष्ट है कि 
गवर्नर के अधिकार स्वच्छुन्द और सर्वप्रधान हैं । 
अपने प्रान्त की घारा-तभा को बुलाने का भ्रधिकार गवर्नर को दिया 
गया है। वद्द जञ्र चाहे उसे स्थगित तथा भंग कर 
कानूनी प्रधिकार सकता है | प्रान्तीय स्वतंत्रता के विधान में वह प्रधान- 
मंत्री से सलाह ले सकता है| उसे दोनों घारा-समाश्रों में 
भापण देने फा अधिकार है। किसी बिल के सम्बन्ध में अथवा अपनी स्वतंन् 
इच्छा से वह कोई दूचना धारा-सभा को दे सकता है। जिन प्रान्तों 
में दो घारा-समाश्रों का विधान बनाया गया है उनमें यदि दोनों समाश्रों 
में कोई मतभेद हो जाय तो गवर्नर को अधिकार है कि वह उनकी 
सम्मिलित बैठक घुन्ा सक्ै। प्रान्तीय घारा-तमाश्रों में जितने भी ब्रिल पास 
होते हैं उनकी स्वीकृति गदनेर से लेनी पड़ती है। बह उसे मंजूर या नाम॑जूर 
कर सकता है। यदि वह चाहे तो विसी ब्रिज्ञ को पुनः विचार करने के 
लिये घारा-सभा को वापिस कर सकता है। स्परीऋर अथवा सभापति की सलाह 
से घारा-सभा की कारबाइयों का नियम बनाने का अधिकार उसी को है | जब 
दोनों घारा सभाश्रों की सम्मिलित बैठक होती है तो उसकी कारंवाई का नियम 
बंदी निर्धारित करता है। 
गवर्नर को विशेष अवसरों पर क़ानून बनाने के अधिकार दिये गये हैं। 
जिन विषयों की जिम्मेवारी उसे दी गई है उनके लिये वह अपनी इच्छानुसार 
कानून वना सकता है | इस प्रकार के क़ानून के दो तरीके हैं। या तो वह्द 
बिना किसी की सलाह के सत्रयं क़ानून बनायेगा; अथवा काबून का श्राशय 
लिख कर घारा-सभा में भेज देगा। एक मददीने के श्रन्दर घारा-सभा उसके 
पास इस प्रकार के बिल पर अपनी राय पेश करेगी। इसके पश्चात्‌ वह इसे 
क़ानून का रूप दे सकता हैं। उसके बनाये हुए कानून उसी प्रकार लागू 


“ सममे जायेंगे जैते घारा-सभा के | श्रन्तर इतना ही है कि उसे अपने बनाये 


हुए कानूनों की सूचना गवर्नर-जनरल हारा भारत-मंत्री को देनी होगी। - 
भारत-मंत्री इन्हें पारलियामेंट की दोनों सभाश्रों में पेश करेगा। यदि धासख- 


४ 
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समा उसके बनाये हुए कानूनों में कुद्ध परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर 
सकती । गवर्नर की आज्ञा के बिना वह इन पर विचार भी नदों कर सकती। 
१६३४ ई० तक गवर्नर की आडिनेंस जारी करने का अधिकार न था। केवल 
गवर्नर-जनरल इसे जारी कर सकता था। परन्तु नये शासन-विधान के अनु- 
सार उन्हें आ्राडिनेन्स जारी करते का अधिकार दे दिया गया दै।ये श्रार्डि- 
नेन्त २ प्रकार के होते हैं। एक तो वह अपने मंत्रियों की सलाद से जारी 
करता है और दूसरे अपने अधिकार से | जिप्त समग्र घारा सभा की बैठक नहीं 
हो रही है और गउनं( कोई झ्राडिनेंप जारी कर देता है तो उसे धारा- 


'सभा की ब्रैठक आरम्भ होते ही उस आह्नित को उसके सामने रखना 


होगा घारा-सभा की बैठऊ के ६ सप्ताह बाद आडिनंस की शक्ति समाप्त 
समझी जायेगी | गवर्न को एक प्रकार का और भी श्रार्डिमिंस जारी करने का 
अधिकार है। जिसे घारा-सभा के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है।६ 
महोने के लिए वह इन्हें जारी कर सकता है श्रौर किर श्रगले ६ महीने के लिये 
बढ़ा सकता है । 

घारा-सभा द्वारा पाप्त किये गये कानूनों को गवरनंर रह कर सकता है। . 
यह अधिकार उसे १६१६ ई० से दिया गया है। नये शासन विधान में यह 
ओर भी सरल बना दिया गया द। बिना किसी रोक-टोक के वह ऐसे 
कानूनों को रद्द कर सफ़ता है। आशिक क्षेत्र में उसे बहुत से अधिकार 
दिये गये हैं | ति वष आयनजू्यय वा चिट्ठा प्रान्तीय घारा-सभा के सामने 
पेश किया जाता है| घारप्समा को खर्चों के घटाने बढ़ाने का अधिकार 
तभी तक है जब तक गवर्नर शामन्‍्त रहता है। यदि वह चाहे तो धारा सभा 
द्वारा इनकार की गई रकम को भी स्वीकार कर सकता है। किसी मद के 
लिये तब तक इमदाद नहीं माँगी जा सकती जत्र तक गत्ननर की स्वीकृति प्राप्त 
न कर ली जाय। बजेट में कुछ ऐसे मद रक्‍्खे गये हैं जिन पर घारा-सभा 
को वोट देने का अधिकार नहीं है। वह अपने प्रान्त में गवर्नर की झआाज्ञा 
के बिना कोई नया टेक्स नहीं लगा सकती । पहले के टैक्सों को बढ़ाने का भी 
उसे अधिकार नहीं है | बोई प्रान्त गवर्नर वी आज्ञा के बिना कर्ज़ नहीं 
ले सकता | 

गवनरों को अनने प्रान्त में कुछ सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने 
का अधिकार दिया गया है। वह अपने प्रान्त में एक ऐडबोकेट जनरल नियुक्त 
करता है। इसकी योग्यता इतनी ज़रूर होनी चाहिये कि वह द्वाईकोर्ट 
का न्यायाधीश बनाया जा सक्लेै। यह अपने पद पर तब तक काम कर 
सकता है जब तक गवर्नर की इच्छा होती है। इसका वेतन भी वही निश्चित 
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करता है। गरन! जब चाहे इसे निकाल सकता है। ऐडबोवेट जनरल का 
काम क़रानूतों मामलों में प्रान्तीय सरकार को सलाह देना है। प्रास्तीय घारा- 
सभा में बैठने तथा बदस में भाग लेने का इसे पूरा श्रधिकार है। परन्तु 
वह धारा-सप्ता में किसी विषय पर वोट नहीं दे सकता । वेन्द्र तथा 
प्रान्त दोनों में किसी ऐसे पदाधिकारी की श्रावश्यक ता है जो शासन सम्बन्धी 
कानूनों में निपुण हो। इसके कार्मो को गवनर स््रय॑ निश्चित करता है। 
ब्रिटेन में जो स्पान अ्रटानों जनसल का है वहीं प्रान्त में ऐडब्रोपेट जनप्ल 
का | मंत्रि मंहल से इसका कोई राजनोतिक सम्बन्ध नहीं है। ऐडबोकेट 
जनरल को श्रधिकार है कि बह प्रान्त की दोनों घारा-समाझ्ों में सापण 
दे सके । ५ 
५ 

अपने प्र/न्त में शान्ति को व्यवस्था के लिये सउनेर श्रन्‍ने विशेष श्रधि- 
कार। का प्रयोग करता है| यदि नह श्रावश्यक समझे तो सरकारी पदाधिकारी 
को अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय घारा-सभाश्रों तथा इनकी क्रिश्ली 
कमेटियों में भाग ले सफ्रे । लेकिन उसे वोट देने का भधिकरार न होगा | यदि 
कोई व्यक्ति क्रान्ति द्वारा प्रथवा किसी दूमरे त्तरीक़ से प्रास्तीय सरकार के 
अस्तित्व को मिटाना चाहे तो उतसे बचने की कारंबाई करने का श्रधिकार 
गवर्नर को है| वह पुलिस विभाग के श्रफ़परों को यह यूचित कर सकता है 
कि यह समाचार किसी से न कहे । केवल इन्सपेक्टर जनरल या पुलिस 
कमिश्नर या कोई दूसरा पदाधिकारी जिसे गवरनेर-जनरल आज्ञा दे, ऐसा कर 
सकता है | ऐसे श्रधिकार यद सूचित करते हैं क्रि सरकार जनता में कितना 
कम विश्वास रखती है। प्रपने दफ्तर के कमचारियों को नियुक्त करने का 
अविकार गवने( को दिया गया है । उनका वेतन वद्दी निश्चित करता है। 
प्रास्तीय घारा-तभा इस ख़र्चे पर वोट नहीं दे सकती | 


इन अधिकारों से स्पष्ट है कि गबन' का स्थान नये शासन-विधान में 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन बनाने वालों का उसूल यह भली भाँति 
व्यक्त है कि वे कार्यकारिणी विभाग फो पूर्ण स्वतन्त्र रखना चादइते थे। 
इसीलिये गवर्नर को इतमे अधिक अधिकार दिये गये हैँ | शासन 
की पूरी वागडोर इसके हाथ में रक़्खी गई है। श्रार्थक, क़ानूती तथा शाप्तन 
सम्बन्धी समी विषयों में वह हाथ डाल समकृता है। मंत्रियों के होते 
हुए भी वह अपने विशेष अ्रधिकारों द्वारा पूर्ण स्वतन्त्र है। उसके इन 
अधिकारों के सामने प्रान्तीय स्वराज कोई कथ नहीं रखता। केस नें जब 
सन्त्रियद अदण किया तो उसे यह आशा थी झ्लिंगवर्नर इन अधिकारों 
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का प्रयोग जल्दी नहीं करेंगे । योरप की लड़ाई छिंइते ही केन्द्रीय सरकार 
के हुक्म गवर्नरों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य करने 
लगे । ऐसी दशा में कांग्रेस ने उचित समझ कर त्यागपतन्र दे दिया। गवर्नर 
और गवनर-जनरल के स्थान अपने अने क्षेत्र में एक से हैं। दोनों विशेषा- 
घिक्ार से सुसज्जित हैं। केन्द्रोय सरकार में एक सुरक्षित विभाग बनाया गया 
है जिस पर एकमात्र अधिकार गवर्नर-जनरल का है। प्राम्तीय सरकार में 
पिछुड़े हुए विभागों ( बिरणेप्रतेट्वे 87७४8 ) को छोड़ _ कर ऐसा कोई भी 
विभाग नहीं है| प्रान्तों में गवर्नर को घन सम्बन्धी मामले में वे विशेष 
अधिकार नहीं दिये गये हैं, जो केन्द्र में गवनर-जनरल को हैं। इन थोड़े 
से अ्रन्तर को छोड़ कर'शेष कार्यों में दोनों का पर एक सा दै। दोनों ही 
प्रजा के अधिकारों से ऊपर रकखे गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों अपने 
स्व॒तन्त्र विचार से शासन का काय चलाते हैं। 





अध्याय १२ 
प्रार्न्स य पंत्रि पंडकू 


यद्यपि गवर्नर अपने प्रान्त का सर्वप्रघान शासक है, फिर भी उसे सलाह 

देने के लिये मंत्रियों की एक सभा बनाई गई है) शासन 

मंत्रियों की को चलाने के लिये केबल एक व्यक्ति समर्थ नहीं हो 
घ्राधश्यकता सकता | वेन्द्रीय और प्रान्तीय शासन में केवल दर्जे का 
अन्तर है सिद्धान्त दोनों - के एक हैं। जो आवश्यकता 

गवर्नर-जनरल को अपने सलाहकारों की है वही आवश्यकता गवर्नर को 
मंत्रियों की है | शासन में कोई सरकार जनता के विचारों को बहुत दिनों 
तक नहीं ठुकरा सकती | कुछ समय तक वह इसकी अवहेलना मले दी कर 
ले ; लेकिन यह शासन सर्वप्रिय तमी बन सकता है जब जनता के प्रतिनिषियों 
की राय मान ली जाय | यद्यपि यह अवस्था बृटिश-प्रान्तीय जनता को अभी 
तक प्राप्त नहीं है परन्तु शासन के ऐतिहासिक विक्ञास को देखते हुए, इसकी 
उन्नति क्रमशः इसी सास पर हुई है। नये शासन विधान में प्रान्तीय स्वराज 
श्रभी अधूरा है, फिर भी इसकी असलिग्रत में किसी को सन्देह नहीं होना 
चाहिये । जब हम वतंमान प्रान्तीय शासन की तुलना १६०६ अथवा १६१६ 
के शाय्न-विधानों से करते हूँ तो हमें यह बात स्पष्ट दो जाती है कि जनता 
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के शिकार किस प्रकार क्रमशः बढ़ते गये हैं| हस वृद्धि का मापदंड 
धारानमभाश्रों में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या है। दो प्रकार से हम यह 
कह सकते हैं कि प्रान्तीय शासन में कहाँ तक हमें श्रधिकार दिये गये हैं । 
एक तो यह कि घारा-समभाश्रों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को संझया 
कितनी है | दुसरे यह कि इन प्रतिनिधियों को शासन में कहाँ तक द्वाथ डालने 
का अधिकार है। * 
प्रान्तीय शासन की उपयोगिता वहीं तक है जहाँ तक बह स्थानीय 
समस्यात्रों को दूर कर सके । इसके लिये यद आ्रावश्यक है कि स्थानीय जनता 
की पूरी पूरी राय ली जाय। प्रान्तीय शायन को चलाने के लिये गवर्मरों को 
एक एक मंत्रि-मंडल दिये गये हैं । कुछ तो शासन-प्रबन्ध में उसे सहायता 
पहुँचाने करे लिये और कुछ जनता के श्रघिक्रारों की रक्षा के लिये ऐसा किया. 
गया है। मंत्री घारा-सभाश्रों के सदस्य होते हैं | प्रजा का उनमें पूर्ण विश्वास 
होता है।वे अपने कार्यों फे लिये सरकार तथा जनता दोमों के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं। जिछ देश की प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभा धारा-सभा 
के प्रति जिम्मेवार नहीं द्ोती वह प्रजा-तन्त्रवादी होने का दावा नहीं कर 
सकता | यदि मन्त्री न है। तो एकतन्त्रवाद की स्थापना हुये बिना नहीं रह 
सकती | गवर्नर के स्वतन्त्र कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ सकती। मन्त्री 
शासन का पूरा भार अपने ऊपर लेकर जनता की भलाई की चिन्ता करते हैं । 
एक ओर वे गवर्नर की निरंकुशता को रोकते हैं और दूधरी ओर उत्तरदायी 
शासन को हृढ़ करते है। यदि प्रान्तीय घारा-सभाश्नरों के सदस्य जनता के 
प्रतनिधि हों किन्तु कार्य-कारियी सभा से उनका कोई सम्बन्ध न हो तो जनता 
का निर्वाचन अधिकार निरयंक सिद्ध होगा | इन्हीं कारणों से हरेक प्रान्त में 
एक ऐसे मंन्न-मंडल की आवश्यकता पड़ता है जो सभी प्रकार से शासन-प्र स्‍न्घ 
के लिये ज्िम्मेवार हो । 
१६१६ के पहिले बृट्श भारत १३ प्रान्तों में विभऊ था। बंगाल 
मद्रास और बम्बई अहातों के गवर्नरों को तोम तीन 
मंत्रियों की सदस्यों की एक कॉपठिल उनकी सहायता के लिये दौ 
सभा गई थी | ये सदध्य सरकारी कमचारियों में से चुन 
0०णाती ०. लिये जाते थे | शासन के प्रत्येक काम में गवर्मर इनसे 
जाजोहश5.. सलाह लेता था, लेकिन श्रावश्यकता पड़ने पर वह 
मनमानी भी कर सकता था। इन तीन प्रान्तों के 
श्रतिरिक्त ४ प्रान्तों के प्रघान लेरिनेंट गवर्नर कद्दलाते थे | ये अपने यूबे का 
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१६० अाधुं नक भारतीय शासन 
कमिश्नर कहलाता था ) ये पूर्णतया भारत सरकार के अधीन काय करते थे | 
शेष प्रान्तों का प्रबन्ध भारत सरकार की देख-रेख में दोता था। इनमें जनता 
के अधिकार शूत्त् के बराबर थे। १६१६ ई० के शासन-त्रिघान के अनुतार 
गवर्नर के प्रान्तों की संख्या ६ कर दी गई। शेष प्रान्तों का दर्जा वही बना 
रहा। इस शासन-विधान में प्रान्तों में दोदरे शासन ( 097०५ ) की 
नींब डाली गई | प्रान्तीय विषय दो श्रेणयों में विभाजित करके 
कुछु विषय भारतीय मंत्रियों को दे दिये और शेप गर्रनर और उसकी कोंसिल 
के द्वाथों में छोड़ दिये गये | गवर्नर की कॉसिल में ४ सदस्य होते थे। इनको 
नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। इसके आधे सदस्य भारतीय होते थे | इनमें 
एक ऐसे सद॒स्‍्य का होना आवश्यक था जो वम से कम ११ वष तक सर- 
कारी नौररी में रहा दो | कौंछेल की बैठक में गवर्नर सभापति का आसन 
ग्रश्ण करता था । श्रामतो र से उसे बहुमत का फैवज्ञा माननः पड़ता था। 
परन्तु घोट बराबर द्ोने पर अश्रथवा क्विसी विशेष परिस्थिति में बह इसके विदद्ध 
भी कर सकता था । 

बॉसिल के सदस्यों के अतिरिक्त गवर्नर के प्रान्तों में एक मन्त्रिमएडल 
होता था | जो विषय जनता की ज़िम्मेबारों पर दिये गये थे। उनका प्रशन्ध 
इन्हीं मन्जियों के जिग्मे था। मन्त्री गवर्नर द्वारा चुने जाते थे। ये प्रान्तीय 
धागा-सभा के चुने हुए, सदस्यों में से होते थे । यद्याति ये मन्त्री कार्यकारिणी 
सभा ( फिट॥व४० 0०एशर्तों ) के सदस्य नहीं होते थे परन्तु शासन की 
सुविधा के लिये कुछ विषयों में कॉंपिल के सदस्यों के साथ बैठकर विचार 
फरते थे | मल्त्रियों तथा कॉसिल के तद॒स्यों की तम्मिलित बैठक में गवर्नर 
सभापति होता था। वम्मिलित बैठक का प्रीवला वीं तल तथा मन्निमंद्ल 
ऐनों को मानना पड़ता था। दोनों विषयों के प्रबन्ध के लिये एक उग्मिलित 
स्कैम रक्वी गई थी परन्तु सुरक्षित विषयों पर अधिक ध्य|न दिया जाता-था। 
गीवैनेर को यह अधिकार था कि वह मंत्रेयों की सल्लाद को माने या छुछरा 
दै। मन्त्री उसकी इच्छानुप्रार कार्य करने के लिये बाध्य थे। वह जब 
चादता उन्हें हता सकता था। उनका वेतन घारा-समा द्वारा निश्चित 
क्रिया जाता था | कोंसिल के सदस्य घारा-तमा के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन 
उन्हें यह श्रधिकार था कि वे उसकी बैठक में शरीक हो झुकें। ये ५ व के 
लिये नियुक्त किये जाते थे। उनका वेतना सभी प्रान्तों में एक सा नहीं होता 
था| बंगाल, मद्रात, बम्बई तथा संयुक्तप्रान्त में प्रत्येक रूदय को ६४००० 
रुपया सालाना; पंजाब, वर्मा, विद्वार उड़ीता, में ६०००० दपये सालाना; तथा 
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अन्य प्राम्ती में ६९००० रुपये सालाना दिया जाता था। मन्त्रियों का वेतन 
निश्चित नहीं था| 


प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय तरकार की मातह्वी में काम करती थी। कुछे 
विषयों में प्रत्यक्ष रूप से और कुछ में श्र-प्रत्यक्ष रूप से बह हाथ डाल सकती 
थी। प्रान्तीय कार्यकारिणी के दो दिससे करने से शातन प्रशन्ध की ज़िम्मेवारो 
दो जगह बट गई थी श्र्थात्‌ को तल के सदस्य और मन्‍्त्री किसी को भी पूरा 
उत्तरदायित्व प्राप्त न था । साथ ही एक की क़िग्मेवारी घारा-समा के प्रति श्रीर 
दूधरे की गवनर के प्रति थो | यह दोदरा प्रशन्ध सवंधा दूपेत था। १६ वर्ष 
तक किसी तरह यह शासन प्रतन्ध चलता रहा। जिन मन्त्रियों को कुछ विषयों 
की जिम्मेवारी दी गई थी उन्हें निकालने श्रौर भर्ती करने का अ्रधिक्रार गवर्नर 
को था |) ऐश दशा में वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते 
थे | यही वजह है कि १६१६ के शासन-विधान से भारतीय समाज का कोई 
चर्ग सन्तुष्ट न था | शापन-विघान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि १० 
बर्ष बाद अर्थात्‌ १६२६ ई» में शासन की सफलता भौर श्रतफलता 'पर 
विचार किया जायेगा | किसी तरह ८ वर्ष व्यतीत हुए थे कि १६२७ ई# में 
इसकी जाँच पड़ताल आरम्भ हो गई। इसके पश्चात्‌ १६३५ ६० में एक 
संघ-शासन की योजना बनाई गई | प्रान्तों की संख्या में उलट-फेर क्रिया गया 
झीर उन्हें प्रान्तीय स्वराज अरुण कर दिया गया | यह प्रान्तीय स्वराज कहाँ 
तक भारतीय जनता को राजनीतिक श्रधिकार प्रदान करता है, इसका वर्णन 
अगले अध्याय में किया गया है। प्रान्तों से दोहरा शासन तोड़ कर एक मग्ि- 
मंडल की स्थापना की गई है। 


१६३५ का शासन-विधान हमारे देश के लिये एक नई देन है। जिस 
संघ-शासन की योजना पर हम वंषों से विचार कर रहे ये 
१६३४ के. वह हमें दी गई हे | इसके गुण दोषों पर हम पिछले 
शासन-विधान श्रध्याय में विचार कर चुके हैं प्रान्तीय शासन में इसका 
में प्रान्वीय. क्या प्रभाव है इस पर विचार करना है | नये संघ शासन- 
मंत्रि-मंडल विषान में प्रजातंत्रवाद की नक़ल की गई है। प्रान्तीय 
स्वराज इसका पहिला क़दम है। श्रव प्रश्न यह है कि 
क्या प्रान्‍्तों में एक निर्वाचित घारा-सभा बनाई गई है तथा प्रान्तीय म॑त्रेसंडल 
इस सभा के प्रति उत्तरदायी है १ यदि ये दोनों बातें ठीक हैं तो हर्मे प्रान्तीय 
स्वराज की असलियत में कोई सन्देह नहीं है। प्रान्तीय मन्त्रिमंडल का 
अध्ययन करने पर ये दोनों प्रश्न हक्ष हो जायेगे | 
शझा० भा० शा०--२१ 
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नये शासन विधान में गवर्नर को सलाद देने के लिये मन्सतियों की एक 
सभा बनाई गई है। दोहरा शासन दूर कर दिया गया है। कुछ विषयों में 
उसकी इच्छा स्वंप्रधान है, परन्तु बाक़ी के लिये वह मन्नत्रियों से सलाइ 
ले सकता है। परन्तु उस सलाह से वह बाध्य नहीं है। प्रान्त की रक्षा और 
शासन को चलाने की ज़िम्मेवारी के नाते वह सत्र कुछ करने का अधिकारी 
है । दोनों विषय एक दूसरे से सबंधा अलग कर दिये गये हैं. कि किन विषयों 
में मन्‍्त्री सलाह दे सकते हैं ओर किन में नहीं | दुसरे प्रकार के विषयों में वह ' 
जो वसूल चाहेगा बतेंगा | इसलिए, मन्त्रियों की सलाद का कोई मूल्य नहीं 
रह जाता। 


नये शासन-विध'न में मन्त्रियों को चुनने का अधिकार गवर्मर-को दिया 
गया है। काय रूप में वह छोटी घारा-सभा ( !,689श्वा९७ 88४०० ) 
की बहुमत पार्टी के नेता को बुलाता है। एक जिम्मेवार शासन की दृष्टि से 
यह प्रथा सराहनीय है। लगभग सभी प्रजातन्त्रवादी देश इस सिद्धान्त को 
काम में लाते हैं | घारा-सभा में अनेक राजनौतिक दल हैं। सबके अलग 
अलग वसूल और कार्य क्रम रहते हैं। इस उलभन को दूर करने का सरल 
माग यही है कि प्रधान राजनीतिक दल के हाथों में सरकार का काय दिया 
जाय। यदि यह दल अन्य दलों के साथ सहयोग प्राप्त करके शासन को 
चलाये तो ओर भी अच्छा है। गपनर प्रधान दल के नेता को छुलाकर 
यह आशा देता दे कि बद कुछ सदस्यों का एक सब्रिमंडल बना ले। नेता 
अामतौर से अधिक से अधिक मन्त्री अपने दल से खुनता है। मम्त्रियों के 
लिये यह श्रावश्यक है कि वे छोटी या बड़ी धारा-सभा के सदस्य हैं।-) यदि 
नेता चाहे तो अन्य दलों को सन्तुष्ट रखने के लिये उनमें से भी एक या 
दो मन्त्री चुन सकता है। सन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं है। केन्द्रीय 
संत्र कार्यकारिणी समा में तो अधिक से अधिक १० मंत्री हो सकते हैं, परन्त 
प्रान्तों में इनकी संख्या पर कोई रोक नहीं है। नेता द्वारा इस प्रकार जो 
सदस्य चुने नाते हैं उनसे जो सभा बनती है उसे मन्त्रिमंडल कहते हैं। 
बृटिश प्रान्तों में आज इसी प्रकार के मंत्रिमंडल शासन का कार्य 
चला रहे हैं । 

मन्त्रियों के चुनाव में नेता को अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति 
को मंत्रि-मंडल में शामिल करे जो घारा-सभा का सदस्य नहीं है | 
परन्तु ६ महीने के अन्दर उसे प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य बन जाना 
श्रावश्यक है । ये मंत्री ऐसे होने चाहिये जिनमें घारा-सभा का पूर्ण विश्वास 
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हो | गवनर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कवि अल्पसंजयक् दल को 
मंत्रिमंडल में उचित स्थान प्राप्त हो | यह हो सकता है कि मंत्रि-मंहल में 
उप्ते कोई स्थान न दिया जाय | ऐसी दशा में यह सम्मब नहीं है कि गवर्नर 
प्रधान दल की इच्छा के विरुद्ध अल्प-संख्यक्र वर्ग के किसी सदस्य को 
मन्त्रिमंडल में शामिल कर सके । ऐसा करने से वह श्रनेक कठिनाइयों में 
पड़ सकता है। जो दल शासन को चला रद्द दे उसके विरुद्ध कोई कार्य 
करके वह शान्तिपूर्वक शासन नहीं कर सक्रता। इतनी छोटी-सी बात के 
लिये वह अपने विशेष श्रधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा | यदि किसी दल का 
बहुमत इतना प्रभावशाली नहीं है कि वह उसे प्रघन्त रखने की चिन्ता करे 
तो एक सम्मिलित मंत्रि-मंडल बनाया जा सकता है | २ या ३ दलों के सदस्य 
मन्त्रिमणडल में शरीक किये जा सकते हैं। यहाँ पर गवनर अपने प्रभाव 
का उपयोग कर सकता है | कोई भी एक दल उसफा विरोध नहीं कर सकता । 
अल्प संख्यक वर्गो' को सद्दायता से वह साधारण बहुमत दल के विरोध से 
बच सकता है । 

शासन विधान में मन्त्रियों की योग्यता का कोई विधान नहीं बनाया गया 
है। इतनी शर्त ज़रूर है कि उन्हें प्रान्तीय घारा-सभा का सदस्य होना चाहिये। 
ये मंत्री घारा-सभा के चुने हुए श्रथवा नामज़द सदस्यों में से हें। यह भी स्पष्ट 
नहीं किया गया है। प्रान्तीय घारा-सभा की छोटी श्रथवा बड़ी सभा से ये चुने 
जाते हैं | इनका व्यक्तित्त साधारण सदस्यों से ऊँचा उमा जाता है! 
जनता पर ग्रमाव डालने के लिये यह श्रावश्यक है कि वे प्रसिद्ध राजनीतिश 
और अपने दल के प्रमुख नेताश्रों में से हें।। चरित्र भोर बुद्धि दोनों में उन्हें 
ऊँचा होना आवश्यक है | तभी वे अपनी ज़िम्मेवारी को निबाद् सकते हैं.। 
केबल पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इस पद पर उफल नहीं हो सकते | 
पुस्तक से बढ़कर सामाजिक विपयों का शान आवश्यक दे | इंगलैंड की कैबि- 
नेट में कितने ही मंत्रियों का वर्णव मिलता है जो कालेज *तथा यूनिवर्सिटी 
का मदद भी नहीं देखे हुए थे। परन्वु उन्हें अपने समय की राजनीतिक 
परिस्थिति का इतना अ्रधिक ज्ञान था, कि वे बड़ी योग्यतापूथंक अपने काय 
को समालते रहे | मन्‍्त्री को किसी विषय का विशेष शान भल्ते ही न हो किन्तु 
उसकी बुद्धि सर्वव्यापी ओर विस्तृत होनी चाहिये। उसका दृष्टिकोण इतना 
व्यापक हो कि वह विषयों को तुरन्त समझे जाय | उसमें विचार: करने के 
प्रचुर शक्ति होनी आवश्यक है। 

प्रान्तों में मन्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। उन्हें अपनी सुविधानुसार 
मे भी नियुक्त करने का अधिकार है। आमतौर से, बड़े सूबों में इनकी संख्या 


९40 


१६४ आधुनिक भारतीय शासन 


७ और १० के बीच में तथा छोटे सूब्रों में $ और ६ के बीच में रक्‍्खी गई - 
है | जब तक प्रजा के प्रतिनिधियों का उनमें विश्वास है तब तक वे अपने 
पद पर काय करेंगे | इनका समय निश्चित नहीं है। वे तब तक अपने पद 
पर कार्य कर सकते हैं जब॒ तक प्रान्तीय घारा समा उनके दल में विश्वास 
करती रहेगी | यदि छोटी सभा भंग न की गई तो मनन्‍्त्री ५. वर्ष तक अपने 
स्थान पर बने रहेंगे। १६१६ के शासन-विधान में इनके वेतन का नियम 
वर्तमान तरीके से मिन्‍न था | जब साज्ञाना आय-वब्यय का चिट्ठ प्रान्तों में 
पास किया जाता तो प्रत्येक मन्त्री का वेतन भी निश्चित कर दिया जाता था। 
प्रान्तीय धारा समा को यह अधिकार था कि वह इसे घटा-बढ़ा सके। यहाँ 
तक कि वह उसे बिलकुल बन्द कर सकती थी | घारा-समा और मंजमंडल 
में मेदमाव उत्पन्न होने पर मंत्रियों के वेतन पर आघात किया जाता था। एक 
प्रकार से घारा सभा के सदस्य मंजियों को जब चाहें हटा सकते थे; क्योंकि 
कोई मन्त्री अपना चेतन बन्द होने पर काय नहीं कर सकता था। नये शासन- 
विन्ञान में वेतन का ढंग बदल दिया गया है। अब वह प्रान्तीय धारा-सभा 
के ऐक्ट के अनुसार निश्चित किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों को 
अधिकार है कि वे जब चाहें इस ऐक्ट में संशोधन करें | इससे जनता को 
प्रान्त के सबसे बड़े पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करने का अधिकार 
प्राप्त है। 
नये शासन विधान के अनुसार मन्त्रियों का वेतन प्रति वर्ष निश्चित नहीं 
किया जाता । धारा-सभा उनके पूरे समय के लिये एक बार इसे निश्चित 
कर देती है | जब तक मन्त्री अपने पद पर कार्य करते हैं तब तक उन्हें 
यह वेतन एकसा मिलता रहता है | यद्यपि प्रति वर्ष धारा-सभा के सामने 
यद्द ख़्च पेश किया जाता है लेकिन इस पर किसी प्रकार का वोट नहीं लिया 
जाता । घारा-सभा मन्न्रियों के वेतन को घटाने-बढ़ाने पर विचार नहीं कर 
सकती | उसे 'यह अधिकार नहीं है कि वह उसका वेतन कम करके 
उन्हें अपने पद से हटा दे | यदि वह मन्त्रिमएडल में विश्वास नहीं करती तो 
श्रविश्वास का प्रत्ताव करके उसे जब चाहे हटा दे | इस प्रस्ताव के पास होने 
पर मन्त्रियों को स्वयं अपने पद से हट जाना पड़ता है। यह निय्रस समी 
प्रजातन्त्रवादी देशों में एक सा पाया जाता है | यह इसीलिये बनाया गया 
है कि जनता अपनी इच्छानुसार अपना राजनीतिक प्रगन्ध करे। नये शाउन- 
, विधान में प्रान्वीय जनता यह इतराज़् नहीं क्र सकती कि सरकार उनकी 
इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रही है | साधारण परिस्थिति में उसे यह कद्दने का 
अवसर नहीं दिया गया है | 
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प्रान्तीय शासन के कार्य कई विभागों में चाँद दिये जाते हैं। प्रत्येक मंत्री 
एक या दो विभाग का प्रधान होता है। गवनर को यदद 
मंत्रिमशठज़ की अधिफ्तार हे कि वह मन्ध्रियों का कार्य विभानन कर 
कार्य-पद्धति सके | मंत्रिमंडल की सभा का सभापति गवर्नर-जनरल 
| होता है। उसे यह अधिकार है कि वह इसकी कार्य- 
प्रणाली को जैसा चाहे बनाये। आमतौर से वह मन्त्रियों की सलाह को मान 
लेता है, परन्तु उसे स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे श्रपने व्यक्तिगत अधिकारों 
का प्रयोग करे | उसकी श्रनुपस्थिति में प्रधान मन्त्री ( |पा6 ऐैए8९० ) 
सभापति का श्रासन ग्रहण करता है। साधारणतया कार्यपद्धति श्रादि यद्दी 
निश्चित करता है | मन्त्री श्रपने विभाग का प्रबन्ध अ्रपनी इच्छानुसार करते 
रहते हैं | कोई गम्मीर बात श्रा जाने पर पूरे मन्त्रिमएडल से सलाह लेनी 
पड़ती है | जहाँ तक शासन को नीति का सम्बन्ध है, कोई भी मन्‍्प्री पूरे 
मन्न्रिमएडल की सलाह फे बिना मनमानी नहीं कर सकता | सभी विभागों की 
नीति मन्त्रिमंल की बैठक में श्रच्छी तरद विचार की जातो है। उसी के 
अनुसार विभागों का प्रबन्ध करना पड़ता है। इससे शासन की नीति एक 
समान बनी रद्दती है । किसी एक विभाग का मनन्नी इस बात के लिये दोषी 
नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी नौति दानिकर छिद्ध हुई | पूरा मन्त्रिमंडल 
इसके लिये उत्तरदायी द्वोता दै। प्रधान मन्त्री इस बात का ध्यान रखता है 
कि सभी विभागों में एक ऐसी नीति बर्तीं जाय जिससे प्रान्तीय शासन की 
एकता दृढ़ बनी रहे | विभागों का उत्तरदायित्व देते समय मन्धत्रियों को योग्यता 
का ध्यान रकज़ा जाता है | जिस विभाग को चलाने की योग्यता जो सबसे 
अधिक रखता है उसे वही सुपुद किया जाता है। यदि प्रधान मन्त्री इस 
त का ध्यान न रक्खे तो शासन का काय ठक तरह नहीं चल सकता। 
ताधथरय यह है कि प्रान्तीय मन्त्रिमंडल की काय पद्धति वही है जो केग्द्रीय 
. कार्यकारिणी की है | इसकी तुलना बृटिश केब्रिनेट से भी की जा सकती है । 
अन्तर इतना ही है कि वृथ्शि कैबिनेट को जो शक्ति प्राप्त है वह प्रान्तीय 
न्निमंडइल को नहीं है । 
मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता इसका सम्मिलित उत्तरदायित्व है | 
यदि प्रत्येक मन्‍्त्री अपने विभाग का शासन प्रबन्ध किसी ऐसे ढंग से करे 
जो झौर मन्त्रियों को पतन्द' न हो तो यह निश्चित है कि मन्त्रिमंडल में 
एकता नहीं रह सकती | इसके साथ ही शासन प्रअन्चध ढीला पड़ जायेगा । 
इतछौलिये प्रजातन्त्रवादी देशों में सम्मिलित उत्तरदायित्व की प्रथा प्रचलित 
है। सभी मन्त्री एक दूसरे के कार्य के लिये उत्तरदायी सममभे जाते हैं। 
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बृटेन की कैबिनेट में २१ के लगभग मन्त्री हैं| इनमें से यदि एक' कोई भूल 
करता है तो इसकी ज़िम्मेवारी पूरे मन्त्रिमंडल पर रक्खी जाती है| एक की 
गलती के कारण सारा मन्त्रिमण्डल बर्ख़ास्त कर दिया जाता है। ऐसा 
इसलिये किया गया है कि सारा मन्त्रिमंडल सरकार को एक इकाई मानकर 
शासन का कार्य करे। मन्त्रियों की एकता से शासन के सभी विभाग एक 
दूसरे से मिले हुए कार्य करते हैं | इससे जनता को अधिक लाभ पहुँचता दे । 
किसी देश की सरकार कई नीति नहीं रख सकती | यही बात सूत्रों में भी पाई 
जाती है । यदि सभी मन्त्री मनमानी करने लगें और मन्श्रमंडल की नीति 
एक न हो तो प्रान्तीय व्यवस्था शान्तियृबंक् नहीं चल सकती | सन्त्रि-मंडल 
के सदस्य धारा-सभा की बहुमत पार्टी से इसलिये नियुक्त किये जाते हैं कि 
उनकी नीति को दूसरे दल वाले विफल न कर सके। लेकिन इसका यह 
तात्पय नहीं है कि मन्त्री अपने कार्यों के लिये चारों ओर से बँधा रहता है| 
इतनी रुकावठे होने पर भी उसे काफ़ी स्वतन्त्रता प्राप्त हैे। कभी कभी मंत्रियों 
में भेदभाव उत्पन्न हो जाने पर वह आसानी से दूर कर दिया जाता है | यदि 
कोई मन्त्री मन्त्रि मंडल की नीति से सहमत नहीं है तो वह त्याग-पत्र देकर 

उससे श्रलग हो जाता है। 
साधारणतया मन्त्री अपने स्थान से तभी पदच्युत किये जाते हैं जब 
घारा-सभा उनमें अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है। परन्तु गवनर का 
अधिकार है कि वह जब चाहे मन्त्रि-मएडल को तोड़ दे | साधारण परिस्थिति 
में वह ऐसा नहीं करता | जब प्रान्तीय शासन प्रजातन्चवाद के तिद्धान्त पर 
बनाया गया है तो यह आवश्यक है कि मन्त्रि-मए्डल अपने कार्यों के लिये 
धारा-समा के प्रति ज़िम्मेवार हो | जब घारा-सभा पूरे मन्त्रिमएडल अथवा 
किसी एक मन्त्री के प्रति अविश्वात का प्रस्ताव पास कर देती है और वे 
अपने स्थान पर बने रहना चादते हैं तो गवर्नर विवश होकर उस मंत्रि-मंडल 
अथवा मनन्री को श्रलग कर देता है। मध्य प्रान्त और बरार में इसी प्रकार 
की एक घटना कांग्रेत मन्त्रिमण्डल के समय घटी थी | डाक्टर खरे इस प्रान्त 
के प्रधान मन्त्री थे। उन्होंने अपने सहकारी मन्त्रियों को यह सलाद दी कि वे 
मन्त्रि-मए्डल से त्यागपत्र दे द | साथ दी थे स्वयं त्याग-पत्र दे देना चाहते 
थे | उनका विचार एक दूरा मन्त्रि मंइल बनाने का था। दो सन्त्रियों ने 
त्याग-पत्र देने से इनकार कर दिया। उनका कदना था कि कॉाँग्रेव के जिन 
महाप्रमुग्नो ने उन्हें यह स्थान दिया है उनकी झआराशा के बिना वे त्याग-पत्र नहीं 
दे सकते। डाक्टर खरे ने त््याग-पन्र दे दिया। ऐसी परिश्यिति उपस्थित 
होने पर गवर्नर ने इन दोनों मन्त्रियों को व्ख़ास्त कर दिया और डाक्टर 
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खरे को यह अ्रधिकार दिया कि वे दूसरा मन्त्रि-मंडल बना लें। इस पर 
काँग्रेत का रुख़ कुछ श्रच्छा न रहा।| डाक्टर खरे के वियद्ध कॉग्रेस ने 
अनुशासन भंग करने का दोष लगा कर उन्हें मन्त्रि मंडल से निकाल 
दिया। साथ ही उन्हें यह भी श्राजश्ञा दी गई कि वे ३ व तक कंग्रेस 
के सदस्य नहीं बन सकते | वहाँ के गवर्नर को भी इस मामले में काँग्रेस ने 
दोपी ठहराया । 
यदि शासन की दृष्ठि से “खरे की घटना” ( 70॥॥76 ३०४७ ) का 
अवलोकन करें तो हम गवर्नर को दोपी नहीं ठहरा सकते। जब कि मन्त्रि- 
मंडल के सभी सदस्य त्याय-पत्र दे देते हैँ तो एक या दो सदस्य प्रधान मम्त्री 
की इच्छा के विरुद्ध अपने स्पान पर कैसे बने रह सकते हैं | गवर्नर का यह 
करत्तंव्य था कि वह उन्हें हटा दे | वह बहुमत पार्टी को, चाहे वह काँग्रेस 
हो या कोई श्र, अपने ध्यान में रखते हुए मन्त्रि-मंडल के कार्यो" को देखता 
है । डाक्टर खरे के काँग्रेत पार्टी का लीडर होने में कोई भी सन्देह नहीं कर 
सकता [ यदि गवनेर ने उन्हें ऐसा मान कर दोबारा मन्त्रि-मंडल बनाने का 
अधिकार दिया तो कोई घुरा नहीं किया | इसमें उसने शासन की अवदहेलना 
न की । जहाँ तक डाक्टर खरे के कार्मो का सम्बन्ध है उन्हें भी हम दोषी 
नहीं ठहरा सकते | शासन का काय श्रौर अ्रच्छी तरह चलाने के लिये यदि वे 
कोई नया मन्त्र-मंडल बनाना चाहते थे तो उनका ऐसा करना सवंधा उचित 
भा | श्रपनी पार्टी के एक नेता की हेतियत से मन्त्र मंडल बनाने का उन्हें 
पूरा अधिकार था | परन्तु उन्हें यह कार्य काँग्रेस की श्राज्ञा से करना चाहिये 
था.] काँग्रेत के सभी मन्त्रि-मंडल उसकी एक कमीटी ( 007श88 ?॥7- 
प्रथा ाए 9िप 0णगराण्ा (९९ ) के अधिकार में रकखे गये थे । उन्हें यह 
मुनासित्र था कि उस कमीटी की राय से सब कुछु-करें। डाक्टर खरे ने इस 
आशा का पालन नहीं किया इसलिये उनके . ऊपर लगाया गया दोष सबया 
उचित था। 
इसी प्रकार की एक दूसरी घटना बंगाल में हुई। वहाँ के प्रधान-मंत्री 
मिघ्टर फज़हुलइक़ ने मिध्टर नवशेर अ्रली को आशा दी कि वे मंत्रि-मंडल 
से इस्तीफ़ा दे दे | प्रधान-मंत्री की आज्ञा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। 
गवर्नर ने भी इस मामले में द्वाथ डालना मुनासिव न समझा। इस पर 
प्रधाग मन्त्री ने पूरे मन्प्रिमंडल का त्यागपत्र पेश कर दिया। धारा-सभा को 
* बहुमत पार्टी का फजछु तद॒क़ में विश्वास था | उसने उन्हें दुसरा मन्त्रि-मंडल 
बनाने की श्राज्ञा दे दी | नये मन्त्रि-मंडल में मिस्टर नवशेर अझ्ली शामिल 
नहीं किये गये | 
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यह दे सकता है कि घारा-सभा सन्द्रि मंडल में विश्वास करे, लेकिन 
गवर्नर का उससे मतभेद दे | ऐसी दशा में वह सन्त्रि-मंडल को भंग कर 
सकता है। संयुक्तप्रान्त और बिहार में राजनीतिक क्रेंदियों के छोड़ने के 
विषय में उसमें तथा मंत्रियों में कुछ मतभेद हुआ | मनन्‍्त्री यह चाइते थे कि 
सभी राजनीतिक क़ेदी एक साथ छोड़ दिये जायें परन्तु वे ऐसा नहीं करना 
चाहते ये | काँग्रेस के मन्त्रियों ने इस पर त्यागपत्र दे दिया | अन्त में सुलह 
का एक रास्ता निकाला गया। गवनरों ने यह वादा किया कि धीरे धीरे 
राजनीतिक क़ेंदी छोड़ दिये जायेंगे | 

मन्त्रियों के अधिकार और कर्त्तव्य का बहुत कुछ श्रभाप उपरोक्त 
उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है। फिर भी इसका विस्तृत वर्णन 'प्रास्तीय 
स्व॒शाज' नामक अध्याय में किया गया है | यदि काँग्रेही मं त्रियों को सूत्रों में 
कुछु दिन और शासन करने का अबतर मिलता तो यह बात ओर स्पष्ट 
दो जाती कि उनके अधिकारों की सीसा क्या दे। यद्द बात निर्विवाद है कि 
गवर्नर मंत्ियों के कार्मो में जल्दी दख़न नहीं डाल सकते। मंत्री श्रपने क्षेत्र में 
काफ़ी अंश तेक स्वतन्त्र रकखे गये हैं। लेकिन इस कमी कौ पूर्ति उसके 
विशेषाधिकारों से कर दी गई है । बड़े हौसले के साथ कॉँग्रेस ने मन्त्रियद 
स्वीकार किया था, परन्तु अन्त में उसे निराश होकर इससे त्यागपत्र देना 
पड़ा। उसे यह भी अ्रनुभव्र हुआ कि उनके पद और अधिकार तभी तक 
सुरक्षित हैँ जब तक तेली के बैल की तरद्द वे शासन के छोटे छोटे कामों में 
जुते हुए दे । अपनी चाल को कम करते ही तथा कोई लम्बा क़ृदम बढ़ाते दी 
उन्हें रोकने की व्यवस्था बनी हुई है। यही सोच-विचार कर गत मददायुद्ध 
के आरम्भ होने पर काँग्रेठ ने शासन से अपने को अलग कर लिया था। 
युद्ध के बाद श्राज फिर काँग्रेत प्रान्तीय शासन चला रही है। 
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ऊपर कहां गया है कि बृटिश सरकार की नीति आरम्भ से ही शासन 
को केन्द्रीमूत करने की रही है। प्रान्तीय गवर्नरों तथा 
ऐेतिद्ासिक धारा समाओ्ं को बहुत थोड़े से श्रधिक्रार दिये गये 
विकास थे | हर मामले में उन्हें केन्द्रीय सरकार से झ्राशा ग्राप्त 
करनी पड़ती थी। प्रान्तीय धारा-सभाश्रों के पिछुले 
इतिहास से यह ज़ाहिर होता है कि वे फेवल बड़े बड़े लोगों फी एक दल 
विशेष रही है | १८०७ ई० के पह्िले प्रान्तीय सरकार को क़ानून बनाने का 
अधिकार न था। किती भी प्रान्त में घारा समा न थी। १८०७ ई० में मद्रास 
तथा बम्बई श्रह्मयतों के गवर्न' श्रौर उसकी कॉसिल को यह श्रधिकार दिया 
गया कि वे अपने शासन की सुविधा के लिये छोटे-मोठे कान बना सकते 
हैँ । १८३३१ ई० में यह अधिकार उनसे छीन लिया गया। जब 
गवर्नरों को किसी क़ानून की ज़रूरत महसूस होती तो वे गवर्मर-जनरल और 
उसकी कौंसिल को इसकी सूचना देते थे । केन्द्रीय सरकार उसके लिये कानून 
बना कर भेज देती थी। इसके उपरात्त ३० वर्ष तक प्रान्तीय सरकारों को 
क़ानून बनाने का किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया | १८६१ ई० 
में इंडिया कोंतिल ऐक्ट के अश्रमुसार मद्रास तथा बम्पई प्रान्तों.को क़ानून 
बनाने का भ्रधिकार फिर दे दिया गया | लेकिन यह शर्ते लगाई गई कि इसकी 
आशा वे गवनर-जनरल से ज़हर ले हें। श्रव भी उपरोक्त प्रान्तों में 
धारा-सभाश्रों की स्थापना नहीं की गई थी। प्रान्तीय का्यक्रारियी समायें 
( ?/०शंग्रभंध िच०णरवए8 00पणथ॑ं! ) क़ानून बनाने का कार्य करती 
थीं। इन्हीं में कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा कर उनसे यह कार्य ले लिया 
जाता था। 

१८६२ ई० में इंडिया कौंसिल्त ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा सभाएँ: 
कुछ भोर बढ़ा दी गई | परन्तु सरकारी सदत्यों का बहुमत रक्त गया। 
मालें मिंदो-सधाए के अनुसार १६०६ ई में प्रान्तीय धारा-सभाश्रों में सदस्यों 
की संख्या भर बढ़ाई गई। यह निश्चित किया गया कि बड़े प्रान्तों में 
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५० तथा छोटे प्रान्तों में ३० सदस्थ और बढ़ा दिये जायेँ। ग्रेर सरकारी 
सदस्यों का बहुमत रक्ला गया। अभी तक धारा-सभाश्रों के सदस्यों का 
चुनाव नहीं होता था । प्रान्तों के गबनंएर जिन्हें चाइते नामज़द कर देते। 
मालें-मिंटो-सुधार में अ्रप्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व पहिले पहल जारी किया गया। प्रान्तों के गवर्नर इन घास 
समाओं के सभावति द्ोते थे । कानूस बनाने में इनका विशेष ग्रमाव बढ़ता 
था । गवनर तथा उसकी कार्यकारिणी की सलाह से ही कोई क़ानून बन सकता 
था | एक प्रकार से कार्यकारिणी ही क़ानून बनाने का कार्य करती थी 
इस प्रकार का शाध्षन विधान बहुत दिन तक नहीं चल सकता था। एऋ ही 
सभा क़ानून बनाने ओर उसे कार्यान्वित करने का काम बहुत समय तक नहीं 
कर सकती थी। देश में राष्ट्रीय भावना का प्रचार इतने ज़ोरों से हो रहा था 
कि जनता पर किये गये इस राजनीतिक कुठाराघात की योजना श्रागे को नहीं 
चल सकती थी। 
१६१८ ६० में मास्टेग्यू चेम्पफ़रोड रिपोट में यह बात स्वीकार की गई कि 
न्वीय कोंसिल अपने दिमाग़ को खाली कर चुकी है | अ्रव उनसे लाभ की 
श्राशा सती भर नहीं है | १६१६ ई० में हिन्दोस्तान के लिये एक नया शासन 
विधान बनाया गया । प्रान्तीय घारा-सभाश्रों की बनावट तथा उनके ककत्तब्यों 
में महान्‌ परिवर्तन किये गये । सम्पूर्ण बृटिश भारत १७ प्रान्त्रों में बाँदा गया | 
मद्रास, बम्बई, बंगाल, सुंयुक्त-प्रान्त, पंजाब, ब्रह्म, विहार और उड़ीसा, 
बरार तथा मध्य प्रान्त बड़े बड़े सूवे ठहराये गये | इन सूबों को गवर्नर का 
सूत्रा कद्दा गया | १६१६ के शासन-विधान के अनुसार बर्मा प्रान्त गवर्नरों 
के यूबों में शामल नद्दीं किया गया था। लेकन ३ जनवरी सन्‌ १६२३ ई० 
से वह एक ग़वनेर का सूबा मान लिया गया | उपरोक्त ६ गवर्नरों के यूत्रों के 
अतिरिक्त वृटिश ब्रिलोचिस्तान, दिल्‍ली, श्रजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग, मानपुर का 
परगना, पन्‍त पिपलोदा, अ्रदन तथा अंडमन और नीकोबार ८ चीफ़ 
कुमिश्नरों के बवे ठहराये गये | प्रत्येक गवर्नर के सूवे में एक घारा-सभा 
( .,९टांशंताए९ 00०पाता ) बनाई गई | प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभा के 
उभी सदस्य वछठिल के सदस्य होते थे | प्रान्त का गवनेर वहाँ की घारा समा 
का सदस्य नहीं बन सकता था | लेकिन उसे यह अधिकार था कि वह इसमें 
उपस्यित हो शरीर व्याख्यान दे सके। घारा सभा के सदस्य स्वयं अपना 
समापति चुनते ये परन्तु उसे स्वीकार करने का अधिकार गवर्नर को था| 
४० प्रतशत सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते थे । सरकारी सदस्यों की संख्या 
३० प्रतिशत से अधिक नहीं दी रकती थी। संयुक्त प्रान्त में घारा-सभा के 
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सदस्यों की संख्या १११ ठददराई गई। इनमें १०० सदस्य जनता द्वारा चुने 
हुए होते थे और २३ गवमनर द्वारा नामज़द किये जाते थे। प्रान्तीय घारा-सभा 
की अवधि ३ वर्ष रक्खी गई लेकिन गवनर को यह अधिकार था कि वह 
इसकी अ्रवधि घटा-बढ़ा सके | मताधिकार बढ़ा दिया गया। साम्प्रदायेक्र 
निर्वाचन भी पहिले से अधिक कर दिया गया था। मंटेग्यू चेम्पफ़ोड रिपोर्ट 
में साम्प्रदायिक निर्वाचन दूषित ठहराया गया था। उनका कहना था कि 
राष्ट्रीयता में बाधा पड़ेगी और विभिन्न सम्प्रदाय एक दूमरे को अप, शतन्र 
समभने लगेंगे। किन्तु रिपोट में पंजाब प्रान्त में सिक्खों के लिये अलग निर्वा 
चन दिया गया था । 

१६१६ के शासन-विधान के अनुसार समी प्रान्तों में निर्वाचन क्षेत्र हिन्दू 
ओर मुसलमान दो भागों में बॉँट दिये गये । कुछ वर्गों के लिये घास सभाश्रों 
में स्थान सुरक्षित कर दिये गये। अ्रछृतों को यह अधिकार दिया गया कि वे 
मुसलमान निर्वाचन क्षेत्र के श्रतिरक्त दूसरे ज्षेत्र में वोट दे सकते हैं। उनके 
अधिकारों की रक्षा के लिये गवनर उन्हें नामज़द भी कर सकता था। मज़दुरों 
को नामज़द करने का विधान बनाया गया | इनके अतिरिक्त कुछ श्रन्य वर्गो 
तथा संध्याश्रों को एथक निर्वाचन के अधिक्रार दिये गये। आन्तीय धारा- 
सभाओ्रों के अधिकार पदिले से अधिक कर दिये गये। अपने प्रान्त की रक्षा 
तथा उसमें शान्त (खने के लिये उन्हें बहुत से अधिकार प्रदान किये गये । 
परन्तु चन्द विपयों की एक ऐसी सूची बनाई गई जिनमें गत्र नेर-जनरल की 
श्राशा के बिना वे हाथ नहीं डाल सकते थे | इनके विपय में कानून बनाने 
का उन्हें कोई अधिकार न था। प्रान्तीय घारा-सभाएँ जो बिल पास करतीं 
उसकी स्त्रीकृति गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल दोनों से लेनी पड़ती थी। जी 
ब्रिल धर्म, भूमि कर श्रादि से सम्बन्ध रखते ये उन्हें गवर्नर-जनरल को विचार 
करने के लिये रोका जा सकता था। गवर्नर को किप्ती कानून के रद्द करने का 
पूरा अधिकार था | यदि धारा-सप्ा क़ानून के बनाने से इनकार कर देती 
तो वह अपने अधिकार से उप्ते पास कर सकता था | इस प्रकार के कानूनों 
तथा धारा-सभा द्वारा पास किये कानूनों का प्रभाव एक सा होता था। 
सम्पूर्ण प्रान्तीय व्यय मतदायक और मतनिपेष ( ४०४७९ छावे 
000 ४०806 ) दो भागों में बॉँद दिया गया था। ७४ प्रतिशत व्यय 
पर प्रान्तीय घारा-प्तभा को मत देने का अधिकार न था। केवल २५ प्रति- 
शत व्यय उसके अधिकार में रक्खा गया था। इसमें भी गवर्नर जब चाहे 
हस्तक्षेप कर सकत्ता था | प्रान्त की रक्षा ओर शान्ति आदि के लिये वह 
मनमाना घन व्यय कर सकता था | इससे यह स्पष्ट है कि गवर्नर के प्रान्तों में 


#“““(*- 
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धारा सभाएँ तो ज़रूर थीं लेकिन उनके अधिकार नहीं के बराबर थे | उन्हें 
गवर्नर की इच्छानुसार चलना पड़ता था। 


चीफ़ कमिश्नरों के आठों सूत्रों में केवल कुर्ग में घारा-सभा बनाई गई थी | 
इसमें कुल २० सदस्य रवखे गये | १५ सदस्य जनता द्वारा चुने गये थे और 
वाक़ी ५ के चीफ़ कमिश्नरों ने नामज़द किया था। चीफ़ कमिश्नर गवर्नर- 
जनरल की मातद्ती में इन प्रान्तों का शासन करते थे। १६१६ ई० के 
शासन-विधान से इन्हें कोई लाभ नयी हुआ। 


१६३५ के शासन विधान में प्रस्तीय घारा-सभाओं में कुछ परिवतंन 
किया गया। कुछ प्रान्तों में छोटी बड़ी दो धारा- 

१६३४ के शासन- सभाएं बनाई गई हैं। मद्राव, बम्बई, बंगाल, संयुक्त- 
विधान में प्रान्तीय प्रान्त, बिद्दार तथा आसाम में दो धारा सभाएँ हैं। 
घारा-सभाये उपरोक प्रत्येक प्रान्त में-- बढ़ी धारा सभा का नाम 


लेजिस्लेटिव कोंसिल और छोटी का लेजिस्लेटिव-अपसेम्बली 
रकक्‍्ख़ा गया है | पंजाब, मध्यप्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश, उड़ीता 
तथा घिन्‍ध इनमें केवल एक एक धारा-तमा बनाई गई है। इसका नाम 
लेजिस्लेटिव अ्रसेम्बल्नी रक्खा गया है| 


१६३५ के पहिले प्रान्तों में दो समाएँ नहीं थीं। केवल वेन्द्रीय सरकार 
में दो सभाश्रों का विधान था | संघशातन-विघान में ६ प्रान्तों को छोटी और 
बड़ी दो घारा-सभाएँ दी गई हैं। १६१६ ई० में मान्टेग्यू और चेम्तफोड ने 
प्रान्तों में दो घारा-सभाश्रों की योजना पर विचार किया था। उनकी समझ 
में इसकी कोई श्रावश्यक्ता न थी | लेकिन संघ-शासन में इसकी उपयोगिता 
मान ली गई है | यह कहां गया है कि नये शासन-विधान में प्रान्तीय घारा- 
समभाश्रों के अधिकार बढ़ जाने से एक सभा काफ़ी न होगी | इसमें आम जनता 
के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं | इसलिये यद्द आ्रावश्यक है कि एक बड़ी घारा- 
सभा का निर्माण करके विशेष वर्गों के अधिकार सुरक्षित रक्खे जाये | यह 
भी सुम्मब है कि बढ़ी-घारा सभा के न होने से छोटी सभा जल्‍दी में क्राननी 
महत्व को न समझे । जो कुछ भी हो, शाहन-विधान के बनाने वालों ने 
यह स्वीकार किया है कि बड़ी धारा-समा के जो जो गुण हैँ उन सब की 
द्रावश्यकता कुछ बढ़े चृष्शि प्रान्तों को है । भारतीय जनता की 
श्रायाज़ प्रान्तों को दो घारा-सभमाश्रों के' पक्ष में नहीं है। लेगों का कहना 
है कि गवर्नर के विशेषाधिकारों के सामने इसका कोई महत्व नहीं है। 


प्रान्तीय धारा सभा १७३ 


सम्मवत, बड़ी घारा-सभा प्रान्तीय स्वराज में रोड़े अटकाने के लिये बनाई 
गई है | लाड हेलिफेक््त ने इसे निर्रथक्र सावित किया है। बड़े बड़े 
ज़मींदारों तथा सेठ पाहूकारों के हितों की रक्षा के लिये इसका निर्माण क्रिया 
गया है | 


कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों का अनुमान है कि वृटिश सरकार को यद्द भय 
था कि एक धारा-पमा रहने से कॉँग्रेत को बहुमत प्राप्त करने का अवसर 
आसानी से मित्र जायेगा । यद्द भय बहुत कुछ ठीक था। शञआाठ प्रान्तों की 
छोटी घारा-उभा में काँग्रेस ने जो बहुमत प्राप्त किया है उसे देखते हुए यह 
बात स्पष्ट हो जाती है | सर तेजब्रद्यादुर सप्र ने वृटिश राजनीतिशों का ध्यान 
इत और दिलाया या क्षि प्रास्तों में दो घारा समाश्रों की कोई ज़रूरत नहीं है । 
पा्लियामेंड के कितने ही सदस्यों ने दो घारा समभाग्रों की योजना का विरोध 
किया था। लाड स्ट्रेरोगी ( [,ताते 50४002 ) का कहना दे कि हिन्दो- 
स्तान की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसे एक ऐसी नीति की ज़रूरत 
है जोशंकित और दब्चू न हो। भारतीय राज-नीतिश भी इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि बृटिश प्रान्तों में बड़ी घारा-तभा से द्वानि के बदले कोई 
लाम नहीं हे। श्रमी तक दोनों पारा-समाग्रों में कोई गहरा भेदभाव उत्पन्न 
नहीं हुग्रा | किर भी दोनें की बनावट को देखते हुए यह बहुत सम्भव है कि 
दोनें सभाएँ एक दूसरे की विगेधी बन जायें , छोटी घारा-सभायें आम जनता 
के प्रतिनिधियों से बनी हुई हैं। इसके विपरीत बढ़ी घारा-समभायें घनी मानी 
लोगों की रक्चा के लिये बनाई गई हैं | पिछले चुनाव में ८ प्रान्तों में छोटी 
घारा-सभाओ्रों में काँग्रेस का परन्तु बड़ी घारानसभाश्रों में गेर कॉँग्रेती सदस्यों 
का बहुमत रद्दा। कचहरियों की फ़ीस में सुधार होने वाले ऐक्ट में संयुक्तप्रान्त 
को घारा सभाओं में भेदभात्र उत्चन्न हुश्या था | संपोगवश बात आगे को नहीं 
बढ़ सकी | प्रान्तों को बड़ी घारा-प्मा की कोई ज़हरत नहीं है। धनीमानी 
सदस्य सामाजिक सुधार के पक्षयाती नहीं हो सकते | ऐसा करने से उनके 
स्वार्थ में बच्चा पड़ेगा 
ऊपर कहा गया है कि केवल ६ प्रान्तों में दो घारा-सभाश्रों का विधान 
बनाया गया है | बड़ी घारा-सभा का नाम लेमिस्लेटिव 
लेजिस्लेटिव. कौंतिल है | इसके सदस्यों की संख्या मिन्न-भिन्‍न प्रान्तों 
कोंसिन्न में श्रल्ग श्रलग है ;-- ः 
संयुक्तप्रास्त:--कम से कम ४८ ओर अधिक से अधिक ६० | 
चम्बई डा कु ॥ 9 ६ 3) ॥ 9393 9353 २०। 
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मंदरास $-कम से कम ५४ और अधिक से अधिक ५४६ । 
बंगाल डक 9) 9१ ११ द््रे 9१ ११ ९१ है । ६५ । 
त्रिहार मि इक 09 ज5 १9१9 9१9. 3१ ३०। 


है 3): ८ ३) 
१9१ ढ१ 95 9$ श्र । 
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ये सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि ह्वोते हैं | नये शासन विधान में मताधिकार 
का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। १६१६ के शाप्तन-विधान में प्रान्तीय घारा- 
सभाओं के प्रतिनिधियें के लिये वोट देने का अधिकार ८७४४००० व्यक्तियों 
को या | ६६८००० स्त्रियाँ थीं| अर्थात्‌ केबल ३ प्रतिशत स्त्रियाँ मत्ताधि- 
कारिणोी थीं । सम्पत्ति श्रोर शिक्षा की रकावट लगाकर मताधिकार बहुत थोड़े 
से लोगों को दिया गया था | साहमन कमीशन ने यह तिफ़ारिश क' थी कि 
मताधिका रियें की संख्या कम से कम १० प्रतिशत रक्खी जाय | पहली गोल- 
मेज़ सभा का फ़ेतला था कि २५ प्रतिशत लोगों को बोट देने का अधिकार 
मिलना चाहिए। दूमरी गोलमेज़ सभा ने इस प्रश्न पर बिचार करने के 
लिये एक कमीटो नियुक्त किया जिसने वतमान मताधिकार को निश्चित किया 
है | १४ प्रतिश। जनता को--२६,०००,००० पुरुष और ६,०००,००० 
छ्लियाँ - वोट देने का अधिकार दिया गया है। 


लेजिघ्लेटिव बॉसिल में और मी सदस्य भर्ती किये जा सकते हैं। गत्रमंर 
को यह अर धघकार है कि वह विसी वर्ग विशेष की रहा के लिये, ख़ासकर 
छिये। के लिये, कुछु सदस्यें को नामज़द कर सके। निम्नलिखित संझ्या में 
वह इन्हें नामज़द कर सकता है। ऐसा इसलिये किया गया है क्ि प्रतिनिधित्व 
में तिपमता उत्पन्न ने हो औ्रौर सब वर्गों के अधिकार बड़ी सभा में सुरक्षित 
रहें | बड़ी सभा में नामज़दगी इस प्रकार होती है ;-- 


स्युक्तप्रान्त :-कम से कम ६ और श्रघिक से ग्रधिक ८। 
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संघ धारा-ममा में बढ़ो सभा को तरह प्रान्तीय बड़ी भारा-सभा 
( हीहकएए (ताली ) कभी बर्खास्त नहीं की जा सकती। एक 
निद्ठाई सदस्य हर सौसरे साल निकलते रहेंगे | जिन निर्याचनन्चेत्रों के सदस्य 
निकलेगे उडी में से नये सदस्य चुन लिये जायेंगे। इस प्रकार कंदिल 


प्रान्तीय घारा-तभों श्छप्‌ 


स्थायी रूप से काम करती रहेगी । लार्ड सता की तरह इसके सदत्य स्थायी 
नहीं हैं | इस व्यवप्या को दोपपूर्ण माना गया है। वर्तमान युग में इतनी 
तेज़ी के साथ लोगों के विचार बदल रहे हैं कि किसो संगठन वा समाञ 
के। स्थायी करार देना उचित नहीं है। जनता श्रपने प्रतिनिधियों में तव तक 
विश्वांस करती है जब तक वे उसके विन्.र को कार्यान्वत करते हैं। प्रति- 
निधियों का चुनाव जल्दी द्वोने से ननता अ्रपनी आवश्यकता को बदल सकती 
है | आज वद किसी प्रकार के विचार वालों में विश्वास करती है, कल 
क्िती और में विश्वाठ करेगी । इस अब्ृत्तर से लाभ उठाने का उसे पूरा 
मौक़ा मिलना चाहिये। निव्रचन को भार समझ कर धारा-सभाश्रों के 
प्रतिनिधि सदेव के लिये चुन लिये जायें तो राजनतिक अधिकारों का 
महत्व कम हो जाता है। प्रञ्ञातंत्रवाद का तात्पय है कि जनता श्रपनी 
इच्छानुसार सरकारों नति को बदलती रहे | जब धारा-सुभा के प्रतिनिधियों 
को ६ वर्ष तक कोई निकाल नहीं सक्तता तो वे नवीन विचारों को मदण 
न कर श्रपने पुराने विचारों से जनता के ऊपर शासन करने की कोशिश 
करेंगे | लेजिस्लेटिव कपछिल में सदस्यों का कौरम १० रक्‍खा गया है। 
बंगाल श्रौर विद्दार में इसके कुछ सदस्य अ्रसेम्बली के प्र तेनिधियों द्वारा चुने 
जते हैं । 
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११ प्रान्तों भें लेजिसलेटिब असेम्बली बनाई गई हैं। इनके सदस्यों 
लेज्ञिसलेटिव की संख्या निम्नलिखित है ;-- 


पसे स्व त्तो 
बड्ञाल -०२४० 
संयुक्तप्रान्त ्र्रेप 
मद्रास -२१५ 
बम्बई »-०१७५ 
पंजाब ४ "-रैछपू 
बिहार न्न्श्प्र 
मध्य प्रान्त और बरार ११२ 
आसाम "१०८ 
उड़ीखा "००६७ 
सिन्ध *००६० 
पश्चिमोत्तर प्रदेश लिन 


ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते ६ं। इनमे एक भी सदस्य नामज़द 
नहीं किया जाता | प्रत्यक्ष निर्बाचन द्वारा ये चुने जाते है । निर्वाचन क्षेत्र 
साम्प्रदायिक श्याधार पर बनाये जाते हैं | एक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र 
में किसी दूसरी सम्प्रदाय वालों को वोट देने का अधिकार नहीं हे। प्रत्येक 
सम्पदाय झ्पना अलग खअलग प्रतिनिधि चुनती है। स्रियों को श्रल्ञग 
सम्प्रदाय मान लिया गया दे | ४ श्रगस्त सन्‌ १६३४ ई० को बृटिश 
गरकार ने साम्प्रदायिक निर्वाचन को जो घोषणा की थी उसमें पूना पैक्ट 
में कुछ परिवर्तन क्शि गया । उसी श्राघार पर मौजूदा निर्वाचन 
बचाने बनाया गया दे। पूना पैनड में अ्रक्मुतों को भी घारा-समाश्रों में अपने 
प्रतनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। उनके लिये घारा-सभाद्रों में 
नुछु म्धान सुरक्तित कर दिये ग्ये हैं। यह वाम इतनी कुशलता-पूर्तक किया 
गया है कि हिन्दू समान्न में बाई कमजोरी नहीं श्राने पाई है। कई 
प्रान्तों में मिरपो को घारा-ममाशों में स्थान दिया गया है | बद्धाल में ख़ास 
तीर में एक अगरेफी इंसाई मदिला के लिये, पंताब में एक सिख स्त्री के 
हमे शोर मदरास में एक देसाई खत्रीफे लिए श्रसेम्बली में स्थान सुर- 
ग्यनी का कोरम ठुल सदस्यों को संख्या का है 


#] 


| 


वृधि ५ बंप स्वसी गई द। इस ख्रना|ध 
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के समाप्त होने पर यह सभा अपने आप बर्खास्त हो जायगी । गवर्नर 
चाहे तो इसकी कारवाइयों को श्रनिश्चित काल तक स्थगित अ्रथवा ९ वर्ष 
पहले इसे बर्ख़ाध्त कर सकता है| लेकिन किसी भी दशा में वह इसकी 
आयु बढ़ा नहीं सकता । ५ वर्ष की अवधि सभी प्रकार से ठीक है। श्रसेम्बली 
का समापति स्पीकर कहलाता है | यह असेम्बली के सदस्यों द्वारा चुना जाता 
है | इसकी अनुपस्थिति में डिप्टी सीकर सभापति का काम करता है। स्पीकर 
का पद स्थायी है| यदि किसी कारणवश श्रसेम्बली ५४ वर्ष से पहले बर्खास्त 
कर दी जाती है तो बह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब्र तक दूधरी नई 
असेम्पन्ती की बैठक में दूसरा स्पीकर चुन न लिया जाय। धघारा-सभा इनका 
चेतन निश्चित करती है | प्रान्तीय मस्त्रियों को ५००० रुपया मदीना वेतन 
देने का आम रवाज़ दै। लगभग यही वेतन स्पीकर को भी दिया जाता है | 
काँग्रेत मन्त्रियों ने वेवल ५०० रुपया मह्दीना वेतन लेना स्वीकार किया 
था और स्पीकर भी इतना ही वेतन लेते थे | इसके अतिरिक्त उन्हें मुफ्त 
मकान और ए.क एक मोटर दिये गये थे | इस वार यह वेतन कुछ बढ़ा दिया 
गया है । 
प्रत्येक देश में घारा-सभाश्रों का सदस्य बनने के लिये कुछ शर्तें लगाई 
| गई हैं | जो व्यक्ति इन शर्तो' को पूरा कर सकते है वे 
प्राग्तीय धारा दही इनके सदस्य ब्रन सकते हैं। यदि कोई घोखा देकर 
समभाष्मों में. डहिसी घारा-सभा का सदस्य बन जाता है तो उसे एक 
प्रतिनिश्चियों. बहुत बड़ी रक़म जुर्माने के रूप में देनी पड़ती है| जो 
की येच्प्रतार्थ लोग शर्तों को पूरा करते हैं श्रोर धारा सभाश्रों 
* के लिये उग्मीदवार खड़े होते हैँ उन्हें कुछ रुपया बतोर 
जमानत के सरकारी वज़ाने भें जमा करना पड़ता है। यदि एक निश्चिद 
फ़ीसदी से कम मतदाता उन्हें वोद देते हैं तो उनका शपया सरकार जब्त 
कर लेती है । ऐसा इसलिये किया गया है #िवे द्वी' व्यक्ति उम्मीदवार 
खड़े हों जिनका जनता में विश्वास शोर प्रभाव हो। उम्मीदवारों को यह 
ख़ास द्िदायत कर दी जाती है कि वे एक निश्चित रकम से अ्रधिक अचार 
कार्य में ज्च नहीं कर सकते | चुनाव दो जाने के बाद सफज्न सदस्यों को 
अपने चुनाव का पूरा ख़च लिख कर सरकार को दे देना पड़ता दे | यदि 
किसी सदस्य का ख़चे अधिक है तो वह श्रयने पद से हटा दिया जाता है। 
सभी व्यक्ति धारा-समाओं के सदस्य नहीं बन सकते। उनके लिये निम्न-, 
लिखित शर्तें लगाई गई है ।-- 
१- पल्बेक सदस्य या तो बृर्शि प्रजा हो अथवा देशी नरेश हो। रिया- 
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सतों की प्रजा भी घारा-समाओों में शामिल की जा सक्तती है, परन्तु इसकी 
व्यवस्था सरकार को विशेष रूप से करनी पड़ती है। 


२--३० वर्ष से कम आ्रायु का कोई व्यक्ति लेजिक्लेटिव कॉसिल का 
सदस्य नहीं हो सकता | इसी तरदद २४ वर्ष से कम श्रायु का लेजिल्लेटिव 
असेम्पली का सदस्य नहीं वन सकता | 


३--सद॒ध्य को श्रपने निर्णचन क्षेत्र में मताधिकारी होता आ्राव- 
श्यक है। 

४-कोई व्यक्ति प्रान्तीय श्रौर संघ दोनों घारा-सभाश्रों का सदस्य 
नहीं रह सक्ता। प्रान्तीय घारा-समाश्रों में भी दोनों का सदस्य रहना 
अवैध है। . .- 

५--यदि चार-सभणा का कोई सदस्य जिना किसी सुचना के ६० दिन तद्ध 
लगातार इसकी बैठक से शैरद्ाज़िर रददे तो वह अपने स्थान से हटा दिया 
जाता है। 


६--घारा-प्भा का सदस्य कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता | 

७--यदि कोई सर व्यक्ति घारा-सभा की बैठक में हिस्सा लेता है तो पता 
चलने पर उसे ५०० दपया रोज़ के दिसाव से जुर्माना किया जाता है। यह 
रकम प्रास्तेय सरकार की श्रामेदनी समझी जाती है| 


८- वैतनिक सग्कारी कर्म बारी सरकारी श्राशा के बिना चारा समाश्रों 
के लिये उम्मीदयार नहीं खड़े हो सकते | |; 
६--पागल श्र दिवालिये धारा-समागय्रों के सदध्य नहीं बन सकते | 


० 


१०-जो फ्रौज्दारी के झुमे में सज़ा काट चुझा है श्रषत्रा जिसे 
प्रानन्म काले पानी की सना दी गई है, यह घारा-सभा का ठद॒ध्य नदी बने 
सकता । 

१३--प्रास्तीय झयराज्न की स्यायना के पहले जिर्हें दो वर्य की जेल 
पोसता दी गई है खयवा जो काले पानी की सक्षा भोग चुडेई 
आयनी रिदाई के ५ सर्प बाद सनक प्रान्तीय बाग-समाद्नों ले सदस्य नहीं बस 


पु 


पा डः | गम 
१२+प्रययेद्ध सदस्य के सुनाव के पह्सास्‌ श्न्‍ने निविस काहयप 
4 हिना श्च्क 
गउियस्दा खजोग सग्दार दो पढ़ा ये ऐसा नं करता सद्द धारा 
एइहा दा सदस्य नदी रह सझता |] 


प्रान्तीय घार-सभा १्८३ 


जैसे घारा-सभाश्रों फे लिये सभी व्यक्ति उम्मीदवार नहीं दो सकते, 
वैसे ही सभी नागरिकों को वोट देने का श्रधिक्रार नहीं 
केशिसलेटिय है। केन्द्रोय और प्रान्तीय घारा-सभाश्रों में सदस्यों के 
कॉप्चिल के. चुनाव में वोट देने क्री शर्तें भिन्न भिन्न हैं। प्रान्तीय 
सदस्य के लिये धारा-समाश्रों में भी छोटी श्रोर बड़ी सभा के लिये वोट 
वाट देने का. देने वालों में भेद किया गया है। जो व्यक्ति कौपिल के 
ख्धिझारी सदस्यों को वोट देने के श्राधघह्गारोँ है उनकी योग्यता 
कौन है? सभी प्रान्तों में एक-छी नहीं है। संयुक्तप्रान्त में उनकी 
योग्यता निम्नलिखित है :-- 
१--मतदाता को अपने निर्वाचन ज्षेत्र में निवास करना आवश्यक है। 
या तो वह निश्चित रूप से वहाँ रहता हो अथवा कभी 
निधास सम्बस्धी कभी निवास करता दो वहाँ उसका निजी मकान दोना 
येग्यतारय ज़रूरी है । 
२--साधारण योग्यतायें :-- 
श्र--जिसने पिछुले वर्ष ४००० रुपये या इससे अधिक आय पर सरकार 
को टैक्स दिया दो | 
ब--जिसे राय बद्दादुर, खाँ बहादुर, दोवन बहादुर, सरदार बहादुर या 
इसी तरह का कोई और खिताब मिला हो | 
स--जो २५० रुपया मासिक सरकारी पेशन पाता दो | 
द--जो बृटिश भारत की किसी धारा-प्भा के सदस्य हों श्रथवा रहे हों | 
जो बृटिश भारत की किसी इक्ल्लीक्यूटिव कॉसिल के सदस्य अथवा मन्त्री हों। 
जो किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांधलर, चांबलर, पफेलो, प्रो० वाइस 
चांसलर कोट या सौनेट के सदस्य हों श्रथवा रहे हों। जो संघ न्यायालय, 
द्वाईकोट, चीफ़ कोट श्रथवा जुडीशियल कमिश्नर की कोर्ट के न्यायाघीश हों 
या रहे हों । जो कलकत्ता, बम्बई और मदरास कारपोरेशन के मेयर और 
शरीफ़ हों या रहे हों। जो संयुक्तप्रान्त की किसी म्युनिस्िपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के ग़ेर सरकारी सभापति हों या रहे हों | जो किसी सेन्ट्रल कोश्रापरेटिव 
सोसाइटी के गैर सरकारी सभापति हों या रहे हों | 


य--जो १००० रुपया या इससे अधिक सालाना मालगुज़ारी 
देते हों। 

रं-जो १००० रुपया खालाना तक की ज़मीन माफ़ी में जोतते हों। 

ल--जो कम से कम १५०० रुपया ठालाना तक के काश्तकार हों | 


१८४ आधुनिक भारतीय शार्सने 


३--वोट देने के लिये ल्लियों को कुछु विशेष सुविधायें दी गई हैं। जिन 
ह्लियों के पतियों में निम्मलिखित योग्यतायें पाई जाती 
स्थ्रियां की हैं वे वोट दे सकती हैं :--- 
घिशेष येग्यताये' 
आ्र--जो गत वर्ष १०००० रुयये या इससे अ्रधिक झाय पर इनकम 
रक््स दिये हों। 


बे -जो »००० रयया सालाना स 'कारी मालगुज़ारी देते हों । 
स--जो ५००० रुपये सालाना मालगुज़ारी की ज़मीन माफ़ी में 
रखते हों । 


द--जअ्िसे राय बहादुर, खा बहादुर, सरदार बद्धादुर, दीवान बहादुर या 
इसो तरह की कोई पदवी मिली हो । 
य--जो २५० झपया या इससे अधिक सरकारी पेंशन पाता दो। 
४-दरिजनों के लिये भी कुछ विशेष योग्वताय निश्चित की गई हैं। 
हरिजननां की वे निम्नलिखित हैं :--- 
घिशेष येग्यतायें 


श्र--जिसने गत सर्प २००० यतये या इससे अ्रधिक श्रामदनी पर इसूऋम 
टैब दिया हो । 
ब-मी २००० दयये सालाना मानगुन्नारी की ज़मोन माफी में रखता 
द्दो। 
स--ओो १०० सपये या इससे श्रधिद्ध का काश्तकार दो | 
द - जिसे गयने र की शोर से कोई उपाधि मिन्नी हो | 
प्रास्तीय वश की तरह असेम्बली के निर्यावत्रों की बोखताये 
विनिस्न घरान्तो में घलग श्रलग ठहराई ग; हैं। निर्मा 
सैजिसकेटिय चने के पदले एक सूची बनाई जाती है। जिनडा नाम 
अमेज्ली 6. इसे यूची में रहना ८ से ही बीट दे सड़ते दूँ। सूची में 
सदस्यों है; लिप उनरीं का नाम शर्गक दिया जाना है जो चन्द शर्तों 
याट देने का. मो पूरा कर सड़ते हैं| बोडरों को यूनी में शामिल दोने 
झथिकारी. में लिये 5 प्राय की शर्म बनाई गेट है।इनर्मनस 
कोन हि! 4 


के झठ ही अपरत पूरा करसी पहली ४। सं 
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डक बन रा 


| 


: प्रोन्‍्तीयं घारा-संभां श्र 


पभी प्रास्तों में ये शर्तें किसी न किसी रूप में .लगाई गई हैं। ये शर्तें 
निम्नलिखित हैं :-- 
१--निवास सम्बन्धी योग्यता | 
२--टैक्स सम्बन्धी योग्यता । 
३--सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता | 
४-शिक्षा सम्बन्धी योग्यता । 
५--सरकारी नौकर सम्बन्धी योग्यता । 
६--ल्लियों की विशेष योग्यत्तायें | 
संयुक्तप्रान्त में इन योग्यताश्रों का माप क्या है इसका बशन नीचे किया 
गया है :-- 
श्र-- प्रत्येक निर्वाचक के लिये यह श्रावश्यक है कि वह अपने निर्वाचन 
ज्ञेत्र में निवास करता हो | श्रर्थात्‌ वहाँ उसका निजी घर हो जिसमें वह 
स्थायी रूप से रहता हो । 
ब-अ्रथवा जो म्युनिस्पिलिटी को कम्म से कम १५० रुपया सालाना 
श्रामदनी पर टक्प देता हो । 
स- अथवा जो सरकार को इनकम टैक्स देता हो। यानी उनकी झाम- 
 दनी २००० रुपया सालाना से ऊपर हो | 
. द--अ्रयवा जो २४ रुपया सालाना किराये के मकान में रहता हो था 
ऐसा उसका निजी सकान हो । 
य--श्रयवा जो कम से कम ५, रुपये का सरकारी मालगुज़ार या १० 
रुपये का काश्तकार द्वो | 


र--अथवा जो कम से कम दर्जा ४ या इसी के वरावर कोई दूसरी 
परीक्षा पास हो 


ल-अश्रथवा जो पम्राद की स्थायी (706टरएए० ) सेना से 
अवकाश ण््ीीत हों, या पेंशन पाते हों, या बिना कम्मीशन्‌ के श्रफ़सर या 
तिपादी हों । 

ऊपर कही गई ७ योग्यताओं में कप से कम एक की : पूर्ति किशे 
बिना कोई अ्स्तेम्बली के लिये निर्वाचक्र नहीं बने सक्रता | ब्लियों को 
कुछ ख़ास सुविधाये' दी गईं हैं। यदि ऊपर लिखी योग्यताश्रों को कोई 
स्त्री पूरा करती हे तो वह निर्वाचक बन सकती है| इनके श्रतिरिक्त कुछ 


श्रीर भी योग्वताये' उनकी सुविधा के लिये निश्चित की गई हैं। वे निम्न- . 
लिखित ई : ी 


श्धद्‌ श्राधुनिक भारतीय शासन 


श्र-जो सम्राट की, स्थायी (]8८४प०ोशः ) सेना के अफसर या 
बिना कमीशन के अफ़सर या सैनिक की विधवाये' अथवा माताय हों। 
ब--जो निर्मारित सीमा तक साद्चर हों। 
स-जो ऐसे व्यक्तियों की पत्नियाँ हों जिनमें निम्नलिखित योग्यताये' 
हों :-- 
१- जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम ३६ रुपया सलाना मकान- 
डियाया देता दो या ऐसा एक निजी मकान रखता हो। 
२-जो २०० रुपये सालाना श्रामदनी पर म्युनिस्पिलिटी को टैक्स या 
तरकारी इनकम टेक्स देता दो । 
३--जो कम से कम २५ रुपया सालाना सरकारी मालगुज़ारी 
देता दो | 
इ४--जो कम से कम ५० रुपये का काश्तकार हो। 
५--जो सम्राद की स्थायी सेना से श्रवकाश प्राप्त किये द्वो या पेंशन 
पाता हो | या बिना कमीशन का श्रफ़सर या सिपाही हो। 
ऊपर कट्टा गया है कि लेजिस्लेटिव काॉसिल की कोई निश्चित श्रवधि 
नहीं है। यह सभा स्थायो रूपसे काय करती है। 
प्रान्तीय धघारा- श्रसेम्पली को श्रवधि ५ वर्य रकखी गई है | यदि गवर्नर 
समाध्यों कक चाहे त्तो इससे पहले ही बर्खास्त कर सकता है। 
सभापति दोनों घारा समाश्रों की सालाना बैठक आ्रावश्यक है ! 
प्रत्यक्ष घारा-ठभा को बैठक ६ महीने से श्रघिक के 
लिये स्पमित नदी की जा सकनी | गवर्नर जब चाहे दोनों घारा सभाओं में 
ब्यागया दे सकता है | क्मिल का समाप्ति प्रेमीटेन्ट कहलाता है | इसकी 
[ष्र 


| आसन ग्रहग करता है। ये चारों पदाधिकारी ऋमश: अश्रपर्नो- 
पररनी घारानसभा में सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जब कमी प्रेम्ोटेस्ट का 


यान राज हु ; तो के सन पः सद सये छापने मं मे किमी | प्रीड ट 
घन होड़ हे । स्पीडर सपा संद्ायक स्वीकर ऋपने पद पर तब तक कार्य 


4 


3 हे हम हि 
हु ६4 से 4 चश्मा छू । थे छिठाो भी समय शरने पर्दो से 
इंकपा दे सकते |, इसको युनना गससर वी इसी बनी ६ । यदि धेम्बसों 
दे व हद इेइ/डय मी सम हद नहीं हे, सो थे सदमे मे दह्गि हशवी हद 


5५ 
हने बट हो गडहिर पायल कड 


- ् 
हा छठ है/। शूशू गाव 5 
न ५ 27 हे + हि | 


श्ये 
+ 

क 
हज 

््‌ 
हे 
है 
श्र 
०+ 
कब 

लक ० 

शक 
_् 
९ +रु 


३ 
5 


के 


प्रान्तोय धारा-सभा . श्८छ 


पर बना रहता है। वह अपने पद पर तब तक शआरूढ़ रद्दता है जब तक नई 
असेम्बली की पहली बैठक न हो जाय | स्पीकर ओर प्रेषीडेन्ट दोनों पदा- 
धिकारियों को वेतन दिया जाता है | इनका वेतन मन्सत्रियों के बराबर होता 
है। प्रान्तीय घारा-सभा इसे निश्चित करती है। स्पीकर के लिये यह 
आवश्यक है कि वह अपने पद पर श्राते ही किसी पार्टी से सम्बन्ध न रक्‍्खे । 
उसे. निष्पक्ष भाव से कार्य करना पढ़ता है । 
संघ शासन-विधान में समी विषय ३ कोटि मेंबाँट दिये गये ह | कुछ 
विषयों में क़ानून बनाने का अधिकार केवल संघ 
प्रान्तीय धारा- धारा-सभा को है। प्रान्तीय धारा-सभायें उनमें हाथ 
सभाओं के. नहों डाल सकती | कुछ विपय प्रान्तीय सरकारों की 
अधिकार और मातद्ती में दिये गये हैं। उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
कत्तंच्य कानून प्रान्तीय धारा-सभाश्रों में बनते हैं। तीसरी 
कोटि में थे विषय ईैं जिन पर दोनों सरकारें अपना 
विचार प्रकट करती हैं। दोनों घारा-सभाय इनके लिये कानून बना सकती 
है | संघ सरकार जब चाहे प्रान्तीय घास-समाश्रों की कारवाहयों में दख़ल 
दे सकती है| जब कभी संघ ओर प्रान्तीय क़ादूनों में कोई मतभेद उत्पन्न 
दो जाय तो संघ धारा-सभा के कानून को मानना होगा। प्रान्तों में क़ानून 
बनाने का अ्रधिकार प्रान्तीय धारा-सभाश्नों को है। लेकिन श्रावश्यकता 
पड़ने पर संघ घारा-सभा भी इनके लिये क़ानून बना सकती हे। साधारण 
परिस्थिति में वह्द ग्रान्तीय घारा-समाश्रों की कारवाइयों में हाथ नहीं डाल 
सकती परन्तु यदि गवनर-जनरल को किसी श्रशान्ति या कुब्यवस्था का भय 
हो तो वह संघ धारा-सभा को प्रान्तों के लिये क़ानून बनाने की श्राज्ञा दे 
सकता है । 
प्रान्तीय घारा-सभाये श्रनेक बन्धनों से बँधी हुई हैं । उन्हें वह स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं है जो स्विव्ज़रलेंड के कैन्टन्स तथा संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका की रिया- 
सत्तों को प्राप्त है। गवर्नर के विशेष अधिकारों के सामने उनकी एक नहीं 
चलती । जो कुछ भी सीमित ज्षेत्र उन्हें क़ानून बनाने के लिये दिये गये हूँ 
उनमें भी गवनर को दख़ल देने का अधिकार है। कुछ भामलों ,में प्रान्तीय 
धारा-सभाओ्रों को विचार करने की मुम्रानियत है| कोई भी प्रान्तीय धारा- 
सभा फेडरल कोर्ट श्रथव्रा हईकोट के जज के चरिन्न पर वादविधाद नहीं कर 
सकती । यदि कोई बिल प्रान्तीय घारा-सभ्षा में पेश है और उस, पर विचार 
हो रहा है तो ग़वर्नर , अपने अधिकार से उस वादविवाद, को रोक सकता 
है| घारा-सभा के तद॒स्‍्यों को विवश, होकर सारी कारंबाई उसी जगह रोक 
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देनो पड़ती है | गवनंर के विशेष अधिकारों पर विचार करने का अधिकार 
प्रान्तीय घाया सभाश्रों को प्राप्त नहीं है। पालियामेंट द्वारा पास किये गये 
कानूनों पर तथा गवनेर-जनरल के क़ानुनों पर कोई भी प्रान्तीय घारा-सभा 
गवर्नर-जनरल की श्राज्ञा के त्रिना विचार नहीं कर सकती। गवर्भर-जनरल 
द्वारा जारी किये गये फ़रमानों ((00व7000०68) पर प्रान्तीय धारा-समाश्रों 
को विचार करने का अधिकार नहीं है | इसी तरह गवर्नर के फ़रमान- भी 
उनके हाथ से बाहर रक्‍्खे गये हैं। पुलीस सम्बन्धी किसी क़ामून को बदलने 
का श्रधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं है। गवनेर की श्रनुमति के बिना प्रास्तीय * 
घारा-तभाश्रों में किसी नये कर लगाने की चर्चा नहीं उठ सकती । यदि को 
नवीन कर-सम्बन्धी बिल पेश करना है तो पहले गवमर की श्रान्रा लेनी 
पद्टती है। प्रान्तीय सरकार को क़ज्न लेने का श्रधिकार तब्र तक नहीं है 
जब तक गवनेर इसकी श्राज्षा न दे दे। आमदनी और ख़् सम्बन्धी 
सभी बिल गवर्नर की अ्रनुमति से प्रान्तीय घारा-समाश्रों में पेश किये 
जाने ६ । 

जब फोई बिल दोनों प्रान्तीय घारा-समाश्रों द्वारा पास द्वो जाता है तो 
इसका श्रन्तिम निर्मय गयनर के हाथ में रदता दे। वह चादे तो बिल पर 
दस्तगत करने से इनकार कर सकता है | ऐसी दालज़त में बह बिल नामंमूर 
समभ्त जाता है ग्रौर धारा-सभाशत्रों का परिश्रम व्यर्थ द्वो जाता है| किसी 
बिन यो यद इस बात छे लिये शअपरने पास रोछझ सकता है कि उस पर 
गवनर-जनरल की राय ज़हरी है। पार्लियामेंट जब्र चाहे प्रान्तों के लिये 
द्रायूम बना सकती ह या किसी प्रास्तीय कानून को हटा सकती है । 
प्राल्तीय घारा-सभा्री को संत्र धारा-समा की तरद्द कोई ऐसा कानून बनाने 
को प्रधियार सदी है हिसरा प्रमाव सम्राट, प्रालियामेंट श्रथवां णद्र सरकार 
के विश दस्च पदाधियारी पर बड़सा है । ऐज्, सेना, गडात्ी मे टा, धरे शिक 
प्माम आदि ने सम्बन्ध रगने याले झानून प्रास्तीय घारा-सता्रों में नहीं 
बने शश्ने । प्राना यप धागनामा ऐसा कानन पास नहीं सर सकती जिमसे 
कह एात यो घड़शा कगे । इससे स्वष्ट ४ दि प्रास्तोय घारा-सभायों के 
चदपिशश बहने ही मंझ वेट ह। धान्तीद स्वराज नामक खष्याप में दस विपय 
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का निर्माण करता ई | प्रान्तीय घारा सभाय किसी देशी रियासत के मसले 
पर तब तक विचार नहीं कर सकतीं जब तक गवनेर की राय में इसकी 
आवश्यकता न हो। भारत-सरकार तथा शह-सरकार के सम्बन्ध श्रथवा किसी 
देशी राजा के चरित्र के विषय में ये विचार नहीं कर सकतोीं | प्रान्तों के जो 
"विभाग पिछुड़े हुये ( 4४णीएतेत्त 6९ शाजीशोंए ॥४णीातेए्ते ध्राःधघ8 ) 
करार दिये गये है उन पर एकमाच अधिकार गवनर का है। प्रान्तीय धारा- 
समभाश्रों द्वारा पास किये गये क़ानून इन ज्षेन्नों में तमी लागू होते हैं जब वह 
इसकी आवश्यकता समभता है। प्रान्तीय धारा-सभाश्रों की कार्य-पद्धति को 
कोई कचहरी दोपबूर्ण नहीं ठदरा सकती। इसके सदस्यों को १६३७ ई० 
तक वेतम न देकर रोज़ाना के दिसाव से भत्ता दिया जाता था | धारा-सभा 
स्वयं इसे निश्चित करती थी। धारा-सभा के स्थान तक जाने का रेल का 
किराया भी सदस्यों को दिया जाता था। कांग्रेत मन्त्रि-मण्डलों ने भत्ते की 
रकम घटा कर प्रत्येक सदस्य को २०० रुपया मात्तिक वेतन देना निश्चित 
किया है | नियम की पावन्दी करते हुये प्रान्तीय घारा-समाश्रों में प्रत्येक 
सदस्य को बोलने की पूरी इजाज़त दी गई है| इसक्रे लिये उन पर कोई 
कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्त सदस्यों को और भी 
थोड़ी बहुत सुविषायें दी गई हैं। 
प्रान्तीय घारा-सभा की सभी कारवाई अंग्रेज़ी भाषा में की जाती है | 
| परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो अपनी मातृ-भापा में 
प्रान्वीय धारा अपना विचार प्रकट कर सकता है। श्रार्थिक बिल को 
सभा की छोड़कर कोई बिल छोटी या बड़ी धारा-सभा में पेश 
कारपाई किया आ सकता है । जय तक कोई ब्रिल दोनों धारा- 
समभाश्रों द्वारा पास नहीं हो जाता तब्र तक बह पास नहीं 
समझा जाता | यदि कोई बिल किसी धारा-सभा में पेश है और उस पर 
बादविवाद हो रहे हैँ; परन्तु किसी कारणवश बीच में ही वह सभा बर्खास्त 
कर दी जाती है तो वह बिल ख़तम नहीं समझा जाता । जब कभी इस धारा- 
सभा की बैठक होती है तो इस पर विचार किया जाता है | मान लीजिये कोई 
बिल लेजिपलेटिव कॉसिल में पड़ा हुआ है श्रीर श्रभी तक वह लेजित्लेटिव 
असेग्बली में पेश नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच में श्रसेम्बली बर्ख़ास्त दो 
' जाती है, तो वह बिल वहीं ख़तम नहीं हो सकता । जब कभी अ्रसेम्बली की 
बैठक दोगी तो उस त्रिल पर विचार किया जायया | यदि कोई बिल प्रान्तीय 
असेम्बली में पेश है या यहाँ से पास होकर प्रान्तीय कौंसिल में भेज दिया 
गया द्रै परन्तु इसी बीच में असेम्बली बर्खास्त कर दी जाती है तो वह बिल 
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यूवों में कायकारिणी तया धारा-सभा केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्र होकर अपनी 
सोमा के अन्दर शात्तन का काय चलायेंगी।?* यह परितापा इतनी अ्रस्पष्ट 
है कि कोई साफ़ बात दिसाग्न में नहीं बैठती | मालूम नहीं प्रांतीय सरकार की 
निद्धित त्ीमा क्या दे | इतके अन्दर कहीं भी एक ज़िम्मेवार शासन की चचा 
नहीं की गई ६ | 
प्रान्तीय स्व॒राज का ठीक अर्थ एक ज़िम्मेवार शासन से है। प्रांतीय 
जनता स्वयं श्यना राजनीतिक प्रबन्ध करे और अपने प्रतिनिधियों द्वारा सर- 
कारी अफ़गरों पर श्रधिकार रक्खे--इसका नाम प्रांतीय स्वराज है। कार्य- 
कारिगी सभा के सदस्य धारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार हों।' श्रतएव प्रान्तीय 
स्मरात्र का दोहरा अर्थ ठीक नहीं है । एक का तालय॑ केन्द्रीय श्रौर प्रान्तीय 
मरकार के सम्बन्ध से हे और दूसरे का तालय एक स्वतन्त्र शासन (+लो 
(0ए086वा६ ) दै | इसमें कोई सन्देह नहीं दि प्रान्तों में एक ल़िमोयार 
शागन तक स्थादित नहीं हो सझृता अब तक केन्द्रीय सरकार का दबाव कम 
से हो जाय । यदि केसद्रोय सरकार प्रान्तीय मामलों मे हाथ उतलती रहे तो 
स्यतन्ध शामन का कोई द्ाथ ही नहीं दे) यह हो सकता है कि शासन को 
गा कड़ी मर्शीन बनाकर थेन्द्रीय सरकार श्रपने दवल को कम कर दे और 
एसी या नाम प्रास्ताय स्वराज्ञ रख दिया जाय] जनता के प्रति कोई ज्िम्मेसार 
स्रीय सरकार के दल को कम कर दिया जाय। 
प्राल्तीय स्वराज कद ले, परन्तु सवगाज तो यही 
है विशओ पस्दर प्रत्ञा गये अ्यना शासन करे । यदि धरान्तों में एक जिम्मेदार 
शारत संपादित बडे दिया उस खीर केखस्रीय सरवार दरलल देसी रद तो एड 
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अप प्राहाप सराण की सथायता मर दी गई, परस्त भीतर से बब्टव 


प्रान्तीय स्वराज १६३ 


संरकार की शक्ति बैठी ही थी। २७ महीने के काँग्रेस मंत्रिमंडलों से यह बात 
साफ़ हो गई थी। 
* जब काँग्रेत की स्थापना की गई थी तो लोगों का यह अनुमान क्ला कि 
बूटिश सरकार धीरे धीरे हमारी राष्ट्रीय माँगों को पूरा 
प्रान्तीय स्थराज कर देगी। पूर्ण स्वराज की कल्पना किसी को भी न 
की माँग थी । कुछ समय व्यतीत होने पर बृढ्ेन की साम्राज्य- 
वादी नीति का पता चलने लगा । वे हिन्दोस्तानियों को 
कोई अधिकार देने पर राज़ी न ये। उनके झ्रार्थिक लाभ की अपिलापा 
इतनी श्रधिक थी कि किसी भी क्षेत्र में दिन्दोस्तानियों को आज़ाद फरके वे 
अपने स्वार्थ पर धक्का नहीं पहुँचा सकते थे । श्थर दिन्दोस्तान में राष्ट्रीय 
भावनाश्रों की वृद्धि हो रही थी। १६०४ ई० में काँग्रेत ने इस आझ्राशय का 
एक प्रस्ताव पास किया कि शासन की मशीन में भारतीय कार्यक्र्ताश्रों को 
झधिक से श्रधिक हिस्सा लेना चाहिये। १६०५४ ई० में फिर यह प्रस्ताव 
दोहराया गया । इसका तात्पय यह था कि बड़ी-बड़ी सरकारी नोकरियों तथा 
धारा-तभाश्रों में काम करने का मौका हिन्दोस्तानियों को भी मिले | १६०६ 
ई० में कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य बूटिश साम्राज्य के 
अन्तर्गत हिन्दोध्तान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाना है। वंग-भंग के प्रश्न ने 
आग में घी का काम किया । सारे इिन्दोस्तान में स्वतन्त्रता की लट्दर फैल 
गई | काँग्रेस अपनी नीति पर डटी रह्दी। उसकी माँग उपयुक्त थी देश 
की राजनीतिक पार्टियों ने यह स्वीकार किया कि मुल्क की बेहतरी के लिए 
आज़ादी से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं है। इस समय काँग्रेस दल में दो 
बड़ी कमज़ोरियाँ उत्पन्न होगई थीं | सूरत की काँग्रेस के बाद वह दो दलों 
में विभाजित होंगई | दूसरे मुसलमान अमी तक उससे अलग थे | ' ३६१० 
ई० में इलाहाबाद काँग्रेस में सर विलियम वेडरवर्न ने इस बात का प्रयत्ष 
किया कि काँग्रेठ के आपरी भेदभाव मिरा दिये जाये और मुसलमान भी 
इसके उद्देश्य में शामिल हों । १६३५ ६० तक इसमें सफल्ञता प्राप्त न हो 
सकी | परन्तु इसके कुछ दी दिन बाद लीग और कॉग्रेस दोनों ने अपना 
उद्देश्य एक बना लिया कि उन्हें बृटिश साम्राज्य के अन्द्र हिन्दोस्तान में एक 
स्वृतन्त्र सरकार स्थावित करना है। तव से बराबर दोनों की यह मॉँग जारी - 
है कि हिन्दोस्‍्तान को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिये। किसी कारणवश दोनों 
दलों में कुछ मतसमेद ज़ंरूर है, लेकिन जहाँ तक आज़ादी का प्रश्न है, 
दोनों एक हैं। श्रव यह माँग कुछ और स्पष्ट कर दी गई है। श्राज़ादी 
के लिये यह ज़रूरी नहीं हे कि हम बृच्शि साम्राज्य की छुचछाया में बने रहें | 
॥| 


श्र 4७ पार... ४७ 


१६४ श्राधुनिक भारतीय शासन 


पूरी ग्राज़ादी मिल जाने के बाद दम इस बात का फ़ेयला करगे फि इमारा 
सम्बन्ध विदेशों से क्या हो । इसके लिये एम पहले से कोई वादा नहीं कर 
सकते | १६१६ ६० से बूटिश सरवार इस बात का आश्वासन दे रही है कि 
टिन्दोत्तान को क्रमशः शथाज़ाद किया जायगा |' पहले नौचे से दृर्मे अधिकार 
मिलेंगे, कर बढ़ते बढ़ते सरकार की पूरो मशीन हमारे द्वार्थों में सांप दी 
जायेगी | यह दिन कब श्राय्रगा इसका दइमें कोई अनुमान नहीं दे। इस 
भ्रष्याय में यद विदार किया जायेगा कि कहाँ तक हमें राजनीतिक अधिकार 
प्रदान झिये गये दें । 
5६३० ० तह दिन्दोस्तान की थ्ातज़ादों का सबाल एक था। इस पर 
दा विचार पदा नहीं शये थ। लेकिन गोलमेज्ञ सभा के 
प्रास्तीय रवगाश बाद प्रास्तीय स्वराज पर दो निमिन्न मत वाले दल उठ 
एरम शिन्न मत खो हुये। यह भेदभाव लब्दन में हो उत्सस्न हो गया 
था | एक दल का कटनया या कि कदेस्रीय सरकार के 
 चाहये। प्रास्तीं पर इसका प्रभाव बसे दी दृढ रहना 
६ इस दल के नेताओं ने दक्षिणी श्रफ्रीका तथा श्रगेरिका 
दंदाट्िस्गय देकर यदे सिंद किया कि केखद्रीय सरकार की शक्ति इृढ रखते 
॥ प्रान्तीय स्वराज को सरथाउना हो सकती है [' इस दल बालों को यह 
6 यदि वाततों को ह्वतंग्रदा प्रदान कर दी गई, और येन्‍्द्रीय 
गरयबार ये हाथ उनेे छोर से जाना रहा तो बात मु कि दिन्दासान 
'एया नए हा तप | रेसमस रा्ट ह_ैताी इकि यह दल बृटिश यर- 
नि एयहरग! [ कफस्टवे एप ) में विश्वाग करता 
य्य्श गरिट्स दात का ध्यान ने रस्सागी ही 
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दिन जप दे सादा एक हा का एुम्रार मिद्रा फि्नि सगा। | 


थ 


दा | दा 45१ 
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7”. सरकार की सारी शक्ति अपने हाथों में रक्ले और साथ ही सूत्रों को श्राज़ादी 
भी दे दे | ऐतिहासिक उद्धरणों से यह वात साबित की गई कवि शासन की 
बागडोर को एक सूत्र में बाँधने से जो देश को हानि पहुँची दे वह जल्दी पूरी . 
नहीं हो सकती ! इससे जनता के अ्रधिकार का अस्तित्व मिटा दिया गया 
है | वह मीगी ब्रिल्ली की तरह कूपमंदूक हुये ब्रैटी है। उसे इतना भी 
ज्ञान नहीं है कि उसके नमक की अपतली क़रीमत क्‍या है| प्रान्तीय सरकारों 
को कठयुतली की तरह नचाने से जनता का आत्म-विश्वास जाता रद्या ओर 
अच वह हरमिज़ पसन्द नहीं कर सकती कि उसे शअ्रन्धे की तरद्द कोई लाठी 
पकड़ा कर ले चले । प्रजा के व्यक्तित्व पर इस नीति से वड़ा आधात पहुँचा * 
है। जब तक मशीन के पुर्जे झ्राज़ादी के साथ श्रपनी जगह्ट पर काम नहीं 
करते, तब तक वह ठीक तोर पर काम नहीं कर सकती । केन्द्रीय सरकार ने 
उम्पूर्ण राननीतिक शक्ति अपने हाथों में लेकर हमारे पिछले परिश्रम को 
व्यर्थ कर दिया | नो भारतीय जनता किसी समय श्रपना शासन स्वयं करती 
थी और बड़ा से बहा अफ़तर उसके कामों में दख़्ल नहीं दे सकता था, 
बह आज कौंसिल में थोड़े से प्रतिनिधि भेजने के लिये तरख रही है। जो 
अपनी सारी कमाई अपनी इच्छानुसार ख़र्च कर सकती थी वही आज छोटे 
छोटे कार्मो के लिये केन्द्रीय सरकार की इमदाद पर मुँह ताकती है। यह दल 
चाहता था कि प्रान्तीय सरकार एक ज़िम्मेवार सरकार क़रार दी जाय।॥ 
गवर्नर केवल नाम-मात्र के लिये कार्यकारिणी का प्रधान रहे | प्रान्तीय विपय 
दिन्दोस्तानी मंत्रियों को दे दिये जायें। आमदनी और ख़र्च की पूरी ज़िम्मे- 
वारी उन्हें दे दी जाय । प्रान्तों में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रान्तीय सरकार 
की मर्ज़ी से भर्ती किये जाय | उन्हें इठाने का भी अ्रधिकार इसी को हो 
तात्पर्य यह है कि इस दल की माँग एक सच्चा प्रान्तीय स्व॒राज स्थापित करने 
की थी। 

: प्रान्तीय स्वराज के हिमायती उपरोक्त दोनों दल अपनी अपनी माँग 
की पूरी कोशिश करते रहे ।' केन्द्रीय शासन की शक्ति को दृढ़ रखने के 
पक्षपातियों को यदि वृटिश सरकार का रद्दायक कहें तो कोई अनुचित न 
होगा | अब इन दोनों दल वालों की बातों पर बृटिश सरकार को विचार 
करना था | पालियामेंट यह नहीं चाहती कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति 
कम दो | उसे संघ-शासन-विधान बनाने की उतनी चिन्ता न थी जितनो 
केन्द्रीय श्रोर प्रान्तीय विषयों के विभाजन की | इसी पर उसकी राजसत्ता का 
सारा दारोमदार था । वह अपने ही हाथों से श्रपना अद्ित कैसे कर सकती 
थी | साथ ही वह दििन्दोस्तानियों को सन्तुष्ठ भी करना चाहती थी। इसी 
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उप्ेज्युन में ३ बय बीत गये । अन्त में तमाम विपयों की एक यूची बनी 
शोर बह केन्द्रीय तया प्रान्तीय सरकारों में बाँट दी गई | “बहुत से श्रावश्यक 

घिकार जो प्रान्तीय सरकारों को मिलने चाहिये ये, केन्द्रीय सरकार को दे 
दिये गये ।फ्रीज श्रौर ख़ज़ाने पर हर देश का भाग्य निर्भर रहता है। वे पेन्द्रोय 
विधयों की यूनी में शामिल कर दिये गये | यदि पालियार्गेट चाहती तो बृद्िश 
राजनीतिज्ञों की इस मावचना को बदल सकती थी, परन्तु उसने ऐसा करना 
मुनासिय ने समझा | प्रध्येक अग्रेत स्थमाव से ह्वी एिन्‍्दोस्तान में एक दृढ़ 
फेन्द्रीय शासन को पसन्द करता है। पालियार्मट ने श्रपने जीवनकाल में कु 
देशों फो स्वतन्प्रता प्रदान की है । इसी तरह वह हमारे देश को भी उसी 
दिला में ले जा सकती थी। 

' कनाटा कई यूबों से मिलकर बना है | स्वयं कनाटा एक प्रान्त भी है 
१८४६ ई६० में उसे श्रर्रे लि स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। धीरे धोरे अन्य प्रान्तों 
गो मी दइतन्प्रता दे दी गई। 'श्र्थात्‌ समृचे कनाठा में कई रवतस्त्र सरकारें 
छायम हो गई । सबको जिम्मेबार शासन दे दिया गया। परन्तु बहुत दिनों 
तह यह व्यवस्था छझासम ने रह सकी । झग्रेल श्रीर फ्रांठीणी दोनों जातियों के 
लोग इसमें नियाश करने थे । घरेलू भगहों वे; कारण ये श्रापत भें मिलकर 
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सभी प्रान्तों के नुमाइन्दों ते दृकट्टे दोकर एक टंघ-शासन-विधान का निर्माण 
किया | बृटिश पालियामेंट ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। बृटिश 
साम्राज्य का एक अंग होते हुये भी यद देश आज पूरी तरद आ्राज़ाद दे | इन 
दोनों देशों पर नज़र डालते हुये यह स्पष्ट हे कि संसार में कोई संघ-शासन- 
विधान ऐसा नहीं है जिसकी इकाहरयाँ परतम्त्र हों श्रोर केन्द्रीय सरकार की कड़ी 
देख-रेख में रक्खी गई हों | 
भारतीय राजनोतिज्ञों में चाहे जितना भी मतभेद हो, परन्तु हर एक 
इस बात से सहमत दे कि हिन्दोस्तान को श्रधिक से अधिक स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिये | जब बृटिश सरकार ने इस ब्रात का वादा किया कि वह प्रान्तीय 
क्षेत्रों में उसे तज॒रबा करेगी तो फिर इसमें गोलमाल की बातें ठीक नहीं हैं । 
श्यान्तीय स्वराज की शक्ष]का उतना मद्दत्व नहीं है जितना शासकों की 
सच्चाई और नेक नीयती का |* कांग्रेस का चुनाव में द्विस्ता लेने का मुख्य 
उद्देश्य यही था कि प्रान्तीय सरकार को श्रच्छी तरह चलाया जाय [वह 
शासन में कोई रक्तावट पेदा करना नहीं चाहती थी| मन्निपद ग्रहण करने 
के बाद भी जब जब अडइचमें थ्राई', उसने उन्हें बढ़ी खूबी के साथ निवाह्य 
जिन प्रान्तों में कांग्रेतठ का बहुमत नहीं था वहाँ की भी सरकारों ने काँग्रेस 
की नीति का अ्रनुसरण किया |" तालय यह है कि सभी बृदिश प्रान्तों में 
नया प्रान्तीय स्वराज बड़ी तत्परता से चाल्यू किया गया।' हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई सभी मिलकर इसे चलाने की सच्ची नीयत रखते ये । लेकिन हर समय 
उन्हें यह भय रहता था कि गवनर तथा गवर्नर-जनरल से उनकी मुठभेड़ न 
हो जाय | 
* १६३७ ई० में संघ शासन-विधान प्रान्तों में कार्यान्वित किया गया। 
चुनाव में काँग्रेस ने दिल खोल कर हिध्सा लिया। 
प्रान्वीय स्वराज नतीजा यह हुआ कि ६ प्रान्तों में काँग्रेत का बहुमत 
का क्रियात्मक रहा । संयुक्त प्रांत की छोटी घारा-सभा के लिये कॉँग्रेस 
ख्प के १३८ सदस्य चुने गये | कुल जगह २५८ थीं | इसी 
। प्रकार शेष पाँचों सूबों में काँग्रेस के सदस्यों की संख्या 
बहुमत से कहीं ज्यादा थी। संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रांत और बरार, बम्बई, 
मदरास, बिहार और उड़ीठा-इहन सत्रों में छोटी सभा में काँग्रेस का बहुमत 
रहा | पंजाब, बंगाल, सिंध, श्रासाम, और पश्चिमोत्तर प्रदेश, इनमें इसका 
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बहुमत न हो सका | कुछु समय बाद आसाम और पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी 
काग्रेत का मन्त्रिमंडल स्थापित हो गया | 

चुनाव फ़रवरी में समाप्त हो गया | अब प्रश्न यह उठा कि मन्त्रिमंडल 
बनाये जायें | काँग्रेस ने चुनाव में विजय तो प्राप्त की परन्तु अमी तक उसने 
यह ते नहीं किया था कि मन्त्रिपद अहण करे या नहीं । कांग्रेस में इस विषय 
में दो रायें थीं। कुछु लोग मन्त्रिपद ग्रहण करने के पक्ष में थे ओर दूसरे 
इसका विरोध करते थे । उनका कहना था कि जो संस्था बृटिश सरकार से 
लड़ने के लिये बनाई गई है, ओर जो शुरू में उतक्रा विरोध करती आ रही 
है, वह सरकार की मातहती में काम नहीं कर सकती | साथ ही उसे शासन- 
बिधान की कमज़ोरियाँ दिखलाई पड़ रही थीं। उसका कहना था कि 
प्रान्तीय स्वराज एक निरा ढोंग है और काँग्रेत उसे चला कर कोई लाभ 
नहीं उठा सकती |* परन्तु पक्तपाती दल इन तमाम दलीलों के बावजूद 
मन्त्रिपद ग्रहण करने के पक्ष में था। उसकी यह दलील थी कि यदि 
सरकार को चलाने की नीयत न थी तो चुनाव में हिस्सा लेने की क्‍या ज़रूरत 
थी | शासन को चलाकर उसे यह तजुरबा करना था कि कहाँ तक इसके 
अन्दर श्ज़ादो की दम है | यदि दूसरी पा्टियाँ घारा-समा में बहुमत प्राप्त 
कर लेती और श्रपनी इच्छानुतार शासन को चलातीं, तो मुसक्रिन दे प्रजा 
की आँख बहुत दिनों तक बन्द रक्खी जाती। सरकार को चलाने में एक 
ओर भी लाभ था | प्रान्तीय जनता के दिल्लों में यह भाव उत्पन्न करना 
था कि यदि राष्ट्रीय सरकार हो जाय तो वह विदेशी सरकार से किन मामलों 
में भिन्न हो सकती है ।२७ महीने तक, अर्थात्‌ जब्र तक काँग्रेस ने प्रान्तीय 
सरकार को चज्ञाया, जनता के दिमाग से विदेशी राज का पर्दा हट गया 
था। चारों ओर प्रेम ओर सहानुभूति के भाव दिखलाई पड़ने लगे थे। जिन 
कामों को वृटिश सरकार अपने १५० वध के जीवन में नहीं कर पाई थी, उसे 
काँग्रेस ने २ वर्षों में कर दिखाया । परन्तु शात्न की क्मज़ोरियों को वह कैसे 
दुर कर सकती थी | 

मन्त्रिपद अहण करने में एक और कठिनाई थी। संघ-शावन को काँग्रेत 
पहले ही इनकार कर चुकी थी। कड़े से कड़े शब्दों म॑ उसने इसे बेकार ओर 
दोषपृर्ण ठद्राया था | इतनी बुराई करने के बाद यदि वह उसी शासम की 
कार्यान्वित करती तो इससे बढ़कर शर्म की बात कोई दूसरी न थी | राजनीति 
उलद फेर का घर है | इठ्लिये इसे कूटनीति का दूधरा भाई कहा गया दहै। 
कॉँग्रेठ को श्रकूल उस जगह पर आइर दक जाती थी कि गवनर के विशेष 
अधिकारों के सामने वह कर ही क्‍या सकती है। इधर काँग्रेस का एक 
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घ॒र्ग इस बात के लिये लालायित था कि कुछ समय तक प्रान्तीय शासन को 
चलाना चाहिये | पद का लोभ सबसे बड़ा होता है। श्रस्त में काँग्रेस ने एक 
राजनीतिक बहाना दूँढ़ निकाला | चन्द शर्तो' के साथ उसने सन्त्रिपद अहण 
करना स्वीकार किया, परन्तु साथ ही उसने यह भी एलान किया कि वह 
शासन को चलाने नहीं बल्कि उसे तोड़ने जा रही है।* पक्षपात छोड़कर 
ञ्राज दम दावे के साथ यह कह सकते हैँ कि काँग्रेतठ शातन को चलाने के 
लिये गई थी, तोइने के लिये नहीं। जो कुछ भी हो, वह इस बात 
पर कमर बोध चुकी थी क्रि प्रान्तीय सरकार को चलाना चाहदिये। १५ 
मार्च सम्‌ १६३० ई० को दिल्‍ली में काँग्रेठ की वर्किंग कमीटी को बैठक 
हुई | महात्मा गाँधी के विचारों के अनुप्तार यद्द तै किया गया कि कॉमरेंस 
प्रान्तीय सरकार को इस शर्त पर चलावे कि गबनर उसके कार्यों में अपने 
विशेषाधिकारों का प्रयोग तब तक न कर जब तक मन्त्री भ्रपनी सीमा के अन्दर 
कार्य करते रहें। अर्थात्‌ गवनर इस बात का श्राश्वासन दे कि वे मन्नत्रियों के 
कार्मों में अ्नायात्ष हस्तज्ञेप न करंगे | वे अपने व्यक्तिगत श्रथिकारों को तभी 
काम में लाये जब कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाव | इस आश्वासन 
से प्रान्वीय स्वराज की सीमा नहीं बढ़ी, परन्तु रक्रावट की बहुत बड़ी शंका 
जाती रही। 
संघ-शासन का प्रधान, गवनंर-जनबल, काँग्रेठ को श्रसंतुष्ट नहीं करना 

चाहता था | उसने अपने एक व्याख्यान भें यह ज़ाहिर किया कि नये शासन- 
विधान की रचना भारतीय प्रजा की भलाई के लिये की गई है। किसी के दिल 
में इस वात की शंका उल्नन्न नहीं होनी चाहिये कि कोई कमंचारी 
मंत्रियों के कार्मो में दख़ल देगा। कारण यह है कि बृटिश सरकार अपनी 
सहयोग वाली नीति से अलग नहीं रह सकती | 

' जिन प्रान्तों में काग्रेत का बहुमत था वहाँ के गवनरों ने कॉग्रेस 
के नेताश्रों को निमन्त्रित किया | शासन की नीति के अनुसार वे इन्हें बुलाने 
के लिये बाध्य थे। नेताओं ने आश्वासन की माँग पेश कीो। इस प्रकार को 
सुलहनामा संसार के किसी भी देश में श्रव तक नहीं हुआ था | गवनरों को 
ऐसा करने का कोई अधिकार न था। अतएव अपना कत्तव्य समझकर 
उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि इस प्रकार का आश्वासन देने में वे 
सर्वथा असमर्थ हैं | संयुक्तप्रान्त के गवनर की ओर से एक घोषणा प्रकाशित 
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की गई कि, भारतीय शासन-विधान तथा आदेश” पत्रों से गवर्नर कौ 
ज़िम्मेवारियाँ बहुत ही स्पष्ट हैं। इस प्रकार की माँग पूरा करने का 
अधिकार उसे कृतई नहीं है।”* ध्रन्य प्रान्तों के गवनेरों ने भी इसी 
प्रकार की मज़बूरियाँ ज़ाहिर कीं | नतीजा यह हुआ कि काँग्रेंत ने 
मन्त्रिपद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। ३० मार्च सन्‌ १६३६ ई० को 
महात्मा गाँधी ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि आश्वासन का सूत्र उन्हीं 
का बनाया हुआ था | उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि इतनी छोटी- 
सी बात को मानने से गवर्नरों ने इनकार कर दिया | इधर गवनरों को सीधे 
भारत मंत्री और पार्लियामेंट से सलाहें मिल रही थीं। भारत मंत्री, लाड्ड 
ज़ेटलैंड, ने लाड॑ सभा में भाषण देते हुये अपने ख़याल का इज़ह्ार किया 
था कि “पार्लियामेंट ने गवर्नरों को जो ज़िम्मेवारियाँ दी हैं उन्हें वे बिना 
उसकी मर्जी के दुर नहीं कर सकते ।”॥ काँग्रेस भी अपनी साँग पर डटी _ 
रददी । उसे पार्टी की बहुमत शक्ति का भरोसा था। शान के श्रोगणेश में 
ही यह कस्साकसी बड़े जोरों के साथ चलने लगी। अभी यह शुरू री नहीं 
हुआ था कि इसकी कमज़ोरियों के आसार दिखाई पड़ने लगे | जिस शासन- 
विधान के बनाने में वर्षों व्यतीत हुये थे, ओर लाखों रुपया ख़च हुआ था, 
उप बिना किसी जाँच पड़ताल के बदल देना ठीक न था। 

१६३५ का शासन-विधान फेल न कर जाय, ऐसा सोचकर गवनेरों 
को यह श्राज्ञा दी गई कि वे श्रल्प-संडख्यक दल से एक मत्रिमडल 
बना लें । गवर्नरों ने अपने प्रान्तों में इस प्रकर का मंत्रिमंडल बनाकर शासन 
को चलाना आरम्म कर दिया। ६ प्रान्तों में मंत्रिमंडल की स्थापना हो 
गई और सब काम सुचार रूप से चलने लगा | अल्पसंख्यक दल की सरकार 
( 47॥67॥ औैशिंअ0765 ) बहुमत पार्टी के सहयोग के बिना नहीं चल 
सकती थी। पत्र-पत्रिकाश्नों में इस विषय पर दटौका-टिप्पणी होने लगी 
कि गुड़िया मन्त्रिमंडल ( 0॥077 ऐशंठए7९४ ) नियम के विरुद्ध है। 








#[6 09897073 बंधे पुछप. पाढ (0एथप0/ >2ए ४6 
छ9एढणााहशाए 00 गाव &0 ग्धवे 6 विद्च/प्रणथां।. रत वी+ 
शैंक्ातरांग्ा8 शा लैब चयाते 89९०गि०,,, ... 8 48 थेश्श्रापैए #0+ 40 
॥॥8 90फएछ67 ए (९ (0एश707 ६० पर९० धप्रणी ॥. पगगाते, 

िफ्रीब्राशा वाड वंग्राए08९तं. घएएुणा धीढा ( (00ए००7078 ) 
टथापक्ंय जीएहुबांताड ०९ फतांणा ज्धिणा पा6 इण्ीणपए ० 
एहगाप्रकफ९७॥६, (07 ९०पौवे ॥0६ वां ए९४६ (९78७ ए९5, 


प्राग्तीय स्वराज २०१ 


इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि गवर्मरों को श्रादेश पत्रों ([78#परा९फा ०0 
[छ॒षठ7प्रणमंणाड ) के अ्रनुसार ऐसा करने का भ्रधिकार दिया गया था, परन्तु 
प्राम्तीय स्वराज और प्रजातंत्रवाद की दृष्टि से यह कार्य सवंधा निन्दनीय 
था । बदि गुड़िया-मन्त्रिमंडलों की स्थापना के बाद प्रान्तीय असेम्बली की 
बैठक बुला ली जाती तो सरकार का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता | कॉमेस 
बहुमत से उनके विरुद्ध अ्रविश्वात॒ का प्रस्ताव पाव करती और मन्त्रियों को 
इटना पड़ता | परन्ठ शासन-विधान के अनुसार गवर्नरों ने इसे रोकने का 
प्रयत्न क्रिया | ६ मद्दीने तक प्रान्तीय घारा सभाश्रों की बैठक नहीं बुलाई 
गई | इससे काँग्रेस को अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास करने का श्रवसर न मिन्न 
सका | ६ माह व्यतीत होने पर घारा-सभा को घुलाना जरूरी था, श्रन्यथा 
शासन-विधान फ्रेल कर जाता | 

२६ मार्च सन्‌ १६३७ ई० को लंदन में रेडियो पर भाषण देते हुये लाड्ड 
लोयियन ने काँग्रेठ को यह सलाह दी कि वह त्रिना किसी आश्वासन के 
मन्त्रिद अहण कर ले | इधर ८ अ्प्रेल सन्‌ १६२७ को भारत-मन्त्री ला्ड 
ज़ेग्लैंड ने ला समा में एक वक्तव्य देते हुये गुड़िया मन्त्रिमंडल की खूम 
तारीफ़ की | १० श्रप्नेल सन्‌ १६३७ को महात्मा गाँधी ने सुलद का एक 
रास्ता वृटिश सरकार के सामने रक्खा | उनका कहना था कि इस बात के 
लिये ३ न्यायाधीश नियुक्त कर दिये जायें कि गवनेर इस प्रकार का आ्राश्वासन 
दे उकते हैं अ्रथवा नहीं । पार्लियामेंट में एक वक्तव्य देते हुये बटलर ने 
इस सलाह को ठुकरा दिया | ६ मई सन्‌ १६३७ ई«० को लाड ज़ेटल्ेंड ने 
इस बात की घोषणा की कि नये शासन-विधान की. मनशा प्रान्तीय शासन 
का सूत्र भारतीय मन्न्रियों के हाथों में देना है । इससे काँग्रेस को कुछ तसल्ली 
हुई ओर उसने यह स्वीकार किया कि यदि मम्त्रियों भर गवर्मर में हृद 
दर्जे का मतभेद उत्पन्न हो जाय तो गवर्नर उन्हें निकाल दें । महात्मा 
गाँधी ने भी यही माँग पेश की | २१ जून सन १६३७ को वाहसराय क़ा जो 
चक्तव्य प्रकाशित हुआ उससे सुलह का रास्ता काफ़ी साफ़ हो गया । जुलाई 
के पहिले सप्ताह में काँग्रेत वर्किज्ध कमीटी ने यह ते किया कि काँग्रेस अब 
मन्त्रिपद स्वीकार कर ले। इसके फल स्वरूप ६ प्रान्तों मे काँग्रेत मन्न्रिम हल 
की स्थापना हुई । 

गुड़िया मन्त्रिमंडल बल़्ास्त कर दीगई। कॉग्रेठ शासन का कार्ये 
चलाने लगी | दकावट की पहली सीढ़ी किसी तरदद समास्त हुई। यद्यपि 
काँग्रेस की माँग पूरी नहीं हुई थी, फिर भी गवनर सम्तियों की कार्रवाइयों 


में जल्दी दुब्लल नहीं दे सकते थे | इससे प्रान्तीय स्वराज की सीमा कुछ 
श्र[० भा० श[०--२६ 
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श्र विस्तृत मालूम पड़ने लगी | कद्दा जाता है कि गवमरों के श्राश्वासन 
से काँग्रेस ने प्रान्तीय स्वराज के अर्थ को एकदम बदल दिया।” कॉग्रेस 
और गवर्नर दोनों को एक, दूसरे के प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। 
शासन फी बागडोर काँग्रेंत के हाथ में आते ही हिन्दोत्तान का राज- 
नीतिक वातावरण बदल गया। जो कॉमेस आरम्भ से ही बृटिश सरकार 
का विरोध करती आ रही थी वही अब शासन को कार्यान्वित करने 
लगी। उसके लिये यह ज़रूरी था कि वह सभी सबों में एक प्रकार की 
नीति को चलाती विभिन्‍न प्रान्तों के मंत्रिमंडल सनसानी न करके उसके 
उद्देश्य को सामने रकखे --इसकी देख-रेख के लिये सरदार वल्लभ भाई 
पठेल, मौलाना श्रवुलक़॒लाम आज़ाद और डाक़्टर राजेन्द्र प्रसाद, इन तीन 
आदमियों की एक कमीटी ( ॥॥6 ?ि॥रणे॥पता७7667ए ठपघ0-0०शाप्रांद९४) 
बना दी गई | शासन को चलाने में काँग्रेत ने अपने सामने १ उद्देश्य 
रखा :-- 

३--शासन का ख़र्च घटाना और नोकरशाद्दी की वेजा दस्कतें दूर 
करना | 


२--दीन-दुखियों को शद्रार्थिक सद्दायता देना; हरिजनों ओर गिरी हुई 
जातियों को उठाना | 


३- जनता को अ्रधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान करना 
ओर उसके दिमाग में स्वदेशी सरकार का नकशा खींचना |.) 


उपरोक्त उद्द श्यों की पूर्ति के लिये नये नये कार्य-क्रम बनाये गये | इनमें 
अधिक से अधिक २कृम लगाने के लिये काँग्रेसी मन्त्रियों ने श्रपना वेतन 
केवल ४०० रुपया मासिक निश्चित किया | हमें याद रखना चाहिये कि इसके 
पहिले मन्त्रियों को लगभग ५१००० रुपया चेतन दिया जाता था | यदि कांग्रे् 
के मन्त्री चाहते तो इतना ही वेतन ले सकते थे, परन्दु आम जनता की 
भलाई का ध्यान रखते हुये उन्होंने केवल १०० रुपया मासिक लेना स्वीकार 
किया । ईिन्दोस्तान के सभी सूत्रों की समस्या एक है | सबके सामने एक ही 
प्रकार के प्रश्न उपस्यित थे | अर्थात्‌ किसानों की उन्नति, वेकारी को दूर 
करना, घरेलू कारोबार की वृद्धि, साक्षरता का प्रचार, ग्रामसुधार, मद्य-निपेध, 
दलितोद्धार, स्वायत्त शाधन का छुघार आदि विपयों की ओर सबका ध्यान 





3 ्ाध्ग॥8 फश्यावीां। लाशाहब्वे धा8 जयाणे8 व्र०णांप्रु 0६ 
शि०्शंशवरंग &एाएए०ण्पए- 
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अाकषित था | परन्तु काँस्रेत सरकार जल्दी से जल्दी इन्हें आरम्भ करना 
चाहती थी । 

8 क्ॉप्रेस सरकारों ने राजनीतिक क्रैदिों को छोड़ने का प्रस्ताव पाठ किया | 
कितने द्वी कैदी जेलों से बाहर निकाले गये । जो शेष रहे उन्हें भी धीरे धीरे 
छो ड़ने की व्यवस्था की गई | ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना की गई। इससे 
गाँवों की उन्‍नति पर विचार किया जाने लगा। घरेलू कारोबार की वृद्धि की 
गई | तरह तरह के काम-घन्धों की खोज हुई। कितने ही वेकार आादमियों 
को काम दिया गया। हरिजनों की भलाई के लिये अलग स्कूल और कारख़ाने 
खोले गये । उनके लड़कों को सरकारी बजीफे दिये गये। कालेजों और 
विश्वविद्यालयों में उनकी फ्रीस माफ़ कर दी गई | किसानों की उन्नति के 
लिये हर ज़िले में बीज गोदाम खोले गये | उनकी खेती के लिये सरकार की' 
ओर से अधिक से अधिक इमदाद दी जाने लगी | उनके लिये तरह तरह 
के क़ानून पास किये गये | लगान में कम्ती कर दी गई, कर्ज़ अदा करने का 
तरीका बदल दिया गया और पिछले क़ज़ें माफ़ कर दिये गये। ज़र्मींदारों 
को हिदायत की गई कि वे रिआ्राया पर किसी प्रकार का बेजगा दवाव ने 
डालें | हरी, वेगार, दइृथियावन आदि सब बन्द कर दिये गये। सरकारी” 
अफ़सरों को चेतावनी दी गई कि वे दावत और डालियाँ न लें। 
सरकारी महकमों में घूसखेरी के। रोकने का प्रयज्ञ किया गया | पुलीस की 
बेजा हरकतों को हर तरह से कम किया गया। शिक्षा-प्रचार के लिये 
तरदद तरद की योजना काम में लाई गई । सतानों को साक्षर करने का विधान 
बनाया गया । गाँवों में स्कूल, रात्रि पाठशालाये', तथा लाइग्रोरियाँ खोली 
गई' । वेतिक शिक्षा का प्रचार, पुरानी शिक्षा-प्रणाली में सुधार तथा नशीली 
चीज़ों को दूर करने का प्रथल किया गया | मज़दूरों की उचित मज़ंदूरी का 
विधान बनाया गया | साम्प्रदाथिकता का भाव कम किया गया | तात्पर्य यह' 
है कि काँग्रेठ सरकार ने जनता की भलाई के लिये कोई कसर बाकी न रक्खी 
जहाँ तक उसकी शक्ति थी और , जितनी अधिक रक़म वे इन कार्यों' में खर्चे 
कर सकते थे वहाँ तक करने का प्रयक्ष किया | इतनी माथापच्ची,करने पर भी 
जनता में असन्तोष की मात्रा कम ने हुई। इसका कारण काँग्रेस की.कमी नहीं 
है, वक्कि कुछ ऐसे कारण पहले से ही उपस्थित कर दिये गये थे जो जनता के 
दिमाग से नहीं निकल सकते थे | 

काँग्रेत जनता की मलाई के लिये जितना कर सकती थी उससे कहीं 
अधिक किया | शासन-विधान के श्रन्दर जितनी गुंजाइश थी'ओऔर उसके 
पास नितना रुपया था, सब भली आते प्रयोग में लाये गये। थोड़े समय 
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तक लोगों का विचार बदल गया था | जिन सरकारी कर्मचारियों को लोग 
फाटू समझते थे, वे ही उन्हें कुककर सलाम करने लगे | जिन व्यक्तियों को 

जेल की हवा खानी पड़ी थी और जिनके ऊपर डंडों की चोट पड़ी थी, उन्हीं 
की आवाज़ पर प्रान्तीय सरकार का काम होने लगा । जिन दफ़्तरों में लोगों 
को जाने की आज्ञा प्रुश्कल से मिलती थी वे आम जनता के लिये खोल , 
दिये गये | प्रान्तीय धारा-सभा की कारवाइयें का व्योरा छुनने के लिये 

धारा-सभा के बाहर कितने ही सूत्रों में लाउड स्पीकर लगा दिये गये / 
इक्क्रेवान और मजदूर भी थोड़ी देर विश्राम करके “अपनी सरकार” की 

कार्रवाइयाँ सुन॒ सकते थे | लोगों के मेंह से विदेशी सरकार की आवाज 

बन्द दो गई थी और अपनी सरकार” तथा 'हमारी सरकार इस प्रकार के 

शब्द सुनाई पड़ने लगे ये | कांग्रेस आन्दोलन सरकार को भत्ते ही खटके; परन्तु 

उसके नेताओं तथा कर्मचारियों से सलाह मशविरा लेना पड़ता था। इसमें 

थोड़ा भी सन्देह नहीं कि सरकारी ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को 

गवर्नर तथा मन्‍्न्री चलाते थे, लेकिन कार्यरूप में यह बात नहीं थी। ऊपर 

से कॉग्रेस इन सरकारों को चलाती रही | वर्किज्ञ कमीटी का फ़ैसला कॉग्रेत 

मन्त्रियों को मानना पड़ता था | सरकारी ऐक्ट में काँग्रेठ का नाम भल्ते ही 

न हो परन्तु २७ महीने तक उसी की तूती बोलती रही। लोगों को यह 

विश्वास हुआ कि काँग्रेस कोई हुल्लड़बाज़ी की संस्था नहीं दे, बल्कि इसके 

अन्दर शासन चलाने का पूरा माद्दा मौजूद है। मन्न्रियों ने जिस योग्यता 

का परिचय दिया उसकी प्रशंसा पालिंयामेंट तक में की गई ।*१६ अ्रप्रैत्त 

सन्‌ १६३८ ६० के पेशाबर में भाषण देते हुये हिन्दोस्तान के वाइसराय 

ने यह कहा कि, “प्रान्तीय स्वराज का पहला वर्ष निदायत अच्छाई के साथ 

व्यतीत हुआ है। प्रान्तीय घारा-सभाओ्ों ने अपनी योग्यता का आश्चयंजनक 

परिचय दिया है ।”#'* 

# ईने सारी नेकनीयती के बावजूद काँग्रेस सरकार की टीका-टिप्पणी 

होती रही । इसकी वजह यह थी कि उसका एक दल सरकार चलाने के 

पक्ष में नहीं था। जगह जगदइ पर सभाश्रों तथा मीटिंगों में उसके मु से ये 

शब्द निकलते रहे कि कों ग्रेस श्रपने आदर्श से नीचे गिर गई। पालियामेंट 

की मातद्ती में काम करना उनके लिये एक बहुत बहा अपमान था | 


# कह गीर्फी हा 0 ि०जंगलंश औैप्रॉण0ाए 085 एणफलवे 
फ्य शाते गिर्ग ग6 फाठ्शंगलंशं 'ल्ट्रीशक्ापारह व्रत शीत 
॥्राह्रीशि07 छाप 7659०फर्शणी।ह 40 ४8 [शी वेढ्‌276०, 
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तेकिन जो दल शासन को चला रहा था उसने भी कुछ ऐसी ग़लतियाँ की 
थीं जिनका परिणाम उसी के लिये घातक सिद्ध हुआ । जिस समय असे- 
म्बली के सदस्यों के चुनाव द्वो रहे थे उस समय काँग्रेस सदस्य अपनी पूरी 
ताक़त से विजय प्राप्त करना चाहते थे। कितने ही श्रनुचित तरीके काम 
में लाये गये | ग़जञत बातों का प्रचार किया गया। नागरिकों को व्यथ के 
आश्वासन दिये गये | कुछ काँग्रेत उम्मीदवारों ने तो यहाँ त्तक कह डाला 
की चुनाव से एक वर्ध के अन्दर जनता के पूर्ण स्वराज प्राप्त हो जायगा | 
साथ ही उनकी सारी श्राथिक कठिनाइरयाँ दूर दो जायेंगी । किसानों की सभी 
तकलीक़ों को दुर करने का मानों काँग्रेस ने ठीका सा ले लिया था | उसे यह 
ख्याल न था कि शासन की मशीन कहाँ तक उन्हें इन वादों को पूरा करने 
का मौक़ा देगी । बड़ी बड़ी आशायें लेकर लोगों ने कॉँग्रेंस को वोढ दिया 
श्लौर चुपचाप उनकी पूर्ति की बाट जोहते रहे | 


० जब चुनाव समाप्त हो गया और कॉाँग्रेठ को शासन का भार चलाना 
पड़ा तो उन्हें मालुम हुआ कि उनकी प्रतिशार्य भूठी थीं। उनके हाथों में 
इतनी रक़म न थी कि मालगुज़ारी श्रौर लगान को वह एक दस साफ कर 
देती। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती । थोड़े समय के श्रन्दर 
बेकारी और भ्रशिक्षा दूर नहीं की जा सकती थी। शान्ति को स्थापना के 
लिये सरकार को सभी तरह के उपायों का आश्रय लेना पड़ा। जगह जगह 
पर गोलियाँ चलाई गई” और लोगों को सज़ायें दी गई! । लोग भौचक्के से 
रह गये। उन्हें यह उम्मीद थी कि उनका क़ज् एक दम माफ़ कर दिया 
जायगा; साथ ही वे कुछ भी करे लेकिन' काँग्रेठ सरकार चुपचाप देखती 
रहेगी | ये दोनों बातें श्रसम्भव थीं। न तो जनता को ऐसी उम्मीद करनी 
चाहिये थी ओर न काँग्रेठ को इस प्रकार की आशायें दिलानी चाहिये थी | 
तात्पय यह है कि लोग काँग्रेस सरकार को स्वर्ग का फ़रिश्ता समझ 
बैठे थे। उनका श्रनुमान था कि सरकार की बागडोर हाथ में लेते ही 
बह सभी प्रकार की तकलफ़ी को छू मन्तर से इृटा देगी। कित्तनी ग़लत 
अर थी | लेकिन इसकी ज़िम्मेवारी स्वयं काँग्रेत पर है | उसने विजय 

पत्त़ करने के लिये प्रान्तीय स्वराज को स्वग की सं ढ़ी करार दिया था। 
यही वजह है कि काँग्रेस के साधारण उम्मीदवारों के सामने बड़े बड़े ज्र्मीदारों 
और राजनीतिशों को मुँ ६ की खानी पड़ी । 


-““ काँग्रेस सरकार के समय में लड़ाई-भंगढ़ों की एक हवा बह चली थी । 
इसका कारण यह नहीं था कि सरकार की नीति भयंकर थी, बिक स्वतन्त्रता 
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की भावना का यह एक जीता जागता नमूना था । अरब तक लोग आशाहीन 
होकर सरकारी कर्मचारियों की धौंत को बर्दास्त करते रहे । वेचारे किसान 
श्रौर मज़दूर निराश होकर ज़मीदारों और मिल मालिकों के सामने चूँ 
तक नहीं कर सकते ये | उनकी आवाज़ सरकारी दफ़्तरों तक नहीं पहुँच सकती 
थी | लेकिन काँग्रेस सरकार के आते ही उनके दिलों में आशा का संचार 
हुआ | वर्षों से सोई हुई भावना पुनः जागृत हो उठी । इसलिये यह स्वाभाविक 
था कि वे अपने अधिकारों की माँग पेश करते | बेजन्रा हरकतों से लाभ 
उठाते रहने के कारण उनके विरोधी दल इस अपमान को नहीं सहन कर 
सकते थे । उन्हें यह ख़याल न था कि दलित जातियाँ भी किसी समय 
अधिकार और समानता की माँग पेश करेंगी। ऐसी दशा में यदि काँग्रेस 
को एक बहुत बढ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है । विदेशी सरकार की धाक कुछ समय के लिये दूर हो गई थी | 
इसलिये बह किसी के अत्याचार को अब सहन नहीं कर सकती थी। रही 
बात हिन्दू और मुसलमानों के साम्प्रदायिक झंगड़ों की। दोनों सम्प्रदायों में 
बैर विरोध' की भावना बढ़ने लगी । जगह जगह पर साम्प्रदायिक दंगे उठ 
खड़े हुये । इसके लिये भी काँग्रेत सरकारे' ज़िम्मेवार नहीं ठहराई जा सकतीं । 
इसके मूल में अधिकारों ओर झआ्रशाओं की वद्दी भावना छिपी हुई थी जो 
अन्य वर्गा' में थी। मुसलिम लीग गलत बातों से काँग्रेस को दोपी ठहराना 
चाहती थी, परन्तु उसे इस बात का मोक़ा नहीं मिला | कग्रेस सरकारों की 
नीयत शुरू से आा़ीर तक सच्चाई ओर ईमानदारी की रही |, 

-“प्रान्तीय स्वराज में अनेक अड़चनें उपत्यित हुई | मध्यप्रान्त में डावटर 
खरे ((९॥॥7४ ५050.0०) की चन्द ग्रलतियों से काँग्रेव मन्त्रियों को इस्तीफ़ा 
दे देना पड़ा | यद्द प्रश्न इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान में सनसनी सी 
कैल गई | खैर किसी तरह मामला बाल बाल बच गया और ऋाँग्रेत सरकारों 
को इस्तीफा देने की नीचत न आाई”। इसी प्रकार राजनीतिक कैदियों को 
छोड़ने के व्यय में गवर्नरों और मन्त्रियों में मतमेद उपस्थित हुआ | मालूम 
पड़ा कि अब कंग्रेत सरकारी ज़िम्मेवारी से हाथ खींच लेगी, परन्ठु यद्ष प्रश्न 
भी किसो तरदइ टज्ञ गया । अन्त में योरप की लड़ाई श्ारम्म होते ही कॉगेस' 
परकारों के सामने कुछ ऐसे मउ्ले पेश हुये कि उन्हें विवश होकर त्यागपतन्र 
देना पड़ा |'प्रान्तों के गवनर अपने निम्री श्रधिकारों द्वारा शासन को चलाते 
ऐे कुछ थोड़े से सलाइकार उनकी सहायता के लिये नियुक्त कर दिये गये । 
लड़ाई के बाद आज फिर काँग्रेस प्रान्तीवय शासन को चला रही है | उसकी 
विछुली सब योजनाथ काम में लाई जा रही हैं । 
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* १६१५ के संघ शाप्तन-विधान में प्रान्तीय स्वराज की ब्यवस्था तो की 
. गई है परन्तु इसका मद्धत्व दुतरी ओर से कम कर दिया 
प्रान्तीय सराज गया है। गवर्मरों को इतने विशेधाधिकार प्रदान किये 
झोर गएनरों गये हैं कि उनके सामने मन्त्रियों के अधिकार सूर्य के 
क्के सामने दीपक) की तरह हैं [गवनर जब चाहें उनके 
पिशेष॑प्रविकार कामों में इस्तक्षेर कर सकेंगे! यहाँ पर उनके विशेषा- 
*. घिकारों की चर्चा विघ्तृत रूप से नहीं की जा सकती | 
पिछुले अध्याय में हसक वर्णन किया गया हैं। ये अधिकार इतने अ्रधिक हैं 
कि आवश्यकता पड़ने पर वह अकेले ही शासन को अ्रपनी इच्छानुसार चला 
सकता है | यदि मन्त्री निकाल दिये जायें शोर घारा सभायें वर्खाश्त कर दी 
जायें तो उतकी शकल किती तानाशाह से कम न होगी |# उन्हें जो आदेश 
पत्र ( [989 प्राशाक ०६ [79कपरटप०8 ) दिये गये हैं उनकी सहायता से 
वे प्रान्तीय शातन को चलाने के लिये ए६-मात्र जिम्मेवार हैँ। मन्त्रियों की 
कार्य-कुशलता पर उतना विश्वाप्त नहीं किया गया है जितना उसको श्रकेली 
इच्छा पर । मन्त्रो अपने कामों के लिये धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार ज़रूर 
होंगे, परन्तु गवनर की ज़िम्मेवारी केन्द्रीय सरकार तथा पालियामेंट ऊे प्रति 
. होगी जिस प्रान्त का प्रधान शासक अपने कार्यों के लिये घारा-पभा के प्रति 
ज़िम्मेवार नहीं है वद् स्वराज प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता | जब तक 
जनता की आवाज का शासन में मूल्य नहीं है तत्र तक एक जिम्मेवार सरकार 
की स्थापना नहीं दो सकती | मोजूदा प्रान्तीय स्वराज शर्तों' और रुकावरथों 
से घित हुआ है| शासन-विधान को देखते हुए प्रजा के श्रधिकार नहीं 
के बराबर है। जब कभी प्रान्तीय सरकारें किसी बड़ी योजना को कार्योत्वित 
' करना चाहेंगी तो उनके द्वाय पैर बाँध दिये जा सकते हैं। के० टी० शाद्द 
लिखते हैं “शासन की मद्ठत्वपूर्ण बातें भारतीय मन्न्रियों के द्वाथों से छीन ली 
गई ्ि 07(% 
एणफएएू ए 6 बपगांगांडएशा एव ग्राइाांतर, 66 ७ए९शए 07 
शुशाश॥। ए060ए, ॥0, ॥6 90एश५ग70" जी] ॥8ए6 खा्म'एए०0प्र5 
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* प्रान्तीय सरकार की मातहती में काम करने वाले श्रफ़सर मन्त्रियों के 
अधिकार से बाहर रक्खे गये हैं | यदि म॒न्त्री किसी अफ़सर के विरुद्ध कोई 
कारबाई करें तो वह गवर्नर के पास इसकी फ़रियाद कर सकता है। ऐसी 
नाजुक परिस्थिति में मन्न्री अपने ही आधीन कर्मचारियों को इस बात के लिये 
प्रेरित नहीं कर सकते कि वे अ्मुक तरीहें पर काम करें। प्रान्तीय विभाग 
की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ केन्द्रीय सरकार की मुट्ठी में रक्‍्खी गई, हैं। ख़र्च के 
सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को पूरी आज़ादी हासिल नहीं है | यहाँ तक कि 
सामाजिक सुघारों तक में गवर्नर दखल दे' सकता है। मन्त्रियों की सलाहें वह 
जग्र चाहे ठुकरा सकता है । किसी भो दृष्टि से प्रान्तीय स्वराज की योजना पूर्ण 
नहीं हे | * 


“उपर कहद्दा गया है कि बृटिश भारत द्वो प्रकार के सूत्रों में विभाजित 


किया गया है | गवर्नर के सूर्चो की संख्या ११ है और 


चोफ कमिश्मरों वाक़ी ६ चीफ़ कमिश्नर के सृवे कहलाते हैं। वृटिश 
के खूबे ग्रौर॒ बिलोचिस्तान, दिल्‍ली, अ्रजमेर मेरवाड़ा, कु, श्रंडमन, 
प्रान्तीय स्वराज नीकोबार और पंथ पिपलोदा चीफ़ कमिश्नर के सूबे 
कहलाते हैं| और इनका प्रधान चीफ़ कमिश्नर कहलाता 

है। वह सीधे गवर्न(-जनरल के प्रति ज़िम्मेवार है। प्रत्येक प्रान्त में (एक 
चीफ़ कमिश्नर रहता है जो श्रपनी इच्छानुतसार शासन करता है शासन 
सम्बन्धी सलाह उसे गवनर-जनरल से लेनी पड़ती हैं। कुर्ग को छोड़कर 
अन्य व फ़ कमिश्नरों के सूचें में कोई घारा-समा नहीं बनाई गई है। सारी 
ज़िम्मेवारी चीफ़ कमिश्नर को दी गई है। इन सूत्रों में प्रान्तीय स्वराज की 
कोई चर्चा ही नहीं है) संघ-कार्यकारिणी तथा संघ घारा-सभा द्वार जितनी 
श्राशाय प्राप्त होंगी वे सब चीफ़ कमिश्नरों के यूत्रों में लागू की जायंगी। 
फरेवल बृटिश बिलोचिस्तान में गवर्नर-जनरल की निजी श्राज्ञा के बिना 
वे लागू न द्दोसकेंगी। दिबली और अजमेर मेरवाड़ा को केन्द्रीय घारा- 
सम्ता में प्रतिनिधित्व दिया गया | कुग को लेजिस्लेटिव कमल को 
अधिकार दिया गया है कि वह केन्द्रीय धारा-सभाश्रों में दो सदस्य चुन कर 
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भेज सके | अंडमन श्रोर नोकोब्रार को एक मी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
नहीं है । 
५. चीफ़ कमिश्नरों के बूों को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं 
दी गई है| हिन्दोस्तान पहले से ही दो भागों में विभाजित किया गया है| 
बृटिश भारत और देशी रियासतों में जो राजनीतिक भेदभाव किया गया है 
उसके दुष्परिणाम दमारी नजरों के सामने मौजूद हैं। रियासतों में ज़िम्मेवार 
शासन का नाम थी नहीं है । वहाँ की प्रजा राजनीतिक अ्रधिकार को नहीं 
 जानती। बृटिश सरकार उनके मामलों में दखल देने से इसलिये इनकार 
करती है कि उसके सुलहनामों में फरक पड़ेगा। बृटिश सूर्चो को तो उसने 
थोड़ी बड़त श्राज़ादी दी है, लेकिन रियाततों के मामलों में हाथ डालकर वह 
अपनी शर्तों को भंग करना नहीं चाइती। देशी रियाततों की बात तो छोड़ 
दीजिये, स्वयं बृटिश प्रान्तों को तरकार ने दो श्रेणियों में बाद रक्त है। 
गवर्नरों के दबों में जनवा को कुछु अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन चीफ़ कमिश्नरों 
के सूबे श्रभी तक फेन्द्रीय सरकार की मज़ों पर चलाये जाते हैं। उनमें रहने 
वाले निवासी राजनीतिक स्वतंत्रता के उतने ही प्यासे हैं जितने गवनरों के 
सूत्रों में | उनकी संख्या भले ही कम हो, परन्चु उनकी आज़ादी की भावना को 
कुचला नहीं जा सकता | 
+ इसी तरद दिन्दोस्तान के कुछ हिस्से ' पिछुड़े हुए ( 8.0६ ७ए१ल्‍०ते 
४7८४8 ) करार दिये गये हैं। ये दिस्ते मदरात, बंगाल, 
पिछड़े हुए... पंनाव, झ्रासाम, पश्चिमोत्तर प्रदेश, संयुक्तप्रान्त, त्रिह्र, 
भाग शौर मध्यप्रान्त व बरार, तथा उड़ीसा प्रान्तों में पाये जाते 
प्रान्तीय हैं। इनका शासन प्रबन्ध गवर्नर अपने श्रधिकारों द्वारा 
स्वराज करते हैं | इन विभागों में निवास करने वाली जनता को 
कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है | यद्यपि ये भाग किसी 
ने किसी प्रान्तीय सरकार की मातहती में रक्‍्खे गये हैं, फिर भी प्रान्तीय मंत्रि- 
मंडल इनक्ते कामों में द्वाथ नहीं डाल सकते | इनमें रहने वाले व्यक्तियों की 
आज़ादी का लेश मात्र भी नहों दिया यया है। यदि इन विभागों के निवासी 
अनपढ़ और असम्य हैं तो वृटिश सरकार अरने १४५० वर्ष के जीवन में इन्हें 
सभ्य वना सकती थो। इनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता की प़िम्मेवारी वृटिश 
सरकार के ऊपर है। 
“यदि कोई विदेशी इस देश का भ्रमण करे श्रौर उसे यह मालूम न हो 
कि सभी यूवे दृटेश सरकार के अधिकार में हैं तो उसे 
परिशिष्ठयद्द सन्देह होगा कि बृथ्िश भारत में दो विदेशी सरकारों 
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का राज्य है। एक का अधिकार गवर्नर के सूब्ों पर है और दूसरी का 
चीफ़ कमिश्नर के सूबों पर | यह दलील बहुत द्वी नाजुक है कि अन्य प्रान्तों 
की सहानुभूति उनके साथ है | हसारी सहानुभूति, इटली, इंगलेंड, 
श्रबीसोनियों , स्पेन आदि सभी देशों से है। जब तक वे हमारी बराबरी 
में खड़े नहीं होते तब तक उन्हें हम अपना भाई नहीं सममभ सकते | 

“प्रान्तीय स्व॒राज को चलाकर इस बात की काफ़ी परीक्षा कर ली गई कि इससे 
हिन्दोस्तान अपने मन्जिले मक़सूद पर नहीं पहुँच सक्रता | प्रान्तीय सरकारों 
तथा लोकमत की परवाह न कर इस देश को विश्बव्यापी युद्ध में शामिल कर 
देना प्रान्तीय स्वराज्य के सबंधा प्रतिकूल था। इन बातों को झुलाकर भावी 
शासन-विघान की आशा से काँग्रेत किर शासन को चलाने लगी है| विधान 
सम्मेलन की सफलता पर सब की दृष्टि लगी हुई है ।४४ 
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प्रत्येक प्रान्त कमिश्नरियों में वादा गया है | शासन की सुविधा के लिये 
इसका विभाजन निवान्त श्रावश्यक है। भारतीय यूने 
प्रान्तों का. इतने बड़े हैं कि इनका शासन-प्रवन्ध इन्हें एक इकाई 
घिमाजन मान कर नद्ीीं किया जा सकता। कुछ प्रान्त तो यूरोप 
के कितने द्वी देशों से कई गुने बढ़े हैँ। बंगाल का 
चेत्रफत्न फ्रान्स के बराबर है। गत्येक का क्षेत्रफल लगमग ३२००००० वर्ग 
मीन है। मद्राठ का सेत्रफल ग्रेट बृदेन तथा श्रायर डे से ६ गुना बडा है। 
दोनों १४०००० वर्ग मील में फैले हुये हैं | पश्चिमोत्तर प्रदेश और श्रवध का 
चेपफल फ़ान्स से श्राघा है| पंजाव की जनसंख्या जर्मनी तथा बस्ई श्रीर 
ठिन्घ प्रान्त की स्पेन के बराबर है । प्रत्येक प्रान्त लागनग ८ था £ कमिश्नरियों 

में और कमिश्नरियाँ ज्ञिलों में विभाजित की गई ई | 
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हिन्दोघ्तान में कुल २६६ ज्ञिलि ६ैं। इनका च्षेबफल तथा जनसंख्या 
अलग अलग है | कुछ ज़िले बहुत द्वी बड़े श्रीर कुछ वहुत छोटे हैं । बंगाल 
प्रान्त के मेमनसिंद जिले में स्विव्ज़रलेंड से अधिक आदमो रहते हैं| विज- 
गापट्टम ज़िले का ज्षेत्रफल और आबादी डेन्माक से श्रधिक है | संयुक्त प्रान्त 
के कुछ ज़िले न्यूज़ीलेंड से बड़े हैं | तिरहुत कमिश्तरी की जनसंख्या कनाडा 
से अधिक है। इदिन्दोस्तान में उब्से बड़ा ज़िला विजगापट्टम है। इसका 
क्षेत्रफल १७१६८ वर्गमील हे | दूसरा नम्बर थारपारकर ( बम्बई ) ब्ञिले का 
है। सम्पू्ें ज़िलों का औवत ज्ञेत्बल ४०७५ वर्गमील और श्ौसत जन-ठंख्या 
१०००००० है | बहुत कम ज़िले ऐसे हैं जिनका कज्षेत्ररल १५०० वर्गमील 
से कम है। शायद किसी ज़िले की श्रावादी ५००००० से कम है। इन ज़िलों 
की जलवायु तथा पेदावार एक सी नहीं हैे। एक ज़िले में कुछ भाग 
उपजाऊ और कुछ ऊपर हैं। दर ज़िले में शहर और देशात की बोलचाल में 
फरक मिलेगा। श्रार्थिक दृष्टि से कुछ ज़िले तम्पन्य भीर कुछ ग्ररीब हैं । कुछ 
ज़िले इतने घने बसे हैं कि हर व्यक्ति को २ एकड़ तक भूमि खेती के लिये 
नहीं मिलती । 
ज़िले का प्रधान जिलाधीश कहलाता है। कुछ पान्‍्तों में यह फलक्‍्दर 
और कुछ में डिप्टी कमिश्नर कहलाता है। अपने 
कलेक्टर या. ज़िले में वह बृटिश सरकार का प्रतिनिधि है| आम 
जिज्ञाधीस पौरसे वह इन्डियन छिविल साविस के सदस्य का 
एक सदस्य होता है। प्रान्तीय सिविल सरविस के 
सदस्य भी इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। चेतन की दृष्टि से कलेक्टर 
का स्थान अपने ज़िले में सबसे बड़ा नहीं है, परन्तु अधिकार की दृध्टि 
से इससे वढ़ कर कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं होता। इसे दोहरे अधिकार 
प्राप्त हैँ । कलक्टर की देसियत से उप्ते अपने ज़िले में मालगुज़ारी वसूल 
करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु वह भूमिकर को घटा-बढ़ा नहीं 
सकता। भूचाल, आकाल, महामारी आदि विपत्तियों के समय मालगुज़ारी 
घटाने की ठिफ्वारिस वह प्रान्तीय सरकार से कर सकता है। मजिस्ट्रेट के नाते 
वह ज़िले की छोटी कचहरियों का निरीक्षक होता है। पुलीस|के कार्मो की देख- 
रेख तथा उन्हें सलाह श्रादि देने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त है। अपने 
ज़िले की सम्पूण भूमि से वह परिचित होता है। मालगुज़ारी वसूल करते समय 
उसे छोठे-बड़े सभी लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। ज़िले में शान्ति 
रखने की एकमात्र ज़िम्मेवारी इसी पर है। इसीलिये साल के कई महीने वह 
अपने ज़िले का दौड़ा करता है। इस दौड़ान में वह ल़िले की इर तहसील में 
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लोगों से मिलता है, उनकी हालतें पूछता है ओर वहां से सब प्रकार को जान- 
कारी हासिल करता है। 
ज़िले में शासन के लिये कई विभाग बनाये गये हैं। उनका सम्बन्ध 
प्रान्तीय सरकार से है | पुलीस, आबपाशी, सड़के तथा इमारतें, खेती, व्यव- 
साय, अस्पताल, तथा फैक्टरी आदि विभिन्न पदाधिकारियों की मातद्ती में 
रक्खी गई है, लेकिन इसके प्रधान कल्लेक्टर की राय से अपना कार्य करते 
हैं। अपने अ्रपने कार्यों की सूचना ये उसे देते रहते हैँ। यदि ऐसा न 
हो तो वह इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी को नहीं निवाह सकता। प्रत्येक विभाग का 
प्रधान अपने कार्यों के लिये स्वतंत्र होते हुये भी अपने आपको कलेक्टर 
से नीचे समझता है। कलेक्टर की मातद्वती में काम करने वाले पदाधिकारी 
थै जनता के सम्पर्क में रहते हैं। इनकी देख-रेख के लिये उसे बहुत ही 
सचेत रहना पड़ता है | कुछ तो इनके कार्यों की देख-रेख के लिये और 
कुछ अपने ड़िले का अध्ययन करने के लिये वह एक सिरे से दूसरे छिरे तक 
घूमता रदता है। यद्यवि उसका निश्चित निवास-स्थान शहर में होता दे 
फिर भी वह ग्रामीण बातों से श्रनभिज्ञ नहीं रहता । साल के ६ महीने उसे 
इन्हीं देहातों में बिताने पड़ते हैं । ज़िले के रस्म-रवाज वहाँ को बोली, उसकी 
आधिक परिस्थिति तथा लोगों की स्भ्यता--इन सब से वह भली भाँति परि- 
चित होता है । पालंडे के कपनानुसार वह प्रान्तीय सरकार रूपी शरीर का 
विभिन्न अंग है ।# 
फलेक्टर का रतवा अपने ज़िले में इतना बढ़ा होता है कि साधारण लोग 
इसे सरकार के नाम से सूचित करते हैं। उनका यह ख़याल है कि वही 
इनका एक मात्र शासन करता है| किसी तरद की रउद्दायता या छूट की 
गरवश्यकता पड़ती है तो वे इसी का श्राश्रय लेते हैं | किसी ज़िले में सरकार 
छूट ग्थवा सहायता वहाँ के कलेक्टर की बिना छिफ़ारिस के नहीं दे सकती | 
किसानों की मालगुज़ारी में कठिन से कठिन परिस्थिति में तब तक कोई छूट 
नहीं दी जा सकती जब तक वह इसकी सिफ़ारिस ने करें। विभागों की बुद्धि 
के कारण तथा श्रावागमन की सुविधा दोने से उसके कर्तव्य श्राजकल पर 
भी बढ़ गये हैं । कागज़ी कारवाइयाँ इतनी अधिक बढ़ गई हूँ कि उसे बाहर 
लाने का मौख़ा बड़ी कठिनाई से मिलता है | इससे उसके श्रधिकारों पर कुछ 








कप दल लय के कि 

> पि6 4५ 6 €एट३, ९ 6477, ती6 शाणाफ दइाते होठ शगाते 
ए ६९ गि6जंपलंक जठएएातगएा ऊांतिगि ग5 तंष्र्ए् गा0 
घह्ण्ट्ह दष् वह हुदादाया एथएाप्प्लात्राए९- 


प्रान्तीय विभाग २१३१ 


आ्राधात पहुँचा है । कहा जाता है कि कलेक्टर के श्रच्छे दिन थ्रत्र चले गये |# 
लेकिन अब भी वह अपने जिले का सम्राट है। अ्रधिकारों से बढ़कर उछका 
प्रभाव अपने जिले पर कहीं श्रधिक पड़ता है। जिले का बड़ा से बड़ा क्षमीदार 
अथवा सेठ-साहूकार उसकी आशा नहीं टाल सकता। यदि बलेक्टर का व्यक्तित्व 
बड़ा है श्लोर वह अपने चरित्र तथा आन्तरिक गुणों से पूर्ण है तो अपने ज़िले 
में किसी देवता से कम नहीं माना जाता | कुछ कलेक्टर के नाम जनता में 
इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी अनुपस्थिति को श्रभी तक महसूस 
करते हूँ [ गाँव में ग्रभी तक यद कहावत प्रचलित है कि 'क्या तुम कलेक्टर 
हो ?? इप्तका तात्यय यह है कि ग्रामीण जनता के लिये कलेक्टर से बढ़कर 
कोई दूमरा पदाधिकारी नहीं जान पड़ता | 

सरकारी विभाग में यही एक ऐशसा पदाधिकारी है जिसे जनता और 
बड़े अफ़सर दोनों के सम्पर्क में आने का अवसर मिलता दे । श्रपने जिले की 
ग्रसलियत से यह भली भाँति परिचित रहता है | जिले की उन्नति के लिये 
इसे सब कुछ करने का अधिकार है| यदि यह शासक श्रद्वितीय योग्यता का 
हुआ तो अपने जिले की अदभुत उन्नति कर सकता है। आजमगढ़ जिले 
में एन० सी मेहता का नाम तब तक श्रमर रहेगा जब तक मेहता पुस्तकालय 
की एक एक इंठ बाकी रहेगी । इससे भी बढ़कर उनकी प्रखर बुद्धि से जो 
लाभ वहाँ के किसानों को पहुँचा वह स्बंदा स्मरणीय है। कुछ अंगरेज़ 
कलेक्टरों ने भी इसी प्रकार की श्रमर कीति से अपने जिलों को लाभ पहुँचाया 
है। उसके क्षेत्र बहुमुखी हैं | अपने जिले में भूमि विभाजन, ऋज् किसानों 
की छूट, भंगड़े का निपदारा, श्रकाले पीड़ितों की सेवा, झत््यादि इत्यादि 
कार्य उसे करने पड़ते हई |ग्रामीण जीवन में उसका व्यक्तित्व सबसे 
महत्वपूर्ण माना जाता है । पुलीस, जेल, भ्युनित्तिपफलणीज़, सड़कें, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सफ़ाई, दवा, टैक्स, हत्यादि इत्यादि कार्यों की देख-रेख उसे 
करनी पड़ती है । इन कार्या' के देखते हुये उसे कई प्रकार की जानकारी 
रखनी द्ोती । केवल किताबी शान से काम नहीं चल सकता | एक ओर 
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श्१४ शआधुनिक भारतीय शासन 


उसे लोगों की जानमाल की रक्षा के लिये शान्ति की व्यवस्था करनी पड़ती 
है, और दूसरी ओर ध्यापार, शासन, न्याय तथा घनघान्य की इद्धि का उपाय 
सोचना पड़ता है | 


१६१६ ई० तक कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सभापति होता था। परन्तु 
अब ऐसा नहीं होता | स्वायत्त शासन (7०% ह0६-(०एशपग्ाध्गां) की 
स्थापना के बाद डिस्ट्रिस्ट बोर्ड का श्रधिकार जनता को दे दिया गया। 
इससे कलेक्टर को बहुत-ती छोटी-छोटी बातों से श्रवकाश मिल गया। अब 
उसे इन कार्यो' की श्रोर एक साधारण नजर रखनी पड़ती है। जब कभी 
प्रान्तीय सरकार डिट्ट्रिक्ट बोड अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यो' से अर्ंत॒ष्ट 
होती है तो इनका भार कलेक्टर को सुपुर्द कर दिया जाता है। इन बोडों 
की भमीटियों में वह जब चाहे बैठ सकता है। इसके लिये उसे किसी की श्राशा 
लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह उनके कार्यो' से असंतुष्ट हे और 
उसकी समझ में इनकी कारवाहयों से जिले की शान्ति तथा उन्नति में बाधा 
पढ़ती है, तो वह इसकी सूचना प्रान्तीय सरकार को दे सकता है। यदि 
कलेक्टर का कार्य अपने जिले में श्रत्यन्त सराहनीय हे ओर उसे शासन के 
अनेक श्रनुभव प्रात हैं, तो वह कमिश्नर अ्रथवा गवर्नर का पद प्राप्त कर 
सकता है। 


ज़िले का कलेक्टर श्रपने दृद्‌ में किसी बादशाह से कम नहीं है। उसकी 
प्रतिष्ठा और श्रात््म-सम्मान का जिसने श्रध्ययन किया है वह इसे श्रच्छी 
तरह समभ सकता दे | यदि उठकी योग्यता अ्रद्धितीय हुई तो वह अपने 
प्ले की हालत में काफ़ी सुघार कर सकता है | उठके सरकारी श्रधिकार 
भले ही सीमित हों; परन्तु ज़िले की जनता उसके साथ रहती है। बड़े 
बड़े घनीमानी लोग उसकी मुट्ठी में होते हैं। किसानों की द्वालत वह 
भली-भाँति अध्ययन कर उसमें काफ़ी उन्नति कर सकता दे। छोटे छोटे 
ग्राम-व्ययसाय को वद उन्नति दिला सकता है। श्रपने रचनात्मक विचारों 
को कार्याखित करने के लिये वद् सामग्री एक कर सकता है | लेकिन साथ 
दी यदि वह झ्ाराम-तलब हुआशा, 'ग्रौर रात दिन अपने बंगले में पढ़ा 
रहा, तो उसके विचारों से ज़िलें को कोई लाभ नहीं द्वो सकता। उसे 
शत्यन्त परिश्रमो और दृद विचार वाला द्वोना पढ़ता है। काग्रज्ञी कारवाहयाँ 
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प्रान्तीय विभोगे २१५, 


. उतनी मदहत्व-पूर्ण नहीं हैं जितनी बाहरी देख-रेख | उसे हर समय इस बात 
पर नज़र रखनी पड़ती है कि ज़िले में कोई खास दलबन्दी श्रथवा बेर-भाव 
तो नहीं पैदा हो रहे हैं | विशेष कर वतंमान राष्ट्रीय-उत्यान के युग में उसे 
ग्रौर भी सचेत रहना पड़ता है। एक औ्रोर तो उसे जनता की सेवा 
का ध्यान द्योता है श्रौर दूसरी ओ्रोर श्रपने बड़े अफसरों के हुकुम 
तामील करनी पड़ती है। उप्ते दर प्रकार के लोगों से मिलने का श्रवस॒र 
पड़ता है | सबके मानसिक श्रध्ययन की छाप उसके मह्तिष्क पर गहरी 
पड़ती है । 
राजनीतिक संगठन की मशीन उसके हाथ से बाद है। ज्ञिति की तौमा 
में वरह्द कमी-वेशी नहीं कर सकता । शासन-प्रजन्ध के ढाँचे को बदलने का 
उसे अधिकार नहीं है । फिर भी श्रपने प्रभाव से वह जिले में वहुत कुछ झर 
सकता है | डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिष्िपल बोर्ड के ऊपर उसके व्यक्तित्व का 
गद्दरा प्रभाव पड़ता है । इन दोनों के सहयोग से ज्िले की शिक्षा, सफ़ाई, 
सड़कें तथा शान्ति में विशेष रूप से वृद्धि की जा सकती है। ज़िले के सभी 
सरकारी क्मचारियों पर अधिकार होने से वह जिस प्रकार की व्यवस्था 
चाहे कर सकता है | इंजीनियर, डाक्टर, पुलीस सुपरिम्टेन्डेन्ट खजानची 
इत्यादि सब उसको सलाह से काम करठे हैं। यदि वह किसी वस्धु 
में खास रुचि रखता दे तो उसके प्रचार के लिये वह बहुत कुछ कर सकता 
है । अगर उसके दिमाग़ में कोई लाभदायक योजना आवे तो बड़ी आसानी 
से वह काम में लाई जा सकती है। 
अपने जिले में प्रधान कार्यकारिणी के श्रतिरिक्त उसे न्याय विभाग का 
भी कुछ कार्य करना पड़ता है। वह पहिले दजे का 
कल्लेक्टर के. मजिस्ट्रेट कदलाता दे । जिले में जितने मजिस्ट्रेंट हैं वे सब 
न्याय सम्बन्धी इसकी मातहती में काय करते हैं | मजिस्ट्रेट की हैसियत 
ग्रधिकार से उसे यह अश्रधिकार है कि किसी अपराधी को दो वंधे 
जेल ओर १००० रुपया जुर्माना कर सके | ऐसा इसलिये 
किया गया है कि अपनी सीमा के श्रन्दर वह पूर्य शान्ति रख सके। 
यदि लोगों को इसका भय न हो, तो कोई इससे प्रभावित नहीं हो 
सकता | जिले की सारी पुलीख इसके अ्रधिकार में है। वह जिसे चाहे 
गिरफ्तार कर उस पर कोई अभियोग लगाकर मुक़दमें चला सकता है। 
पुलीध सुपरिन्टेन्डेन्ट उसे इस बात की बूचना देता रहता है कि ज़िले 
में शान्ति की क्‍या व्यवस्था है,या श्रपराधियों की मात्रा कितनी है। 
थानों की मदद से गाँव गाँव की रिपोर्ट उसे दर समय मिलती रहती है । 


व्मटी८ ०, 


११६ श्रार्धुनिक भारतीय शासन 
यदि पुलीमत किसौ व्यक्ति को गुनाइगार ठहराये तो कलेक्टर तुरंत उस पंर 
मुक़दमा चलाकर बड़ी श्रासामी से उसे जेल में डाल सकता है। ऊपर कहद्दा 
गया है कि कल्लेक्टर की हेसियत से उसका काम सारे ज़िले की मालगुज़ारी 
वधूुल करना है! लेकिन इसके शअलावे उसे प्रान्तीय सरकार को भूमि तथा 
खेती सम्बन्धी और भी सलाह उमय समय पर देनी पड़ती हैं। किसानों की 
समध्या वृटिश भारत की समस्यात्रों की $ है। इसी से हम श्रभुमान कर 
सकते हूँ कि दिन्दोध्तान की बेहतरी में कलेक्टर का कितमा द्वाथ है । किसानों 
झौर ज़मीदारों के बीच में जितने कड़े पैदा होते हैँ उनका निपटारा यद्दी 
करता है| 

पुलीउ श्रौर जेत्न दोनों उसके द्वाथ में रक्खे गये हूँ । उसके न्याय 
सम्बन्धी श्रधिकारों की रक्षा अन्य न्‍्यायाघीशों से अधिक हो सकती है। 
गाँवों के लोग पुलीस को सरकार का दाहिना हाथ समभते हैं। लाल 
पगड़ी उनके लिये काल के समान है। राष्ट्रीय भावना के कारण यदह्द भय 
बहुत कुछ कम दो चला है, लेकिन फिर भी इस विभाग की सजझतयों से 
दर आदमी डरता रददता है। जहाँ तह जेल की बांव है, राजनीतिक क्रैदियों 
को छोड़कर बाक़ी सभी लोग इसे नरक समभे हूँ | कोई व्यक्ति ऐसा न 
होगा जो खुशी खुशी जेल का जीवन पतन्द करे। अपराध करने पर 
भी लोग जेलों में जाने से डरते हैं। कलेक्टर इन दोनों कुंजियों को अपने 
हाथ में रखता है | किछी की हिम्मत नहीं है जो उसकी श्राजशाओं का 
उलंघन करे | 

कलेक्टर को न्याय सम्बन्धी अधिकार पदले पहल लाड कामब्रालित के 
समय में दिये गये | उसने पहले इसे बंगाल प्रान्त में आरम्भ क्रिया श्रीर 
फिर बाद में इसकी नक़ल और यूत्रों में की गई | न्यायाधीश श्रौर कलेक्टर 
के पद एक में जोड़ दिये गये | कलेक्टर का पद वारेन देश्टिग्ल़ के समय से 
आरम्म किया गया है। जब कम्पनी ने बंगाल की दीवानी श्रपने द्वाथ में ली 
तो उसे इस पद की आवश्यकता मदयूत हुई। बहुत दिनों तक मजिस्ट्रेट 
श्रौर फ्लेक्टर के स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कलेक्टर को आरम्म में 
कोई म्कदमा फ्रदलत करने का श्रधिकार न था। श्रपने जिले में उसका 
पद मज्िट्रेट से बढ़ा दोता या। उसकी तनख्याद भी श्रधिक थी | मजिस्ट्रेट 
वरदते करके कलेक्टर दोजाया करते ये। मजिस्ट्रेट को उतना खनुभव 
नहीं होता या श्िना कलेस्टर को। इससे झाम में शअमुविध। दोतों थी । 
एस कमी को दूर करने ने. लिये दोर्मो फा पद एक में शामिल कर दिया गये । 


हद ने बगदवर ये दोनों पद एक के हार्पों में चले था रद है। कट्टा जाता है 


प्रान्तोय विभांग २१७ 


कार्य रूप में वह मुक़दमें फैलल करने का काम कमर करता है, उठका 
कार्य श्रन्य मजिस्ट्रेटों की कारवाइयों की देखभाल करना दै। सारांश यह है 
कि कलेक्टर स्वयं किसी सरकार से कम नहीं है ।%# 
ज़िले में सरकारी ख़ज़ाने पर उसका श्रधिकार होता है। भूमिकर 
सम्बन्धी रुपये-पैसे की अपील उसके पास की जाती है । यद्यपि उसे श्रव्वल दर्जे 
के मजिस्ट्रेट का श्रघिकार दिया गया है, परन्तु उसकी इजलास में बहुत कम नये 
मुक़दमें पेश किये जाते हैं। कारण यह है कि उसके पास इतने श्रधिक काम 
हूँ कि वह दफ़्तर में बैठकर उन्हें पूरा नहीं कर सकता | अकसर अपने ज़िले में 
उसे इधर उधर जाने की श्रावश्यकतायें पड़ती हैं | उसके इजलास में श्रपील 
के मुकदमे श्रधिक श्राते हें | तहसीलदारों तथा श्रन्य मजिस्ट्रेटों के फ्रेसलों की 
अपील इसके यहाँ की जाती है | 
कलेक्टर की ज़िम्मेवारियों की कोई सूची नहीं बनाई जा उकती। जिले 
की मालगुज़ारी और न्याय के अतिरिक्त उसे और भी 
कक्षेक्टर की काम करने पढ़ते हैँ । चीज़ों का भाव उसे समझना पड़ता 
ध्पन्य है ओर इसी हिसाव से वह खेती की श्रामदनी का श्रतुमान 
ज़िम्मेवारियाँ करता है | प्रान्तीय सरकार को श्रच्छे और बुरे मौसमों 
की उसे सूचना देनी पड़ती है | खेती के लिये किसानों 
को वह कर्ज़ देता है । अपने जिल्ले की एक एक बात उसे प्रान्तीय तरकार 
को वतानी पड़ती है | किसी किसी ज़िले में उसे छोटी छोटी रियासतों का 
भी प्रबन्ध करना पड़ता है | वदि किसी ताल्‍्लुकेदार की दैसियत नाबालिग 
फे हाथ में है तो कलेक्टर को उसे संभालना पड़ता है। बड़े बड़े विशेषश 
श्रपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिये उससे सलाद क्षेते हें । जिले में श्रनेक 
सभायें तथा संगठन बनते रहते हैं| वह इनकी कारवाह्यों, में शरीक दो 
सकता है। फिर भी किसी न किसी प्रकार से इनके कार्मों की ओर उसे नज़र 
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रखनी पड़ती है| उसे यह अधिकार है कि वह किसी भी सभा-सोसाइटी में 
हिस्से ले सके | कोई संगठन उसे निमंत्रित भले ही न करे, परन्तु वह अपने 
अधिकार से उसकी पूरी जानकरी हासिल कर सकता है | जब कोई विशेष 
व्यक्ति किसी ज़िले में पदार्पण करता है तो उसकी तचना सबसे पहले 
कलेक्टर को दी जाती है | उसका स्वागत करने का अ्रधिकार उसे पूरा पूरा 
दिया गया है | यदि वह ख़ाली नहीं है तो अपनी इच्छा से इस कार्य को 
किसी और को सुपुर्द कर सकता है। ज़िले में जो कुछ भी आपत्तियाँ झ्रायें 
उन खबके। उसे निवारण करना पड़ता है। रोम-निवासियों की एक कहावत 
के श्रनुतार सरकार की सारी ज़िम्मेवारी उसके ऊपर रक्‍्खी गई है ।* वह 
कारों को भले दी कुछ सहायकों में विभाजित कर दे, परन्तु श्रपनी ज़िम्मेवारी 
को वह नहीं बॉँट सकता | 

रजिस्ट्रार की हेसियत से कलेक्टर को शादी के लिये बुलाया जा सकता 
है।कोई ज्री या पुरुष विवाह करने पर राज़ी हैं तो वे उसके बंगले पर 
जाकर श्रपनी इच्धा प्रकट कर सकते हैं | एक शोर उसे फ़ीजो पोशाक में चोर 
और डाकुश्रों का पीछा करना पड़ता है, लड़ाई श्रोर दंगों को शान्त करना 
पड़ता है, श्र दूसरी झोर किसानों की बेहतरी सोचनी पड़ती है, ज़िले के सभी 
उम्ुदायों की मलाई का ध्यान रखना पड़ता है, श्रकाल और मद्दामारी में उन्हें 
सहायता पहुँचानी पड़ती हे तथा शान्त श्रीर गम्मीर भाव से बड़े से बड़े लोगों 
की खुशी में शरीक दोना पड़ता है | दर श्रदना आला से उसे तरद तरह की 
बातें दरियाक्‍्त करनी पढ़ती है | 

प्रात:काल वद लोगों ते मिलने जुलने में ग्रपना समय व्यतीय करता है । 
यदि अवसर मिला तो कुछ बाहरी जाँच पड़ताल भी करता है | रोज़ वढ़ 
फचदरी जाता है, लेकिन न्याय विमाग के अन्य कम वारियों की तरद वह 
३० से ४ तक वर्दां नर्दी बैठ सकता। अधिक से श्रधिक ३ या ४ घंटे बह 
कथचदरी में मुक़दमों को कार्रवाई सुनता है। कचदरी के बाद बद डाक पर 
नज्ञर दालता है | मितनी चिट्टियाँ झ्राई रहती हैं उन सबके जवाब की 
व्यवस्था करता है । बद स्वयं उनका छवात्र मले द्वोन लिसे, परन्तु उन्हें 
उममने की छ्विम्मेवारी उसे दी गा दे ।इनके अलावा उसे स्वयं कुछ 
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शझपनी निजी चिटियाँ भेजनी पड़ती हैं। जब इससे फुरसत मिली तो निमंत्रण- 
पर्षों की शोर उसकी नज़र जाती है। कई जगहों से सभा-छुसाइटियों में शरीक . 
होने के लिए निमंत्रण पत्र आये रहते हैँ | यदि उसे ग्रावश्यकता मद्दसूस होती 
है तो उव काम बन्द करके एक दो जलसों में शरीक द्दोता है । कलेक्टर के 
लिये यह अ्रसम्भव है कि वह सब में शरीक हो सके । सरकारी फ़रमानों के 
अतिरिक्त, जनता की इत्तला पर भी उसे नज़र रखनी पड़ती हे | उसका 
टेलीफ़ोन सबेरे से ११ बजे रात तक फाँसा रहता है। उसकी चिट्ठियों की 
टोकरियाँ मरी रहती हैं | कानूनों में रद्देग्दल की सूचनायें इतनी श्रधिक 
श्राती हूँ कि उस पर उसे घंटों विचार करना पड़ता है। ज्विले में दर समय 
सरकार की ओर से कोई न कोई नई योजनायें कार्यान्वित होती रहती हैं। 
इन सब में उसे श्रपनी सत्नाह् देनी पड़ती है। धारा-सभाश्रों में जितने प्रश्न 
पूछे जाते हूँ अथवा प्रस्ताव पास किये जाते हैं उनमें बहुतों का जवाब उसे 
देना पड़ता है । 


इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि कलेक्टर को कागज़ी कार्रवाइ्याँ 
अधिक करनी पड़ती हैं| जिले की दीड़ान में भी चिट्ठियों का पुलिन्दा 
उसका पीछा नहीं छोड़ता | इससे शाप में मदद भले ही मिले, लेकिन 
जनता की वास्तविक भलाई में बाघा पड़ती है | श्रपनी दौड़ान में दी 
उसे जनता से सम्पर्क प्राप्त करने का श्रवसर मिलता है। वहीं उसे 
अपने मातहत कर्मचारियों की देख-रेख करनी पड़ती है। श्रच्छा होता कि 
उसका अधिकतर समय जनता की भलाई श्र सरकारी कर्मचारियों की कार्य 
कुशलता में व्यतीत होता । परन्‍्ठ सरकारी कागज़ात वह भी उसका पीछा 
नहीं छोड़ते | उसका ध्यान गाँवों की ओर कम जाने पाता है | यदि उसकी 
दोड़ान में काग़्जी फारबाइर्थाँ किसी और को सुपुर्द कर दी, जायेँ तो 
वह ज़िले को अधिक लाभ पहुँचा सकता है। दौड़ान में ही उसे हर प्रकार 
की स्वतन्त्रता रहती है ।# एक वार किसी कलेक्टर ने एक फ़ौज़ी, पेन्शनर 
से पूछा, (म्दारे पड़ोस में शान्ति तो है ।? पेन्शनर ने जवाब दिया, 
“चारों ओर श्रशान्ति है। आप समझते हैं कि ज़िला आपकी बपौती है 
लेकिन झापको मालूम होना चाहिणे कि आ्राजकल दरिद्र नारायण का राज्य 
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है ।” इस जवाब से कलेक्टर भीचक्का सा रह गया और पेन्शनर को साथ 


, लेकर दौड़ा आरम्म कर दिया। 


इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले यह आवश्यक है कि कलेक्टर 
के दोहरे अधिकार पर एक दृष्टि डाली जाय। श्राज 
कल्लेक्टर के. लगभग ८० वर्षो' से इस विषय पर वादविवाद हो रहे 
दोहरे भ्रधि- हैं, परन्तु अश्रभी तक इसका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ | 
कारों की. यद्द कद्दा जाता दे कि कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पद 
मीमाँछशा एक व्यक्ति को नहीं मिलने चाहिये। इससे प्रजा की 
स्वतंत्रता में बाघा पड़ती है, साथ ही उसके श्रधिकारों 
पर झ्राघात होता है। जो व्यक्ति कार्यकारिणी त्रिभाग का प्रधान हो 
वही भ्रम्तिम फ़ैसला भी दे यह बात कुछ समझ में नहीं शआ्ाती। भारतीय 
श्रौर श्रंगरेश्ष दोनों इस बात से सहमत हैं. कि ये दोनों पद एक दूधरे से 
अलग दोने चाहिये। १८६९ ई० में बृटेन के कुछ प्रतिद्ध राननीतिशों 
ने, जिनगें लार्ड हावहाउस, सर रीचड गार्य, सर चार्ल्स सारजेन्ट के नाम 
उल्लेखनीय हैं, मारतमन्त्री से यह प्राथना की थी कि कलेक्टर और 
मजिस्ट्रेट पद एक दूसरे से अलग कर दिये जायें। इन दोनों प्रकार 
के कत्तंब्यों को एक के द्वाथ में रदने से जो द्वानियाँ हो सकती हई उनका 
वर्णन किया गया था। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तबसे 
बरायर इस पर वादवियाद ऐवे रहते हैं श्रौर जितनी बातें पक्ष शोर विपक्ष में 
फहदी ना सकती हैं, लगभग सभी कट्टी जा चुकी ६ैं। उन सबके उल्लेख की 
यहाँ झ्ावश्यकता नहीं है । नो लोग इसके परुपाती हैं वे कहते हैं कि. 
दोनों पदों को एक के द्वाय में रदने देना चादिये | इससे न्याय में सुविधा दोती 
है ध्रौर ज़िले फा शासन अधिक मजबूती श्रौर कुशलता-पूर्वक किया जाता है | 
कलेक्टर की शक्ति इससे दूनी बढ़ जाती दे। यदि ये दोनों प्रकार के कार्य 
झलग कर दिये जायें तो बेकार का लच बठेगा। लेडिन ये दलीलें ग्रतत 
रखइराई गई है और बहुमत से यद बात निश्चित झी गई दे कि ये दोनों पद 
दो 7पछियों को मिचने सादिय | 
डिमी राहनीनिश का गएना है कि योठे समय तक एक सोमित त्षेत्र में 
इन हनी पद की अलग करये यह अनुभव झछआंर लिपा ज्ञाय कि कहाँ तक 
इत प्रइन में शान है। १६०८ ६० में सर हारवे एटमगन ने वाइसराय की 
बगल मे मह पोवित दिया था हि सरकार इन प्रो को झऋलणग यरने पर 
विनार डर टी । दुख गर्सरकारों सदस्यों ने एक घरताव मी पास किया था कि 
एरडए इुरई छझठा बर 4ै। परस्तु सरबदारदी नीति में कोट करक ने पढ़ा । 
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२४ फ़रवरी सन्‌ १६३६ ६० को संयुक्तप्रान्त के न्याय विभाग के मंत्री डाक्टर 
कैलाशनाथ काटजू ने प्रन्तीय असेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि ये 
दोनों पद एक दूसरे से अलग द्वोने चाहिये। श्रसेम्बली के कुछ सदस्यों ने 
इसका काफी विरोध किया | एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह डाला कि “यह 
योजना एक खिचड़ी हे # परन्तु काँग्रेठ के सदस्यों ने इसका पूरा पूरा 
समयन किया | वे इस वात पर ज़ोर देते रददे कि 'न्याय और हुकूमत का 
प्रबन्ध अलग कर दिया जाय |? सदर्यों का यह भी कहना था कि जिम 
तरीके पर अदालत में फ्रैतले किये जाते हैं उनमें हर हालत में ग़्रेर इन्साफी 
होती दे | पुलीतत के चालानी मुक्कदमों में मजिस्ट्रेट को श्राजादी के साथ 
फ़ैकला करना कठिन हो जाता है | एक कान्स्‍्टेचुल की बात रखने के लिये 
मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस तक इन्साफ का गला धोंटने के लिए 
तैयार हो जाते हैं। न्याय सम्बन्धी मामलों का फ्रेसला मुन्सफी की अदालतों 
द्वारा कराया जाय | क्योंकि वे कलेक्टर के असर से बाहर रहते हैं। जो- 
अदालत वारँट जारी करती है, भर जिसके जरिये से गिरफ्तारियाँ होती हैं, 
उसे फ़ैसले का अधिकार नहीं मिलना चाहिये [” 


सच्ची बात यह है कि एक्जीक्यूटिव और न्याय को एक में शामिल करने' 
से एक बहुत बड़ी वेइंसाफ़ी की गई है | बृटिश सरकार की नीति श्रधिकार को 
एक यूत्र में वाँधने की रही हैे। कलेक्टर को यह अधिकार देकर यह बात 
आसान कर दी गई है कि जब्र जिसे ज़रूरत समभझी जाय क़ानून के शिकंजे 
में फंसा लिया जाय । एक ओर तो कलेक्टर पुलिस से गिरफ़्तारी करवाता दै 
और दूसरी श्रोर ,खुद उसका फ़ैसला करता हे । श्र्थात्‌ जो व्यक्ति मुक़दमा 
चलाता है वही स्वर्य जज बन कर उसे फ्रेसला भी करता है। इससे पुलीस 
के श्रधिकारों की वृद्धि होती है श्रोर इंसाफ में फ़क पड़ता है ६ कलेक्टर के 
सभी मुक़दम ईश्वर के वाक्य सममे जाते हैं । काँग्रेस झ्ारम्भ से ही इस बात 
की माँग पेश करती रही है कि ये, दोनों पद एक दूसरे से अलग कर दिये 
जाये | १६२२ ई« में स्टुश्नट कमीयी इसी ,कार्य के लिये नियुक्त की गईं थी 
कि वह इस पर गहराई के साथ विचार करे। कमीटी ने यह'फ़ैसला किया 
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कि इन दोनों प्रकार के अ्रधिक्वारों को अलग करना निहायत ज़रूरी है। 
कमीटी के कयनानुसार सरकार का ख़र्च इससे ३२ या १३ लाख दपया सालाना 
बढ़ जाता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार इतने ख़र्चे को वदर््ति कर सकती है। 
जब यह बात स्वसम्मति से मान ली गई है कि सरकार के तीनों विभाग--- 
कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका और न्‍्याय--श्रज्ञग अलग रहने चाहिये तो फिर 
उन्हें एक में मिलाने की क्या आवश्यकता है ? संयुक्तप्रान्त की छोटी घारा-सभा 
में किसी सदस्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि “बृटिश गवर्नमेंट औ्ौर 
काग्रेत गवर्नमेंट के तज् में जमीन व श्रासमान का फ़रक है। अब तक 
जो कानून बने हू वे तब के सब बृठिश गबनमेंट के बनाये हुये 
हूँ श्रीर उनमें खास तौर से इस बात का खयाल रक्‍्खा गया है 
कि वे कौन कौन से जरिये श्रयवरा कानून हो सकते हैँ, जिनसे हम अपनी 
रिश्वाया की कानूनी शिक्षंजों में जकड़ कर उनको किसी क्रिस्म की श्राज़ादी 
नदें।! 

स्वयं बृटिश सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि श्रव हिन्दो- 
स्तानियों को सभी प्रकार की श्राज़ादी मिलनी चादिये। वर्तमान प्रान्तीय 
स्वराज उसका पदला कदम है। इसलिये उन तमाम कानूनों में संशोधन 
दोने चादिये जिनसे दमारी राजनीतिक स्वतंत्रता में वाघायें पड़ती हैं। देश 
श्रीर विदेश के प्रमुख राजनीतिशों का यह मत है कि 'ज़िलि का शासुन-प्रचन्ध 
सम्पूर्ण मारतवय के शासन प्रचस्थ की बुनियाद है ।'॥ इतना स्वीकार करते 
हसे भी यदि ज़िले के प्रधान शातक के अधिकारों में सुधार नहीं किया जाता 
गो यद्ध इमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इधर कुछ वर्षों से काग्रज्ी 
फारवाइयों की प्ृद्धि के कार्य छिले का शासन श्रौर भी लापरवाही से किया 
जाता है । कलेक्टर को दीड़्ा लगाने की फरमत कम मिन्ञती है। इससे 
मद जनता की असली दशा से श्रनशिश रहता दे। श्रतएव उसके पद में 
दो प्रदार के सुधारों की आवश्यकता है| एक तो उसे मनिस्सेट का काम ने 
दिया जाय | मुकदमे फसल करने के लिये दूसरे पदामसिकारों नियुक्त किसे 
हापे । दूसरे प्रद्धार का सुघार यह दोना चादिये हि उससे कागज्नी काम कम 
दगया जाय । उसे जिले वा दौड़ी करने का झधिक से अ्रसिक मौका मिलना 
सादिये, तदि गए उन के मुगल की हालत से परिलित हो हफ्े । इन 
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सुधारों के अतिरिक्त ज़िक्षे का प्रधान शासक केवल दिन्दो्ष्तानियों को बनाना 
चाहिये | विदेशी हमारे रस्म-रवाज़ों को उतना नहीं समझ सकते जितना एक 
दिन्दोस्तानी | कलेक्टर को अकसर श्रंग्रेज़ी भापा से श्रनभिश किसानों शोर 
ज्मीदारों से मिलने का मोक़ा मिलता है| वह किसी तरह श्रपना काम भले 
हो चला ले, परन्तु रस्म-रवाज़, रहन-सददन, संस्कृति, धर्म, जाती भाषा संगठन 
आदि से अ्रनभिश्ञ रह कर कोई पदाधिकारी जनता की सच्ची भलाई नहीं 
कर सकता । 
प्रत्येक जिले में ३ से ८ तक तहरसीलें होती हैं। इनकी ज़िस्मेवारी 
तहसीलदार को रहती है। उसे सहायक मजिस्ट्रेट भी 
जिले का घिभा- कहते ई | इनका काम मालगुजारी वसल करके कलेक्टर 
जन तथा ध्मन्य. के पास मेजना होता है। इसके श्रलावे ये मुक़दमें भी 
कर्मचारी... फैसल करते हैं। दर तरह से ये कलेक्टर की मातदती 
में काम करते हैं। कुछ मुकदमों को फ्रेचल करने का 
श्रधिकार श्रवैतनिक मनिष्ट्रेय को है जो दर तह॒ील में चार होते. हैं । 
तहसील को परगना भी कहते हैं | तहसौलदार परगना द्वाकिम भी कहलाता 
है। तहसील का विभाजन थानों में किया गया है। थाने का मालिक थानेदार 
कहलाता है | दर गाँव की ख़बर थानेदार को रखनी पड़ती है। गाँवों के 
प्रबन्ध के लिये दर गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है | इसमें ५ या ७ सदस्य 
होते हैं | गाँव का मुखिया इसका प्रधान द्ोता है। रात में गाँव की रखवाली 
करने के लिये चौकीदार रक़खे गये हैं। एक चौकीदार ५ या ६ गाँवों की 
रखवाली करता है। इसका पद पैत्रिक द्ोता है। सरकारी विभाग में काम 
करने वाले कमंचारियों में यदह्दी एक ऐसा कर्मचारी है जिसका पद ,पैशिक 
(००१४४ ) है । गाँवों की खेती का ब्यौरा रखने तथा खेतों की 
पड़ताल ञआदि करने के लिये पटवारी होता है। इसका पद कभी कभी पैनिक 
दोता है। एक पथ्वारी के मरेजाने पर उसके लड़के को आमतौर से यह पद 
दे दिया जाता है। पटवारी को गाँव का ख़बानची (४१॥888 ४९००॥/४770) 
भी कहते हैं। किसी समय में यह हर गाँव की शआआामदनी और ख़चं का 
हिसाब रखता था, परन्तु अब ऐसा नहीं हे | आरम्भ में इसे वेतन नहीं दिया 
जाता था | गाँव के प्रत्येक घर से इसे अन्न और कुछ पैसे दिये जाते ये। 
लेकिन भव इसे १२ या १३ रु० मासिक वेतन दिया जाता है। इस प्रकोर 
गाँव से लेकर ज़िले का शासन-प्रबन्ध किया जाता है| इन विमित्र पदाधिका- 
रियों का सूक्म वर्णन इसलिये किया गया है कि यथास्थान फिर'इनका विस्तृत 
वर्युन किया जायगा। जिन वन 
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स्थानीय स्रराज 
( [,6ण0ो 5660-90एटागाधिशा ) 


स्थानीय स्वराज अथवा स्वायत्त-शासन का स्वरूप सभी देशों में एक 

सा नहीं मिलता । कहीं कहीं तो एक ही देश में स्थानीय 

स्थानोय स्वराज संध्याश्रों को सभी जगह एक से अधिकार नहीं दिये गये 
की है। प्रत्येक व्यक्ति वा संगठन की श्राज़ादी उपकी 
आाधश्यकता गोग्यतानुखार दी जाती है । साथ ही यह भी निश्चित दे 
कि जय तक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जाती तब तक कोई 

संध्या अपने झापको उन्नतिशील नहीं बना सकती। इन्हीं दोनों कारणों से 
स्थानीय स्वराज की व्यवस्था की गई दे। यदि सभी कार्य सरकारी कर्मचारी 
फरते रहें, श्रीर जनता को किसी प्रकार की जिम्मेवारी न दी जाय, तो शासन 
में अनेक घुराशयाँ वैदा ऐो जायेगी । नीकरशादी से दमे काफ़ी द्ानियाँ उठानी 
पएती हैं| जनता जितनी ही कृप-मंट्रक होती है उतनी ही नीकरशादी उसके 
लिये घातक सिद्ध द्ोती है। कोई सरकार, चाहे बह जनता की दी क्‍यों 
ने हो, ग्रपने भापका इससे वंचित नहीं रख सकती। राज्य का विस्तार 
बाफी बड़ा ऐता दे | ख़ास कर वर्तमान युग में राज्यों की सीमा इतनी बड़ी 
ऐ हि नौडरशादी की धींठ से बचना मुश्किल है। कुछ तो इसकी बुराइयों 
से यबने फऐ लिये कौर झुथ राग्य की उन्नति के लिये स्पानीय स्वराज 
की ब्यवस्या की गई है। यदि जिले का शासन प्रबन्ध कलेक्टर श्रौर तटसील- 
दारों शो हँति दिया बाय तो सरकार की शक्ति कमज़ोर नहीं हो सकती लेक्रिम 
की इस बात हो असर नहीं मिले सकता कि बह अपनी घरेलु बातों 

हो हपने छाप ठेगो | 


गंगा बही होने से ैर 
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र॒ एक स्थान ने उसका प्रचन्य भन्दी 
आुरश नदी दर सुधना दर हद सातदझा रहने के खतिरिण्द्र उसे ब्य्प भाँ 
धधिर डग्सा पऱेंगा । इतने पर मो असता साय तक सस्तु्ट नर्दी रद सबयी 
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न ध्यानीय स्वराज श्र५ 


क्षेत्र बनाये | साथ ही सरकार को भी कुछ आतानी दो । जिन कामों के लिये 
सरकार को पैसे ख़्च करने पड़ते, और सेकड्टों नौकर रखने पड़ते, उन्हीं कामों 
को इन बो्ों' के अन्दर लोग अपने शौक से करने के लिये तैयार रहते हैं। 
मुहृबलों तथा गोंवों की सफाई रखना सरकार के लिये उतना जरूरी नहीं है 
जितना वहाँ के निवातियों के लिये । यदि लोग सफ़ाई के महत्व को समझ 
जायें तो वे अपने आप गन्दगी से परहेज करने लगेंगे | सफ़ाई-इन्मपेक्टर 
की कोई खास जरूरत न होगी। यदि लोग गनन्‍्दगी के दास हों तो सेकड़ों 
इन्स्पेक्टर उन्हें साफ़ नहीं रख सकते | स्थानीय स्वराज इसी आत्म-निर्भरता 
की शिक्षा देता है। दैनिक जीवन की आवश्यकतायें सबको मालूम हें। 
आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में इतनी जिम्मेवारी श्रा जाये कि वे 
बिना किसी डर भय से उन्हें पूरा करने लगें। इस प्रकार के भाव त्तमी 
पैदा होंगे जब जनता को धीरे घीरे समी राजनीतिक जिम्मेवारियोँ सौंप दी 
जायें | जहाँ तक स्थानीय विपयों का सम्बन्ध है, यदद बात निर्विवाद है कि 
जनता इनका प्रशन्ध अ्रच्छी तरह कर सकती है। श्रपनी शिक्षा, सफ़ाई, दवा, 
तथा इस तरह की छोटी छोटी चौज़ों के लिये उसे पूरी श्रानादी मिलनी 
चाहिये। सरकार स्थानीय संध्थाश्रों को इतनी रक़म दे कि वे अपने क्षेत्र को 
एक सुसंगठित राष्ट्र के मानिन्द बना सके। यदि राज्य का कोना कोना हशसी 
प्रकार के शासन के अन्तगगंत आ जाय तो सरकार की चिन्तायें बहुत कुछ दूर 
द्वो जाये । 

सरकार को सबसे बड़ी चिन्ता आन्तरिक व्यवस्था और वाद्य श्राक्मण 
की दोती है | पहली चिन्ता को दूर करने के लिये उसे तरह तरह के क़ानून 
बनाने पड़ते हैं, कचहरियों की स्थापना करनी पड़ती है और श्रनेक कर्मचारी 
नियुक्त करने पड़ते हैं। वाह्म आक्रमण तो कमी कभी होते हैं,,ओर, इसके 
लिये उसका फ़ीजी विभाग काफ़ी होता है) किसी असाधारण परिस्थिति में 
ज़नवा की मदद लेनी पड़ती है, परन्तु ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं । राज्य 
की नींव श्रान्तरिक व्यवस्था पर क़ायम है। यह व्यवस्था तब तक नहीं की जा 
सकती जब तक जनता और सरकार दोनों का सहयोग प्राप्त न हो। कुछ 
कामों को सरकार अपने कर्मचारियों से कराये और इसके लिये वह प्रजा से 
टैक्‍स वछूल करे | लेकिन स्थानीय कार्मो को वह वहीं के निवासियों को सुपुर्द 
कर दे | इसके लिये जितने पैसे की जरूरत हो सरकार उतने की व्यवस्था 
करे | इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत कुछ कास बिना वैसे के दी हो सकता 
है | सरकार को इसके लिये वेगार कराने की श्रावश्यकता न होगी। लोग 
अपनी खुशी से इन कामों को करंगे। मान लीजिये गाँवों के मामूली 
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भंगड़ों को फैसल करने के लिये पण्चायतें बना दो जाती हैं | इसके झलावे 
पंचायत को गाँव की सफ़ाई तथा पूरे प्रचन्ध की जिम्मेबारी हाय दी जाती 
है। उसे उचित साधन भी प्रदान कर दिये जाते है। ऐसा करने से 
कचएरियों की श्रावश्यकता कम ऐगी । ५७ प्रतिशत मुक्कदगें गाँवों में एले 
दो जाया करेंगे | वकील, मुख्तार, मुदरिरि तथा न्यायालयों के श्रन्य कम चारी 
को जो पैसे मिलते है थे जनता को दी जेय में रहेंगे। इससे बढ़ कर शान 
की उपयोगिता ऐो ही क्या सकती दे । इसी तरद की श्रीर भी जिम्मेवारियाँ 
स्थानीय संस्थाश्रों को सौंव कर सरकार आन्तरिक प्रबन्ध से बहुत कुछ 
निश्चिन्त रह सकती ६ । 

स्थानीय स्व॒राज़ सुसंगठित राष्ट्र की पदचान है। जिस मात्रा में सरकार 
जनता का विश्वास करेगी उसी हद तक वह उसे शासन प्रबन्ध में आजादी 
प्रदान करेगी । जो सरकार जनता की भन्नाई से उदासीन है वह शासन की 
उपयोगिता पर ध्यान नहीं दे सकती | स्थानीय घ्वराज को स्थापना से सरकार 
का ख़र्च घटाया जा सकता है। कम से कम खर्च करके बह अ्रधिक्त-से 
अधिक लोकप्रिय बन सकती है | बहुत से टेक्स जो प्रजा से वसूल किये जाते 
माफ़ कर देने होंगे | एक पन्‍्थ दो काज होगा। प्रजा का धन बचेगा और 
उसकी जिम्मेवारी बढ़ेगी । तीसरे, देश की श्रान्तरिक व्यवस्था सुदृढ़ द्ोगी | 
जनता को इस बात का अवसर मिलेगा कि वह अपने विचारों का पदर्शन 
करे | शासन का भार सँपालने से उसे श्रनेक प्रकार को ट्रेनिंग दधिल 
होगी । छोटी छोटी बातों से इटकर उसका ध्यान बड़ी बातों की और श्राक विंत 


- होगा | जनता के अन्दर श्रात्मनिभरता और स्वावलम्बन के भाव पैदा होंगे | 


तात्पर्य यद है कि जनता और सरकार के बीच में सहयोग की एक ऐसी 
दीवार खड़ी होगी जिससे भ्रशान्ति और कुच्यवस्था का प्रश्न जाता रदेगा। 
स्पानीय स्वशाज का ज्षेत्र कम है ; लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। 
बड़ी से बड़ी बातों को जनता अपने सहयोग से सुलका सकती है। स्थानीय 
संध्याश्रों का जाल देश के कोने कोने में फैला हुआ है । सच्चे प्रजातन्त्रवाद 
की उन्नति तभी दो सकती है। जब सरकार के आसन्तरिक प्रबन्ध इन्हीं 
संस्थाश्रों द्वारा कराये जाये | वह केवल इस बात की देख-रेख रक्‍खे कि ये 
भापस में मिल कर काम करती रहें | जब कभी इनमें मतभेद उत्पन्न दो जाय 
तो वह इसे दूर कर दे | इससे यह स्पष्ट है कि सरकार का कार्य जनता की 
ज़िम्मेवारी के रूप में परिणत हो जायगा। सरकार स्वयं भोण हो जायगी। 
घारों ओर स्थानीय उंस्थायें दिखाई पड़ेंगी | 

' « 'ध्यानीय स्वराज सरकार की परीशानियाँ कम करने के अतिरिक्त जनता 
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के अन्दर स्वागिमान और लोक लज्जा का भाव पेदा करता है| हर काम 
में लोगों की यह आम शिकायत रहती है कि यह भर अ्रच्छी तरद्द किया जा 
सकता है| जब वही काम उन्हें सुपुद कर दिया जाता है तो फिर उन्हें टीका- 
व्प्पिणी का अ्रवसर नहीं रह जाता | जनता को सामाजिक तथा राजनीतिक 
कायों में रुचि दिलाने के लिये स्थानीय स्वराज निहायत ज़रूरी है। उदा- 
सीनता पतन की जड़ है। जहाँ की सरकार जनता की हस मनोवैज्ञानिक 
चित्ततृत्ति का ध्यान नहीं रखती, वद्द सदेव अ्रसफन्न रद्दती है। किसी क्षेत्र के 
निवासी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारा-सभाश्रों से उतना सम्पर्क नहीं रखते 
जितना अ्रपनी स्थानीय संस्थाओं से। स्थानीय बातों का प्रभाव उनके जीवन 
पर तत्काल पड़ता है | हर बात उनकी नज़रों के सामने रहती है । कोई किसी 
को धोका नहीं दे सकता। प्रत्येक ज़िले के निवासी आशिक, धार्मिक, सामा- 
जिक तथा व्यावह्यारिक सम्बन्ध के कारण श्रापस में मिले जुले रहते हैं। 
सबकी रहने सहन का पता चलता रहता है । सरकार उन बातों 
को सेकड़ों रुपये ख़्च करके नहीं जान सकती, जिन्हें वर्ड के निवासी रोज 
देखते रहते हैं| अतएवं न्याय की दृष्टि से भी स्थानीय स्वराज नितान्त 
आवश्यक है -| किसी स्थानीय घटना का अध्ययन सरकार उतनी श्रच्छाई के 
साथ नहीं कर सकती, जैसे ग्राम पंचायतें अगवा ज़िला व म्युनित्तिपिल बोर्ड 
कर सकते हैं | सरकारी महक़में में कभी कभी घूसख़ोरी का क़षिक्र श्राता है। 
छोटी छेटी बातों में सरकारी कर्मचारी घूम लेकर बातों को इधर से उधर 
कर देते हूँ । लेकिन ग्राम संस्थाओं के अधिकारों की इड्धि, करने से इस तरह 
की, चुराश्याँ पेदा नहीं हो सकतीं | यदि किसी म्युनित्तिपल्िटी के श्रन्दर कोई 
सदस्य घूस लेकर काम करता है तो वद्द शीघ्र निन्‍दा का पात्र समझा जाता 
है, और उसे सार्वजनिक कामों में स्थान नहीं दिया जाता । दुश्चरित्र और 
अन्याग्री व्यक्ति स्थानीय कार्यों के लिये आरयोग्य समझे जाते हैँ | सरकार उन्हें 
इतनी बारीकी से नहीं पहचान सकती जितनी जनता उन्हें पदचचानती है। 
इसीलिये कहा जाता है कि सरकारी कामों को शुद्ध रखने का एकमात्र इलाज 
स्थानीय स्वराज है। 
स्थानीय स्वराज एक ऐसा विपय दे जिस पर कोई निश्चित राय नहीं दी 
जा सकती | कुछ लोग तो यहाँ तक कहते दूँ कि इस 
स्थानीय स्वराज शब्द का कुछ अर्थ नहीं है। जिस भाग को पूर्ण 
का तात्पयं. स्व॒तन्त्र कर दिया जाय उसे स्थानीय और प्रान्तीय कहने 
की क्याश्रावश्यकता है ओर यदि उसका सम्बन्ध ऊपर 
की शक्ति से है तो फिर उसे स्वराज केसे कहा जाय| इसीलिये कद्दा नाता 


“ ब्ए 
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है कि किसी स्थानीय संस्था को पूर्ण स्व॒राज नहीं दिया जा सकता । लेकिन 
ऐहा दो तकता है कि ऊपरी शक्ति उन स्थानीय बातों में हाथ न टाले जिन्हें 
स्थानीय उंस्यायें करने की योग्यता रखती हूँ। जो संत्या वे संगठन जिस 
कार्य को श्रधिक कुशलता-पूर्वक कर सकता है उसे उसका शासन-प्रवबन्ध 
मिलना चाहधियि। इससे कार्य सुगम दो जाता है और जनता को श्रपनी बुद्धि 
लगाने का श्रवसर मिलता है । किसी देश में स्थानीय संस्थाश्रों का चेनफल 
निश्चित नहीं किया जा सकता | भीगोलिक परिस्यिति इसका पैसला करती 
है। फ्रांत में ३८००६ के लगभग स्थानीय संध्यायें ( एणाशाप्ारट8 | हैं | 
जो स्थान स्युनिठ्चिपत बो्ड और हिस्ट्िक्ट बोर्ड को प्राप्त हैं बी इन्हें भी 
मिला हुआ है। सब का ज्ञेत्रफल अलग श्रलग है। कुछ संस्याश्रों 
( 00परत्मपप९४ ) का ज्षेत्रपल केवल १० एकड़ हे और कुछ ४०० वर्ग 
मील के घेरे में फ्रेली हुई हैँ | मारे देश में भी इसी तरह का फ़रक दिखाई 
पड़ेगा | उभी शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड हैं। कुछ की श्ायाद्यी लाखों में हे 
शौर कुछ हज़ार तक ही सीमित हैं। 

स्थानीय स्वराज की परिभाषा करते हुये एक राजनीतिश लिखता है, 
“स्थानीय स्व॒राज का तात्पर्य उस सरकार से है जिसके अन्दर सारी जनता 
को प्रतिनिधित्व द्वारा शासन में भाग लेने का अ्रवसर प्राप्त हो ।"” यह 
परिसाषा बहुत ही व्यापक है| जब सभी स्थानीय विषयों में जनता को पूरी 
श्राज़ादी मिल जायगी तो पूर्ण स्वतन्त्रता इससे कोई अलग चीज नहीं रह 
जाती | स्थानीय स्वराज की दूसरी पेरिभापा इस प्रकार की गई है, "कुछ 
विषयों में स्थानीय संस्थाश्रों को अ्रपनी इच्छानुसार शासन करने का अधिकार 
प्रदान कर दिया जाता है | इस सीमित क्षेत्र के अन्दर जनता स्वयं अपना 
प्रबन्ध करती है । इसी का नाम स्थानीय स्वराज है।” वास्तव में स्थानीय 
स्वराज का तासय॑ घरेलु स्वतन्त्रता से है। जेसे दर आदमी अपने घर में 
खाने; पीने, पहनने के लिये स्वतंत्र है, उठी तरह स्थानीय विषयों में भो उसे 
कुछ सुविधाये दे दी जाती हैँ। जिस त्षेत्र में कुछ व्यक्ति निवास करते हूँ वह 
उनका एक बृहत्‌ कुटुम्म बन जाता है। वहाँ की छोटी छेाटो बातों से वे 
अच्छी तरह परिचित रहते हैं । इसौलिये प्रजा की हितेषी सरकार उन्हें यह 
अधिकार दे देती है कि वे चन्द विषयों का प्रबन्ध अपने आप कर 
लें। केन्द्रीय सरकार भी उन्हें कर सकती है, परन्तु वह एक विदेश 
मशीन की तेरह करेगी | बहुत्त सम्भव है उस क्षेत्र के लोग उससे सबंध 
असन्तुष्ट रहें । 

इससे भी बढ़कर स्थानीय स्थराज़ पए्रक बचत बड़े मससद को परा करः 


स्थानीय स्वराज २२६ 


है। जनता को यह प्रतल इच्छा रहती है कि श्रधिक से श्रधिक राजनीतिक 
श्रधिकार उसे प्राप्त हों। वर्तमान प्रजातन्त्रवाद फे श्रन्दर चाहे जितनी भी 
कमज़ोरियों मौजूद हों, परन्तु इसका अश्रन्तिम उद्देश्य यही है | लेकिन कोई भी 
ततरकार प्रज्ञा को वहीं तक ज़िम्मेवारी दे सकती है जहाँ तक वह इसे निवाइने 
की क्षमता रखती है । स्थानीय स्वराज इसकी पहली सीढ़ी है। इसी से प्रजा 
की ज़िम्मेवारो तथा कार्य-कुशलता की परीक्षा होती है ! जो व्यक्ति १० रुपये 
को अ्रच्छी तरह सर्च कर सकता है उसे ५० उाये ख़र्च करने का अवसर 
मिल सकता है, परन्तु जिसके श्रन्दर ४ पैसे सभालने की ताक़त नहीं है वह 
किसी बढ़ी रकम की ज्िम्मेवारो कैसे ले सकता है | यदि वह चादे तत्र भी उसे 
फोई नहीं दे सकता | इसी तरह जब स्थानीय विपयों क" अ्रधिकार जनता को 
दिया जाता है तो यह थ्राशा की जाती है कि वह इन्हें भ्रच्छी तरदद चलायेगी। 
कुछ दिन व्यतीत दोने पर इसके कार्य अपने श्राप ज़ाहिर होने लगते हैं| 
जनता को स्वयं इस बात का पता चल जाता दे कि शासन के कार्य में कितनी 
कठिनाइयाँ उधन्न दो सकती हैं भौर उन्हें दूर करने की कहाँ तक योग्यता 
उसके अन्दर मौजूद है | 

स्थानीय स्वराज का तात्पर्य जनता को अधिक से अधिक संतुष्ट करना 
है | दूसरे लोग दमारी श्रावश्यकताओं को उतना नहीं समझ सकते जितना 
हम स्वग्र॑ं समझते हैं | इसलिये यह श्रच्छा होगा कि हम अपने पड़ोसियों की 
सलाद से श्रपना प्रबन्ध स्वयं कर | घरेलू बातें छोटी होती हैँ, लेकिन वे बड़ी 
बड़ी बातों से कम महत्व नहीं रखती। यदि किसी कुठम्ब का संगठन विगड़ 
ह्ायः और सब लोग श्रलग श्रलग द्ोकर मनमानी करने लगें तो सम्भव है 
अन्य कुटम्बों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़े | गाँव के गाँव इस उदाहरण से 
बुरे बन सकते हैँ | यह बात सरक्वार के वश से बाहर है कि जनता की इच्छा 
के विरुद्ध वह उसे बाँध कर रकखे | इतीलिये स्थानीय संगठनों का महत्व 
किसी बड़े राजनीतिक संगठन से कम: नहीं है । धारा-पएभा के बर्ख़ास्त हो 
जाने से, तथा किसी फ़रमान के जारी कर देने से हमारे जीवन पर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता जितना घरेलू भंगड़ों तथा स्थानीय घटनाओं से । हिन्दों- 
स्तान के प्राचीन सामाजिक अथवा राजनीतिक संगठन की ओर आँख उठाकर 
देखें तो पता चलेगा कि सभी बातें स्थानीय समभी जाती थीं | जब कभी कोई 
फेसला होता तो स्थानीय रसम-रवाज़ का , ध्यान रक्‍्खा जाता था | लेकिन 
आज ऐसा नहीं होता | इसकी व्यवस्था आज दूसरे इंग पर की गई है | यही 
वजह है कि न्याय और सच्चाई को अनेक व्यवस्था करने पर भी जनता 
असनन्‍्तुष्ट रहती है। स्थानीय जनता को यद्द अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि 


हे 


२६० शधुनिक भारतीय शासन 


बह अपनी शिक्षा का उचित प्रबन्ध कर सके, श्रपनों सुविधा के अनुसार उड़के 
बना सके, तथा अपनी उन्नति के लिये तरह त्तरह के काय कर सके। इन 
कार्मो में लगे रहने के कारण शातमन में श्रधिक से श्रधिक व्यक्तियों का सदयोग 
प्राप्त दोगा | राजा और प्रजा का भेद भाग नाम मात्र को बाकी रहेगा। 
स्थानीय स्वराज ही पंचायती राज़ कददलाता है | इस प्रकार की सरकार श्रधिक 
दृढ़ और स्पायो सममी जाती है 
डिस्ट्रिक बोर्ड तथा ग्युनितिपल योड के श्रन्दर बहुत सी बुराइयोँ मीजूद 
हैं।पिछुले वर्षो में इनका इतिहास बड़ा दीददय 
स्थानीय स्पराज् विदारक रहा है। १६३७ ई० में जब काँग्रेस ने प्रान्तीय 
में सुधार शासन को अपने हाथों में लिया तो उसका ध्यान इन 
बुराइयों की श्रोर आकर्थित हुश्ना। सुधार की अनेक 
योजनायें पेश की गई | सबने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्थानीय सद्याश्रों 
फा संगठन बदलना चाहिये। मध्यप्रान्त के स्वायत्त शासन-विभाग के मनन 
भीयुत्त्‌ डी० पी० मिश्र ने जो योजना पेश की वह विचार करने योग्य है। 
खेद है कि काँग्रेस श्रभी उसे कार्यान्त्रित न कर सकी थो कि उसे इस्तीफा दे 
देना पड़ा | संयुक्तप्रान्त, बम्बई तथा श्रन्य प्रास्तों, में भी सुघार की नई नई 
योजनायें पेश की गई थीं | सब में इस वात पर ज़ोर दिया गया था कि जब 
तक स्थान,य संस्थाश्रों का रूप न बदल दिया जायगा तब्र तक जनता अपने 
अधिकार से लाभ नहीं उठा सकती । श्रीयुत्त डी० पी० मिश्र लिखते हैं, 
“धारे हिन्दोस्तान में स्थानीय संध्थाश्रों की दशा अत्यन्त शोचनीय दहै। कुछ 
शने गिने दो चार बो्डों को छोड़कर बाकी सब की शआ्आधिक दशा बड़ी ही 
डावाडोल है । स्थानीय संस्यायें ताने को निशान बन गई हैं।. व्यक्तियत 
लड़ाई-फगड़े इनमें श्रामतौर से पाये जाते हैं | सदस्यमण -जनमता के पैसे का 
दुरुपयोग करने के साथ ही साथ अपना अमुल्य समय व्यर्थ की बातों में खोते 
हैं| दलबन्दियों में पड़कर योग्य से योग्य कर्मचारी निकाल बाहर कर दिये 
जाते हैं| परिणाम यह है कि स्थानीय संस्थायें बड़ी ही शेर जिभ्मेवारी के 
साथ काम कर रही हैं |” काँग्रेत सरकार का विचार है कि स्पानीय बोर्डो' 
में सम्मिलित निर्वाचन पद्धति जारी कर दी जाय, जिससे साम्प्रदायिक्र कट्॒ता 
दूर हो 
संयुक्तप्रान्त में स्वायत्त शासन के सुधार के लिये जो कमीटी बनाई गई 
थी उसने वर्तमान संगठन पर शोक प्रकट किया | कमीटी की राय में 'स्पानीय 
संस्थाओं की दशा, विशेषकर याँवों और छोटे कस्त्रों में, बहुत दी निराशा- 
जनक है | जे। मशोन इन्हें चला रही है उससे जनता की साथेजनिक उन्नति 
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नहीं हो सकती | इसके विपरीत लोगों की रहन-सहदन में उन्नति करने के 
लिये यह सभी प्रकार से अग्रसफल रही है [” स्थानीय संस्थाश्रों ने जितनी 
लापरवाही और रर ज़िम्मेवारी से काम किया है उसका बुरा प्रभाव आम 
जनता पर साफ़ दिखाई पड़ता है | लोग कर्मचारियों के व्यवद्वार से अ्रत्यन्त 
असन्तुष्ट हैं | किषी भी ज़िले में चेगरमैन तथा बोड के मेम्बरों की द्वालत 
दरियाफ्रत की जाय तो पता चलेगा कि सभी लोग उनसे असमन्तुष्द हैं| जो 
संध्यायें जनता की श्रधिक भलाई के लिये बनाई गई थीं, और जिनके 
प्रबन्ध की पूरी शक्ति उन्हीं के हृःथों में खोंग दी गई थी, उन्हीं के कारण 
श्रापत में बैर विरोध की वृद्धि द्वोा. यह वात कुछु उलटी सी जान पड़ती है | 
कमीटी ने यहाँ बुक कद्दा था कि “जिला और म्युनिस्पल बोड की 
कारवाइयों में रत्ती भर भी दम नहीं है। दोनों ही अ्रकमंश्य तथा भागड़े के 
घर हैं [!” 

वम्बई में जो कमोटी इस काय के लिये बनाई गई थी, उसकी श्रावाज़ 
कुछ नप्त रही | उतने यह जाहिर किया कि संसार के सभी देशों में स्वायत्त 
शापन की दशा शोचनीय ६ | हिन्दोस्तान भी उसी लदर में बह रहा है। 
ऐसा एक भी देश दिखाई नहीं पड़ता जिसकी स्थानीय संस्थायें पाक साफ़ हों, 
ओर जिनकी कारंबाइयों से जनता सन्तुष्ट हो । कमीटी का यह विचार है कि 
स्थानीय उंव्थाश्रों में पैसे की कमी के कारण अनेक घुराइयाँ  श्रपना घर कर 
गई हू | यदि श्राज इनकी झ्राथिक दशा ठीक कर दी जाय तो इनका कार्य 
सुचारु रूप से चलने लगेगा। 

इन तमाम योजनाश्रों ओर कमीटियों के विचारों से यह साफ़ ज़ाहिर है 


कि कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता नितान्त ज़रूरी है। इन सबका 
लुब्बे लवाव यद्द है कि : 


१--मौजूदा स्थानीय उंस्थाश्रों की मशीन दोषयूण ऐ। इसका पुनर्गठन 
होना चाहिये | 

२--इन संस्थाश्रों के कमंचारी अ्रयोग्य श्र अनभिश्ञ हैं | इनकी उचित 
ट्रेनिंग होनी चाहिये। 

३-इनकी आर्थिक सुधार होना चाहिये । 

यदि ये तीनों बुह्याशयाँ दूर कर दी जायें,तो स्वायत्त शासन अपने उद्देश्य 
को पूरा कर सकता है। अब्र प्रश्न यह है कि क्‍या स्थानीय संस्थाये' इस 
कमी को दूर करने की शक्ति रखती है ? क्या उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि 
वे अपने संगठन को जैसा चाहें बना लें ? क्‍या श्रपने कर्मचारियों को नियुक्त 


: 
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करने तथा निकालने के अ्रधिकरार उन्हें प्राप्त ? क्‍या वे श्रपनी झआरधिक 
परिस्थिति को ठीक करने के लिये मनमाना टैक्स लगा सफती हैं, अथवा के 
ले सकती ईं ? ये प्रश्श जब तक इल न होंगे तब तक यह कहना श्रट्न्त 
कठिन है कि स्थानीय स्वराज की मौजूदा चुराइयों के लिये दोपी कौन दे । 
इन्हें जानने के लिये यह श्रावश्यक है कि स्थानीय संस्थाश्रों की ताकृत और 
उनके अधिकार पर दृष्टि डाली जाय | 
स्थानीय संस्थाश्रों के ग्धिकार सीमित हैं। वे अपनी परिस्थिति ठीक 
हे करने तथा अपने को अ्रधिक कार्यकुशल बनाने के लिये 
'सवायत्त शासन श्राज़ाद नहीं हैं| उन्हें कृज्ने लेने का अधिकार नहीं 
को सीमा है | नहाँ तक संगठन की बात छेवे रफ्ती भर भी 
इसमें परिवतन नहीं कर सकती। जनता की यह श्राम 
शिकायत ररती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अ्रथवा म्युनिसिपल बोर्ड उनके लिये 
स्कूल नहीं खोलते |.हर गाँव को यह आशा रहती है कि व्ाँ कोई न कोई 
स्कूल खोल दिया जाय । छोटे छोटे कस्बों के लिये बिजली और सीमेंट की 
सड़के चाहिये । सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ होना जरूरी है। ये आशार्यें 
बुरी नहीं हैं, और जनता की माँग के लिये बहुत कुछ यथार्थ हैं| इससे पता 
चलता है कि वह अपने जीवन को उठाना चाइती हे। अब वह दब्बू और 
अपने अधिकारों से अनमिज नहीं हे | लेकिन प्रश्न तो यह है कि स्थानीय 
संस्थाये कहाँ तक इन साँगों को पूरा कर सकती हैं । जब तक हम उनकी शक्ति 
का अन्दाज़ न करले तब तक दम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। कॉँग्रेत 
सरकारों ने इसे स्वीकार किया-था कि इन संस्थाओं के अ्रधिकार इतने कम हैं 
कि ये जनता की माँग को पूरा नहीं कर सकतीं । वर्तमान समय में जनता में 
जे। अ्रसन्‍्तोष इनको ओर से फेले हुये हैं उन्हें दूर करने की शक्ति इनमें नहीं 
है । यही सोचकर कॉग्रेत ने यह विचार प्रकट किया था कि स्थानीय प्रबन्ध 
की सारी बाते इन संस्थाश्रों को दे दी जायें जब तक ऐसा न होगा तब 
तक इनकी जिम्मेवारी बँटी रहेगी । ग्रेर ज़िम्मेवार रह कर कोई संगठन अपने 
उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता | 
स्थानीय स्वराज का ज्षेत्र अत्यन्त संकीण है। शिक्षा, सफ़ाई ओर 
शआ्रावागमन इन तोनों बातों को छोड़कर उनके हाथ-पैर बँथे हुये हें । परिडत 
मिश्र का. कहना है कि जिस प्रकार. प्रान्तों के विषय २१ विभागों में बाँटे 
गये हैं, उसी प्रकार प्रत्येक ज़िले का कार्य २१ विभागों में बाँ: दिया जाय। 
जिले की' एक कोंसिल इन विभागों का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार की देख-रेख में 
'करे। इससे-काय में सुविधा होगी और संस्थायें अ्रपनी ज़िम्मेवारी को-अधिक 
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मह॒यूस करेंगी । प्रान्तीय घारा-सभा स्थानीय उंध्थाश्रों के लिये कोई क़ानून 
पास करने का कष्ट न करे | इन मामलों में वे अपना व्यर्थ का समय और 
रुपया बर्बाद न करें। स्थानीय कॉसिल ( णिकावं०छ 00पएथी ) अ्रपनी 
सुविधानुसार इन नियमों को बना लें। मंत्रिमंडल तथा घारा-भा काजा 
स्थान प्रान्त में है वही जिले की कौंतिल, कार्यकारिणी कर्मंठी तथा इसके 
सभापति को हो | संयुक्तप्रान्त की कमीटी ने भी इस योजना की सराइना की 
थी | उसने इत बात की ठिफ़ारिश की थी कि यदि स्थानीय संद्याश्रों को 
सफल बनाना दे तो उनका संगठन प्रान्तीय सरकार के ढंग पर होना चाहिये । 
ज़िले की कोंसिल छोटे पैमाने पर उन तमाम कार्मो को करने के लिये आज़ाद 
हो जे प्रान्तीय सरकार आज कर रही है| 

१६१६ से लेकर १६३७ ई० तक स्थानीय संस्थाञ्रों की श्रतफलता पर 
दृष्टिपात करते हुये पंडित मिश्र लिखते हैँ कि संस्थानों की आजादी के 
बावजूद इन्हें चन्द वातों से _हूप कदर दूर रक्खा गया कि हर कदम पर इन्हें 
मह की खानी पड़ीं [ ये संस्थावें किसी योग्य व्यक्ति की मातहती में न्थी। 
प्रान्तीय सरकार का दोहरा शासन उन्हें इस बात का अवसर नहीं देता था 
कि वे अपने अन्दर से योग्य व्यक्तियों को खोज निक्राले। जिल्ले में इस प्रकार 
के विभाजन को कोई ज़रूरत नहीं है| यह दिद्धान्त ग्रलत है कि कुछु मामलों 
में सरकारी कमंचारी अपना हाथ रखें और बाकफ़ी जनता के हाथों में रहें | 
इस दो श्रमली हुकूमत से प्रजा की जे ह्वानि हुई है उसका जीता जागता 
उदाहरण प्रजा के असम्तोष रूप में हमारे सामने मौजूद है। सारे अधिकार 


जिले की कोंसिल को हों | वद्दी योग्य से यौर्थ कर्मचारियों को खोज कर 
झपना कार्य कराये । 


स्थानीय स्वराज श्रभी तक पूर्ण नहीं है । नागरिक शिक्षा के अ्रभाव के 
कारण स्थानीय जनता में उन बातों की कमी ई जे। शापन को चलामे 
लेये आवश्यक है [५दी वजह है कि डिप्ट्रिक्ट तथा ग्युनिसिपल बोर्ड 
की कारवाइयों से लोग अररुन्तुष्ट रहते हैं। इनकी भीतरी कमजैरियों की बहुत 
कुछ जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। उसका यह फ़्ण है कि वह जनता को 
अधिक योग्य ओर कार्य-कुशल बनाये। स्थानीय उंस्थाश्रों के सुधार के 
लिये चन्द बातें निद्ययत जरूरी हैं | पहली चीज तो यह हैं कि सरकार सबके 
लिये नागरिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध करे | छोटी कक्षा से द्वी नागरिकता 
की शिक्षा दी जाय । कोरे किताबी ज्ञान से भोले भाले बच्चे अच्छे नागरिक 
तथा योग्य शासक नहीं बन सकते । हर गाँव में श्रनेक्त प्रकार की पश्चायतें 


स्थापित की जायें। आम के सभी तजुरबेकार,और योग्य व्यक्तियों की एक 
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कौंसिल बनाई जाय | वही इन कमीडियों के कामों की देख-भाल करे झोर 
मुक़ुदंगों का फैसला करे। सरकारी कर्मचारी स्थानीय संस्थाश्रों को श्राशा 
के बिना किसी कार्य में दख़ल न दे'। यदि संत्यायें किधो काम में 
लापरवाही करें तो सरकार उन्हें चेतावनी दे सकती है। सरकार पैसे से 
इनकी पूरी मदद करे। दर ज़िले का शासन वहीं के निवात्तियों को सुपुर्द 
कर दिया जाय । थोड़े से सरकारी कमंचारी उनकी देख-रेख के लिये 
रख दिये जायें। जिन विषयों में सरकार कुछ सुधार करना चाहे उन्हें 
वह सलाइ के रूप में स्थानीय संस्थाओं को दे सकती दे।योख और विशेष 
जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को वद इस कार्य के लिये नियुक्त कर 
सकती है कि थे स्थानीय वातों की खोज करके शासन के। अधिक सुविधा- 
जनक तथा सरल बनावें। स्थानीय संस्थायें सरकार के इस कार्य में 
काफ़ो मदद दे सकती हैं। इपसे ग्राम-व्यवसायों तथा अ्रनेक ऐशी बातों में 
उन्नति दो सकती हे जिनकी ओर सरकार के ध्यान देने का श्रवस्र 
नहीं मिलता । साथ ही इन संस्थाश्रों में सम्मिलित निर्वाचन पद्धति भी 
आवश्यक है ) 
स्थानीय स्वराज के लिये हिन्दोस्‍्तान प्रतिद्ध है| चृटिश राज्य से पहिले 
हिन्दू श्रोर मुखलमान दोनों कालों में यहाँ पश्चायवी राज 
प्राचीन भारत की व्यवस्था थी | इसका विध्तृत वर्णन उन्नीसवें ऋष्याय 
झोर में किया गया है।आम और शहर दोनों के लिये दो 
स्थानीय . प्रकार की संस्थाये थीं। शहरों के प्रबन्ध के लिये कई 
स्घराज कमीटियाँ हैती थीं। सबके ऊपर एक प्रधान कमीठी होती 
थी। महेनजेदारों और दृरप्पा नामक शहरों को खुदाई से 
पता चलता है कि शहरों का प्रबन्ध कितनी उत्तमता-पूर्वक किया जाता 
था। उनमें सफ़ाई, रोशनी, सड़कों आदि की व्यवस्था आजकल से 
अच्छी थी। शहर एक ख़ास नक़शे के अनुसार बसाये जाते थे। घरों की 
बनावट में इस बात का ध्यान रकखा जाता था कि दर प्रकार की सुविधीयें 
इनमें मोजूद द्वों | दूकानों की व्यवस्था एक निमम के अनुसार की 
जाती थी । एक प्रकार की चीज एक हो जगह बिक्र सकती थी। चारों 
ओर ऊँची और मज़बूत दीबारे थीं। पाटलिपुत्र के वर्णन में इस प्रकार 
की दीवारों का ज्ञिक किया गया है। शहर में प्रवेश करने के लिये एक या 
दो फाटक होते थे | इन पर पहरे की व्यवस्था रहती थी। रात में पहरेदार 
इनकी रखवाली करते थे। आधुनिक चैज्ञानिक साधनों केन होते हुये भी 
यह व्यवस्था आ्राजकल से कहीं अच्छी थी | शहर विभिन्न प्रकार के बग्नीचों 
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ओऔर वाटिकाओं से भरे होते थे। केई आदमो बिना प्रयोजन शहरों में 
नहीं रह सकता था | हर नये यात्री का नाम और पूरा पता लिख लिया 
जाता था । शहरी लोगों का जीवन नियमित था। रात और दिन दोनों 
समय घंटे बजाये जाते थे। विशेर ख़तरे के समय एक खास घंटे से लोगों 
को इसकी सुचना दी जाती थी। चीजों का भाव ठोक करने के लिये 
अलग अलग कमीटियाँ होती थीं। सड़ी गली चीज़ें बेचने को सख्त' 
मुमानियत थी] दुकानदार अपनी चीज़ें उचित भाव से महँगा नहीं वेच 
सकता था| हर शहर में एक केातवाल और कुछ छिपाही रद्दते ये। 
प्रबन्ध का सारा काम शहर के निवाध्तियों के सुपुर्द किया गया था। आम 
तौर से शददर नदियों के किनारे हुश्रा करते थे | इससे व्यापार में छुविधा 
द्ोती थी । 

गाँवों के प्रबन्ध के लिये स्थानीय पश्चायतें बनी हुईं थीं। हर गाँव में 
एक बड़ी पश्चायत होती थी | इसके नीचे कमीटियाँ होती थीं। इन्हीं के 
सब्र काम सुपुर्द किया गया था | प्रत्येक याँव में एक क्लक, एक मुखिया, 
दो पहरेदार, तथा तरह तरह के पेशे बाले रहते थे। सबको अपने श्रपने 
काम की जिम्मेवारी दी गई थी | गाँवों का जीवन सामुहिक था । नाई, धोबी, 
दर्जी, बढ़ई, सुनार आदि पेशे वाले सबकी भलाई के लिये काम करते ये । 
आम पश्चञायतें इनकी देख-रेख करती थी। प्रत्येक गाँव स्वावलम्पी श्रौर सुखी 
था । बादशाह तक को गाँव के मामलों में हाथ डालने की इजाजत न थी। 
सरकारी क्मंचारी आम-पश्चायत्तों की इज्जत करते थे। सरकारी महतकमें 
में इन पश्चायतों की बात बड़े ग्रोर से सनी जाती थी। पुलीस के यह 
अधिकार न था कि वह गाँव के किसी निवासी पर मसुक़दमें अथवा जुर्माना 
कर सके | जब तक ग्राम पतन्चायत आशा न देती, तब तक गाँव के मामलों 
में किसी के दखल देने का अधिकार न था। उनके गप्रत्रन्ध के लिये पंचायतों 
का घेरा नीचे से ऊपर तक फैला हुआ था। दर गाँव के अतिरिक्त १०, २० 
९०, १००, २००, ५००, तथा २००० गाँवों की अ्रलग अलग पश्चायतें थीं। 
जब केई बड़ा मामला पेश होता तो कछैकड़ों गाँवों की पश्चायतों से राय ली 
जाती थी | राज्य परिवर्तव के समय भी इन पश्चायतों का ढाँचा एक-सा बना 
रहता है । 

बृठिश राज्य के पहले हमारे देश में शासन की नीति मिन्न थी। 
शासक प्रजा के सन्तुष्ट ओर सुखी रखना चाहते ये | प्रजा के अधिकारों 
की रक्षा के लिये तरह तरह की व्यवस्थायें बनाई गई थीं। यह कहना 
ग़लत है कि आवागमन की सुविधा की कमी के कारण शासन की बागडोर 
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एकत्र नहीं की जा सकती थी। अशोक, शेरशाह श्र अकबर के 
शासन प्रशन्ध को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय 
आवागमन की सुविधायें कम थीं | इर गाँव की रिपोर बादशाह के कान तक 
पहुँचाई जाती थी | यहाँ तक कि वे गाँव के मुखियों के पहचान सकते ये 
ओऔर किसी किसी का नाम तक याद रखते थे । शासन की देख- 
रेख के लिये सरकारी कर्मचारी घोड़ें पर चढ़कर गाँवों का दोड़ा करते 
थे | उनका उद्देश्य आज कल की पुलीत की तरह गाँव वालों को 
डरवाना ने था। वे चुपचाप मुखिया के दरवाजे पर जाते और गाँव को 
सारी बातें दरियाएत कर बादशाद के इसको ख़बर देते थे | आम निवारियों 
को यह पता मी नहीं चलता था कि पतञ्ञायतों से ऊपर उनका कोई दूसरा 
भी शासक है। बादशाहों के इस बात का अभिमान था कि उनकी 
प्रजा अपने आप अपना शासम-प्रवन्ध कर सकती है। परन्तु वृटिश राज्य 
की नीति कुछ और है। इसके पअन्‍्दर प्रजा के अ्रधिक्रार कम द्वोते गये 
और स्थानीय संत्याये नष्ट हो गई । सारा दारोमदार इनेगिने सरकारी 
कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया है। यदि एक मामूली सिपाददी ज़िले के 
अफ़सर से कुछ फ़रियाद करे तो उसका मूल्य सारे गाँव वालों की फ़रियाद से 
अधिक समझता जाता है । 
मुगल साम्राज्य के श्रन्दर स्थानीय स्वराज को महिमा कम्न थी। 
यह कहना गलत है कि अंग्रेजी राज के पहले 
घर्तमान स्थानीय स्थानीय संस्थायें दोषपूर्ण थीं। साइमन कमीशन ने 
संस्थाओं का अश्रपनी रिपोर्ट में यह ज़ाहिर किया है कि “ओआचीन 
विकास आासीण संस्थाओं की रचना संकुचित दृष्टिकोण से की 
गई थी | इनफरा कतंव्य बहुत ही साधारण था और 
इनके अन्दर जातीयता की प्रधानता थी | इनका काम प्रजा से टैक्स वसूल 
करना, और जानमाल की रक्षा करना था। इससे नागरिक शिक्षा में 
कुछ भी सहायता नहीं, मिलती थी ओर न शासन का ही भार हलका 
होता था [? 
इस प्रकार के कथन में कोई दम नहीं है| प्राचीन स्थानीय संस्थाओं की 
>+मशंसा विदेशियों तक ने की है । जे। संगठन इज़ारों वर्षों से चला था रहा 
/ ओर जिसे तोड़ने की हिम्मत शेरशाद और अकबर ऐसे येग्य शासकों ने 
की, उसे संकुचित और बेकार कहना एक घोर अ्रन्याय है। में यह 
७ हूँ कि बृटिश राज्य के अन्दर स्थानीय संस्थाओं का संगठन किसी और 
का है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं दे कि मौजूदा सभी चीज़ें पहले से 
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अच्छी हैं | राजनीतिक स्वतन्त्रता की आवाज़ भाज काफ़ी बुलन्द है, लेकिन 
इसका यह श्र नहीं दे कि वृटिश राज्य के पहिले हिन्दोस्तान में गुलाम बसते 
ये और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे | इस तरह की धारणायें ग़लत 
हैं श्रोर जो लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से परिचत नहीं है उन्हें सभी चीज़ें 
बूटिस राज्य की देन मालूम पड़ती हैं। 

ऊपर कहा गया है कि वृटिश राज्य की नीति कुछ और रही है | हर 
मामले में विदेशीपन की बू हमारे देश में मौजूद है। यह स्वाभाविक है कि 
ध्यथा राजा तथा प्रज्ञा” । अ्रग्रेज़ों का आगमन समुद्री मार्गों से हुआ । 
व्यापार की सुविधा के लिये उनका ध्यान शहरों की झोर आकर्षित हुआ। 
१६८७ ई० में कोट आफ़ डाइहरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को यह आज्ञा 
दी कि वह मदरास शहर में एक फारपोरेशन की स्थापना करे। इस कार- 
पोरेशन के सभी सदस्य नामज़द किये गये थे | | इसमें हिन्दोध्तानी श्रौर अग्रेज़ 
दोनों ये | इसके बाद १७२६ ई० में कलकत्ता, मदरास और बम्बई में मेयर्स 
की£ की स्थापना की गई | इनका काम शासन प्रबन्ध करना न था, बल्कि 
न्याय करने के लिये इनकी रचना की गई थी। १७७२ ई० में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 
के अनुसार स्थानीय अफ़मरों तथा संध्याश्रों को यह श्रधिकार दिया गया कि 
वे अपने आधीन हिस्सों से टेक्स वसून कर सकते हैं। १७६२ ई० में गवर्नर- 
जनरल को यद्द अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ता वम्बई तथा सदरास 
में शान्ति नज (वेंप्रधधं2०४ 0६ ६० ९0९९) की स्थापना करे | इनका काम 
शहर की सफ़ाई, सड़कों की रक्षा तथा इसी तरह की स्थानीय बातों की देख- 
रेख करना था | 

१८५६ ६० में वम्पई की म्युनिस्तिपलिटी में कुछ तवदौलियाँ की गई'। 
१८६२ ई० में फिर इसमें कुछ परिवर्तन किये गये | पहिले के श्रनुसार शहर 
के प्रबन्ध का भार शान्ति जज और एक वैतनिक कमिश्नर फे दिया गया 
था| परन्तु दूसरे ऐक्ट में दो निर्वाचित सभाश्मों को शासन का भार सौंब 
दिया गया । पहिली सभा में ६४ सदस्य थे। आधे जनता छारा निर्वाचित 
किये गये श्रोर बाक़ी शान्ति जज तथा सरकार ने नामज़द किया था। 
एक सभा का नाम कारपोरेशन और दूसरी का शहर कॉंपिल (70 
(०घण्शी ) था। इसमें कुल १२ संदस्य थे | इसमें ८ कारपोरेशन द्वारा 
चुने गये ये श्रोर वाकी को सरकार ने नामज़द किया था। म्युनितिपल 
कमिश्नर के अधिकार पहले की वरइ बने रहे। श्रार्थिक विषयों में शहर 
कॉसिल प्रधान ठहराई गई थी | १८३० तथा १८५६ ई० में गवर्नर-जनरल 
की कौंसिल ने दो ऐसे कानून पास किये जिनका सम्बन्ध श्रन्य शहरों की 
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एकत्र नहीं की जा सकती थी। अशोक, शेरशाह और अकबर के 
शासन प्रगन्ध को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय 
आवागमन की सुविधायें कम थीं। हर गाँव की रिपोट बादशाह के कान तक 
पहुँचाई जाती थी | यहाँ तक कि वे गाँव के मुखियों के पहचान सकते थे 
और किसी किसी का नाम तक याद रखते थे | शासन की देख- 
रेख के लिये सरकारी कमचारी घोड़ें पर चढ़कर गाँवों का दोड़ा करते 
थे | उनका उद्देश्य आज कल की पुलीस की तरह गाँव वालों को 
डरवाना न था। वे चुपचाप मुखिया के दरवाजे पर जाते और गाँव की 
सारी बातें दरियापत कर बादशाह के इसकी ख़बर देते थे | ग्राम निवातियों 
को यह पता भी नहीं चलता था कि पशञ्ायतों से ऊपर उनका कोई दूसरा 
भी शासक है। वादशाहों के इत बात का अभिमान था कि उनकी 
प्रजा अपने आप अपना शासन-प्रबन्ध कर सकती है। परन्तु बृट्िश राज्य 
की नीति कुछु ओर है| इसके अन्दर प्रजा के अधिकार कम होते गये 
और स्थानीय संस्थायें नष्ठ हो गई । सारा दारोमदार इनेगिने सरकारी 
कम चारियों पर छोड़ दिया गया है। यदि एक मामूली सिपाही ज़िले के 
अफ़सर से कुछ फ़रियाद करे तो उसका मूल्य यारे याँव वालों की फ़रियाद से 
अधिक समझका जाता है । 
मुगल साम्राज्य के अन्दर स्थानीय स्वराज को सहिमा कम ने थी। 
यह कहना गलत है कि अ्रेग्रेज़्ी राज के पहले 
घतंम्ान स्थानीय स्थानीय संघ्थायें दोषपूर्ण थीं। साइमन कमीशन ने 
संस्थाओं का अपनी रिपोर्ट में यह ज़ाहिर किया है कि प्राचीन 
विकास ग्रामीण संस्थाओं की रचना संकुचित दृष्टिकोण से की 
गई थी | इनका कतंव्य बहुत ही साधारण था और 
इनके अन्दर जातीयता को प्रधानता थी | इनका काम प्रजा से टेक्त चसूल 
करना, और जानमाल की रक्चा करना था। इससे नागरिक शिक्षा में 
कुछ भी सहायता नहीं मिलती थी ओर न शासन का ही भार हलका 
होता था ।? 
इस प्रकार के कथन में कोई दम नहों है। प्राचीन स्थानीय संस्थाओं की 
प्रशंसा विदेशियों तक ने की है | जे| संगठन हज़ारों वर्षों से चला आ रहा 
था, श्रौर जिसे तोड़ने की हिम्मत शेरशाह् और अकबर ऐसे येग्य शासकों ने 
नहीं की, उसे संकुचित और वेकार कहना एक घोर अन्याय है। मैं यह 
मानता हूँ कि बृठिश राज्य के अन्दर स्थानीय संस्थाओं का संगठन किददी और 
वरद का दे, लेकिन इसका तात्पयं यह नहीं है कि मौजूदा सभी चीज़ें पहले से 
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अच्छी हैँ | राजनीतिक स्वतन्त्रता की आवाज़ भाज काफ़ी बुलन्द है, लेकिन 
इसका यह श्रथ॑ नहीं दे कि वृटिश राज्य के पहिले हिन्दोस्तान में गुलाम बतते 
थे श्रौर उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे । इस तरह की धारणायें ग्रलत 
हूं श्रोर जो लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से परिचत नहीं हे उन्हें सभी चीज़े 
बूटित राज्य की देन मालुम पड़ती हैं। 

ऊपर कहा गया है कि वृट्िश राज्य को नीति कुछ और रही है । हर 
मामले में विदेशीपन की बू इमारे देश में मौजूद दे । यह स्वाभाविक है कि 
ध्यथा राजा तथा प्रजा”। अग्रज़ों का आगमन समुद्री मार्गों से हुआ । 
व्यापार की सुविधा के लिये उनका ध्यान शहरों को ओर आकर्षित हुथआा। 
१६८७ ६० में कोर्ट भ्राफ़ डाइरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को यह श्राशा 
दी कि वह मदरास शहर में एक फारपोरेशन की स्थापना करे। इस कार- 
पोरेशन के सभी सदस्य नामज़द किये गये थे | | इसमें हिन्दोध्तानी श्रोर अ्रेंग्रेज़ 
दोनों ये । इसके बाद १७२६ ई० में कलकत्ता, मदरास श्र बम्बई में मेयस 
कोट की स्थापना की गई । इनका काम शासन प्रबन्ध करना न था, बिक 
न्याय करने के लिये इनकी रचना की गई थी। १७७२ ई० में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 
के अनुसार स्थानीय अफसरों तथा संस्याश्रों को यह अधिकार दिया गया कि 
वे अपने आधीन हिस्सों से टैक्स बसूच कर सकते हैं। १७६२ ई० में गवर्नर- 
जनरल को यद्द अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ता बम्बई तथा मदरास 
में शान्ति जज (ठंप्रह००8 06 006 ?७॥0७) की स्थापना करे | इनका काम 
शहर की सफ़ाई, सड़कों की रच्चा तथा इसी तरह की स्थानीय बातों की देख- 
रेख करना था । 

१८५६ ६० में वम्पई की म्युनिष्तिपलिटी में कुछ तबदौीलियाँ की गई। 
१८६२ ई० में किर इसमें कुछ परिवतन किये गये | पहिले के श्रनुतार शहर 
के प्रबन्ध का भार शान्ति जज और एक वैतनिक कमिश्नर के दिया गया 
था। परस्तु दूसरे ऐक्ट में दो निर्वाचित सभाझ्मों को शासन का भार सौंव 
दिया गया। पहिली सभा में ६४ सदस्य थे। आधे जनता छारा निर्वाचित 
किये गये श्रोर बाक़ी शान्ति जज तथा सरकार ने नामज़द किया था| 
एक सभा का नाम कारपोरेशन और दूसरी का शहर कॉविल (प०छा 
(०प्रण्थ) ) था। इसमें कुल १९ सदस्य थे। इसमें ८ कारपोरेशन द्वारा 
बने गये थे श्रोर बाकी को सरकार ने नामज़द किया था। म्युनिसिपल 
कमिश्नर के अधिकार पहले की तरह बने रहे। आर्थिक विषयों में शहर 
कॉमिल प्रधान ठहराई गई थी | १८५० तथा १८५६ ई& में गवर्नर-जनरल 
की कौंसिल ने दो ऐसे कानून पास किये जिनका सम्पन्ध अन्य शहरों की 
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म्युनिसिपलिटियों से था | लार्ड मेयो के समय में स्थानीय संस्थाओं पर अ्रधिक 
ध्यान दिया गया । उसका विचार था क्रि इन्हें अपना प्रवन्ध करने की पूरी 
आजादी मिलनी चाहिये । 

स्थानीय स्वराज की स्थापना लाड रिपन के समय से मानी जाती दे। 
श्य्ण२ ई० में उसके एक प्रध्ताव के फलस्वरूप म्थुनिसिपलिबियों का ढाँचा 
झौर उनका कतंव्य बदल दिया गया । उसने अपना उद्ृश्य ज़ाहिर 
करते हुये यह कहा कि, “स्थानीय संस्थाओं का उद्देश्य जनता को 
राजनीतिक शिक्षा देना है। इससे योग्य व्यक्ति अपने आप आगे बढ़कर 
शासन में हाथ बँटायेंगे /” यहाँ तक तो म्युनित्तिपलिटी की बात रही। 
रिपन का ध्यान आम पश्चायततों त्या जिला वोडो' की तरक भी गया। 
१८७० ई० तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना नहीं हुई थी । शहरों में म्युनि- 
सितलिटियाँ काम करती थीं, परन्तु गाँवों के प्रबन्ध की कोई स्थानीय व्यवस्था 
न की | पदञ्मायते' तो थीं, लेकिन दृटिश सरकार उन्हें पुनः जीवित करने 
के पक्ष में न थी। उसका दर काम शहर से ही आरम्भ होता दै। 
क्मीडियाँ, दफ्तर, कचदइरियाँ, स्कूल, लाइब्रेरी आदि सब कुछ शहर में दी 
होने चाहिये । यही वजह है कि गाँव को पंचायते' बूटिश राज्य में टूटती गई । 
१८७० ई० में लार्ड मेयो के समय में यद्द प्रस्ताव पास किया गया कि 
विभिन्‍न प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं को कुछ शापतन प्रतरन्ध के श्रधिकार दे 
दिये जाये । आिक ज्षेत्र में उन्हें छोटे मोटे अधिकार दिये गये थे | परस्तु 
अशी तक इनका केई ठीक रूप नहीं बना था। लाड रिपन के समय में 
सबका पुनर्गठन किया गया | सारे हिन्दोस्‍्थान में ज़िला बोर्डों की स्थापना 
की गई | समय समय पर नये नये क़ानून पास किये गये और इन बोडों की 
बनावट में सुधार होते गये । 

ज़िला बोर्डे! में ग़ेर सरकारी सदस्यों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई ओर 
इनके अधिकार और कर्तव्य भी घीरे धीरे बदलते गये। निर्वाचन की प्रथा 
चलाई गई | उन्हें आर्थिक मामलों की कुछ स्वतन्त्रता देकर स्वावलम्बी बनने 
का अवसर दिया गया। कुछ विभागों के टैक्स उन्हीं की मर्ज़ी पर छोड़ दिये 
गये । उन्हें ख़र्च करने का अधिकार इन्हीं बो्डों को दिया गया। प्रान्तीय 
सरकारों ने अपने अपने प्रान्तों में इनको स्थापना ओर चंद्धि को। भारत 
सरकार इसमें हाथ नहीं डालती थी | इसीलिये विभिन्न प्रान्तों की स्थानीय 
संस्थाओं का स्वरूप अलग श्ललग दिखाई पड़ता है। उनके अधिकार और 
कर्तव्यों में मो फरक दिखाई पड़ते हैं। १६१६ ६० तक इतने कानून पास 
करने पर भी इन संस्थाओं का संगठन सम्तोष-जनक ने था। १६०६ ई० में 


हि 
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इनकी जाँच के लिये एक कमीशन (28९0॥ग्रीश्िणा एणामराश्थंणा) 
नियुक्त किया गया। उसकी रिपोर्ट में यह बात ज़ाहिर की गई कि ध्पानीय 
संस्थाश्रों की शक्ति कम है श्रोर इन्हें अ्रधिक्र स्वतन्त्र रखने की आवश्यकता 
है । भारतीय शाउन का विकास इतना घीरे घीरे हुआ है कि छेटे छोटे अधि- 
कारों को प्राप्त करने भें जनता को वर्षो इन्तजार करना पड़ा है । जिला बोडों 
की हालत १६१६ ६० तक पहले की तरह बनी रही | 


१६१८ ६० में भारत सरकार की औ्रोर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई 
जिसका उद्देश्य यह था कि ज़िला बोर्डा' से सरकारी श्रफ़सरों का द्वाथ 
हृटा दिया जाय । श्रव तक ज़िले का कलेक्टर बोर्ड का सभापति होता था श्रौर 
हर मामले में जनता को दबना पडता था | टैक्स लगाने तथा सफ़ाई रखने 
में भी सरकारी कर्मचारियों की मर्ज़ी पर निर्भर रहना पड़ता था। कहने के 
लिये जिला बेड की स्थापना की गई थी, लेकिन दर मामले में सरकारी 
कर्मचारियों की बाते माननी पड़ती थीं। उनकी मर्जी के खिलाफ चलने का 
साहस जनता को नहीं होता था। १६१८ ई० के छुधार में इस बात की 
सिफ़ारिस की गई कि बोडों' के कुछ श्रौर श्रधिकार प्रदान किये जायें। 
निर्वाचकों की संख्या बढ़ा दी जाय श्र सरकारी अफ़रुरों की घोंत दुर कर 
दी जाय | अ्रव तक बो्ों के चेयरमैन सरकार द्वारा नामबद किये जाते थे, 
(जो श्रामतौर से कलेक्टर होता था ) लेकिन अब यह सिफारिश की गई कि 
बोर्ड के सदस्य स्वयं इन्हें निर्वाचित करें । इसी के फलस्वरूप १६१६ ६० 
के शासन सुधार में स्वायत्त शासन का विभाग प्रान्तीय सरकार की मातदती 


में एक मन्‍्त्री को सोंप दिया गया | कल्लेक्टर का हाथ बोर्ड के कामों से इृटा 
दिया गया | 


प्राग्तीय सरकारे' स्वायत्त शासन में अधिक रुचि लेने लगीं। 
जब से यह विभाग भारतीय मन्नियों को सॉंप दिया गया तब से इसकी उनन्‍मति 
बराबर होतो गई है | १६२२ ई० में संयुक्त प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल 
पात्त किया गया | इसके अनुसार बो्डों के टैक्स लगाने की अधिक शक्ति 
प्रदान की गई | पंजाब ग्रान्त में आम पंचायत या इम्प्रवमेंट ट्रस्ट कायम 
किये गये। बिहार तथा उड़ीसा में भी इसी तरह के सुधार किये गये । 


मध्यप्रान्त, आसाम, बंगाल, बम्बई श्रादि प्रान्तों में स्थानीय संध्याश्रों में 
अनेक सुधार हुये। 
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स्यानीम संरधाये/ दो पवार कोई ते गदर ये जिये दौर ईद 
दामों के लिये मे हक फट हे का पलों 30% 

॥8। 6 थे न बी टानी पा सा दाद आर 6 शेप 

स्थानीय. परिध्यिति शिक्ष शिश्स है शगलिय इसझे मंगल, पाये हुपा 
संस्थाय.. एचिशिंय में भो मेद्र है।गा्मों भें बाय इसने शो 
संधायों वा नहा सी यूदोंगे एशसा गो है ।पटशा 

प्रास्तों में दर ज़िश्े में फििटुिट बी स्पादि किये गये है, परश चामाम में 


इसका गसाम वालुशा बोए पुलादारा में प्राम्मो है जिये दा प्रकार दी 
स्थागीय छंध्यायें बनाई गई है :-- 

१-ठटिष्ट्रिस्ट योट मोर 

२--प्राम पंचायती 

एसी प्रकार शहरों के प्रचस्ध के लिये ४ प्रकार की उपानोय संध्यागे 
हूँ --- 

१--का रपोरेशन 

२--ग्यु नतिपैलिटी 

३--हस्म म्गेंट ट्रपष्ट श्रीर 

४--पोर्टे ट्रध्ट 

जहाँ तक एन संस्थाझ। की 6झया का प्रश्न दे इनमे किसी प्रकार फे उल्तद 
फेर की ज़रूरत नहीं है श्रीर न गाँवों तथा शहरों में दत बीस अन्य संस्थाडं 
की श्रावश्यकता है। यदि इन्हीं ६ संस्याशों का संगठन गौर इनके कार्य 
ठीक द्वो ज्ञायँ तो स्थानीय जनता को इनसे काफ़ी भलाई दो सकती है। 
श्रभी तक इन संध्याश्रों में श्रनेक फमज़ोरियाँ हैं | जय त्तक हम इन्हें दूर न 
करेगे तब तक इनके महत्व फे। समझना कठिन है। हमारे ही भाई और 
पड़ोसी इनमें काम करते हैं। वे हमारी समध्याञ्रों से शली भाँति परिचित 
हैं। उनकी और दमारी दोनों की समस्याये" एक हूँ। किर भी उनसे हमें 
लाभ नहीं पहुँचता । इसका कोई न कोई कारण ज़रूर है| व्यक्तियों को एम 
दोषी इसलिये नहीं ठदरा सकते कि बारी बारी से सबफो इनमें फाम करने 


स्थानौय॑ संस्थायें २४१ 


के अ्वतर मिलते है| यदि दो चार व्यक्ति बुरे हुये तो यह सम्भव हो सकृता 
है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन संध्याश्ं में श्राते दी लोगों की 
दृष्टि बदल जाती है । सबसे बड़ी कमज़ोरी मशीन की होती है| जैसा संगठन 
होगा वैसो ही कार्य-पद्धति होगी। इन संस्थाश्रों के संगठन में कुछ ऐसे 
सुधार होने चाहिये जिससे इनमें आने वाले व्यक्तियों को सच्चाई और 
ईमानदारी से काम करने का अवसर मिले। आरम्म में इनमें काम करने 
वाले कर्मचारी सरकार द्वारा नामज़द किये जाते थे। उनका काम प्रान्तीय 
सरकार के हुक्मों की तामील करना था | परन्तु श्रव यह धुराई दूर कर दी 
गई है। लगभग सभी सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक ' संस्था का 
अलग-अलग वर्णन करने से इनके संगठन और कार्य-पद्धति की ठोक ठीक 
जानकारी दो सकती है ) पहले आम संत्याश्रों पर विचार किया जायगा। 


डिस्ट्रिक्ट बोडों की स्थापना १८७० ई० के बाद हुई है। पहले गाँवों 
का शासन पण्चायतों द्वारा होता था। शातन की बागडोर 
डिस्ट्रिकिय वे।र्ड को एकत्र करने के लिये, दर ज़िले में गाँवों के प्रबन्ध के 
की स्थापना लिये एक संध्या बनाई गई | इसी का नाम डिस्ट्रिक्ट वे।ड 
है । वार्ड शब्द से तीन वे।डों का आमास द्ोता है। किसी 
भी संगठन का नाम बेड रकक्‍्खा जा सकता है, परन्तु यहाँ पर ज़िले में जो 
बेड स्थापित किये गये ईं वे तीन प्रकार के हैं :-- 
-प्रस्येक जिले में गाँवों का प्रबन्ध करने वाली उबसे बड़ी संध्या जिला 
चेड कहलाती है | मिला वेर्ड को मध्यप्रान्त में जिला- 
जिला बेार्ड या कॉसिल कहते हैं । 
डिस्ट्रिकद बे।डे 


२--इसे सबडवीजनल वे।ड भी कहते हैं | इसका दर्जा जिला वोडे से 

छोटा होता है | ताल्लुका वार्ड सभी प्रान्तों भें नहीं पाये 

ताबछुका चार्ड जाते हैं । ५० या १०० गाँवों के संगठन से इनकी उत्पत्ति . 
दोती है | 

३--प्रत्येक गाँव अथवा दो चार गाँवों के देख-रेख के लिये लोकल 

बेड बनाये जाते हैं | वास्तव में इन्हें आम पण्चायत कहा 

लेकल बेड जाय तो कोई ग़लती न होगी | हि 
संयुक्तबरान्त में जिला चे्ड और आम पश्चायतें पाई जाती हैं। इनके 
अतिरिक्त कोई दूधरा संगठन गाँवों के शासन-प्रबन्ध के लिये नहीं बनाया 


गया है । हिन्दोस्तान गाँवों का देश कद्दा जाता है | लगभग ७ लाख. गाँव 
आ० भा० शा०--३१ 
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+, रु न 


स्पानीग महधाद दो प्रराः कोई गुद ४६७ ४7 (द दीए ६80 
परार्मों है लिये वि 
स्थानोंगय.. परिध्यिति शिक्ष सिम्न 
संस्थाये इीटपय में भी भेर है।एगों में बाय परे 
संस्थायीं वा नाग सी सुई 
प्रास्तों में दर शिशे में एिरट्रिसट बट स्थापित दि 
इसका नाम ता जुदा बोष दे। संदुझप्रार्त भेंग्रामों फेजियेदी प्रध्चार को 
स्पामीय संत्यायं बनाई गई हैं :-- 
१-टिह्ट्स्ट बोर्ट भौर 
२--आम पंचायतों 
इसी प्रकार शरदरों के प्रचस्ध के जिये ४ प्रयार मी स्थानीय संध्या 
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१--फा रपोरेशन 

२--) मु नत्तिपैलिटी 

३ +घ्म्पुअर्मेंट ट्र्घ्ट श्र 
इ--पोटे ट्ृघ्ट 


जहाँ तक इन संस्था की 6झया का प्रश्ग ऐे इनमें किसी प्रकार फे उस्तद 
फेर की ज़रूरत नहीं हे श्लौर न गाँवों तथा शएरों भें दस बौस 'म्य संस्थाषों 
की श्रावश्यकता है। यदि इन्हीं ६ संतषाओं का संगठन झौर इनके पार्य 
ठीक द्वो जायें तो स्थानीय जनता को इनसे काफ़ी भलाई दो सकती है। 
अभी तक इन संस्थाश्रों में श्रनेक कमज़ोरियाँ हैं| जब तक दम इन्हें दूर न 
फरेगे तब तक इनके महत्व के समझना कठिन है। दसारे ही भाई और 
पड़ोसी इनमें काम करते हँ।वे हमारी समप्यात्रों से अली भाँति परिचित 
हैं। उनकी और हमारी दोनों की समप्याये' एक हैं। फिर भी उनसे हमें 
लाभ नहीं पहुँचता । इसका कोई न कोई कारण ज़रूर है। व्यक्तियों को एम 
दोषी इसलिये नहीं ठहरा सकते कि बारी बारी से सबफो इनमें काम करने 


कच्, 
च्च्ट 
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के अवसर मिलते हैं | यदि दो चार व्यक्ति बुरे हुये तो यह सम्भव हो सम्ृता 
है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन संध्याश्रों में श्राते दी लोगों की 
दृष्टि बदल जाती है । सबसे वह़ी कमज़ोरी मशीन की होती है| जैसा संगठन 
होगा वैतो ही कार्य-पद्धति होगी | इन संत्याश्रों के संगठन में कुछ ऐसे 
सुधार होने चाहिये जिससे इनमें आ्राने वाले व्यक्तियों को सच्चाई और 
ईमानदारी से काम करने का अवसर मिले । आरम्म में इनमें काम करने 
वाले कमंचारी सरकार द्वारा नामज़द किये जाते थे। उनका काम प्रान्तीय 
सरकार के हुकक्‍्मों की तामील करना था | परन्तु श्रव यह बुराई दुर कर दी 
गई है | लगभग तभी सदत्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक संध्या का 
अलग-अलग वर्णन करने से इनके संगठन श्रोर कार्य-पद्धति की ठोक़ ठीक 
जानकारी हो सकती है। पहले ग्राम संस्याओ्ों पर विचार किया जायगा। 


डिस्ट्रिक्ट बोडों की स्थापना १८७० ई० के बाद हुई है। पहले गाँवों 
का शासन पज्चायतों द्वारा होता था | शाउन की वागडोर 
डिस्ट्रिफ्ठ वेर्ड को एकत्र करने के लिये, दर ज़िले में गाँवों के प्रबन्ध के 
की स्थापना लिये एक संस्था बनाई गई | इसी का नाम डिस्ट्रिक्ट वे।ड 
है | वे।र्ड शब्द से तीन वे।डों का श्राभात होता हैं । क्लिसी 
भी संगठन का नाम वेड़ रकखा जा सकता है, परन्तु यहाँ पर ज़िले में जो 
बेड स्थापित किये गये हैं वे तीन प्रकार के हैं ; 
१-प्रत्येक जिले में गाँवों का प्रबन्ध करने वाली उबसे बड़ी संस्था जिला 
वाड कहलाती है । मिला वेड को मध्यप्रान्त में जिला- 
ज़िला वार्ड या कौंसिल कहते हैं| 
डिस्ट्रिक्ट चे।डे 
२--इसे सबडिवीजनल वे|ड भी कहते हैं | इसका दर्जा जिला वोह से 
छोटा होता है। ताल्‍्लुका वाड सभी प्रान्तों में नहीं पाये 
ताबबुका वार्ड जाते हैं | ५० या १०० गाँवों के संगठन से इनकी उत्पत्ति 
द्वोती है । 
इ--प्रत्येक गाँव अथवा दो चार गाँवों के देख-रेख के लिये लोकल 
बेड बनाये जाते हैं। वास्तव में इन्हें मम पञचायत कहां 
लेकल बेड जाय तो कोई ग़लती न होगी | न्‍ 
संयुक्तप्रान्त में जिला बेड और गरम पश्चायतें पाई जाती हैं। इनके 
अतिरिक्त कोई दूसरा संगठन गाँवों .के शासन-प्रबन्ध के लिये नहीं बनाया 


गया है । हिन्दोस्तान याँवों का देश कद्या जाता है | लगभग ७ लाख. गाँव 
खर[० भा० शा[० डे है 
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के अवपतर मिलते हैं। यदि दो चार व्यक्ति बुरे हुये तो यह सम्भव हो सकता 
है, परन्तु यह नहीं कह जा सकता कि इन संत्याश्रों में श्राते ही लोगों की 
दृष्टि बदल जाती है। सबसे बढ़ी कमज़ोरी मशीन की होती है| जैगा संगठन 
होगा वैसी ही कार्य-पद्धति होगी। इन संस्थाश्रों के संगठन में कुछ ऐसे 
सुधार होने चाहिये जिससे इनमें आने वाले व्यक्तियों को सच्चाई और 
ईमानदारी से काम करने का अवसर मिले। श्रारम्भ में इनमें काम करने 
वाले कम चारी यरकार द्वारा नामज़द किये जाते थे। उनका काम प्रान्तीय 
सरकार के हुक्मों की तामोल करना था | परन्तु अ्रव यह बुराई दुर कर दी 
गई है | लगभग सभी सदत्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक संस्था का 
अलग-अलग वर्णन करने से इनके संगठन और कार्य-पद्धुति की ठीक ठीक 
जानकारी हो सकती दे | पहले आम संध्याश्ों पर विचार किया जायगा। 


डिस्ट्रिक्ट बोडों की स्थापना १८७० ई० के बाद हुई है। पहले गाँवों 

का शासन पंण्चायतों द्वारा होता था। शापन की बागडोर 

डिस्ट्रिक्ट वे।र्ड को एकत्र करने के लिये, हर ज़िले में गाँवों के प्रशन्ध के 

की स्परापना लिये एक उंस्था बनाई गई | इसी का नाम डिस्ट्रिक्ट वे।ड 

है | वाडड शब्द से तीन बे।डों का श्राभाव होता है। किसी 

भी संगठन का नाम वेड रक्‍्खा जा सकता है, परन्तु यहाँ पर ज़िले में जो 
बे।ड स्थापित किये गये हैं वे तीन प्रकार के हैं :-- 


१-- प्रत्येक जिले में गाँवों का प्रबन्ध करने वाली सबसे बड़ी संध्या जिला 
वाड कहलाती है | जिला वार्ड को मध्यप्रान्त में जिला- 
ज़िला वार्ड या कॉमप्िल कहते ई। 
डिस्ट्रिक्द चेडडे 


२--इसे सब“डिवीजनल वे।ड भी कहते हैं | इसका दर्जा जिला वोर्ड से 

छोटा होता है। ताल्लुका वे।र्ड सभी प्रान्तों में नहीं पाये 

तादल्ुका बार्ड जाते हैं । ५० या १०० गाँवों के संगठन से इनकी उत्पत्ति. 
होती है । 

३--प्रत्येक गाँव श्रथवा दो चार गाँवों के देख-रेख के लिये लोकल 

वे।ड बनाये जाते हैं | वास्तव में इन्हें ग्राम पञ्चायत्त कहा 

लेकल बार्ड जाय तो कोई ग़लती न होगी। मर 
संयुक्त्ान्त में जिला बेड और ग्राम पञ्मायतें पाई जाती हैं। इनके 
अतिरिक्त कोई दूसरा संगठन गाँवों .के शासन-प्रबन्ध के लिये नहीं बनाया 


गया है । हिन्दोस्तान गाँवों करा देश कहा जाता है। लगभग ७ लाख. गाँव 
आ्र० भा० शाू०--३१ 


श्षरर खाभुमिक भारी य शागन 


नटिश भारत में पाये जाते 2 |] ६० प्रजियत स्वकछ्ि गोदों भें गियाग अरे ६॥ 
फेमल नौगरी पेशे याले तथा प्यागागे शदरों भें रद 
जाये तो उनका भी स्थान थोड़े दि वहले कि मे किमी शाँय 
ऐसे. देशभासियों का मुख्य पेशा रातों है। छ३ ध्रतिशन उतार 
शपना गगर फरतो है । रातों को सुझिधा गाँगों में है है, क्योंकि गोत शहरों 
में, नदी लागे था सफ़ती । शदरों में ता रदने तह वा पप्मीन नहीं मिल 
रोती करना तो दूर रदा | इसीलिये लोगो फो गो में शगा पाया है। 
कोई भी भारतोय सरकार गाँयी| की छाफना नहीं कर गड़नो। उहकोी 
आमदनो का मुठ ज़रिया गाजगुहाये है। कियानी ॥ शरय पर सरदार 
का सन निर्भर दहै। इन्‍्दीं को देवजँद तथा भलाई के लिये द्ञित्ञा बाड़ 
फी स्थापना की गई 
बूटिश भारत में कुल २०७ इिम्ट्रस्ट थाई दै। इसमे इु८ पेय 
सपुक्तप्रान्त । मंगुझप्रानत फी छोड फ़र झुद प्रास्तों 
ड्स्ट्रि झट दे।ह में ठिध्टिक्ट नाएं के नीचे ताल्उका थे। ह्यातति किसे गये 
का संगठन हैं। इनकी संता पर८४ है| मदरास प्रान्त हें इन दोनों 
वाह के खलापे यूनियन बे।ड बनाये गये हैं, जिनकी संएपा 
डइप्रप है | जिला वेट स्पायित करने का ग्पिकार प्रास्तीय सरफार को है। 
बिना उसकी श्राजश्ञा फे कोई टिस्ट्रिकव्ट बे।ह झपना काम बन्द नहीं कर सकता | 
१६१६ ४० के शाघन खुघार मे त्वायत्त शासन ([,00॥ छह-(४एप- 
गल्य) का मह॒यासा प्रान्तीय सरकार फे एक भारतीय मन्त्री को दे दिया 
गया | तब से इसके संगठव में और भी सुधार दोते गये | वतमान समय में 
इसका संगठभ निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। प्रान्तीय स्वराज फे 
स्थापित ऐने से जिला बेड भें नामजदगी का तरीकृ। दूर कर दिया गया 
है । केवल ११ प्रतिशत सरकारी कमृचारी इपतों शामिल किये जाते हं। 
शहरों को छोड़कर प्रत्येक जिला कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बा: दिया जाता है। 
इर ज्षेत्र से दो या तीन सदस्य चुन लिये जाते एँ। इस प्रकार ४० या ४५ 
के लगभग जो चुने हुए सदस्य आते ई उन्हीं को डिस्ट्रिस्ट वे।|ड फा सदस्य 
कहते ई । इन्हीं की कमोटी डिस्ट्रिक्ट वे।्ड कहलाती हे। सदस्य अपने में से 
किसी को वे्ड का सभापति चुन लेते हैँ जिसे चेयरमैन कहते हैं। यदि 
वे चाईं तो जिले के किसी अन्य प्रतिष्ठित तथा योग्य व्यक्ति को चेयरमैन 
चुन सकते हैं। चेयरमैन के अतिरिक्त एक सहायक चेयरमैन भी चुना 
जाता है। वे श्रविश्वास का प्रस्ताव पास करके इन्हें श्रपने पद से हृत 
सकते हैँ । जिला बेड का चुनाव ३ वर्ष के लिये द्ोता है, परन्धु प्रान्तीय 


है] 
| 
८ 4 है 
न्‍्क 
मी, 


कं 
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सरकार इसकी अवधि को बढ़ा सकती है । वर्तमान समय में प्रान्तीय स्वराज 
की विफलता तथा युद्ध के कारण बेडे[ की अवधि बढ़ा दी गई है। 
डिस्ट्रिक्ट वेडे के सदस्यों का चुनाव साम्प्रदायिक्रता के आधार पर 
किया जाता है। हिन्दु श्रीर झसलमानों के लिये निर्वाचक्कों की संख्या मिन्न 
भिन्न द्ोती है। संयुक्तप्रान्त, आसाम तथा बम्बई में मुसलमान सदस्यों के 
लिये कुछ स्थान निश्चित कर दिये गये हैँ । इन्हें चुनने का श्रधिकार केवल 
मुकलमान निर्वाचकों को है। किसी हिन्दू के लिये इन्हें बोट देने का अधिकार 
नहीं है। अन्य प्रान्तों में उनके निर्वाचककों की संख्या अलग नहीं है। केवल 
सदस्यों के लिये कुछ स्थान निश्चित कर दिये गये हैं कि इतने हिन्दू श्रोर 
इतने मुखलमान होंगे | वम्बई प्रान्त में मुतलमान निर्वाचक्कों का यह अधिकार 
दिया गया है कि यदि वे चाहें तो सम्मिलित रूप से सदस्यों का निर्वाचन कर 
सकते है | जियों, अछूतों तपा मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित रकखे जाते 
हैं | साम्प्रदायिकता के श्धार पर निर्वाचन प्रथा स्बंधा दूषित दे | डिस्ट्रिक्ट 
वार्ड गाँवों के प्रवन्ध के लिये बनाये गये हैं | अभी तक गाँवों में साम्प्रदायिक 
भावनायें नहीं हैं | द्विन्यू और मुसलमान दोनों श्रापत में मिलकर रहते 
हूं | उन्हें यह ख़याल नहीं होता कि ये क्योंकर आपस में लड़ तकते है। 
यद्द समस्या केवल शहरी है | गाँवों में तो हिन्दू और मुसलमान दोनों एक 
दूसरे के त्यौद्दारों में शरीक होते हैं श्रीर सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी 
होते हैं | ऐसी दशा में साम्प्रदायिक निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। 
सच्चा और ईमानदार मनुष्य चाहे वह हिन्दू दो श्रथवा मुसलमान, सबके 
बहुमत से चुना जा सकता है। कितने ही हिन्दुश्रों के गाँवों के मुखिये मुतलमान 
हैँ और मुसलमानों के गाँवों के हिन्दू हैं | किसी को इसमें इतराज नहीं होता । 
डिस्ट्रिक्ट बोड' श्रपना सत्र काम कमीडियों द्वारा करता है। जब वोर्ड 
की पहली बैठक होती है तो विभिन्न कार्यो' के लिये श्रलग श्रलग कमीथियाँ 
बना दी जाती हैं | हर कमीटी में ३ या ४ उद॒त्य रख दिये जाते हैं। बेड 
के सभी सदस्य बैठकर कमीटियों कार्निर्माण करते हैं। हर कमीटी अपना 
एक समापति रखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई, सड़क, पानी इत्यादि इत्यादि 
कमीटियाँ होती हैं| इन सबमें शिक्षा कमीठी बड़ी समझ्की जाती है| इसका 
सभापति शिक्षा विभाग का चेयरमैन कहलाता है| जिले मर के श्रपर तथा 
मिडिल स्कूल इसी की देखरेख में कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष कितने दी नये नये 
स्कूल और सेकड़ों अध्यापक इसकी मज़ीं से खोले तथा भर्ती किये जाते हैं। 
इसीलिये शिक्षा विभाग का चेयरमैन जिले के कामों में बहुत बड़ा द्ाथ रखता 
है। यदि यह योग्य श्रौर अनुभवी हो तो अपने जिले की काफ़ी उन्नति कर 
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सझता है। इसी तरह हर सिममाद की देहारिख के डिये एक सीटी दोडी 
ऐ। चेगफीस इस सबदा प्रघाम होगा है। बेर्य के संदहपों को चेठ 
गएंने में एक यार दोती है । प्रायश्पहता पड़ने पर यद डि्यों भी गमद 
सुलाई जा सकती है । 

प्रतेक बोढ का एक मत्पी दोता है। साय में, मय कामों को देश: 
रेस यही करता है। बोह के वागनारी इसकी झार्यणला में काम मारते 
एहू। एसका स्थान सैननिक हो गे है । इसहे यतिरिक एक इंशोनियर, एक 

क्टिर और एक स्वास्प्य निरीक्षा इत्यादि इमंयारी याह द्वारा मिसुक शिसे 

जाते हैं | बोह फे दकार में खगेक गगाश शोर चपरासी भी भरी हिगे जाते 
हूँ। चेयसीन शरीर सदस्यों को छोष्टूफर साफ़ी सभी मैलनिक दोगे हैं। झिले में 
दौहा करने के लिये इन्हे वेतन के हारारिस भत्ते भी दिये जाते हैं) ग्रथथे 
चेयरमैन को येतन नहों दिया जाता दिए भी दौड़े फे समप्र इसे प्रति मंल फे 
दिपाय से भत्ता दिया जाता है | जो भी व्यक्ति इस पर पर गाते है उनको 
एन्छा घन की नहीं ऐोती है | मेलल पद के लोन से खाया काम करने की 
एच्छ्ा से लोग चेमरीन चनने फी झयादिश रणते हैं | इसफ्े घुनाव फे रामय 
बोड में काफ़ी चइल पदल रएती है । फभो कभी वो इसफ्े लिये ऋगड़े फ़ाद 
तक दो जाया करते हैं। दतावन्दियाँ का ऐना तो एक साधारण सी वात 
है। वास्तव में इन पर्दों पर परुँच कर योग्य व्यक्ति ज्ञिलि की काफ़ी सेवा कर 
सकते हैं, परन्तु कुछ लोग इससे श्रनुनित लाभ उठाने की एच॑च्डा से चर्दाँ 
जाते हूँ। उनका रहेश्य अपने मित्रों ग्रथता सम्पन्धियों को नौकरी तथा 
ठेकेदारी दिलाना द्वोता दे | एर साल बोर्ड में लाखों रपये के ठोफे दिये 
जाते हैं। इनमें काफ़ी मुनाफ़े श्रीर बचत की गजाइश रहती ६ै। ययपि 
बोड का यह नियम दे कि कोई सदस्य स्वयं ठीका नहीं ले सकता, फिर 
भी दूसरों के नाम पर ॒ लोग इपसे अ्नुवित लाभ उठाते हैं। चेयरमैन 
को अपने पद. की रक्षा के लिये सदस्यों को खुश रखना पड़ता है। एन्हीं 
कारणों से बोर्डा' के काम बड़ी गैर ज़िम्मेवारी से फिये जाते हैं। कभी कभी 
तो आन्तीय सरकार को इन्हें सचेत करना पड़ता है। फ़िर भी यदि कोई 
सुधार न हुआ तो वह इसे जिले के कलेक्टर की मातदती में दे देती है। 

डिस्ट्रिक्ट बोड का सदस्य बनने के लिये दर उम्मीदवार को कुछ शर्तें 
पूरी करनी पड़ती एँ | उसके लिये अ्रपने निर्वाचन-च्षेत्र में निर्वाचक होना 
आवश्यक है। कुछ ऐसी भी शर्तें रक्खी गई हैं जिनसे कुछ व्यक्ति अयोग्य 
ठहराये गये हैं | बोर्ड के सदस्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें ठदराई गई हैं;-- 

१--प्रत्येक निर्वाचक के लिये बृटिश प्रजा का होना श्रावश्पक है | 


द है । 
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२--उसकी श्ायु कम से कम ११ वर्ष होनी चाहिये । 
३--उसे अपने जिले का स्थायी निवाती होना चाहिये | 
४--बह कम से कम २४ रुपये का मालगुमार दो | या 
9--४० रुपये का काश्तकार हो। या 
६---जो सरकार को इनकम ठेक्न्स देता हो | या 
७-जो डिट्ट्रिक्ट बोर्ड को टैक्स देता हो | या 
घ८--जो हिन्दी या उदू' की मिडिल परोक्षा अथव्रा अग्रेजी की इन्ट्रेन्स 
परीक्षा पास हो । 
आमतौर से सदस्यों के लिये जो निषेच बनाये गये हैं वे निर्वाचकों 
पर भी लागू दोते हैं। पागल और दिवालिये इसके चुनाव में बोद 
नहीं दे सकते | जो पिछुले साल का जिले का ठेक्स न दिया दो बह वोट नहीं 
दे सकता । जिन्हें ६ महीने से अधिक की सजा मिली हो श्रथवा देश निकाल 
दिया गया हो वे वोट नहीं दे सकते | जिन्हें नम्बर १० के जुम में श्रपराधी 
दददराया गया है ते वोट नहीं दे सकते । प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार 
है कि वह इन प्रतिवन्‍्धों को हटा कर किसी व्यक्ति की वोट देने का अधिकार 
प्रदान कर सके । निर्वाचित सदष्यों के अतिरिक्त बोर्ड में कुछ विशेष वगे। 
के लोग नामजद भी किये जाते ईं। काँग्रेस सरकार चुनाव है मामले में 
अनेक परिवर्तन करना चाहती थी | उसका यह विचार था कि जिले की 
जनता जैसे बोड के सदस्यों को चुनती है वैसे ही वह चेयरमैन को भी चुने । 
इसी प्रकार के अन्य सुधारों पर विचार हो रहा था | इसौलिये बोडों का चुनाव 
कुछु समय के लिये रोक दिया गया था| परन्ठ मन्त्रियों के इस्तीफा दे देने 
के कारण वे सारे सुधार जददौ के तदाँ पड़े रह गये। 
कोई संस्था अपने कारय में तमी सफल हो सकती है जब उसके पास 
काफ़ी पैसे हों | ख़ास कर वह संस्था जिसे सभी काम पैसे 
डिस्ट्रिक्ट मे!र्ड से करने हैं, ग़रीव रह कर जनता की सेवा नहीं कर सकती। 
का ध्यायथ.. हडिस्ट्रिक्ट बोड की ज़िम्मेवारी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। 
झोर व्यय ज़िले में रहनेवाले सभी प्रकार के लोगों की उन्नति की 
उसे ध्यान रखना पड़ता है| सबके स्वास्थ्य और शिक्षा 
का प्रबन्ध करना पड़ता है | ऐसी दशा में वोड' के पास एक लम्बी आय 
होनी चाहिये | रतंमान समय में इसकी आय के निम्मलिखित ज़रिये हैं ;-.- 
१- सरकारी इमदाद--प्रान्तीय सरकार जितना रुपया भूमिकर के रूप 
में जिले से वयूल करती दे उस पर फी रुपया एक आना के हिसाव से यह 
डिस्ट्रिक्ट बोड को दे देती है | मालगुज़ारी के साथ ही यह रक़म बदल कर 
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करना ठीक नहीं है। कुछ लोग शअ्रश्रत्यक्ष रूप से आमीयों पर टेक्स लगाकर 
बोड की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह सिद्धान्त ग़लत है। गाँवों में 
रहने वाले किसान श्रौर मज़दूरों की हालत श्राज ऐसी नहीं हे कि अप्रत्यक्ष 
टैकक्‍्ठ लगाकर उनसे कुछ श्रीर लिया जाय | श्रच्छा होगा कि प्रान्तीय 
उरकार ज़िला बो्ों' को एक आना फ्री दपया भूमिकर ने देकर दो आना 
फ़ो साया देवे । इससे बोडे। की झाय लगभग ड्योढ़ी दो जायेगी। इसके 
अलावे जत्र ज़िज्ञा बोड सभी प्रकार की सवारियों पर ठेक्पत लगाती हे तो 
रेलवे पर भी एक लम्बी रकम टैक्स के रूप में लगाई जा सकती है । जित 
जिले में जितनी कम या वेश रेलें है | उसी द्िसाव से बोर्ड रेलवे कम्पनियों से 
टैक्स ब्ूल करे। प्रान्तीय सरकार को रेलवे वेड से इस रक्षम को दिलाने 
का प्रयल्त करना चाहिये। बोर्डो' की आमदनी का तीसरा ज़रिया यह 
दो सकता है कि ज़िले में कुछ श्रौद्योगिक कार्यो' की वृद्धि की जाय । गाँवों में 
व्यवताय ही कमी है | डिस्ट्रिक्ट बोड तरह तरद्द के व्यवसाय खोलें और 
उनसे यथा उचित टैक्स वधयूल करें। इन क़्रियों के श्रलावे बार बार 
किसानों और मज़दूरों की जेब टटोलना इस विकट ग़रोबी में एक बहुत बड़ा 
अन्याय है | 


डिट्ट्रिक्ट बोर्डों को निम्नलिखित ख़र्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैँ ;--' 
१--ज्ञिले में लोअर कक्षा से लेकर मिडिलत् स्कूल तक का ख़्च | 


२- कृषि की उन्मति के लिये पानी का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसके 
लिये कुय्ये श्रीर तालाब बनवाने पढ़ते हैं । 


३--बोड' के कर्मचारियों के वेतन देना पड़ता हैं | 


४--स्वास्थ्य तथा बीमारियों के लिये श्रस्पतालों श्रीर ड|क्टरों का प्रबन्ध 
करना पड़ता है। 

५--सफ़ाई की देखरेख के लिये अक्सर नियुक्त करने पड़ते हैं, तथा 
, नुमाथ्शों और मेलों का विशेष प्रत्रन्ध करना पड़ता है। 

६--ज़िले में सड़कें बनवानी पड़ती हूँ झ्ोर उनके किनारे पेड़ तथा फल- 
फूल लगवाने पड़ते हैं। 


७--अकाल तथा महामारी के श्रवप्रों पर विशेष रूप से ख़र्च का प्रबन्ध 
करना पड़ता है । 


प्ू-ईनक्रे अतिरिक्त व्यवताय आदि की उन्नति के लिये कछ रुपये ख़् 
करने पड़ते हें । 
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स्थानीय संत्याय... ' १४९ 

(१) आवागमन के साधनों को बनाना । अरथांत्‌ ज़िले में सड़कों की 
व्यवस्था करना । 

(२ ) अध्ताल, औषधालप, बाज़ार, धर्मशाला, तथा अन्य सामाजिक ' 
जगहों को बनाना और इन्हें चलाने की व्यवस्था करना | 

(३ ) सावंजनिक कूर्ये, तालाब तथा अ्रन्य स्थानों की मरस्मत करना | 

(४) अपर तथा मिडिल कच्चा तक शिक्षा दिलाना । 

(४ ) स्वास्थ्य, सफ़ाई तथा बीमारियों के टीके दिलवाना । 

(६ ) सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना श्रीर इनकी देख-रेख करना। 

इन आ्रावश्यक कर्तव्यों के भ्रतिरिक्त बोर्ड की कुछ श्रीर भी कार्य लोक 
प्रियता के निमित्त करने पढ़से हैं। उसके पांस यदि पैसे है औ्ौर उसके 
कर्मचारी इन्हें करने की क्षमता रखते हैं तो वह इन्हें किये बग्रेर नहीं रद्द 
सकता | बोड' के सभी सदस्य अ्रवैतनिक होते हैं | चेयरमैन को छोड़कर उन्‍हें 
किसी प्रकार का भत्ता भी नहीं मिलता | इसलिये बोड' में श्राने का उनका 
यही मन्तब्य होता है कि जनता की श्रधिक से श्रघिक भलाई करें। यह 
स्वाभाविक है कि सावंजनिक कार्य सबके आकर्षित करते हैं। थोड़ी भी 
गुजाइश हुई तो सदस्य अनावश्यक कार्यो में से किसो के भी अपनाने में 
अपना गौरव समभते हैं | श्रनावश्यक कार्यो की सीमा अनन्त है। केवल 
समभने की सुविधा के लिये हम उन्हें ४ के।टि में रख सकते हैं। परन्तु 
इनके श्रतिरिक्त भी बहुत से कार्य जिले को भलाई के लिये किये जा सकते 
हैँ। श्रनावश्यक्र कतंव्यों की ४ कोटियाँ .:--- 

१--अकाल तथा महामारी के समय जनता की सेवा करना। प्रत्येक 
बोड' अपनों शक्ति के अनुसार इस्त कार्य को कर सकता है| स्थानीय संध्था के 
नाते वह श्रपने पड़ेसी को भूखे, नंगे तथा बीमार नहीं देख सकता | 

२-यद्दि किसी ज़िले में बिजली श्रौर सड़कें का श्रच्छा प्रबन्ध है तो 
वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बोड ट्रूमगाड़ी, ठेलीफोन, छोटी मोटी रेलवे तथा रेडियो 
आदि का प्रबन्ध कर सकता है | 

३--बोड चाहे तो अ्रपने ज्िले में श्रच्छे प्रकार के श्रन्न के बीज,जानवर, 
घोड़े तथा तरह तरह की उन्नति के कार्य कर सकता है। कृषि की उन्‍्मति के 
' लिये वह देद्दातों में खेती की नुमायश लगवा सकता है। 'किसानों की 

भलाई के लिये वह नमूने की खेती का प्रबन्ध कर सकता है। 

४-जनता के सुब और उसकी उन्नति के जिये वह श्रन्य कार्यों वे 

अपने हाथों में ले सकता है। 


कतंव्यों के इस विभाजन में डिस्ट्रिक्ट बोड' के सभी कार्य आ जाते. हैं | 
ख्रा० भा० शा०--३२ 
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अ्रपने के लेकप्रिय बनाने के लिये यद जितने कतवच्यीं के। चादें कर सकता 
है | इसी श्रष्याय के अन्त में इस बात पर सोडा विचार किया गया है 


. कि फहाँ तक मौजूदा बोद' इनें कर रऐ हूँ और क्‍या वासण है हरि ये 


5 


अभी तक ले।कप्रिय नहीं हैं| इन कतंब्यीं की पूण फरने के लिये ख्व5८ 
कर्मचारियों तथा एक लम्बी थ्राय की ग्रावश्यक्ता ऐ। मौजूदा वोर्दो' में इन 
दोनें की कमी है। प्रास्तीय प्रथना केस्द्रीय सरफार के काने में जो बातें देर 
से पहुँच सकती है उन्हें तुस्न्त करने का प्रवसर इन्हीं बोर्ट के फर्मचारियिं। 
ये। मिलता है | दर समय जनता के घनिठ्ठ सम्पक में रदने के कारण 
केई भी शपनो तकलोफ़ों के। इसके सामने पेश कर सकता है। येड्ी भी 
असावघानी हुई कि बोर्द के इसकी इत्तला पहुँचा दो जाती दे। इसलिये 
बोर्डो' को जनता के सन्तोप के लिये बहुत द्वी सतक और तत्यर रएना पद़ता 
है | सरकार का जो विभाग जनता के जितने दी निक्रठ दोता है वंद उतना 
ही बदनाम होता है, परन्तु साथ दी उसे यह भी अवसर रद्दता हे कि वह 
जनता का सबसे श्रधिक प्रीति-भाजन बन सके । इसके लिये उसे साफ़ दिल 
और नेकनीयत रहना पड़ता है | 
ग्राम की स्थानीय संस्थाश्रों में दुमरा दर्जा ग्राम पंचायतों का है। इनका 
महत्व ज़िला बोड से रूम नहीं है। भारतीय इतिहास 
ग्राम पंचायतें में इन पंचायतों का वर्शन काफ़ी किया गया है। यदि 
इस देश की प्राचीन राजनीति को ग्रामीण कद्दा जाय 
तो कोई श्रनुचित न होगा | कारण यह है कि ग्राम पंचायतों पर ही हिन्दू 
और मुसलमान बादशाह अपने शासन के लिये निर्भर थे। जो स्थान श्रात् 
ज़िला बोड को प्राप्त है उससे कहीं बड़ा स्थान पंचायतों को किसी समय 
प्राप्त था | वृट्श राज्य में इनका महत्व कम हो जाने से हम अपनी पुरानी 
राजनीति को नहीं भूल सकते। वतंमान घारा-सभाओं की चहल-पहल 
तथा दफ़्तरों की बढ़ती की चकाचोंध में प्राचीन ग्राम पंचायतें हमारी नज़रों 
से ओमल नहीं हो सकतों | केवल चुनाव और मताधिकार के देखकर हम 
एकता ओर समानता के सच्चे झ्रथ को नहीं भूल सकते । जिस समय इन 
मम पंचायतों का वेलबाला था, ओर शासन की बरागडेार सीधे जनता के 
हाथ में दी गई थी, उस समय मौजूदा राजनीतिक बिकारों का कहीं पता ' 
भी न था। प्रजातन्त्रसाद के नाम पर आज साम्राज्यशाही की स्थापना की 
जाती हे और अधिकार का बहाना लेकर जनता की बची खुची हृस्ती पर 
भी आघात किया जाता है, परन्तु पंचायती राज्य में इस तरद्द के ढोंग 
की ग़ुजाइश न थी | प्रजा अपनी इच्छानुसार अपना शासन करती थी। 


कक -- कतरपनजककार कक 
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प्रत्येक गाँव एक छोटे से राष्ट्र के सानिन्द था। वहीं के निवासी श्रपनी 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कठिनाइयें के सुलमाते थे | 
देश की सरकार इनसे श्रलग न थी | राना हर तरद्द से इनकी सहायता 
करते थे | जिस प्रजातन्त्रवाद की खोज में पाश्चात्य प्रदेश निवासी श्रात 
सदियों से दौवाने हो रहे हैं उसकी स्थापना हमारे देश में झ्राज हज़ारों वर्ष 
पहले दो चुकी है । हमारी कमज़ोरी से यदि वे संस्पायें श्राज नष्ट दो गई हैं 
तो दम फिर उन्हें स्थावित कर सकते हैं | ये ग्राम पंचायत क्‍या हैं और इनके 
क्या क्‍या कर्तव्य हैं, इसका पूरा वर्णन अगले अध्याय में किया गया दे । 
शहरी शहरों के प्रबन्ध के लिये चार स्थानीय संस्थायं बनाई 
स्थानीय संस्थायें गई हैं :-- 
कारपोरंशन, ग्युनिसिपल बोड, इम्प्रुभमेंट ट्रस्ट और पोर्ट ट्रस्ट। कुछ 
शहरों में कारपोरंशन स्थापित किये गये हैँ ; कहीं पर म्युनिष्िपल बीड हैं 
कुछ शहरों में ग्युनिसिपल बोढ ओर इम्प्रभमेंट ट्रस्ट दोनों हैं। लेकिन कोई 
ऐता शहर नहीं है जहाँ इग्प्रभेट हो किल्ठु भ्यनिस्िपल बोड' ने-हों। 
म्यनिशिपल बोड' श्रोर कास्पोरं शन के अ्रष्तावे कुछ बड़े बड़े व्यापारी 'शहरों 
में पोर्ट ट्रस्ट बनाये गये हैँ | पोट ट्रृह्ट श्रामतौर से उन्हीं शहरों में बनाये - 
जाते हैँ जो समुद्र के किनारे हैँ श्रीर जहा विदेशों से माल श्राते जाते हैं। 
इन चारों प्रकार की संस्थाश्रों की स्थापना शहर की समस्याश्रों को- इल 
करने के लिये की गई है | इसलिये इनके संगठन और क्तंथ्यों की 'चर्चा 
करने के पहिले हम शहरी जीवन की ओर थोड़ा दृष्टिपात करे'। तभी हर्मे 
यह बात समझ में श्रा सकती है कि कहाँ तक ये तंत्थायें अपने कत्तध्य का 
पालन कर रही हैं | 
हिन्दोस्तान की अधिकतर जनता गाँवों में रहती है। कुछ थोड़े से लोग 
नौकरी तथा व्यापार के लिये शहरों में निवास करते 
शहरों की वृद्धि . हैं | संसार के श्रन्य देशों में ऐसी बात नहीं है। केवल 
शोर उनकी चीन एक ऐसा देश है जहाँ कौ ८० प्रतिशत जनता 
समस्याएँ खेती का काम करती है। वाक़ी मुल्क व्यापारी हैं। 
| उनका. काम विदेशों के लिये चीज़ें बनाना है। यदि वे 
ऐसा न करे तो भूखों मर जायें] उनके यहाँ खेती के लिये ज़मीन नहीं 
है। सर्दी और पहाड़ी प्रान्त होने केकारण वहाँ खेती नहीं हो सकती। 
इसीलिये- वे मुल्क नवीन वैज्ञनिक साधनों का सहारा लेकर तरह तरद्द की 
चीज़ें बनाते हैं श्रोर उन्हीं के बेच कर अपना गुज़र करते हैं] यही वजह है 


. कि उन्हें विकश द्ोकर बिजत्ञी तथा अन्य साधनों के लिये शहरों में ही 


| 
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रहना पड़ता है। फ्राँस में लगभग ५० प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं 
शइंगलंडइ की ८० प्रतिशत जनता शहरों में निवास करती है | इसी तरह 
अन्य योरपीय देशों तथा अमेरिका में श्रधिक से अधिक शादमी शहरों में 
निवास करते है। परन्तु दिन्दोस्तान में ऐसी बात नदीं है। यहाँ केवल 
११ प्रतिशत लोग शहरों म॑ रद्दते हैं। बाक़ी ८६ प्रतिशत जनता याँवों में 
निवास करती है । बम्बई प्रान्त में शहरी आावादी दिन्दोस्तान में सबसे श्रधिक 
है। २२६ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है ।विद्ार व ड़ीता प्रान्त में 
शहरी जन-संख्या सबसे कम है | वहा केवल १-७ प्रतिशत लोग शहरों में रहते 
हैं। निम्नलिखित ज़ाके से यह बात और भी रपष्ट दो जायेगी कि बृटिश भारत 
में शहरी आबादी फितनी कम है :-- 


प्रान्त प्रतिशत प्रतिशत 
शहरों की जन संख्या गाँवों की जन-संख्या 

बम्बई »०»*२२०६ *-७एएन४ 
मदरास न्न्श्श्ब्प ***८षनर२ 
पंजाब "० श्शष८ न्न्प्णनर 
संयुक्त प्रान्त "०१००२ नन्णप्ह्न्रे 
मध्य प्रदेश -» छब्ष "६१०५ 
बंगाल **« ६०५ * ६३५ 
आसाम न हेड **६ै१* 
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ौदिन्दोस्तान में केवल ७ ऐसे बड़े शद्दर हैँ जिनकी श्रानादी ४ लाख से 
ऊपर है | ६६ शहरों की श्राबादी १ लाख से श्रधिक है। कलकत्ते की श्राबादी 
ईिन्दोस्तान के सभी शहरों से बड़ी है। इसकी श्रावादी २९ लाख के लगभग 
है। यह संसार के ७ बड़े शहरों में माना जाता है। लंदन में लगभग ८५ लाख 
आदमी रहते हैं। न्‍्यूयाक शहर की आ्रावादी ८९ लाख से कुछ ऊपर है। 
संसार के तीसरे बड़े शहर टोकियो की झआाबादी ६९ लाख ३० दक्तार है। 
चलिन की जनसंख्या १३ लाख १२ दजल़ार है। पेरिस की जनसंख्या श८ 
लाख ७७ हज़ार है। मास्के में रद लाख आदमी रहते हैं। इन शहरों की 
जनसंख्या को देखते हुये यह साफ़ ज़ाहिर है कि हिन्दोस्तान के शहर इनके 
सामने मामूली गाँव से हैँ। फिर भी शहरों की समस्या हर जगह एक है। 
कहीं बड़े पैमाने पर और कहीं छोटे पैमाने पर निवासियों की रक्षा और 
उनकी सफ़ाई आदि का प्रबन्ध सबके 8 पड़ता है। जहाँ थोड़ी सी जगद 
मे।बहुत से लोग निवास करते हैं, श्रौर से व्यक्ति व्यापार से ही अपना 


घ्यानीय ठंस्याय॑ २५३ 


गुज़र करना चाहते हैं, उनकी सफ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप 
से रखना द्वोगा। पिछुले बीस वर्षा' से प्रत्येक देश की आबादी बढ़ती गई 
है| सबके सामने यद्द बहुद बड़ी समस्या है कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के 
लिये मोजन तथा रहने की उचित व्यवध्या क्या दो कुछ समय परिले जाएन 
ने एक १० वर्ष की योजना बनाई थी । इसका उद्देश्य यह था कि १० 
वर्ष के अन्दर प्रत्येक कुट्ठम्श में कम से कम ५ बच्चे ज़रूर हो जाने चाहिये। 
जहाँ संसार के मुल्क अपनी श्रावादी को घटाने की चिन्ता में है, वहाँ जापान 
की यह नीति कुछ समझ में नहीं श्राती ! इमारे देश की भी जन संख्या काफ़ी 
चढ़ रद्दी है । १६२१ ई० में हम ३३ करोड़ के लगभग ये; परन्तु १६३१ में 
३६ करोड़ फे लगभग तथा गत १६४१ की गणना में हम ४० करोह़ के 
लगभग पहुँच गये । 

जब किसी देश की आबादी बढ़नी है तो गाँव और शहर दोनों पर 
एकसा प्रभाव पड़ता है | गाँव में खेतों की पीमा निश्चित है। जब आबादी 
बढ़ेगी तो यह स्वाभाविक है कि इर क्रिसान को णोतने की ज़मीन कम 
मिलेगी । इससे गरीबी श्र वेतारी फैलेगी। श्राज भी किसानों के सामने 
यह समस्या मोजूद है |हर किसान के पास हिन्दोस्तान में अनुपात के 
हिसाब से एक एकड़ भी ज़मीन नहीं है | फिर भी हमें इससे घबड़ाने की 
ज़रूरत नहीं है | जब कि जापान की १ करोड़ ७० लाख एकड़ ज़मीन ५ 
करोड़ ६० लाख आदमियों को भोजन और वज्नर दे रद्दी है तो इमारे देश 
को क्या चिन्ता है। शहर की श्रावादी पर इसका गहरा असर पड़ा है। 
मौजूदा समय में शहरों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है। इसके कई 
कारण हैं। व्यापार श्रोर व्यवसाय की इद्धि से श्रधिकतर लोग शहरों 
में रहते हूँ | गाँवों में बेकारी ओर ग़रीबी के कारण लोग शहरों में चलते 
आते हैं । वहीं नौकरी अथवा तिजारत करके अपना गुज़र करते हैं। शिक्षा 
तथा शासन-प्रबन्ध की सभी संस्थाये' शहरों में स्थापित की गई हैं | उदाइरण 
के लिये इलाहाबाद ज़िलें के ले लीजिये। समूचे ज्ञिले में ५ दवाई स्कूल 
श्र एक या दो छोटे मेटटे कारखाने होंगे | परन्तु श्रकेले इलाहाबाद शहर 
में २२ हाई स्कूल, ६ कालेज और एक यूनीवर्सिटी दै। इनके अतिरिक्त 
कचहरियों और कारख़ानों को तो कोई बात ही नहीं है | सभी तरह की 
सुविधाये' शद्दरों में बनाई गई हैं। बृटिश सरकार गाँवों से उदासीन रही 
है | उसझी नीति शहरी है | इसोंलिये गाँवों की ओर कम ध्यान दिया गया 
है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि लोग शहरों का ही श्राश्रय ले' | इस 
समय शहरों की श्रावादी बढ़ती जा रही है। रेल आदि के चलने से नये नये 
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ध्यापारी शहर बढ़ते जा रहे हैं। इनके प्रसनन्‍्ध के लिये सरकार फो चिन्‍्ता 
फरनी पहती 
शएरों में अनेक समस्याये' हैं | लाखों की तादाद में जएँ एक ही जगह 
लोग रहते हूँ वहाँ तरदू तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे 
पएले तो उनके रएने फे लिये उचित घर चाएहिये। श्रगर वे गन्दे मकानों 
तथा गन्दी गलियों में रएते दे तो नाना प्रकार फी बीमारियाँ पेलेगी। इसके 
बाद इक्फे, गाड़ी, मोबर श्रादि फे लिये अच्छी श्रच्छी सके घाएिये | यदि 
सड़के' धूल से भरी हुई दो तो यात्रियों को झ्नेफ प्रसुविधाये” दोंगी। गाँवों 
में तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से मी काम चल जाता है, क्योंकि न तो वहाँ मोटरे' 
चलती हूँ श्रीर न॒तिजारती सामानों फा श्रायात श्रौर निर्यात होता है, 
लेकिन शहरों में तो २४ घटे इक्के, ताँगे, मोटर, ठेले श्ादि इधर से उधर 
दौड़ते रहते हैं। रोशनी श्रौर दवा के लिये ग्ास तौर से प्रबन्ध करना 
पड़ता है | यदि रोशनी न हो तो रात में डॉके पड़ सबते हैं।शहर की 
दुकानों में दज़ारो लाखों रुपये के सामान बन्द रहते हैं। इसकी रक्षा फे 
लिये प्रकाश का पूरा प्रबन्ध करना पड़ता है। इधा न मिलने से त्तरद तरए 
रोग फेलेंगे | लोगों का स्वास्थ्य ख़राब दोगा | इसलिये चौड़ी सड़कों 
शऔर पाक आदि की व्यवस्था फ्रनी पड़ती है। लोगों की रक्षा के लिये 
पुलीस श्रादि का प्रबन्ध करना पड़ता हे। इतनी बढ़ी श्राबादी के लिये 
कुये' से पानी देना मुश्किल है। यदि किसी कुये' का पानी ख़राब हुआ श्रौर 
पंने बाज्षों में बीमारी पेली तो सारा शहर उसका शिक्षार बनेगा । इसलिये 
साफ़ और स्वास्थ्य-ब्धक जल कौ व्यवस्था निहायत ज़रूरी है। दूकानों के 
प्रबन्ध फे लिये कुछ नियम उपनियम जय तक ने बनाये जायें तब तक सफ़ाई 
और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं की जा सकती है| एस बात का ध्यान 
रखना होगा कि सड़ीगली चीज़े न बिकने पाये' ओर एक प्रकार की दूकाने' 
एफ द्वी कतार में दो । 
कुछ दिनों से हिन्दोस्‍्तान में साम्प्रदायिक भंगड़े ज्ञोर पकड़ते जा रहे 
हैं। यह समस्या देहातों में उतनी नहीं है जितनी शहरों भें । शहरों में कभी 
कभी त्योद्ार अथवा उत्सव पर दंगे फ़साद ऐे जाने का डर रहता है। शहर 
की दूकाने' हफ्तों बन्द हो जाती एं, जगह जगद् पर शआ्आाग लगा दी जाती है, 
एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय वालों पर नाना प्रकार से प्रहार करते 
है, लोगों को अपने घरों से मिक्लने की मनाद्दी कर दी जाती है, शृत्यादि 
इध्यादि कठिनाइयों शहर निवातियों को बदश्ति करनी पड़ती हैँ। शहरों में 
अपराध की संखया श्रधिक्त होती ऐ। घनी और गरीब में ज़मीन आसमान 
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का अन्तर दोता है। एक श्रोर हडी फूटी मोपडिियों दोती हैं, लोग जानवर 
की तरह ठेले खींच कर और सड़के' कूट फर अपना गुज़र करते हैं, लेकिन 
दूसरी ओर आ्रालीशान इमारते' द्ोती हैं, ओर लोग आराम से ज़िन्दगी 
बसर करते हैं | घनी वर्ग की मनोदृति श्रधिक रुपये कमाने की होती है। 
अपने स्वार्थ के लिये ग़नत बातों का प्रचार किया जाता है| इसलिये मज़दूरों 
आर घनियों की समध्याये' भी शहरों में कम नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों को 
इस बात का ध्यान रखना पढ़ता है कि गरीबों और श्रनाथों का उचित प्रबन्ध 
हो और व्यापारी बेजा तरीके पर रुपये न वमाये' । इन्हीं समस्याश्रों के श्रन्तर्गत 
शहरों की कुछ श्रौर भी छोटी मोटी समस्याये' हैं। इन्हें सुलभाये बिना 
नागरिक सुख श्रौर शान्ति से नहीं रह सकते । 
इन्हीं उमस्याश्रों को इल करने के लिये कलकत्ता, करौची, बम्पई श्रीर 
मदरात शहरों में कारपोरेशन की स्थापना की गई है। हिन्दोस्तान में कुल ४ 
कारपोरेशन श्रौर ७६१ स्युनिसिपल बोर्ड हैं | संयुक्त प्रान्त में म्युनिसिपलिटियों 
की संख्या ८५ है। हिदोस्तान की म्युनिप्तिपलिटियों के अ्रन्दर कुल २ करोड़ 
१० लाख श्रादमी रहते हैं | छोटे छोटे कस्वों में टाउन एरिया की स्थापना 
की गई है। छोटे पैमाने पर ये भी वही काम करती हैं जो म्युनिसिपल बोड 
करते हैं। कुछ बड़े शरों में म्युनिसिपल बोर्ड के श्रलावे इम्प्रूभमेंट ट्रध्ट भी 
स्थापित किये गये हईं । कलकत्ता, बम्बई, मदराप्त, रंगून, करची, चटर्गांव तथा 
अदन में इस प्रकार के पोट ट्रस्ट हैं। ये संस्थाये' अपनी श्रपनी सीमा के अन्दर 
शहरों का प्रबन्ध करती हैं | यद्यपे इनके प्रयक्ष से शहर की सारी समस्‍यायें 
इल नहीं हो जातीं फिर भी यदि ये अपना काम बन्द कर दे” तो शहर की 
जनता एक दिन भी नहीं रह सकती | ६ मार्च सन्‌ १६७१ ई० को इलादाबाद 
में बिजली घर में श्राग लग गई | पानी और रोशनी दोनों लगभग २४ घंटे 
के लिये बन्द हो गये ये | मालूम पड़ता था मानों लोग पागल से हो रहे हैं | 
कलकत्ता, बम्बर, मदरास ओ्रौर करॉची में कारपोरेशन स्थापित किये गये 
हैं। इन शहरों में म्युनिसिपलिटियों नहीं हैं। कारपोरेशन 
कारपे रेशन एक ग़रकार की म्युनिसिपल बोड है। इसके काम वे 
ही ईं जो म्युनिसिपलिटी के। चूँकि बड़े शहरों के 
प्रबन्ध के लिये एक प्रभावशाली श्रथवा मज़बूत सगठन की ज़रूरत है, 
इसलिये वहाँ कारपोरेशन बनाये गये हैँं। किसी एक कारपोरेशन के संगठन 
से यह बात साफ़ दो जायेगी कि इनका संगठन कैसे किया गया है। ब क्री 
कारपोरेशनों का यूदम वर्णन कर दिया जायगा | जहाँ तक इनके कर्तव्यों . 
का सवाल है, यह बात म्युनिसिपल बोर्ड के कर्तव्य से स्पष्ट हो जायेगी | शहर 
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चादे छोटे हो श्रथता बढ़े, सबकी समस्या एक सी है। कारपोरेशन और 
म्युनिसिपलियी के कतंब्य में कोई भेद नहीं है। इसके अधिकारों में थोड़ा बहुत 
फ़रक ज़रूर दे | 
कलकत्ते की श्रावादी २१ लाख के ज्गभग है| इसके प्रबन्ध के लिये 
यहीं के निवासियों की एक बोर्ठ बनाई गई है। जशिक्तका 
कलकता .. नाम कारपोरेशन है। कलकत्ता कारपोरेशन में कुल ६२ 
कारपोरेशन सदस्य हैं, जिनमें ७७ जनता द्वारा चुने गये हैँ और 
१० को बंगाल की सरकार ने नामज़द किया है। इन 
८७ सदस्यों को कॉतिलर कहते हैं | ये ८७ सदस्य एक साथ बैठकर ५ श्रन्य 
अनुभवी आदमियों को चुनते हैं| इस प्रकार ६२ सदस्य शहर का सारा प्रबन्ध 
फरते हैं | सभी सदस्य ३ साल के लिये चुने श्रथत्रा नामज़द किये जाते हैं। 
कारपोरेशन के सदस्‍्य अपना सभापति और उपसभापति स्प्रयं चुनते हैं । ये 
दोनें पदाधिकारी इसके सदस्यों में से चुने जाते हैं। इनका चुनाव प्रतिवर्ष 
द्ोता है । सभापति तथा उपसभापति का नाम मेयर और डिप्टी मेयर है। 
इन पदाधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता । कारपोरेशन सारे कार्मा की 
देख-रेख रखने तथा चलाने के लिये एक चैतनिक पदाधिकारी नियुक्त करता 
है। जिसे एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर कहते हैं | इसके अतिरिक्त एक इंजीनियर, 
एक स्वास्थ्य अफ़सर, एक मन्‍्त्री ओर एक सहायक एक्ज़ीक्यूटिव अफसर द्ोते 
हैं| इन सबको कारपोरेशन स्वयं नियुक्त करता है, परन्तु प्रान्तोय सरकार से 
इनकी मंजूरी लेनी पड़ती है | प्रतिवर्ष वह अपने सदस्यों की १० फमेटियों 
द्वारा अपना कार्य करता है।/ 
कारपोरेशन के सदस्यों का चुनाव उसी प्रकार होता है जैसे म्यु निस्पिलिटी 
के मेम्बरों का | वोट देने का अधिकार अधिक से अधिक लोगों को दिया 
गया है। कहा जाता है कि ' बृटिश साम्राज्य के अन्दर दुसरे दर्ज के शहर 
कलकत्ते में स्वराज की स्थापना की गई है।" जो कुछ भी हो अ्रभी तक 
शहर के सभी बालिगश व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 
मतदाताश्रों के लिये टैक्स, आय, तथा शिक्षा की शर्त लगाई गई है। मद्रास 
में केवल ५ प्रतिशत निवातियों को वोट देने का अधिकार है । बम्बई शहर में 
१० प्रतिशत नगर निवासी वोट दे सकते हैं| 
“ कलकत्ता कारपोरेशन की आय २ करोड़ रुपये सालाना से कुछ अधिक 
है।यह आय विभिन्‍न मदों से होती है। इसके पहिले मेयर देश बन्धु 
चितरंजन दास थे। तब से बराबर यह संस्था राष्ट्रीय दल वालों के हाथ में 
रही है। अन्य कार्यो' के अतिरिक्त शिक्षा में इसने श्रद्चितीय उन्‍नति दिखलाई 


स्थॉनौय संस्थाय श्प७' 


है | श्राज वहाँ २४० प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें ३०,००० विद्यार्थियों को 
निःशुक्क शिक्षा दी जाती दे । 
इस कारपोरेशन की स्थापना सम्र्‌ श्यय८ ई० में की गई थी | इसमें 
कुल ११७ सदस्य हैं | इनमें ११४ प्रजा द्वारा चुने जाते 
धम्बई हैँ और बाकी ३ सदस्यों को सरकार नामजद करती है । 
कारपेरिणन . बम्बई पोट ट्रस्ट का चेयरमेन, बम्बई का पुलीस कमिश्नर 
और प्रेसीडेन्सी डिवीज़न का एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर इसके 
नामज़द सदस्यों में होते हैँ | सम्मिलित निर्वाचन पद्धति के श्रनुसार सदस्यों 
का चुनाव होता है। किसी सम्प्रदाय के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रक्‍ला 
गया है | जो श्रादमी ४ रुपये महीने सक्रान का किया देता है वह मता- 
घिकारी समझा जाता है। १६४२ ई० से सभी बालिग आदमियों को , 
मताधिकार दे दिया | कारपोरेशन की श्रग्रधि ४ वृष रक्‍्खी गई है| सदस्य 
स्वयं अपना सभापति (005०) चुनते हैं | इसका चुनाव प्रति वर होता 
है | एक प्रचलित प्रथा के श्रनुतार इतका चुनाव प्रति बप क्रमशः हिन्दू, 
मुतलमान, पारती तथा श्रेग्रेज़ जाति के अ्रनुधार किया जाता है | इसके सदस्य 
कंमिलर कहलाते हैं । | 
कारपोरेशन का एक्ज़ीक्यूटिव अफ़वर म्युनितिपल कमिश्नर कहलाता 
है | बस्पई की सरकार स्वयं इसे ३ वष के लिये नियुक्त करती है| यह 
शामतौर से इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य होता है। कारपोरेशन के 
कार्मे की देख रेख के लिये यह आवश्यक है कि एक निष्पक्ष और प्रभावशाली 
व्यक्ति इसके ऊपर द्वो | परन्तु यह भी ठीक नहों है कि सरकार किसी एक 
व्यक्ति के हाथ में कारपोरेशन की पूरी ज़िम्मेवारी दे दे। इससे नगर 
निवातियों का अधिकार जाता रहेगा। इसीलिये म्युनििपल कमिश्नर को 
कारपोरेशन के मातह॒त रक्खा गया है। यद्यवि इस अफ़सर की नियुक्ति 
प्रान्तीय सरकार द्वारा की जाती है, परन्तु कारपंरेशन के ७६ सदस्य एक राय 
होकर उसे अपने पद से हृथ सकते हैं | म्युनितिपल कमिश्नर की सद्यायता 
के लिये दो सहायक कमिश्नर नियुक्त किये जाते हूँ | कारपारेशन स्वयं इन्हें 
नियुक्त करता है। परन्तु प्रान्तीय सरकार से इनको मजूरो लेनी पड़ती है | 
इसके अतिरिक्त कारपोरेशन के अन्य कम चारी स्वयं कारपारेशन द्वारा निदुक्ति 
किये जाते हैं| कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह ४०० रुपये मातिक तक 
के कर्मचारियों को स्वर्य नियुक्ति करें। कारपोरेशन का सालाना आय-ब्य4 
वही तैयार करता है। वम्बई कारपोरेशन का सालाना आमदनी ३ करोड़ 
रुपये से कुछ अधिक है। म्युनिसिपल कमिश्तर ओर कारपोरेशन के बीच में 
आ० भा० शा०--३ ३ 
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१६ सदस्यों की एक कमीटी वना दी जाती है| कारपोरेशन के सदस्य श्रपने 
ही में से इन्हें चुनते हैं। इस कमीयी के श्राधे सदस्य दर साल बर्ज़ाध्त कर 
दिये जाते हैं श्रोर उनकी जगह नये सदत्य चुन लिये जाते हैं। वास्तव में 
कारपोरेशन के कामों की जाँच पड़ताल तथा कमिश्नर के कार्मा की निगरानी 
यदी कमीटी करती है । सोलद्र सोलह सदस्यों की दो और कमीटियाँ हे।ती हैं । 
इनका नाम इम्प्रूममेंट कमोटी और स्कूल कमीटी है। इन कमीडियों की 
नियुक्ति कारपोरेशन स्वयं करता है| इसके श्रतिरिक्त अन्य कमीटियाँ सी इसी 
के द्वारा बनाई जाती हैं | 
मद्रास कारपोरेशन में कुल ६५ सदस्य है जिन्हें कॉतिलर कहते हैं। 
इनमे २६ सदस्य जनता द्वाश चुने जाते है, एक प्रान्तीय 
मदरास. सरकार द्वारा नामज्द किया जाता है, और बाक़ों ५. 
कारपोरेशन सदस्यों को कारपोरेशन के उपयुक्त सदस्य कोश्राष्ट करते 
हैं| अ्र्यात्‌ शहर के श्रनुभवशील व्यक्तियों में से किनन्‍्हीं 
४ के कारपोरेशन का सदष्य चुन लेते हैं। कोश्राप्ट किये गये सदत्यों में 
एक स्त्रो भी रहती है | कारपोरेशन के सदस्य स्वयं अपना सभापत्ति चुनते 
हैं। चीफ़ एक्ज़ीक्पूटिव अफ़सर म्युनिसिपल कमिश्नर कहलाता है। बम्पई 
कारपोरेशन फे कमिएनर की तरह इसकी नियुक्ति प्रान्तीय सरकार करती 
है | यह इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य होता है। अन्य पदाधिकारी 
कारपोरेशन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इसकी सालाना आमदनी ६७ 
लाख रुपये हैं । 
कारपोरेशन और स्थुनिसिपत्ष बोड के कार्मा में कोई अन्तर नहीं है । 
केवल दर्जे का फ़रक है। शहरों के प्रबन्ध की समस्याये' दोनों के सामने हैं 
इसलिये म्युनिसिपल बोड के कर्तव्यों के बर्णुन में ही कारपोरेशन के भी कर्तव्य 
शामिल है| इन्हें श्रलग स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
बड़े शहरों में जो संध्याये' इसके प्रबन्ध के लिये स्थापित की गई हैं उन्हें 
स्युनिसिपिल बोड कहते हैं । छोटे शहरों में, जिन्हें कस्वा 
ग्युनिसिपत् कहते हैं। म्युनिसिपल बोड नहीं होते। हिन्दोस्तान 
बोई भर में कुल ७८१ म्युनिसिपल बोड हैं श्ौर इनके अन्दर २ 
उनका संगठन , करोड़ १० लाख श्रादमी रहते हैं। इनकी वाषिक आमदनी 
३८ करोड़ रुपये है | यदि सबके अन्दर सदस्यों का जोड़ 
लगाया जाय तो ७ फीसदी सदस्य अपने पद के कारण (॥75-(0)#00), २४६ 
फ़ोमदो नामज़द ओर बाकी ६८ फ़ीसदी जनता द्वारा चुने हुये दोते है। ७१ 
म्नुनिष्पिलिटियों को प्रत्येक की आबादो ४० हजार से ऊपर है । प्रान्तीय 


स्थानीय संध्यायें श्फद 


सरकार शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना कर सकती है | यदि किसी 
म्युनिसिपल बोडे का प्रवन्ध ख़राब है, और जनता उससे सन्तुष्द नहीं है,'तो 
सरकार उसे अपने हाथों में ले सकती है । 


म्युनिसिपल बोड' के सदस्यों के चुनाव के लिये शददर को कई निर्वाचन 
त्ञेत्रों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक ज्षेत्र वो वाड' कद्दते हैं | दर वाडे से 
र या ३ सदध्य चुने जाते हैं। इन्हीं को बोड' का सदध्य कह्दा जाता है। कुछ 
व्यक्त अपने पद के कारण इसका सदस्य होते हैं और कुछ को प्रान्तीय 
सरकार नामज़द करती दे। सदस्यों का चुनाव ३ वर्ष के लिये होता दे, परस्तु 
प्रान्तीय सरकार इसकी श्रायु बढ़ा सकती है| इस वर्ष म्थुनिसिपल बोड' का 
चुनाव लगभग ७ वर्ष बाद द्वो रहा है। जब सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो 
ये अपना सभापति श्रौर उपसभाषति चुनते हैं। इन्हें चेयरमैन और वाइस 
चेयरमैन कहते हैं | चेयरमैन शहर का कोई प्रतिष्ठित भोर योग्य व्यक्ति होता 
है | उसके लिये बोह का सदस्य होना जरूरी नही है। इनके अतिरिक्त म्युनि- 
सिपल बोड' एग्जीक्यूटिव भ्राफ़िसर, हेल्थ श्राक़ियर, स्थुनिसिपल इंजीनियर,वाटर 
वरक्स सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा सेक्रेटरी श्राद कमचारियों को नियुक्त करता है। 
इनकी योग्यताये' प्रान्तीय सरकार की और से पहले से निर्धारित हैं। प्रन्य 
कमचारियों को बोड स्वयं नियुक्त करता है। 


म्युनित्तिपैलियी अपने कार्य की सुविधा के लिये सारा प्रबन्ध क्रमीटियों 
द्वारा करती दे | कमीटियों में ग्राम तोर से ६ से १० तक सदस्य दोते हैं । 
सब काम कई विभागों में बाद दिया जाता है । प्रत्येक विभाग की ज़िम्मेवारो 
किसी न किसी कमीटी को सौंप दी जाती हैं। कमीडियों की नियुक्ति बोड 
स्वयं करता है। आ्रामतोर से निम्नलिखित कमीटियाँ सभी म्युनितिपल बोर्डों 
में दोती हैं :--- 

१--फ़िनान्स कमीटी 

२- शिक्षा कमीटी 

३--स्वास्थ्य कमीटी 

४-सड़क, मकान आदि देख रेख करने वाली कर्म टी 

भू -पानी कमीटी 

६- चूंगी कमीटी 

७--सवारी कमीटी 

८--लाद पदाथ देख-रेख कमीटी 

जो म्युनिसिपल बोड़ उन्नतिशील हैं, और जार्मररेकों की भलाई का 


जे 
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अधिक ध्यान रखते हैं, वे श्रीर भो तरह तरह की कमीटियों बनाते हैं। इन 
सब में शिक्षा कमौटी का दर्जा बड़ा समझता जाता है। परन्तु काय की हृप्टि 
से सबका महत्व एक सा है। कुछ लोगे| का विचार है कि कमीटियों को अपने 
कामी में मदद लेने के लिये अन्य जानकार व्यक्तियों को भी शामित्र करने का 
अधिकार मिलना चाहिये ) 
म्युनिषिपल बोर्ड' की ज़िम्मेबारी शहर की आर्थिक, राजनीतिक और 
। शारीरिक उन्नति करना है।वद् शहर में अच्छी से 
स्युनिसिफ्त अच्छी सइके बनवाये और उनकी देख-रेंख का पूरा 
बेड के ऋतंव्य प्रबन्ध करे | शहर में गन्दी और सड़ीगली चीज़ों को 
आने से रोके | जो दूकानदार गन्दी चीज़ें बेचे उसे 
ब्रोड' उच्त दंड दे | इन वर्तब्यों का सभी म्युनिसिपल बोड' पालन करते 
हैं | इनके अतिरिक्त शहर में पानी और रोशनी का इन्तज़ाम करते हैं| 
शिक्षा के लिये श्रपप और मिडिल स्कूल खोलते हैं| सफ़ाई के लिये कूड़े 
फेंकने के लिये कर्मचारी नियुक्त करते हैं | बीमारी की देखरेख के लिये 
अस्पताल ओर श्रीपधालय खेले जाते हैं | स्वाध्थ्य की जाँच के लिये अफ़सर 
मुकरर किये जाते हैं | कुछ म्युनितिपल वोड' अजायबधघर और नमुने के फार्म 
भा रखते हैं | हवा की शद्दरों में सबसे भ्रधिक्न कठिनाई द्वोती है | म्मुनिसि१ल 
बेड इसके लिये पाक श्रोर बगीचों का प्रबन्ध करते हैं । लोगों की शिक्षा के 
लिये पुस्तकालय श्रौर वाचनालय भी खोले जाते हैँ । एक बार कानपुर की म्दू- 
निसिपलिटी ने २००० रुपया इसलिये मंजूर किया था कि शहर के सारे बन्दर 
पकड़ कर बाहर भेज दिये जायें| श्रार्थिक उन्नति के लिये तरह तरह के 
रोज्ञगार खोले जाते हैं | शहरों में वेकारों और अ्नाथों की संख्या अधिक 
होती है। इनके रहने के लिये साव॑जनिक जगहें तथा काम के लिये कोई प्रबन्ध 
करना पड़ता है । 
शहर में सबसे अधिक ध्यान सफ़ाई का दरना पड़ता है। हज़ारों की 
तादाद में एक जगह रहने से बीमारी फेलने का डर अधिक रहता है । 
भ्युनिसिपल बोड' शौचालय आदि बनवाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। 
उचित स्थान से बाहर जो किसी जगह को गन्दा करते हैं उन्हें कड़ा दंड दिया 
जाता है| तात्यय यह है कि शहर के लिये जिन जिन प्रबन्धों की ग्रावश्यकता 
होती है वे उसे करते हैं | मुदल्लों तथा सड़कें का नाम रखना, घरों का नम्बर 
लगाना, जगह जगह पर घर्मशालाय और प्याऊ बनवाना, आग से रक्षा का 
प्रबन्ध करना, जन्म श्रौर मृत्यु का हिसाव रखना, कन्न तथा स्मशानघाट की 
व्यवस्था करना, इत्थादि कार्य बोढडः को करने पड़ते हैं। इनमें कुछ 
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कतंव्य ऐसे ई मिनन्‍्हें करमा उसे लाज़मी है, परन्तु बाक्को को उसके सामर्था 
पर छोड़ दिया गया है । कुछ म्युनितिपल बोड , मिन्‍्हें श्रपने नगर निव्रासियों 
का अधिक ध्यान है, व्यापार भी करते है। इसे म्युनितिपन्न तिजारत 
(फ्ंठंफश ॥7तगर) कऋदते हैं| इससे दो लाम द्ोते हैं एक तो 
होगा को अच्छी से ब्रच्छी चीज़ें उचित दाम पर मिल्ल सकती हैं। और दूसरे 
बोड की झ्राय भी बढती है । एक बड़ी संस्था के नाते बह चाँज़ों को 
झपिक सुविधा पर ख़रीद सकती है। जो कुछ श्रामदर्ना दोती है वह शिक्षा 
तथा अन्य सावजनिक काम में व्यय की जाती है। परस्तु इससे थोड़ी 
हानि भी है। व्यक्तिगत व्यापार को इससे धक्का लगता है। जब बोड' 
स्वय॑ व्यापार करती है तो छोटे मोटे तिजारती उसके मुक़ाबिले में श्रपनी चीज़ें 
नहीं वेच सकते | जो कुछ भी हो इसके लिये बोड' को काफ़ी घन की 
ग्ावश्यकता होतो है । 
शदर के प्रबन्ध के लिये बोड को काफ़ी रक्षप्त ख़चे करनी पड़ती है| 
सड़कों के बनवाने तथा पार्बा' की रक्षा के लिये उसे श्रपनी 
स्मुनस्तिपत आमदनी का बहुत बढ़ा द्वि्सा लगाना पढ़ता है। शिक्षा 
बाड़ का गाय पर इसका ख़् सबसे अधिक द्वोता है। हसके श्रातेरिक्त 
थोर व्यय सफ़ाई, स्वास्थ्य और श्रस्पताजों पर. काफ़ी ध्यान देना 
पड़ता है । दर काम में उसे पैसे ख़ब करने पड़ते हैं । 
असाधारण परिग्थित में उसके ख़वें और भी बढ़ जाते हैं। इन ख़र्चा को 
चलाने फे लिये इसके पास आय तने अनेक ज़रिये हैं। सबसे अधिक आय 


श 


शहर की चंगी और टेक्स से हेती हैक श्रामदनी के निम्नलिखित ५४ 
ज़रिये हू >> 

१--चुँगी-- शद्धर में झाने बाली तमाम चीज़ों पर यह टैक्स लगाया 
जाता है । 

२--टैक्स--प्रस्येक म्युनिसिपल बोड की दो तिहाई आमदनी इसी ज़रिये 
से होती है | ये टैक्स पेशे, व्यापार, जानवर, सवारियाँ, पानी, रोशनी तथा 
रुफ़ाई पर लगाये जाते हैं | 

३ - म्युनिसिपल बोड' की निजी सम्पत्ति | 

“#यप्रान्तीय सरकार की इसदाद | 
५-म्युनिसिपल व्यापार (४ फ्ांलंफ्शों ।7%ती08) 
इनके अतिरिक्त आवश्यक्रता पड़ने पर वे अपनी हैसियत के अनुसार 
कृज्ञ भी ले सकती है | टैक्स'के नये नये ज़रिये भी वह निकाल सकती है। कुछ 

 “म्युनित्तिपलिटियों ने यात्रिये। पर भी ट्रेक्स लगाने की व्यवस्था की है। कमी 





के ढ्े क्‍ 
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कभी पुलों से भी कुछ आमदनी होती है | यदि शहर किसी नदी के किनारे 
है तो घाट के ठेके से उसे कुछ सालाना आय द्वोती रती 6। शहर के 
गनरे पानी से कमी कभी अ्रच्छी आमदनी होती है । यदि पास में कोई बड़ा 
खेती का फाम हुआ तो उसके गन्दे थानों का मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है । 
हिन्दोस्तान की सभी स्थुर्नितिपलिस्यिं का सालाना ख़्च लप्मग श्य करोड़ 
रुपये है । इसमें १३ प्रतिशत सर्वताघारण के काम में, और इतना ही पानी 
के प्रबन्ध में, १८ प्रतिशत स्वास्थ्य, और ११ प्रतिशत शिक्षा पर ख़र्च होता 
है | संयुक्तप्रान्त की स्युनिस्िपलिश्याँ अयने खर्च का ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य 
पर खर्च करती हैं | लेकिन इत प्रान्त में इसका शिक्षा ख़र्च बहुत ही कम 
है। केवल ११५८ प्रतिशत आमदनी शिक्षा के ऊपर लगाई जाती है। 
कर्मचारियों के वेतन पर इस प्रान्त की म्युनिष्ठिपलय्याँ ११-११ प्रतिशत 
ख़्च करती हैँ । संयुक्तगन्त की म्युनिश्चिपलिटियों की कुल आमदनी 
१७५३६२३५ रुपये सालाना हे | अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति से ३ रुपया ८ श्राना 
१ पाई वसूल किया जाता है। सरकार से जो सहायता म्युनिसिपल बोर्डो 
को मिलती है वह बहुत ही कम हे। १६३५-३६ ई० में संयुक्तप्रान्त की 
स्युनिसिपलिटियों को कुल ६३३७३२६ झुपये प्र'न्नीय सरकार से मिले थे। 
अर्थात्‌ ४ प्रतिशत से भी कम इन्हें दिया गया था | जम॑नी में बेन्द्रीय सरकार 
स्युनिसिपलिटियों को इनकी श्रामदनी का लगमग ३० प्रतिशत इमदाद के रूप 
में देती है । 
चनन्‍द बड़े शहरों से म्युनि सपलि ट्यों को प्रबन्ध का काय चलाने में काफ़ो 
नहीं समझा “गया । इसीलिये सफ़ाई, हवा, रोशनी 
एम्प्रू मर्मेंठ ट्रस्ट आदि के प्रबन्ध के लिये एक ओर स्थानीय संस्था बना 
दी गई है | इसवा नाम इम्पूभमेंट ट्रस्ट है । कलकत्ता, 
बम्बई, कानपूर, लखनऊ, दिल्‍ली, इलाहाबाद आदि शहरों में इनकी स्थापना 
की गई है | यह संध्या अमी तक शहरी जनता के हाथ में नहीं है | इसके 
सदस्य कुछ तो पद के कारण ओर कुछ सरकार द्वारा नामज़द किये जाते 
हैं | इलादाबाद इम्प्रूममेंट ट्रस्ट में कुल ६ सदस्य हैं। इनमें ३ प्रान्तीय 
सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं | नामज़द एदस्यों में ज़िले का कलेक्टर 
ज़रूर होता है | यह काई लिखित नियम नहीं दे, बल्कि एक प्रथा सी चली 
आती है। दो सदस्य म्युनिसिपल बोड के प्रतिनिधि होते हैं | बो्ड के सदस्य 
अपने में से किन्हीं दो। सदस्यों को ट्रस्ट में भेत्न सकते हैं | बाक़ी एक सदस्य 
बोड' का चेयरमैन होता है | इससे स्पष्ट है कि ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि 
नहीं द्ोते ! इम्प्रुममेंट ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति ३ वष' के लिये की ज्ञावी 
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. है | तीम साल के बाद दूयरे नये ट्रस्टी भर्तों किये जाते हैँ। ट्रस्ट की बैठक 
आमतौर से महीने में एक बार होती है। समी सदस्य अगने में से किसी को 
चेयरमैन चुन लेते हैं। ट्रस्ट एक वैतनिक मन्जी तथा अन्य कर्मचारियों को 
भी नियुक्त करता है। कलकत्ता इम्प्रभर्मेट ट्रस्ट में कुल १२ सदस्य हैं 
विज्ञान तथा कला-कौशल की दृद्धि के कारण श्राजकल लोगों को रहन- 
सहन में काफ़ी परिवतंन हो रहे हैं| घिरे मकानों तथा गन्दी गलियों में रहना 
लोग पसन्द नहीं करते । उनके सकान साफ़ सुथरे, हवादार, तथा किसी 
झच्छे वायुमंडल में होने चाहिये | सहृके भी चोड़ी और सुन्दर होनी चाहिये । 
हर चीज़ में मनुष्य सौन्दर्य और सफ़ाई पप्॒तन्द करता है। लेकिन हमारे देश 
के शहर पुरानी चाल के बने हैं। उनके रास्ते पतले हैं ओर घरों की बनावट 
बहुत ही सकड़ी है। जो नये सकान भी इधर बनाये गये उनमें स्वास्थ्य और 
रोशनी का ध्यान कम दिया गया ह। दिन्दोस्तान के कुछ शहरों की श्रात्रादी 
लन्दमन से भी घन्री है । लन्द्रन में १२२ प्रतिशत शादमी एक कमरे में ही 
अगना गुज़र करते हैं | लेकिन लखनऊ में ५०'४ प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे 
में अपना ज-बन व्यतीत करते हैं | बम्बई के ७४ प्रशित परिवार एक कमरे 
के मकानों में रहते हैं | इतनी तंग जगह में रहने से लोगों का स्वास्थ्य ख़राब 
होता है और इसका प्रभाव उनकी सन्तान पर भी पड़ता दे | इधी का परिणाम 
है कि हिन्दोस्तानियों की ओर त शआायु अ्रन्य देश वासियों की श्रपेज्षा आधी 
होती है। इमारे देश के २० प्रतशत बच्चे एकवष की आाशु में मृत्यु के 
ग्रास होते हैं | जितने भी श्रादमी इस देश में मस्ते है उनमें पॉचवा दिल्ता 
दुधमु है बच्चों का है । । 
इम्प्रभमेंट ट्रस्ट की स्थापना इसी लये की गई है कि वह शद्दर को नये 
ढंग से बसाने का प्रयक्ष करे | जो द्विस्से नये बसाये जाये वे किसी ख़ास 
नकशे के अनुसार बनाये जायें। घरों की बनावट, इधा तथा रोशनी पर 
काफ़ी ध्यान दिया जाय | शहर के जो हिस्से छिकुड़े हुये हैं ओर जहाँ सूर्य 
की धूप मुश्किल से पहुँचती है, उन्हें चोड़ा करने का प्रयत्ञ किया जाय | 
इम्प्रभमेंढ ट्रस्ट प्रान्तीय सरकार के सामने अ्रनेक योजनाये' शहर को सुन्दर 
कोर आकर्षक बनाने के लिये पेश करें और मंजूरी मिलने पर वह उन्हें 
कार्यान्वित करे | शहर के मंगियों तथा ग्ररोर्तरों के रहने के लिये वह श्रच्छा 
से अच्छा प्रबन्ध करे | पैसे की कमी ओर शिक्षा के भ्रभाव के कारण इनकी 
नन्तदन बहुत ही गन्दी होती है ।किसी उचित स्थान पर ट्रस्ट इनके 
लिये सा $ खुला हुआ सकान बनाने की योजना बनावे | इलाहाबाद इस्प्रभभेंट 
ट्रस्ट कई इज्ञार रुपये ख़च करके गरीबों के लिये कितने ही अच्छे मकान 


कि 
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कभी पुलों से भी कुछ आमदनी होती है | यदि शहर किसी नदी के किनारे 
है तो घाट के ठेके से उसे कुछु सालाना आय द्वोती रद्दती है। शहर के 
गनदे पानी से कभी कभी अच्छी आमदनी होती है | यदि पास में कोई बड़ा 
खेती का फार्म हुआ तो उसके गन्दे गानों का मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है । 
हिन्दोध्तान की सभी म्युर्निसिपलिटियों का सालाना ख़च लत्भग ६८ करोड़ 
रुपये है । इसमें १३ प्रतिशत सर्वक्षाघारण के कारमा में, ओर इतना ही पानी 
के प्रबन्ध में, १८ प्रतिशत स्वास्थ्य, और ११ प्रतिशत शिक्षा पर ख़र्च होता 
है | संयुक्तप्रान्त की म्युनित्तिपलिरियाँ अपने ख़र्च का ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य 
पर ख़र्च करती हैं | लेकिन इस प्रान्त में इसका शिक्षा ख़्च बहुत ही कम 
है। केवल १६-५८, प्रतिशत आमदनी शिक्षा के ऊपर लगाई जाती है। 
कमचारियों के वेतन पर इस प्रान्त की म्युनिश्चिषलटियाँ ११-४१ प्रतिशत 
ख़ब करती हैं | संयुक्तगान्‍्त की स्युनिसिपलिडियों की कुल आमदनी 
१७५३६२३५ रुपये सालाना है | अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति से ३ रुपया ८ शआ्राना 
१ पाई वसूल किया जाता है। सरकार से जो सहायता म्युनिसिपल बोर्डो' 
को मिलती है वह बहुत ही कम है। १६३५-३६ ई० में संयुक्तप्रान्त की 
म्युनिसिपलिय्यों को कुल ६३३३२८ रुपये प्र'त्तीय सरकार से मिलेथे।॥ 
अर्थात्‌ ४ प्रतिशत से भी कम इन्हें दिया गया था | जमनी में केन्द्रीय सरकार 
म्युनिसिपल्ियियों को इनकी आमदनी का लगभग ३० प्रतिशत इमदाद के रूप 
में देती है। 
चन्द बड़े शहरों से म्युनि सपत्ि टयों को प्रबन्ध का कार्य चलाने में कांफ़ो 
नहीं समझा “गया । इसीलिये सफ़ाई, हवा, रोशनी 
एस्प्र मर्मेंट टूस्ट आदि के प्रबन्ध के लिये एक और स्थानीय संस्था बना 
दी गई है | इसका नाम इम्प्रूभमेंट ट्रस्ट है । कलकत्ता, 
बम्बई, कानपूर, लखनऊ, दिल्‍ली, इलाहाबाद आदि शहरों में इनकी स्थापना 
की गई है। यह संध्या अभी तक शहरी जनता के हाथ में नहीं है। इसके 
सदस्य कुछ तो पद के कारण और कुछ सरकार द्वारा नामज़द किये जाते 
हैं| इलाहाबाद इम्प्रभमेंट ट्रस्ट मे कुल ६ सदस्य हैं। इनमें ३ प्रान्तीय 
सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैँ | नामज़द रुदस्यों में ज़िलें का कलेक्टर 
ज़रूर होता है | यह केाई लिखित नियम नहीं दे, बल्कि एक प्रथा सी चली 
आती है। दो सदस्य म्युनिसिपल बोड के प्रतिनिधि होते हैं | बोडड के सदस्य 
अपने में से किन्हीं दो सदस्यों को ट्रस्ट में भेज सकते हैं | बाक़ी एक सदस्य 
बोड का चेयरमैन द्ोता है | इससे स्पष्ट हे कि ये सदध्य जनता के प्रतिनिधि 
नहीं होते ! इम्प्रुभमेंट ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति ३ बष' के लिये की जाती 
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है | तीन ताल के वाद दूसरे नये ट्रस्टी भर्तों किये जाते हैं । ट्रस्ट की बैठक 
आमतौर से महीने में एक बार होती है| समी सदस्य अपने में से किछी को 
चेयरमैन चुन लेते हैं। ट्रस्ट एक वेतनिक मस्जी तथा अन्य कर्मचारियों को 
भी नियुक्त करता है | कलकत्ता इम्प्रभमेंठ ट्रस्ट में कुल १२ सदस्य हैं 

विज्ञान तथा कला-कौशल की वृद्धि के कारण श्राजकल लोगों की रइन- 
सहन में काफ़ी परिवत्तन दो रहे हैँ | घिरे मकानों तथा गन्दी गलियों में रहना 
लोग पसन्द नहीं करते । उनके सकान साफ़ सुथरे, हवादार, तथा क्रिसी 
श्रश्छे वायुमंडल में होने चाहिये। सइके भी चोड़ी श्रीर सुन्दर होनी चाहिये । 
हर चीज़ में मनुष्य सौन्दर्य और सफ़ाई पसन्द करता है । लेकिन हमारे देश 
के शहर पुरानी चाल के बने हैं| उनके रास्ते पतले हैं और घरों की बनावट 
बढ़त दी सकड़ी है | जो नये सक्रान भी इधर बनाये गये उनमें स्थास्थ्य ओर 
रोशनी का ध्यान कम दिया गया है। हिन्दोस्तान के कुछ शहरों की आ्रावादी 
लन्दन से भी घनी है | लन्‍्दन में १२९२ प्रतिशत आदमी एक कमरे मेंहदी 
अरना गुज़र करते हूँ । लेकिन ललनऊ में ५०४ अतिशत व्यक्ति एक कमरे 
में अपना जबन व्यतीत करते हैं | बम्बई के ७४ प्रशित परिवार एक कमरे 
के मकानों में रहते है | इतनी तंग जगह में रहने से लोगों का स्वास्थ्य ख़राब 
होता है और इसका प्रभाव उनकी सन्तान पर भी पड़ता है | इसी का परिणाम 
है कि हिन्दोस्तानियों की और त आयु अन्य देश वासियों की अपेक्षा आधी 
होती है। हमारे देश के २० प्रतशत बच्चे एक व की आयु में मृत्यु के 
आस होते हैं | जितने भी आदमी इस देश में मरते है उनमें पॉचवा हिस्सा 
दुधमु हे बच्चों का है । ी 

इम्प्रभमेंट ट्रस्ट को स्थापना इसी लगे की गई है कि वह शहर को नये 
ढंग से बसाने का प्रयत्न करे | जो द्विस्से नये बसाये जायेँ वे किसी दवाप 
नक्शे के अनुसार बनाये जायें। घरों की बनावट, दवा तथा रोशनी पर 
काफ़ी ध्यान दिया जाय | शद्वर के जो हिस्से छिकुड़े हुये हैं ओर जहाँ सूर्य 
की धूप मुश्किल्न से पहुँचती है, उन्हें चौड़ा करने का प्रयक्ष किया जाय | 
इम्प्रुभमेंढ द्रध्ट प्रान्तीय सरकार के सामने अनेक योजनाये' शहर को सुन्दर 
ओर आकर्षक बनाने के लिये पेश करें और मंजूरी मिलने पर वह उन्हें 
कार्यान्वित्त करे | शहर के भंगियों तथा ग्रीत्रों के रहने के लिये बह अच्छा 
से अच्छा प्रबन्ध करे | पैसे की कमी और शिक्षा के अभाव के कारण इनकी 
रहन-तइन बहुत ही गन्दी होती है। किसी उचित स्थान पर ट्रस्ट इनके 
लिये सा # खुला हुआ मकान बनाने की योजना बनावें | इलाहाबाद इम्प्रभमेट 
द्ृष्ड कई हज़ार रपये ख़च करके गरीबों के लिये कितने ही अच्छे सकान 
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तैयार कराये हैं | यदि ये ट्रस्‍्य . अच्छी तरद्द काम करते रहें ते कुछ दिनों 


में हिन्दोस्‍्तान के सभी बड़े बड़े शहर बहुत ही श्राकषंक और खुले हुये 
दिखाई पड़ने लगेंगे | शहरों को नये ढंग से बसासे में कुछ लोगों को काफ़ी 
हानि उठानी पड़ती है | उनके सकान गिरा दिये जाते हैं श्रोर बहुत थोड़ी 
रकम उन्हें एबज़ में दी जाती , परन्तु ये दोनों बातें नहीं हो सकतीं कि एक 
झोर कुछ हानि भी न हो और दूसरी ओर हमारा घर साफ़ और खुला हुथ्रा . 
दिखाई पड़े | इन योजनायों को कार्यान्त्रित करने के लिये इम्प्र मर्मेट द्रस्टों के 
पास पैसे के कमी है। या तो सरकार इन्हें अपनी आमदनी का कुछ ह्स्साँ द्दे 
श्रथवा स्युनिसियल बोड की कुछ भ्रामदनी इनके ज़िम्मे कर दे। अब तक इन्हें 
बकी हुई ज़मीनों, सरकारी सहायता और कृज़ पर निर्मर करना पड़ता है | 
उन बड़े बड़े शहरों में जो समुद्र के किनारे है कारपोरेशन, म्युसिपलिटी, 
तथा इम्प्रुभमेंट ट्रघ्ट के अतिरिक्त पाट ,ट्रस्ट भी स्थापित 
पोर्ट टूृ62 किये गये है। कल+#त्ता, बग्बई, मदरास, कर्गाँची और 
चट्गाँव में हिन्दोध्तान के प्रणिद्ध पोट ट्र्द हैँ। कलकत्ते 
के अतिरिक्त सभी पेट ट्रस्ट में न मज़द सदस्ये। को सख्या निर्वाचित सदस्य 
से अधिक होती है | अधिकतर सदस्य योरोपियन होने हैं | इन्हें भत्ता भी दिया 
जाता है । इनके कामे में सरकारी हस्तत्षेत अ्रधिक्र होता है | मद्रास पाट 
ट्रस्ट के लगभग सभी सदस्य योरोपियन द्वोते हैं | ट्रस्ट का घुख्य काम समुद्र के 
किनारे घाट बनवाना, सालगोदाम बनाना तथा व्यापार के सुविधे के लिये 
नाव आर जहाज़ो का प्रबन्ध करना है। बन्दरगाह में विदेशों से तरह तरद्द 
के माल अधिक आते दें । पोट ट्रस्ट इन्हें उतारने तथा इनकी निगरानी का 
पूरा प्रबन्ध करता है | इसीलिये ट्रस्ट को अपनी अलग पुलीत रखने का 
अधिकार दिया है | इसके सदस्य कमिश्नर बा ट्रस्टी कहलाते है । ट्रस्ट की 
आमदनी के मुख्य ज़रिये निम्नलिखित हैं :-- 
१--माल की लदाई और उतराई 
२-गोदाम के किराये तथा 
३--जहाज़ा के कर | 
ऊपर स्थानीय सध्याश्रों के संगठन और उनके कार्यो' पर विचार 
किया गया है। अब यह देखना है कि कहाँ तक इन 
स्थानीय अपने उद्देश्य में सफलता प्रास हुई है। प्रोफेसर राम 
संस्थाओं पर और शर्मा के कथनानुसार स्थानीय सरकार के मुख्य ४ 
आक्रेचन।/त्म रू उद्देश्य हैं ३-- 
द्व्प्रि 
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१-- स्थानीय विपयों की जानकारी 

२-शासन-प्रन्‍+ध की कुशलता 

३--योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति 

४--समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताथ्रों की पूर्ति । 

स्थानीय उंस्थात्रों के। अपने उद्देश्य में काफ़ी सरलता प्राप्त हुई है| 
स्थानीय जनता के दिलों से विदेशी सरक्रार की भावना बहुत कुछ दूर हो 
चली है। कितनी ही स्पानीय संत्याश्रों ने अपनी कार्यक्रशलता का इतना 
अच्छा परिचय दिया है कि साइमन कमीशन ने मुक्त-कंठ से इनकी प्रशंसा 
की है | परन्तु साथ ही कुछ ऐसी भी संस्थाये हैं जिन्होंने अपने अधिकारों 
का वेजा फ़ायदा उठाया है। इंगलेंड तथा श्रमेरिका श्रादि प्रभातंत्रवादी 
देशों में भी स्थानीय संस्थाश्रों में तरह तरह की गन्दी दाते पाई जाती है । 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गुलाम होने के नाते हम उन सबकी नक़ल 
करे | स्थानीय संस्थाश्रों ने अपने क्षेत्र में शिक्षा का जो प्रचार किया है 
उसे दम नहीं भुला सक्रते। यह तच है कि हमारे देश में शिक्षित श्राद्मियों 
की संख्या केबल १० फ़ी सदी है परच्तु इस कूपरम्मड्कता की ज़िम्मेवारी 
प्रान्तीय तरकार पर है। स्थानीय संस्थाश्रों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि.वे 
दर गाँव में एक स्कूल खेल सके | शामतौर से दमारे देश में संस्थायें बहुत 
ही बदनाम देँ। कुछ व्यक्तियों को यहाँ तक कहते सुना गया है कि, 
स्थानीय संस्थाये' बेकार हैं ।” जनता के श्रत्यत्त सम्पक में रहने के कारण 
इनकी टठीका-रिप्पणी अनिवाय है। इससे घत्रड़ा कर इनके फायदों को हमें 
नहीं भुलाना चाहिये | यदि हमें इसमें कुछ कमी दिखलाई पड़े तो दम -उसे 
बार बार सुधारने की कोशिश करें | जिस स्वराज के लिये आज हम कितने 
वर्षों से चिल्ला रहे हैं, उसके मूल को ही उम्हालने की क्षमता हम नहीं रखते 
तो इससे बढ़ कर हमारा अ्माग्य और क्या होगा। स्थानीय , स्वराज पूर्ण 
स्वराज की जड़ है। 

स्थानीय संत्थाशत्रों के पिछले कारनामें से स्पष्ट है कि उनकी असफलता 
के मुख्य दो कारण दें--वाह्य श्रोर आन्तरिक। इन उंस्थाश्रों पर कुछ 
ऐसे सरकारी दबाव पढ़ते हैं जिनके कारण इनकी स्वतंत्रता में बाघा पड़ती 
है | प्रान्तीय सरकार, कमिश्नर शरीर ज़िले के कलेक्टर इनके कामें में जब 
चाहें दख़ल दे सकते हैँ | कलक्टर को यह अधिकार है कि वह हनके हुक्म 
को इस बूते पर रोक दे कि इससे सावंजनिक शान्ति में बाधा पड़ती है| इनका 
सारा हिसाब-किताव कमिश्नर की मुट्ठी में रहता है । वह इन्हें अपना ख़र्च 
घटने का हुब॒म दे सकता है। इन दोनों सरकारी परदाधिक्रारियों के श्र्ञावे 
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प्रान्तीय सरकार ख्य॑ स्थानीय संस्थाओ्रं को अपने दवाथ में रखती है। वह इन्हें. 
जब चाहे तोड़ सकती है | स्थानीय शासन-प्रबन्ध में उसके क्रानूनों का प्रभाव 
गहरा पड़ता है। किसी स्थानीय संस्था का सभापति अथवा उपसभापति अपने 
आचरण तथा लापरवाही के कारण प्रान्तीय सरकार हारा हटाया जा सकता 
है | इन संस्थाओं के कुछ कर्मचारी प्रान्तीय सरकार की मंजूरी के बिना भरती 
नहीं किए, जा सकते | इनके द्वारा बनाये गये कानूनों को प्रान्तीय सरकार से 
तसदीक् कराना पड़ता है। यदि किसी नई योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये स्थानीय संध्याये कुछ कज़ लेना चाहें तो इसकी मंजुरी प्रान्तीय सरकार 
से लेनी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि इनकी असफलता का बहुत कुछ कारण 
इस प्रकार के बाहरी दबाव हूँ | जब तक ये कम नहीं किये जाते तब तक 
स्थानीय स्वराज सकलता के प्राप्त नहीं हे! सकता | 

स्थानीय संस्थात्रों की असफलता के कुछ श्रान्तरिक कारण भी हैं। 
अर्थात्‌ संस्थायें स्वयं इनके लिये ज़िम्मेवार हैं | इनके कुछ सदस्य अपने 
स्वार्थ-साधन के लिये तरह-तरह की आस्तरिक बुराश्याँ फैलाते हैं। इसके 
कितने द्वी उदाहरण मौजूद हैं। थोड़ा-बहुत पैसा साव॑जनिक कार्मा में लगता 
है, ओर बाक़ी सदस्यों तथा कर्मचारियों की जेब में जाता है। स्थानीय 
संस्थाओं से यह आशा को जाती हद कि वे योग्य से योग्य कर्मचारी नियुक्त 
करे, लेकिन कार्य रूप में दलबन्दियों के चक्कर में पड़कर कितने ही ऐरे गैरे 
कैवल बातों की तनख्वाइ लेते हैं। एक म्युनिसिपल बोड्ड के शिक्षा विभाग 
के चेयरमैन से मेंने अपने पद से इस्तीफा दे देने के लिये कहा। उन्होंने 
तुरन्त जवाब दिया कि, “हमे अपने पद की उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी 
उन एक अन्चे ओर एक लेँगड़े की है जो बोड के दफ़्तर में लग्रे हुये हैं |” 
सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं होती कि योग्य से योग्य व्यक्ति अपने 
पदों पर नियुक्त किये जाये । उन्हें अधिकतर चिन्ता अपने सम्बन्धियों और 
मित्रों की होती है। संस्थाग्रों के चुनाव में कितने ही अयोग्य व्यक्ति चुन 
लिये जाते हैं | नागरिक शिक्षा की फमी के कारण लोग राजनीतिक अ्रधिकारों 
के महत्व को नहीं समझते | क्षणिक प्रयोजनों और फूठी प्रतिजश्ञाश्रों के चक्कर 
में आकर वे स्वार्यी तथा अयोग्य व्यक्तियों को अपना मत देने पर तैयार 
द्वो जाते हैं। संस्थाओं के कार्यो में व्यक्तितत मनोभावों का प्रभाव पड़ता 
है इससे सावजनिक् हित में और भी वाघा पड़ती है।,संस्थाओं के अन्दर 
घूसख़ोरी और वेईमानी की जो बीमारी फेली हुई है उसका कारण हमारी 
नागरिकता की कमी है | 


यदि स्थानीय स्वराज को सफल बनाना है तो जनता को उचित नागरिक 


ग्राम 'पंचायत २६७ 


शित्षा दी जाय | इसके श्रभाव में वह गन्दी बातों के प्रभाव से श्रपने आप 
को नहीं बचा सकती । सार्वजनिक कार्मे का महत्व हमारे दिलों में तब 
तक नहीं बैठ सकता जब तक हमें समाज-शांसत्र का थोड़ा ज्ञान न कराया 
जाय | मध्यम श्रेणी तक नागरिक शासन को अनिवार्य विषय बना कर शिक्षा 
विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है। इससे स्थानीय संस्थाश्नरों की भीतरी 
कमज़ोरियों बहुत कुछ दुर हो सकती हैँ | जहाँ तक ऊपरी दबाव का प्रश्न 
है, प्रान्तीय सरकार इसे कम कर सकती है। लेकिन इसी से ये संस्याएँ 
अपने मंज़िले-मकृपूद पर नहीं पहुँच सकतों। हिन्दोस्तान को वर्तमान 
परिस्थिति इस बात की उम्मीद करती है कि देश में तरह-तरह के कारोबार 
खेले जायें | स्थानीय संस्थाएँ निहायत खूबसूरती से इन्हें कर सकती हैं । 
लेकिन इनके आगे कृदस ने बढ़ाने का कारण पैसे की कभी है।यातो 
प्रान्तीय सरकार इनकी इमदाद श्रीर बढाये या इन्हें कोई ऐसा रास्ता दे 
जिससे इनकी शआ्रामदनी कम से कम द्योढ़ी हो जाय। इसी अध्याय में यह 
सलाह दी गई है कि ज़िला बोड की आमदनी सरकार किस प्रकार ड्योढ़ी 
कर सकती है | यदि ये कमज़ोरियाँ दूर कर दी नायें, तो स्थानीय संस्थाएँ 


अपनी घुराइयों को दुर करने के साथ, देश की श्रघधिक भलाई कर 
सकती है। 


अध्याय १८ 
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आम शब्द के लिये कोष की आवश्यकता किसी को न होगी। यहाँ 
तक कि कचहरियों में भी इस शब्द के स्पष्टीकरण का 

प्राम की. प्रश्व नहीं उठ सकता। यह शब्द आमफ्हम है। जब 
परिभापा  केई विदेशी हिन्दोस्तान की जानकारी हासिल करना 
चाहता है तो उसे पहिली हिदायत यह मिल्नती दे कि वह 

गाँवों का अध्ययन करे | जो हिन्दोस्तान के गाँवों का जीवन नहीं जानता वह 
भारतीय सम्यता को नहीं पहचान सकता । जब देशी और विदेशी दोनों ही 
गाँवों से भलीमाँति परिचित हैं तो इसकी परिभाषा की केई ज़रूरत नहीं 
महसूस होती | परन्तु कुछ ऐसी ग़लत फ़ह्मियों फैली हूँ, जिन्हें निवारण करने 


के लिये इसे दे देना श्रच्छा ह्वोगा। थोड़े दिन हुये एक पुस्तक" देख रहा 
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था | उसमें लिखा था कि यदि कोई आदमी हिन्दोस्तान में किसी एकान्त 
स्थान में पड़ जाय और केई रास्ता मालुम न पड़े तो वह नाक खेलकर चारों 
दिशाश्रों में साँस ले | जिधर से गन्दी दहृवा आती द्वो उघर को वह चल पड़े। 
कोई न कोई गाँव ज़रूर मिल जायगा। यह बात आमतौर से प्रचलित है कि 
जो भूख हैं। और जिन्हें कोई भी ठग सके वे गाँव के रहने वाले द्ोते हैं | इधर 
दस बीस वर्षो से लोग गाँवों वे। छोड़ शहरों में भ्राने लगे हैं | इसलिये नहीं 
कि गाँव बुरे है, बल्कि रोज़ी की तलाश में उन्हें विवश हे।कर गाँव छोड़ने 
पड़ते हैं | कुछ लोग इससे भी यह अनुमान करते हैं कि गाँवों का जीवन सभो 
प्रकार से बुरा है | बह्ाँ कोई रहना नहीं चाहता । 


यदि हमारे देश के गाँव सचमुच बुरे होते, ओर लोगों को उनमें रहने 
की इच्छा न होती, तो अब तक कितने ही नये नये शहर बस गये होते । 
वास्तव में जो गाँवों के जीवन से परिचित नहीं हैं वे उसे पहचान 
नहीं सकते । एक छोटी सी मिसाल से यह बात अच्छी तरह साफ़ हो 
जायेगी ) मिस्टर राय अपनी एक पुस्तक# में लिखते हैं कि, “जब कोई 
योरप निवासी दिन्दोस्तान की यात्रा करने के लिये प्रस्थान करता है तो उसे 
चन्द बातें पहले से ही दिमाग में बैठा दो गई रहती हैं। लड़कपन से दी 
विदेशियों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि हिन्दोस्‍्तान के रहने वाले 
असम्य होते हैं। उनके शरीर पर ठीक तरह की पोशाक नहीं होतो और वे 
हर समय जूते तथा दस्ताने नहीं पहने रहते | उनकी रहन सहन निम्न श्रेणी 
की है। वे नंगे बदन किसी से भी मिल सकते हैं ओर हर सम्रय एक ही 
पोशाक में रहने के आदी होते हैं| ? इसका परिणाम यह होता है कि जब 
कोई विदेशी इस देश में आता दे तो वह उसी प्रकार का नक़शा यहाँ 
देखता है | उसके मन में तुरन्त यह बात बैठ जाती है कि सचमुच ह 
दिन्दोह्तानी असम्य हैँ | परन्तु सच तो यह है कि विदेशी भारतीय सम्पता 
की गहराई को नहीं जानते | उनकी सभ्यता की नाप दस्ताने ओर रूमाल 
तक ही सीमित है। ठीक यही दशा हिन्दोस्तानी शद्दरों की हैं। शहर के 
लोग ग्रामीण जीवन को पिछुड़ा हुआ समभते हैं। नई सभ्यता की रोशनी 
में गाँवों का प्राचीन जीवन उन्हें नीरस मालूम पड़ता है। कोई भारतीय शहर 
ऐसा न होगा जिसकी आधी जनछंख्या गाँवों से घनिष्ठ सम्बन्ध न रखती 
हो । नोकरी अथवा व्यापार की सुविधा के लिये लोग शहरों में रहते हैं, 
परन्तु उनका असली घर तथा कुठम्ब गाँव में दी होता है | 
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थह कहना बड़ा कठिन है कि गाँव की ठीक ठीक सीमा क्‍या है, 
उनमें कितने कुट्ठम्त्र होते हैँ उनकी जनसंख्या कितनी है। इमारे देश 
में ७ लाख से अधिक गाँव हैं। प्रत्येक का ज्षेत्रल ओर जनसंख्या मिंन्न 
भिन्न है बौद्धायन और गौतम गाँवों की परिभाषा करते हुये लिखते हैं, 
४ बह स्थान जहाँ उच्चे और पव्रिचर आदमी निवास करें गाँव कहलाता है।” 
बौद्धायन के कथनानुसतार, “ कोई भी सत्पुदप गाँव में ही रहना चाहेगा 
क्योंकि व्दां खान-पान की चीज़ें बहुतायत से मिलती हैं। प्रत्येक गाँव चे।र- 
डाकुओं से सुरक्षित होता है। छोटे छोटे राजनीतिक परिवर्तनों का 'असर 
वहाँ नहीं पड़ता । वहाँ के मिवासियों का जीवन शान्त और सझुखमय द्वोता 
है।” कोटिल्य के शब्दों में £ गाँव वह स्थान है जिसमें १०० से ५०० तक 
कुठुम्ब निवास करते हों | सबका घर सुरक्षित है और उनका जीवन सम्मिलित 
तथा सहयेगी है| । ” गाँवों में जनसंख्या की कोई सीमा निश्चित नहीं की 
जा सकती | ५००० से ऊपर मनुष्य जब एक जगह निवास करते हों तो वह 
कस्या कहलाता है| इससे कम जनसंख्या वाले स्पान गाँवों की कोटि में गिने 
जाते हैं| कुछ ऐसे भी गाँव हैं जिनमें १०० या २०० श्रादमी निवास 
करते हैं श्रोर उनमें केवक्ष ४० या ५० घर हैं। लेकिन कुछ गाँव क्॒स्त्रों का 
बराबरी करते ई | हिन्दी साहित्य में ग्राम सम्बन्धी साहित्य की अभी कमी 
है। जो सभ्यता इमारे गाँवों में छिपी हुई है उसका आशस तक श्रभी पढ़े- 


लिखे लोगों को नहीं है। ऊपर से थे इसको सराहना भत्ते ही करें, परन्तु भौतर . 


से वे नहीं जानते कि गाँवों की विशेषता क्या है ? ह 

गाँव की परिभापा अ्रत्यन्त रोचक ओर सरल है। आजकल कुछ विशेष 
कारणों से हमें इसमें सन्देह दो सकता है, लेकिन इसकी श्रसलियत. वही है 
जो हिन्दू काल से लेकर अभी तक मौजूद हैं। पेड़ें तथा वागीचों से घिरे हुये 
वे स्थान जहाँ शोरोगुल का नाम भी न हो गाँव कहलाते हैं | प्रत्येक गाँव 
में आमतौर से १०० या २०० घर होते हैं। इसके चारों ओर खेत और 
वागीचे द्वोते हैँ | यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा खेती ओर गमोपालन दै। 
इनका जीवन अत्यन्त सरल ओर पवित्र होता दै। ये चोरी और दप्राबाज़ी 
का नाम नहीं जानते | स्वमाव से ही ये परिश्रम-शील और संयमी होते हैं। 
अपनी सभी श्रावश्यकताओं के लिये ये श्रपने गाँव पर ही निर्भर करते हैं। 
प्रत्येक गाँव स्वतन्त्र और स्वावक्कम्बी होता दे | यहाँ के लोग अपनी आवश्य- 
कतानुसार उभी चीज़ें पैदा कर लेते हैं | गाँव द्वी ऐसी जगह है जहाँ बिना 
रुपये-पैसे के भी आदमी सुख से रह सकता है । शहरों की तरह यहाँ बीमारी 
और गन्दगी का बाज़ार नहीं रहता है | सब लोग एक दूसरे का विश्वास करते 
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हैं । जिसे हम भारतीय सभ्यता कहते हैं, और जिसके ऊसर अब भी हमें गय॑ 
है, वह गाँवों की चीज़ दे | आज भी वह उसी जगह दिखलाई पड़ेगी । बृटिश 
राज के अन्दर गाँवों की दशा में मद्दान्‌ परिवर्तन हुआ है। उनकी गरीबी 
ओर बेकारी की समस्या ने देश को चिन्ता की जाल में बाँध रफ़्खा है। 
इतने पर भी हमारे गाँव स्वर्ग की तुलना करते हैं | 


यदि गाँवों की चर्चा छोड़कर भारतीय शासन-प्रबन्ध पर विचार किया 
जाय तो यह बात चैप्ती ही वेत॒की है जैसे प्राण को 
गाँध प्लोर छोड़कर शरीर का अध्ययन | शरीर में जो प्राण का 
भारतीय शासन ध्यान है वह भारतीय राजनीतिक प्रबन्ध में गाँवों का। 
इस देश में कोई शासन-विधान तब तक कारगर नहीं हे। 
सकता जब तक इसकी जड़ गाँवों में न डाली जाय। बड़े बड़े राजनीतिशञ 
श्रौर सुधारक राजनीतिक अधिकारों की उधेड़-बुन में इस बात को भूल जाते 
हैं कि जब तक गाँवों को पूरी श्राज़ादी द्ासिल न होगी, तब तक प्रान्तीय 
स्वराज और संघ-शासन की कोई उपयोगिता नहीं हे। सकती | जिन गाँवों की 
बदौलत ४० करोड़ हिन्दोस्तानियों का भरण-पोषण द्वोता है, और जिनकी 
उन्नति-अवनति पर हमारी सभ्यता की दीवाल खड़ी की गई है, उन्हें हम 
केसे ठुऊरा सकते हैं १ काँग्रेत की तमाम राजनीतिक माँगों की आड़ में गाँवों 
का उद्धार इतनी पोशीदगी के साथ छिपा हुआ है, कि हम उसे वतंमान 
वातावरण में नहीं पहचान सकते । जिन आम पंचायतों का नक़शा काँग्रेस के 
दिमाग्न में बैठा हुआ है उसके महत्व को पश्चिमी प्रजातंत्रवाद की आधी में 
इम नहीं देख सकते ) केवल केन्द्रीय तथा प्रान्तोय कमंचारियों के अधिकारों 
तथा चन्द कोंसिलों की बनावट से शासन-विधान का सच्चा ज्ञान नहीं हे। 
सकता | 
हिन्दोस्तान गाँवों का देश है। यहाँ की ६० फीसदी जनता गाँवों में रहती 
है | उसका मुख्य व्यवसाय खेंती है। जब तक शासन-विधान के श्रन्द्र 
ग्राम-संगठन की च्यवस्था न की जायगी, वह सवंधा अघूरा छिद्ध होगा | 
४ हरेक शासन की सुख्य आवश्यकता इसीलिये दोती है कि प्रजा के जन-घन 
की रक्ता और उन्नति होती रहे | जो शासन इन दोनों बातों में श्रसफल हुआ, 
नैतिक रीति से उसने अपने को नष्ट कर दिया। ” # शअ्रनादि काल से गाँव 
शासन की जड़ समझे जाते हैं) हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों में 
इनकी स्वतन्ध्ता झोर स्वावलम्बन में बाघा नहीं पड़ी। दिन्दोस्तान के 


ह हमारे गाँवों का सुधार और संगठन, अ्रध्याय २७, ४, ३०० 
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* 


अन्दर बड़े बढ़े राजनीतिक परिवर्तन हुये, कितने द्वी विदेशियों ने इस 
देश पर हमला किया, परन्तु आम अपनी पंचायतों द्वारा स्वतस्त्र रूप से काम 
करते रहे । उन्हें इन तमाम परिवर्तनों का पता भी न चला | इन गाँवों का 
संगठन इतना दृढ़ और स्थायी था कि छोटे-मोटे राजनीतिक परिवर्तनों श्रथवा 
सामाजिक क्रान्तियों के कारण उसकी दीवाल नहीं द्विल सकती थी। यूरोप 
अपने प्रजातन्‍्त्रवाद की डींग मारता है । बृढ्ेन श्राज भी इमें इस बात का 
आश्वासन दिलाता है कि हमारे देश में सच्चे प्रजातन्त्रव[द की स्थापना होने 
जा रही है| पाश्चात्य प्रजातन्त्रवाद की जड़ में जो खोखललापन मौजूद है 
उसका उदाहरण हमें साफ़ दिखाई पड़ता है | हमारे देश में जिस प्रजातन्त्र- 
बाद की श्रावश्यक्ता है उसका सम्बन्ध गाँवों से है। पहले प्रत्येक गाँव को 
स्वतन्त्र और स्वावलम्बी बनाना होगा | जत्र ७ लाख गाँवों को सभी प्रकार 
की स्वतन्त्रता हातिल हे। जायगी तो प्रजातन्त्रवाद अपने श्राप स्थापित हे 
जायगा । इस देश में शावन-विघान की उपयोगिता तभी है जब वह गाँवों 
के जीवन के श्रनुकूल दे। | जिस शासन-विधान का निर्माण विदेशी श्रथवा 
थोड़े से श्री लेग सभा भवन में बैठकर करेंगे उसकी उपयोगिता में हमें 
सन्देह है। गाँवों के प्राचीन संगठन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि 
शासन-विधान में इसका कितना महत्व था | 


प्राचीन काल में गाँवों के लंगठन की सराइना सभी विदेशियों ने मुक्त- 

कंठ से की है | सर चाल्स मेटकाफ़ लिखते हैं, “आम 

प्राम संगठन पवचायतों के श्रन्दर प्रजातन्तवाद की सभी अच्छाहयाँ 
मै।जूद हैं। प्रत्येक गोंव एक छोटा सा स्वतन्त्र देश है। 

बाहरी सम्बन्ध की इसे कोई ज़रूरत नहीं है । जिन चौक्षों की रक्षा की कहीं 
तग्भावना नहीं है उनकी रक्षा इन गाँवों ने फी हे | आम प'चायतों फे इस 
संगठन से प्रत्येक गाँव एक स्वतन्त्र राष्ट्र के मानिन्द है। उनकी स्वतन्त्रता, 
स्वावलम्बन तथा प्रसन्नता के छँचे पैमाने के देखते हुये पंचायतों के 
मद्॒त्व को हम भली साँति समझ सकते हूँ [?% आज भी गाँवों का संगठन 
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सवया नष्ट नहीं हुआ हैं| कितनी ही बातें वहाँ ऐसो दिखाई पड़ेंगी जिन्हें 
सब लेग मिलकर करते हैँ | खेती के काम में सब लेग एक दुसरे की 
सहायता करते हैं | तालाब, कुयं, नहर श्रादि बनाने के लिये वे एक साथ 
अपने घरों से निकलते हैं। यदि किसी के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति पढ़ 
जाय तो सभी अपनी पूरी ताक़त-से उसे दुर केरने का प्रयक्ञ करते हैं। गाँवों 
के तीन चोयथाई झगड़े आज मी आम पचायतों में फ़ेहल होते हैं। बृण्शि 
सरकार के अन्दर ग्राम पचायतों का कोई महत्व नहीं रहा है। इसीलिये 
इनकी उपयेगिता कम दिखाई पड़ती है। कुछ लेग तो इन्हें कहानी मात्र 
सममभते हैं। 

ग्राम संगठन का स्वरूप भिन्न-भिन्न समयों में श्रलग-अलग रहा है। 
ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने से हम इसका क्रमिक विवरण नहीं दे सकते। 
हिन्दू काल में गाँवों का संगठन पंचायत के आधार पर किया जाता था। 
गाँव ही शासन की सत्रसे छोटी इकाई माने जाते थे । प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध 
वहाँ की प॑चायत करती थीं | १० गाँवों को मिलाकर एक दूसरी पश्चायत 
बनाई जाती थी | इस संगठन को संग्रहण कहा जाता था। फिर २०० गाँवों 
का एक दुसरा संगठन होता था, जिसे खज्ालिका कहा जाता था। इसके 
ऊपर ४०० गाँवों का एक संगठन बनाया जाता था, जिसका नाम द्रोण॑मुख 
था। श्रन्त में ८०० गाँवों का एक संगठन दोता था जो स्थानीय कद्दलाता 
था। सानव घम-शास्त्र में गाँवों का संगठन कुछु और बतलाया गया है। 
उसके कथनालुतार गाँवों का संगठन एक, दस, बीस, सो, एक हज़ार के 
बीच में दो सो, तीन सो ओर पांच सो गाँवों का अलग श्रज्ञषम संगठन था। 
इस संगठन को मनु ने गुल्म कद्दा है। 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में इस देश का शासन 
गाँवों से आरम्भ होता था। श्रेणीबद्ध फिर तरीक़े पर इनका संगठन किया 
जाता था। संहिता के रचयिता ने कहा है कि देश शब्द का श्र्थ है एक 
हज़ार गाँवों का समठ न | हर गाँव का क्षेत्रफल सामान्य रूप से २ वर्ग 
मील हता था | इसमें अलग अलग मार्ग हेते थे । इनका नाम पश्म-वीयोौ, 
मार्ग तथा राजमाग था| इनकी चौड़ाई क्रमशः ३, ५, १० और १५ फ्रीट 
हैाती थी। राजमार्ग की चौड़ाई १६ से ३० फ़ीट तक देती थी। प्रत्येक 
गाँव में एक चौपाल ( ॥१८७४ 9005० ) होती थी। यात्रियों के ठहरने तथा 
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खोने को इसमें पूरा प्रबन्ध रहता था | शुक्राचार्य ने गाँवों का संगठन एक 
से दछ हज़ार गाँवों तक माना है। प्रत्येक शेणी का संगठन सुदृढ़ और 
स्वावलम्यी था | ग्राम पण्चायतें गाँवों का शापन करती थीं। परन्तु केन्द्रीय 
सरकार की ओर से भी उनकी देख-रेख का प्रवन्ध था | दर गाँव में एक 
सरकारी कमंचारी रहता था, जो गाप कहलाता था। गाथा सप्ततती में 
इसका नाम ग्रामणी कहा गया है। एक से दस गाँव तक की जिम्मेवारी 
हन्े दी गई थी | प्रति वप गाँवों की जनसंख्या की गणना की जावी थी । 
सरकारी कम चारी पग्चायत द्वारा इस कार्य को करते थे श्र केन्द्रीय सरकार 
को इसकी छूचना देते थे | जनसंज्या के समय हर गाँव में घरों को संख्या, 
आदमियों तथा पशुश्रों की संझ्या, उनकी जाति तथा श्रायु श्रादि भी 
दिखाये जाते ये | गोप या गाँव का मुखिया दिखाब-किताब का व्योरा रखता 
था । गाँव की जितनी आमदनी सरकार को देनी हती थी उस्ते वही वूल 
करके भेजता था | शुक्र-नीतिषर के श्रतुतार गोप या मुखिया ब्राह्मण जाति 
के देते भे | 

शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से गाँवों में कोई भेद नहीं है । जो संगठन किसी 
छोटे गाँव में बना हुआ है वही बड़े में भी है। हिन्दू 

गांध की किसमें काल में कुछ गाँवों की श्रामदनी मन्दिरों तथा पाठ- 
शालाशरों को दे दी जाती थी। परम उनके शासन- 

प्रबन्ध में कोई अन्तर नहीं पड़ता था । गाँव का दिखाब-किताव रखने वाला 
उसकी आमदनी सरकारी ख़ज़ाने में न भेज कर किसी संध्या को भेज देता 
था | प्रजा के श्रधिकारों में कोई कमी नहीं पड़ती भी। चनन्‍्द विद्वानों को 
कुछ गाँव साफ़ी में दे दिये जाते थे । सरकार उसकी श्रामदनी से कोर मतलब 
नहीं रखती थी। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जितना चाहे गाँवों 
से बहूल कर ले | एक निश्चित श्राप से भ्रपिक लेने का अधिकार किती 
को तब तक नहीं था जब तक आम पञ्मायत्त श्रथ्रा केल्रोय सरकार हसकी 
आशा न दे दे | गाँव की श्रामदनी चादे जि मद में ख़र्च क्री जाय, उसके, 
राजनीतिक प्रबन्ध में कोई फ़रक नहीं पडता था | मुसलमानों ज़माने में कुछ 
लोगों को जागीरें दी जातो थों | कितने ही कम चारियों को वेतन के बदले 
दो एक गाँव दे दिये जाते थे | परन्तु शासन-अवन्ध में वे कोई उलड-फेर 
नहीं कर सकते थे | जब तक गाँवों के लोग एक निश्चित रकम सरकारी 
ख़ज़ाने में भेजते रद्ते थे तब तक बादशाह तक उनके कामों में दख़ल नहीं 
_दे सकता या |# किसी सरकारी अथवा ग्रैर उरकारी कमचारी को प्रजा 
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से एक पाई भी श्रष्रिक वसूल करने का अधिकार न था। १०५४४ ई० के 
एक शिलालेख से यह पता चलता है कि सरकार प्रजा के धन को उसकी 
एक सुरक्षित सम्पत्ति समझती थी । जिस प्रकार माली बगीचे से फल-फूल 
चुन लेता है परन्तु बगीचे की सुन्दरता श्रौर हरियाली में कोई श्रन्तर नहीं 
पड़ता, उसी तरह सरकार प्रजा की आय का एक छोटा सा हिस्सा वसूल 
करती थी | शिलालेख में एक जञ्री की कहानी लिखी गई है। गाँव के 
किसी कर्मचारी ने किसी ज्री से कुछ अनुचित रकम टैक्‍स के रूप में 
लेना चाहा | ज्री ने देने से इनकार कर दिया । कमंचारी ने उसे कुछ 
बुरा-भला कहा। ज्लरी ज़हर खाकर मर गई। आस-पास के गाँवों में 
इस विषय पर पशञ्चायतें हुईं। १७ ज़िलों के गाँवों की पंचायतों में इस 
मामले पर विचार किया गया। कर्मचारी अपराधी ठहराया गया और 
उसे सख्त दंड दिया गया || 


गावों की आमदनी चाहे जिसके पास जाय, उसके शासन-प्रबन्ध में 
कोई फ़रक नहीं किया जाता था | गाँवों में पंचायतों का स्वरूप एक था । 
सरकारी टैक्स सबसे एक सा लिया जाता था | गाँवों की रक्षा और शान्ति 
की चिन्ता सरकार को एक सी करनी पड़ती थी । इतना जरूर है कि कुछ 
गाँवों की शोर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ता था। इसकी वजह यह 
थी कि वहाँ के निवासियों का पेशा ऐसा द्वोता था जिन्हें उत्साहित करना 
सरकार अपना कर्तव्य समझती थी । उनके कला-कौशल से सारे राज्य को 
लाभ पहुँचता था | निम्न लखित उद्धरणों से यह बात और भी स्पष्ट द्वो 
जायेगी। वोद्ध कालीन जातकों से यद पता चलता है कि गाँव में ५०० 
आदमी निवास करते थे। सभी बढ़ई का काम करते थे। दूसरा गाँव 
लुद्दारों का था। इसमें सिफ़ लोहार ही बसते थे। १००० घर लुट्दारों के 
थें। इसी प्रकार एक तीसरा गाँव १००० लकडिहारों का था |” यदि इन्हें 
हम विभिन्न प्रकार के गाँव कहें तो कोई द्वानि नहीं है मुमकिन हे इसी 
तरह किसानों, जुलादों, मज़दूरों तथा सुनारों श्रादि के गाँव रहे हैं।।' परन्तु 
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ग्राम पंचायत २७ 


अधिकतर गाँव मिलेजुले पेशे वालों के होते थे । पेयों की भिन्‍नता देते हुये 
भी एक ही प्रकार की पंचायतें इन पर शासन करती थीं। उत्तरी और 
दक्षिणी भारतवर्ष में ग्राम पंचायतों का रूप एकसा था। चूँकि उत्तरी 
हिन्दोत्तान को बाहरी हमलों का श्रधिक सामना करना पड़ा और उनके 
ऊपर विदेशी वातावरण का अधिक प्रभाव पडा इसलिये उनके संगठन में कुछ 
परिवर्तन होना स्वाभाविक था | 

वर्तमान समय में गाँवों को दो प्रकारों में बाय गया हैं :-- 

१--रैयतवारी गाँव 

२--ज्रमींदारों के गाँव 

(१) पहिले प्रकार के गाँव वे हें जो दक्षिणी हिन्दोस्‍्तान में पाये जाते 
है। इनका आन्तरिक संगठन बहुत ही सरल है। प्रत्येक किसान या रैयत 
सीधे सरकार को श्रपनी लगान अदा करता दहै। प्रजा और सरकार के बीच 
में कर वयूल करने वाला कोई मध्यवर्ती नहीं है। जो जितनी भूमि श्रपने 
अधिकार में रखता है वह उतने का लगान सरकार को सीधे देता रहता है। 
यदि गाँव में कोई पत्ती, जद्धल, बंजर श्रथवा ऊपर ज़मीन है और उसे 
कोई जोतता नहीं, तो वह सरकारी ज़मीन उम्रकी जाती है। लेकिन गाँव 
के रहने वाले इनसे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं | यह सबके सम्मिलित लाभ 
के लिये देती है| प्रत्येक खेत की अलग अलग लगान निश्चित रहती है। 
इससे प्रजा को लगान श्रदा करने में कोई कविनाई नहीं दोती। ल्गान की 
व्यक्तिगत ज़िमेवारी से गाँव का सम्मिज्ञित जीवन नष्ट नहीं हुआ है। गाँव 
का मुखिया, जो पटेल या रेड्डी कहलाता है, सबका प्रधान हे।तता है। नाई, 
धोती, दर्ज़, लोहार, कुम्दार सारे गाँव की सेवा करते हूँ | गाँव का चौकीदार 
सबके घरों की रखवाली करता है। मुखिया का पद पैज्रिक दाता है। गाँव 
की लगान वसूल करने तथा शान्ति की व्यवस्था रखने की ज़िम्मेवारी इसे 
दी गई है। इस प्रकार के गाँव अ्रधिकतर मदरंस, बम्बई, बरार तथा 
मध्य भारत में पाये जाते हैं। ज़मींदारी प्रथा के पहले मध्यप्रान्त और बंगाल 
में भी इस प्रकार के गाँव ये 

(२) दूवरे प्रकार के गाँव ज़मींदारों के गाँव कहलाते हैं। एक गाँव 
में एक या दो चार ज़मींदार होते हैं | कुछ ज़मींदार एक से अधिक गाँवों 
के मालिक होते हैँ | लगान वसूल करने की ज़िम्मेवारी इन्हीं प्मींदारों की 
होती है। सरकार प्रजा से कोई सम्पन्ध नहीं रखती । वह ज़र्मीदारों से 
मालगुज़ारी वसूल कराती है| यद्यपि मालगुज़ारी की दर निश्चित है फिर भी 
ज्र्मीदार बेजा तरीके से प्रजा से घन वसूल करते हैं| सरकार इस बात का 


छः 


अपन पास रख ले आर वाक़ी सरकारां ख़ज़ान म सज द | ज़मादारा का 
हिस्सा लगभग <% माना गया है। लेकिन कार्य रूप में ऐसा नहीं द्ोता। 
जो मालगशुजारी ज़मींदार सरकार को अदा करते हैं उसका दूना और चोगुना 
प्रजा से वसूल करते-हैं। गांव की पर्ती ओर जद्भधल आदि उस गाँव के 
ज॒मींदारों की सम्पत्ति समझी जाती है। हर गाँव में एक मुखिया ओर पंचायत 
हंती है| प्राचीन काल में इनकी शक्ति अधिक थी, परन्तु बृटिश राज 
की मातद्ती में इन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। संयुक्त 
प्रान्त, पञ्नाव तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गाँव पाये जाते हैं। 
इस तरह के गाँवों की मालगुज़ारी प्रत्येक खेत पर नहीं लगाई जाती | सरकार 
हर गाँव से एक सम्मिलित रकम वसूल करती है। सारा गाँव मिलकर इसके 
लिये ज़िम्मेवार होता है। 
अनादि काल से हिन्दोस्तान में गाँव ही शासन की इकाई माने गये हैं। 
शासन-प्रबन्ध के लिये प्रत्येक गाँव में कई पंचायतें 
त्राम पंचायत होती थीं। प्रान्तीय तथा चेन्द्रीय सरकार के जो जो 
विभाग श्राज हम देखतें हैं, उनके लिये ग्रलम अलग 
पंचायतें थीं| शिक्षा पंचायत, रक्षा पंचायत, सेवा पंचायत, सफ़ाई पंचायत 
इत्यादि ह॒त्यादि पंचायत गाँवों का प्रबन्ध करती थीं। जब कोई नया गाँव 
बसाया जाता था तो ये सभी प्रकार की पंच।यतें वहां बना दी जाती थीं। 
गाँव बताने का अधिकार केवल राजा को होता था। तेरहवीं शताब्दी के 
शिला-लेखों से पता चलता है कि जब कोई गाँव बसाना द्ोता था तो यह 
पहले ही निश्चित कर लिया जाता था कि उसका क्षेत्रफल क्‍या होगा श्रोर 
उसमें किस किस वर्ण के लोग वितनी कितनी संख्या में बसाये जायेंगे । प्रत्येक 
गाँव में कुछ जमीन पर्ती रदखी जाती थी | इसे कोई जोत नहीं सकता था। 
इस पर सभी लोग अपने जानवर चरा सकते थे | गाँव से बाहर जद्भल द्ोत्ा 
था | लकड़ी आदि के लिये इस्से सुविधा द्ोती थी। गाँव के सभी लोग 
मिलकर एक या दो तालाब खोदते थे । बरसात के दिनों में इनमें पानी भरा 
जाता था। साल भर लोग इसमें स्नान करते थे और सिंचाई का काम चलाते 
थे | जो ज़मीन गाँवों के लिये चुनी जाती थी उसमें सुन्दर सुन्दर रास्ते चारों 
शोर जाने के लिये बना दिये जाते थे | द्वावेल लिखता है, “ चन्द्रगुप्त मौर्य 
के ज़माने में शिल्पशास्त्र के नियमानुसार सेकड़ें गाँव वसाये गये थे।” 
बृटिश सरकार ने पंजाब में क्रितनी द्वी वंजर ज्षमीनों को आवाद कराया है। 
£ कनाल उपनिवेश * इसी का परिणाम है| चर्च मिशनरी सोसाइटी ने भी 
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संयुक्त पान्त ओर बंगाल में इस तरह के कितने ही गाँव बहाने का प्रयक्ष 
किया है। यद्यपि इसका उद्देश्य इसाई घर्म का प्रचार करना है, फिर भी 
कितनी ही बंजर और उजाड़ भूमि उपजाअ बनाई गई हे। पूर्वी बंगाल में 
इन्होंने जो सन्‍्याल मामझ उपनिवेश बताया है उसका क्षेत्रन्‍ल १४ 
पर्ग मील है | इसके अन्दर १० गाँव दे श्रौर प्रत्येक का मुखिया होता 
है । पूरे उपनिवेश के प्रबन्ध के लिये इन्हीं आम निवासियों की कॉसिल 
बनाई गईं है | झ्राज वहाँ २५०० इसाई निवास करते हैं। यदि कोई वाहरों 
आदमी वहाँ रहना चाहता है तो उसे उपनिवेश की सभी शर्तें माननी 
पड़ती हैं&। 

ऊपर कहा गया है कि प्राचीन काल में गाँवों का प्रबन्ध पश्चायतों 
द्वारा होता था ) दर गाँव में एक सर्वप्रधान पदञ्मायत होती थी। कुछ अंग्रेज 
लेखकों ने इन पश्चायतों को जाती पश्चायते' कहा है। लेकिन यह उनकी 
सरातर भूल है। इस देश में पण्चायतें दमेशा से दो उद्देश्यों से बनाई 
जाती रही हैं | या तो शासन-प्रबन्ध के लिये अथवा पेशे की निगरानी के 
लिये | माँव के सभी तजुरवेकार श्रादर्मियों की एक बड़ी पश्चायत होती थी | 
'मुखिया इसका प्रधान होता था। कार्य की सुविधा के लिये यह पश्चायत 
अपनी ओर से कई कमीटियों को बनाती थी। सफ़ाई, रक्षा, शिक्षा, आदि 
के लिये श्रलग श्रलग कमीटियाँ होती थीं | कमीटी श्रथवा पश्चायत के बनाने 
में जातीय अथवा पेशे के कारण कोई आदमी अकछूत नहीं समझता जाता था। 
चारों व्णों का विधान केवल पेशे के लिये बनाया गया था।१ लोहार, 
बढ़ई, जुलाहे, कुम्दार तथा सोनार समाज में इज्ज़त की नज़र से देखे जाते 
थे आनंद रंगा ग्लाई, जो ड्पले का एजेन्ट था, श्रपनी दिनचर्या में 
लिखता है; "एक गाँव भे किसी मन्दिर के झगड़े का निपटारा करने के 
लिये पंचायत की बैठक घुलाई गई। इसमें ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक 
शामिल थे ।९६ 
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पश्चायत शब्द के दो अ्रर्थ लगाये जाते हैं| वह सभा जिसमें ५ आदमी 
काम करें पश्चायत कहलाती है |अथवा गाँव के शासन-्प्रबन्ध के लिये 
सभी अनुभवशील व्यक्तियों की मंडली पथ्चायत कहलाती दे। वास्तव में 
पञ्चायत और ५ का काई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है । यह हो सकता है कि गाँव 
की बड़ी पदञ्चायत किसी मामले का अन्तिम निर्णय करने के लिये ५ आद- 
मियों की एक छोटी कमीटी बना देती रही दो।इस तरह की कितनी ही 
कमीटियाँ आजकल बनाई जाती हैं। मनु के अ्न्थों से यद्द पता चलता है कि 
हर गाँव में शासन को पूरी ज़िम्मेवारी पद्चायत को दे दीजाती थी। कुछ 
लेखकों ने इस तरह की पश्चायतों का मुक़ाबिला ट्यूटन जाति के संगठनों से 
किया है| लेकिन इससे उनकी अदूरदर्शिता का परिचय मिलता है। दुयूटन 
जाति में संगठन बनाये गये थे उनका उद्देश्य लूट-मार करना था। 
इस के विपरीत ग्राम पश्चायतें शासन-प्रबन्ध करने तथा शान्ति की रक्षा के 
लिये बनाई गई थीं | पश्चायतों का काम श्रत्याचार को दबाना था। इसके 
सदस्य चतुर और अनुभवर्शल होते थे। पतञ्चायत की आशा सबको 
माननी पढ़तती थी।गाँव की सभी घटनायें इनमें पेश की जाती थीं। 
बारहवीं शताब्दी की एक घटना का उल्लेख मद्रास की एक सरकारी 
रिपोर्ट में किया गया है। एक गाँव में किप्ती श्रादमी ने अपने पड़ोसी को 
जान से मार डाला | ज़िले भर की पश्चायतों ने यह फ़ेसला किया कि अपराधी 
की इच्छा प्राण लेने की न थी, श्रतएव इसे फाँसी का दंड नहीं मिलना 
चाहिये। श्रन्त में उसे यह सज़ा दी गई कि वह गाँव के मन्दिर में दीपक 
जलाये [* 

छोटी छोटी बातों का फ्रेसला पेशे की पद्मायतों में किया जाता था। 
गाँव की बड़ी पश्चायत के अ्लावे दर पेशे वालों की एक अलग पद्चायत 
होती थी | नाई, चघोवी, दर्जी, कुम्दार, लोहार, सेनार श्रादि पेशे वाले अलग 
अलग पश्मायतें रखते ये, इन्हीं पेशे की पञ्चायतों के विदेशियों ने जाती 
पश्चायत कद्ट कर पुकारा है | जब केाई भगड़ा वा मतभेद उत्पन्न होता तो 
दोनों पार्टियाँ अपनी पेरो वाली पश्चायतों को सूचित करती थीं। उन्हें यद्द 
अधिकार न था कि थे सबसे पहले सरकारी दफ़्तर में इसकी सूचना दे । 
यदि जाती पञ्चायत श्रयवा आम की बड़ी पञ्चायत की अबदेलना करके वे 
सरकारी दफ़्तर की शरण लेतीं तो दोहरे श्रपताघ की भागी ठद्राई जाती 
यथीं। तामील जिले में एक ग्राम पश्चायत के सामने चोरी का मामला पेश 


* अति जिा्टावचफाए, जाएं रि००००८, 2899-9009, 
9. 4]. 
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हुआ | एक महीना पहिले किछी ब्राह्ण के घर में चोरी हुई थी । ब्राक्षण ने 
छुरन्त पुलीस को इसकी इचला दे दी थी। पुलीस को जब्र चोरी का कुछ 
पता न चला तो उसने यह कहकर इस मामले से हाथ खींच लिया कि 
चोरी का मामला भूठा है | जब यह बात ग्राम पवण्चायत के सामने पेश की 
गई तो पश्चायत ने उस ब्राह्मण को २० दपया इसलिये जुर्माना किया कि 
पश्चायत की श्रव्देलना करके उसने पुलीस को इत्तला दी थी | यह रुपया 
ग्राम के सार्वजनिक कामों में ख़् किया गया | इसके बाद चोरी की जाँच- 
पड़ताल शुरू हुई। चार प्रधान व्यक्तयों को यह कार्य सो गया कि वे 
चोरी का पता लगावें और चाहे जैसे हो ब्राह्मण को ३०० रुपये का ज़ेवर 
वापिस करें | इसी तरह की घटना का वर्णन रूस की एक आम पदश्चायत में भी 
मिलता है। 

ग्राम पञ्वायत के श्रतिरिक्त शासन प्रबन्ध के लिये कुछ श्रोर भी कर्मचारी 
नियुक्त किये जाते थे । गाँव का मुखिया इनका प्रधान होता था । 
सरकार और ग्राम पश्चायत के बीच में इसका स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था | 
जब्र कोई सरकारी फ़रमान जारी होता तो उसकी सूचना इसी को दी जाती 
थी | किसी श्रफ़्लंर को गाँव के मामले में इसको श्राशा फे विरुद्ध दख़ल 
देने का अधिकार न था। सरकारी टैक्स वसूल करने का अ्रधिकार इसी को 
दिया गया था | एक दूसरा कर्मचारी गाँव का हिसाब किताब रखता था। 
इसका काम खेतों का नाप पड़ताल तथा और हर कुट्ठम्ब को आय का 
हिसाब रखना था । गाँव के प्रत्येक घर से सालाना कुछ श्रन्न इसे वेतन के रूप 
में दिया जाता था | यही कमंचारी श्राजऊल पटवारी कहलाता है। गाँव 
का तीतरा कमंचारी चौकीदार कहलाता था | चौकीदार दो होते थे। एक 
का काम अपराधियों का पता लगाना था | गाँव में जब केई नया व्यक्ति 
श्राता तो उसकी जाँच पड़ताल के लिये यह तैयार रद्दता था | इससे बाहरी 
चोर-धाकू गाँव में प्रवेश न कर सकते थे | दूसरे चौकीदार का काम रात में 
पहरा देना था। वह खेती ओदि की रक्षा करता था। पहले प्रकार के 
चौकीदार का दर्जा ऊँचा समझा जाता था। ये चौकीदार शूद्ध जातियों में 
से नियुक्त किये जाते थे | इनकी यह ए््म्मिवारी 'थी कि वे गाँव के प्रत्येक 
निवासी की रहन-सहन से परिचित हों । जब्र कोई चोरी श्रादि होती तो उन्हें 
अपराधी का पता लगाना पड़ता था| प्रत्येक धर से सालाना श्रन्न उसे वेतन 
के रूप में दिया जाता था । जत्र तक चोरी का पता नहीं लग जाता तब तक 
उसकी ज़िम्मेवारी ख़तम नहीं होती थी । ये गाँव से बाहर रहते थे भौर इनका 
पद पैश्रिक था | 
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गाँव का चौथा कमंचारी अमीन कहलाता था | इसका काम गाँव को 
सीमा ठीक करना था | यदि एक गाँव के रहने वाले किसी पड़ोसी गाँव की 
कुछ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते तो दोनों गाँव के अमीन इसका निपदारा 
करते थे | जब कभी दो व्यक्तियों में अपने खेतों की सीमा के लिये भगड़े 
पैदा हो जाते तो श्रमीन उसका फ्रैसला करता था। इनके अतिरिक्त गाँव 
का अध्यापक, पुजारी, ज्योतिषी तथा तालाब और पानी का निरीक्षुक आदि 
कर्मचारी गाँव की देख-रेख के लिये रकखे गये थे | इन्हें वेतन नहीं दिया जाता 
था। या तो इन्हें गाँव की कुछ हृमीन बिना लगान के दे दी जाती थी अ्रथवा 
हर साल प्रत्येक घर से कुछ अ्रन्न दिया जाता था। बढ़ई, कुम्दार, लोदार, 
धोबी, नाई, ग्वाला, वैद्य, गायक, कवि, नतेक, भाँड़ आदि कमचारियों क्रो 
सालाना श्रत्न दिया जाता था | ये अ्रपने-अपने पेशे द्वारा गाँव की सेवा करते 
थे | किसी का दर्जा एक दूसरे से कम नहीं समझा जाता था। इन सब की 
अलग-अलग पश्चायतें थीं | सभी पेशे वालों के अनुभवशील व्यक्ति ग्राम की 
बड़ी पश्चायत में शामिल किये जाते ये । इन पेशे वालों को देखते हुये यह स्पष्ट 
हे कि प्रत्येक गाँव अपनी आवश्यकताओं के लिये स्वावलम्बी था। फिर भी 
आाप-पास के गाँवों में एकता स्थापित करने के लिये पञ्वायतें बनाई गई थां। 
राजराजा चेला प्रथम (६८४-१०१३ ६०) के एक शिला-लेख से पता चलता 
है कि ४० गाँवों की एक पश्चायत थी जो इन उब १२ शासन-प्रबन्ध करती 
थी [* एक अ्रंगरेज़ विद्वान लिखता है, “गाँव का प्रबन्ध करने के लिये 
निम्नलिखित ६ कमीटियाँ होती थीं, ये सत्र प्रधान पश्चायत की मातहती में 
अपना कार्य करती थीं :-- 


१वार्षिक कमीटी २ वादिका कम्रीटी ३--वालाब कमीटी ३-ध्वर्य 

फमीटी €-न्याव कमीटी ६--पत्धवार कमीटी (यह अ्रन्प्र कमीटियों को देख- 
रैख करती थी ) ।” 

वर्तमान प्रजातन्त्रवाद के श्रन्दर वीट लेने की जो प्रथा प्रचलित है वह 

नई नहीं है| प्राचीन संस्कृत अन्थों से यह पता चलता 

श्राम पंचायतों है किय्राम पश्नायतों में वोट लेने की प्रथा प्रचलित थी । 

का चुनाथध सभी व्यक्ति इनके सदस्य नहीं बन सकते थे | इसके 

लिये आयु, शिक्षा, तथा सम्पत्ति की शर्त लगाई गई 

गी। जिसके पास अपना मकान द्वोता, जो निश्चित मात्रा में सरकारी टेक्स 

दैता, जो मन्त्रों का ज्ञान रखता, और कम से कम एक घर्मशात्ञ की पूरी 


##लीए0:०ट्रॉंला| जिए४९७ ए 0ती9, 904--8, 9. 30, 


ग्राम पंचायत श्टरै 


जानकारी रखता, वह पत्चायत का सदस्य बन सक्रता था। जिसे एक वेद का 
पूरा ज्ञान रहता वह भो पथ्चायत का सदस्य बनने का अधिकारी समझा 
जाता था | इसके अतिरिक्त चरित्र ओर आयु का भी वन्धन लगाया गया था। 
३५ वर्ष से कम श्रौर ७५ वर्ष से ऊपर की आयु का केई व्यक्ति पव्चायत 
का सदस्य नहीं वन सकता था| निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनने से सबंथा 
अयोग्य ठहराये गये थे ;--- 

१--जो सदस्य किती कारणवश एक वार शअ्रपराधी करार दिया 
जाता था उतके सम्बन्धी पञ्चायत का सदस्य नहीं बन सकते थे। उसके 
भाई, बहिन, माता, पिता आदि को पश्चायत में स्थान नहीं दिया 
जाता था। 

२--ब्रह-हृत्या करने वाला, शराबी, सेने की चोरी करने वाला, श्रथवा 
व्यभिचारी पतद्चायत का सदस्य नहीं वन सकता था । श्रर्थात्‌ पञ्च महापातकी 
इस पद से चंचित किये गये थे । 

३--चोर तथा डाकू, नीचों की संगति में रहने वाले, और उतावले 
पण्वायत में शामिल नहीं हो सकते थे | 

४--चरित्रद्दीन व्यक्तियों के लिये पञ्चायत में कोई स्थान न था| 

9-त्याज्य मोजन करने वालों को पथ्चायत में स्थान नहीं दिया 
जाता था। 

६--जालएहाज़ी करने वाले तथा गदहे पर चढ़े हुये व्यक्तियों को पद्चायत 
में शरीक नहीं किया जाता था। 

चुने हुये व्यक्तियों में से सबसे चतुर तथा अनुभवशील १२ सदर्स्यों की 
एक कमीटी श्रन्य कमीटियों की देख-रेख के लिये बना दी जाती थी। इसे 
वार्षिक कमीटी कद्दा जाता था | दृहरे १२ सदस्यों की एक कमीटी बगीचों की 
देख-रेख के लिए ओर इन दोनों के अतिरिक्त ६ सदध्यों की एक तीवरी कमीदी 
तालाबों की देख-रेख के लिए बनाई जाती थी | इन कमीटियों का यदि केई 
सदस्य किसी अपराध में पकड़ा जाता तो वह अपने पद से इटा दिया जाता 
था। इनके श्रतिरिक्त जो बाकी कमीटियाँ गाँव की देख-रेख के लिये बनाई 
जाती थीं उनका चुनाव फिर से होता था| 

इन ३० सदस्यों का चुनाव इस वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था कि किसी 
को इसमें आपत्ति की गुजाइश न होतो थी। गाँव को ३० बराबर हितों में 
बाँट दिया जाता था। प्रत्येक हिस्से ' में रहने वाले योग्य व्यक्तियों को एक 
एक टिकट दिया जाता था। वे इस पर अपना नाम लिखकर किसी एक 
जगह रखते थे | तीसों मुइल्लों की तीए ढेरियाँ लग जाती थीं | हर ढेरी पर 
झआ० भा० श[ा--३% 


श्घर्‌ आधुनिक भारतीय शान 


मुहल्ले का नाम लिखा रहता था| फिर दर ढेरी के टिकट अच्छी तरह 
रह्छी से वाँध दिये जाते थे | यह सारा काम गाँव की सबसे बड़ी सभा के 
सामने, जिसमें गाँव के लगभग समी लोग शरीक रहते थे, होता था। गाँव 
के छोटे बड़े समी पुजारी मौजूद रहते ये | सबसे बड़ा पुजारी तीसों ढेरियों 
की अलग अलग वेंघी हुई गठरियों को एक मिट्टी के बर्तन में रखता था। 
इसके पश्चात्‌ वह दोनों हाथों से बतेन को उठाकर आँख ऊपर किये किसी 
बच्चे को बुलाता था। बच्चे को यह मालूम नहीं था कि मिद्ठी के बतंन 
में क्या रक्खा हुआ है | बच्चा बर्तन से एक गठरी निकाल लेता था। इसके 
बाद पुजारी उस गठरी के तमाम टिकर्टों को इधर उधर फेर कर किसी दूसरे 
बर्तन में रख देता था | फिर वह बच्चा इनमें से एक टिकट निक्रालता था। 
टिक को लेने फे लिये एक मध्यस्थ पहले से ही नियुक्त रहता था। यह 
कोई सरकारी श्रफ़नइर होता था। मध्यस्थ दाहिना हाथ श्रच्छी तरह खोलकर 
पाँचों उंगलियों को फैलाकर इस टिकठ के बच्चे से ले लेता था। जिस 
व्यक्ति का नाम इस टिकट पर लिखा रहता था वह पश्चायत का एक सदस्य 
घोषित कर दिया जाता था| इसी तरह बारी बारी से तीटों सदस्यों का 
चुनाव द्ोता था। ज्तियाँ भी पश्चायत अथवा कमीटियों की सद॒स्या बन 
सकती थीं ।* 
मुसलमानी ज़माने में बादशाहों को गाँवों के मामलों में हाथ डालने की 
ज़रूरत कम पड़ती थी । जब तक उन्हें कर आसानी से 
गाँव ओर राजा मिल जाता तब तक वे गाँवों की चिन्ता से सर्वथा नि्ई॑न्द 
थे | ग्राम पथ्चायत तथा कमीटियों का वे इतना आदर 
करते ये कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें दाथ डालने की सख्त मुमानियत 
थी। परन्तु हिन्दू काल में वह बात न थी || राजा ग्राम पच्चायतों का आदर 
करते हुये भी गाँव के प्रबन्ध का ध्यान रखता था। बह इसे श्रपने राज्य का 
एक अंग समझता या। राजा की श्रोर से अ्रनेक कम चारी गाँवों की देख-रेख 
के लिये नियुक्त किये ज्ञाते थे परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि माँव 
श्रीर केन्द्रीय सरकार के बीच में एक तीसरी राजनीतिक संस्था थी । गाँवों का 
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आम पंचायत श्परे 


सम्बन्ध सीधे फेस्द्रीय सरकार से था | दितोपदेश में एक स्थान पर कहा गया 
है कि ३-- 
त्यजेत्कुलायें पुरुष, आमध्यार्थ कुल त्यजेत । 
ग्राम॑जनपदस्यायें, आत्मा प्थिवीं त्यजेत ॥ 
अर्थात्‌ कुठम्प की भलाई के लिये व्यक्ति के, आम की भलाई के लिये 
कुट्ठम्व॒ को, राष्ट्र की मलाई के लिये गाँव को और श्रपनी भलाई के लिये 
व्यक्ति इस पृथ्वी को छोड़ने के लिये सबंया तेयार रहे | 
मनु के कयनानुसार गाँव और राजा का सम्बन्ध झ्त्यन्त घनिष्ठ या। 
गाँव का मुखिया वही नियुक्त करता था [” कोटिल्य के अर्थ-शातत्र में इस 
विषय के श्रनेक वर्णन मिलते हँ कि राजा गाँवों के मामलों में सीधा द्वाथ 
डाल सकता था ।| शुक्रनीति में राजा के श्रनेक कर्तव्यों में एक यह भी वात 
आवश्यक ठहराई गई दे कि वह व में एक बार दर गाँव का भ्रमण करे। 
उसका यह भी कतंव्य है कि बह प्रजा को तकलीफ़ों को स्वयं सुने, और यदि 
कोई सरकारी कमंचारी उस पर शअ्रत्याचार करता है तो उसे दंड देने की 
व्यवस्था करे | दक्षिणी भारत के शिला-लेखों से पता चलता है कि आम 
पञ्चायतों श्र राजानों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। याँव की एक सभा ने 
ग्राम-बासियों का कुछ रुपया खा डाला | यह रकम किसी मन्दिर के लिये 
रक्‍्खी गई थी | मन्दिर के कमंचारियों ने राजा से इसकी फ़रियाद की। राजा 
ने दोनों पार्थियों को बुला भेजा और ससा के दोषी सावित किया | सभा को 
जुर्माना किया गया श्र यद्द रक्ृस मन्दिर को दे दी गईं १२६१ ई० में एक 
ग्राम की पश्चायत ने राजा से यह फ़रियाद की कि श्रमुक ब्राह्मण चरिचरह्ीन है 
और एक विधवा ज्री रक्खे हुये है। इस मामले में राजा का क्या फ़ैसला रहा 
इसका ज़िक्र नहीं किया गया है । $ इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि हिन्दू काल में 
राजा स्वयं गाँवीं में जाते थे और प्रजा की हालत जानने की कोशिश करते 
ये। कुछ राजा तो वेष वदल कर गाँवों में घूमते ये ताकि प्रजा की ठीक ठीक 
दशा का शान हो | रात में राजा लोग प्रजा की दशा जानने के लिये गाँवों का 
चक्कर करते थे | लेकिन जब उन्हें गाँव के मामलों में हाथ डालना होता तो 
वे ग्राम पथ्चायततों द्वारा ऐसा कर सकते ये । 
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श्पड शाधुनिक भारतीय शासन 


स्थानीय शासन की व्यवस्था का अपहरण होने से ग्राम पश्चायतों का 
महत्व जाता रहा | गाँव के मुखिया, चौकीदार, पटवारी, 
वृरिश राज्य में अमीन सबके अधिकार छीन लिये गये। इनमें से कुछ 
झाम पंचायतें तो सरकारी कम्चारी क़रार दिये गये और कुछु सबंधा 
शुक्तिहीन कर दिये गये। मुखिया आज भी है, लेकिन 
उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । इसका परिणाम इतना भयंकर हुआ है कि 
गाँव अ्रसंगठित तथा अश्रशिक्षित होते गये हैं। जिन गाँवों को तमाम-मगढ़े 
पञ्मायतों द्वारा फैलल किये जाते थे वे ही आज थानों और कचहइरियों का मुंह 
ताकते हैं । छोटे छोटे ऋगड़ों तक की रिपोर्ट पुलीस को दी जाती है। सरकारी 
कर्मचारियों की श्रोर से जब उनके ऊपर वेजा दबाव डाले जाते हैं तो उनकी 
सुनाई सरकारी महकमें में कम होती है । ज़िले का कलक्टर और सुपरिन्टेस्डेस्ट 
पुलीस की रक्षा के लिये ग्रामवासियों की केई फ़रियाद नहीं सुनते । पुलीस के 
भय के कारण कोई गवाही तक करने के लिये तैयार नहीं होता । यदि गाँवों 
का जीवन संगठित होता, और सरकारी कमचारियों को अपनी वेज़ा हरकतों के 
लिये पतञ्चायत का डर रहता, तो वे निहपत्ये आमवासियों पर अनाचार और 
अत्याचार न करते | स्थानीय स्वराज की वृद्धि के साथ पञ्चायतों का फिर से 
भीगणेश किया गया है| कॉाँग्रेठ की अनेक मांगों में ग्राम पद्चायतों की भी माँग 
है। लेकिन इसका तात्यय केवल ऊपरी ढाँचे से नहीं है, वल्कि ग्राम पञ्चा- 
यर्तों के वे सारे भ्रधिकार प्राप्त होने चाहिये जो उन्हें हिन्दू श्रोर मुमलमानी 
ज़माने में दिये गये थे । 
वतमान समय में पश्चायतों की स्थापना फिर से की गई है। दक्षिणी 
ौदिन्दोस्तान में पञ्मायतों ने अधिक सफलता दिखलाई है | इसकी वजह यह 
है कि ज्मीदारी प्रथा नद्ठोने से प्रजा की कारबाइयों में केई वेजा द्वाय 
टालने की दिम्मत नहीं रखता | उत्तरी ईिन्दोस्तान में पथ्चायतों की स्थापना 
के लिये विभिन्न सूर्तों में कितने ही कानून पास किये गये हैं । १६२० ई० में 
संयुक्तप्रान्त में एक ग्राम पश्मायत ऐक्ट पास किया गया। बिहार और पंजाब 
में भी इसी प्रकार के पश्मायत ऐक्ट पास किये गये । १६१६ ई० में बंगाल 
में एक ग्राम स्वराज ऐक्ट पास ड्िया गया, तदनुसार बहुत से यूनियन बोर्ड 
की स्यायना की गई | १६२० ई० में संयुक्तप्रान्त में जो पद्चायत ऐक्ट पाछ 
किया गया उसके अ्रमुमार जिले के कलेक्टर को यद अधिकार दिया गया दूँ 
कि सह ग्रार्मों में पश्ावतें बना सछे। गाँवों में प्री को नियुक्त करने का अधि- 
कार उसे दिया गया है। पशों को संज्या कम से कम £ श्रीर श्रघिक से 
खपधिक छ हो सकती है। यह पण्चायत या तो प्रत्येक गाँवों में दो सकती है 


ग्राम पंचायत श्ष५, 


अथवा ४-६ गाँवों के बीच में एक हो पञ्चायत बनाई जा सकती है । मौजूदा 
समर में ग्राम समूद्दों की पञ्चायतें स्थापित की गई हैं | सभी पद्चों के लिये 
यह शआ्ावश्यक दे कि वे उन्हीं ग्रामों के निवासी हैं। जिनके लिये वह पश्चायत 
बनाई गई है | पच्ञों में से एक व्यक्ति इसका प्रधान होता है। इसे सरपश्च कहते 
हैं । कलेक्टर इसकी नियक्ति करता है । 

पश्चायत को दीवानी थ्रोर फोज़दारी दोनों तरह के अ्रधिकार दिये गये 
हैँ । २४ रुपये तक के दीवानी के मुक़दमें फ़ेसल करने का अधिकार इसे 
दिया गया है | यदि किसी ने जान बूफ कर किसी की मवेशी पकड़ ली है 
अथवा आमनिवासियों की सफ़ाई में वद्द पहुँचाया है तो उसका मुक़दमा 
पश्चायत फ़ैसल करती है। जिसने १० रुपये तक की चोरी की है या किसी भी 
तरह से १० रुपये तक का नुक्सान पहुँचाया है तो उसका मुकदमा पदश्चायत 
को सुपुदं किया जाता है। मामूली मारपीठ अ्रथवा श्रपमान करने वाले 
फ़ौज़दारी के मुक़दमें पदञ्चायत में पेश किये जाते हैं | वह फ़ोज़दारी के मामलों 
में १० रपये तक, मवेशियों के मामलों में ५» रुपये तक, ओर स्वास्थ्य 
सम्बन्धी मामलों में १ रुपये तक जुर्माना कर सकती है । जिन व्यक्तियों को 
नम्बर १० करार दिया गया है उनके मुक़दमों की सुनाई पश्ञायत में नहीं 
हो सकती | सरकारी कर्मचारियों के मुक्कदमम पञ्चायत में पेश नहीं किये जा 
सकते | पञ्चायत न तो किसी को जेल भेज सकती है और न २० रुपये 
से अधिक जुर्माना कर सकती है | इसका धुख्य काम गाँव की सफ़ाई करवाना, 
कुएँ और तालाबों की सफाई का प्रवन्ध करना तथा शिक्षा, खेल-तमाशे 
रोशनी, बगीचे आदि की व्यवस्था करना हे। पंचायतों को कुछ ओर 
अधिकार दे दिये जाये शोर सरकार पैसे से इनकी मदद करे तो इनसे दो 
बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। एक तो सरकारी कचहरियों को छोटे छोटे 
मामलों से फ़ुरसत मिल जायेगी, ओर दूसरे गाँवों की उन्नति का राष्ता साफ़ 
हो जायेगा। स्थानीय संस्थाश्रों की दैसियत से पंचायतें जल्दी ओर सच्चाई 
के साथ फ़ेसला कर सकती हैं । 





पाँचवाँ खंड 
विभिन्न विषय 
( 0ा50ग्र।,807008 ) 


अध्याय १६ 


भारतीय रियासतें 
गजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान ४ भागों में विभाजित किया गया है-- 
बृटिश प्रान्त, देशी रियासते, फ्रांसीशियों के अधिकार 
रियासतों की और पुत्तंगीज़ों की भूमि। बृद्िश प्रान्तों का वर्णन 
संख्या ्रौर॒ पिछले अध्याय में किया जा चुका है; फ्रांसीसी और 
इनका विभाजन पुतंगीज़ों के श्रधिकार में हिन्दोस्तान में कुल १८३४ 
वर्ग मील मूमि और लगभग ६ लाख व्यक्ति हैं। बब्लर 
कमीटी की रिपोर्ट के अ्रनुसार रियासतों की संख्या ५६२ है। परन्तु ज्वायंट 
पार्लियामेंटरी कमीटी की रिपोर्ट से इनकी संख्या लगभग ६०० ठहराई गई 
है। इनमें १०६ बढ़ी रियासतें हैँ और इनमें शासकों को नरेन्द्र मंडल 
( एाग्राहल 6 ऐण7०6४ ) में स्थान दिया गया है। १२६ रियाततों 
को केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंहले में मेजने का श्रधिकार है । ३०० रियासतें 
जागीरदारों और तालुकृंदारों की है | सम्पूर्ण रियासतों का क्षेत्रफल ७१२५०८ 
वर्ग मील श्रीर इनकी जन-संख्या ८5१३१०८४५ है। ४४४ रस्थासततों का 
त्ेत्रकल १००० वर्ग मीज् से कम है। ३७६ रियासतें ऐसी ई जिनकी सालाना 
श्रीसत वसूली एक लाख से भी कम है | राजपुताने की कुछ रियासतों का 
त्षेत्रन्‍ल ११ वर्ग मील से भी कम है | १५ रियासर्ते ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल 
एक वर्ग मील भी नहीं हे | २७ रियाततों का क्षेबगल एक वर्ग मील है। 
कुछ रियासतों की जनसंख्या १०० से भी कम दे श्रीर उनकी सालाना वसूली 
१०० यये के लगभग है | एक रियासत का ज्षेत्रफल केवल ३६ एक्ट है। 
लेकिन चन्द रियासतें ऐसी हैँ ज्ञो योरप के बड़े बढ़े स्वतन्त्र देशों से भी 
लम्बी चीड़ी हं। देदराबाद का त्षेत्रल्त इटली के बराबर दे और इसकी 
जन-संफपा १ करोड ४० लाख से ऊपर है, श्रर्यात्‌ जाबान से इतका 


भारतीय रियासत श्दे७ 


ज्ञेत्रफल केवल ८००० वगे मील कम है। काश्मीर का ज्षेत्रकल ग्रेट बेन 
से कुछ ही कम है। मैधूर का ज्षेत्रफल डेनमाक के दूने के लगभग है। 

रियासते' कई समूहों में विभक्त की जा सकती हैं | भोगोलिक, राजनीतिक 
और शातन-प्रबन्ध की दृष्टि से इनमें श्रन्तर दिखाई पड़ेगा। जम्बू शोर 
काश्मीर की रियासत हिन्दोत्तान के उत्तर में स्वर्ग के मानिन्द इतनी सुन्दर 
और विशाल है कि इसे स्वयं एक समूह में रक्खा जा सकता है। पंजाब 
की ३४ रियासते' एक समूह में रक्खी जा सकती हैँ | संयुक्तप्रान्त में केवल ३ 
रियासते' हैं। ये एक दूसरे से सवंथा अश्रलग हैं। विद्ार और उड़ीसा में २६ 
रियासतों का एक अलग समूह है। बंगाल में २ और आयाम में केवल 
मनीपुर की रियासत है | २०६ रियासतों का एक दूसरा समूह वेस्ट इन्डियन 
स्टेट्स एजेन्सी के नाम से प्रसिद्ध है | राजपुताने में २१ रियासतों का एक 
अलग समूद्द है। मध्य भारतीय रियासत्तों ( 0005 वग्रतांक्रा 8:68 ) में 
६० रियात्तें हैं। मध्यप्रान्त में कुछ रियावर्तें हैं | बम्बई में १४१ रियासतों 
का एक दूसरा समूह हे | दक्षिण में हिन्दोध्तान को सबसे बड़ी रियासत 
हैदराबाद है। इसके बाद मैदूर की दूसरी बड़ी रियासत है । सुदूर दक्षिण में 
कोचीन श्रौर ट्रावनकोर की रियासतें हैं। भोगोलिक दृष्टि से यह विभाजन 
रियासतों की जलवायु समभने में कुछ सह्दायक हो सकता दै परन्तु राजनीतिक 
श्रौर श्रार्थिक दृष्टि से इसका कोई मद्वत्व नहीं है । 

भारतीय रियासते' इतने प्रकार की हैँ कि इनका विभाजन किसी वैज्ञानिक 
आधार पर होना चाहिये | इनका क्षेत्रल, जनसंख्या, शासन-प्रन्‍न्ध और 
बृटिश सरकार से सम्बन्ध--ये बाते' इनमें अलग श्रलग १६ जाती हैं। पद 
के श्रनुार ये रियावते' तीन श्रेणियों में रक्खी गई हैं :-- 

१--वे रियातते' जो नरेन्द्र मंडल की सदस्य हैं। इनकी संख्या १०८ 
है। इन सबका ज्षेत्रफप्त १९४८८६ वर्ग मील और जनऊंख्या ६ करोड़ के 
लगभग है। इन सबकी सालाना वसूली ४३ करोड़ रुपये के लगभग है। 
इन्हें 'तलामी बाली! (89प्रा०४ 56०) रियातते' भी कद्दते हैं। इनके अति- 
रिक्त ८ श्रन्प रियासतों को भी सलामी का अ्रधिक्वार दिया गया है, परन्तु वे 
नरेन्द्र मंडल (0]॥॥॥067 ०९ 7९९४) की उदस्य नहीं हैं । 

२--वे रियासते' जिन्हें केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल में मेजने का 
अधिकार है | इनकी संख्या १२७ है | इनका क्षेत्रफल ७६८४६ वर्ग मील 
श्रौर जनसंख्या ८० लाख से कुछ अधिक है। उनकी सालाना वसूली 
ह फरोड़ रुपये हैं | 


२६० शापुनिक भाखोय शागन 


१--वे रियासते' जो सरकार को कर ( ॥ीघए- 3 देती दें । 
२-ये रियागते जो कर ने एक ४) 
१६१६ ए० में भाग्तीग शामन-विधान की को न मोजगा बनाई गई 
उसमें इस दास यी सिफ़ारिस थीं गई यो हि थेशी नरेश 
नरेख-मंठ शाना एफ संगठन बगाये । ८ फ़रवरी १६३१ ई० मो 
(एक ता. रामाश्रों के एस सगहने का उद्पादन किया गषा। इसी 


| 
एजीाएटड).. का नाग नरेंद्र मंदल ( (भाप ०ए ता ।फण्ल्छ ) 


पहा | तग्र से यगबर यद गंहल पस्थासतों को भज्ाई 


शरीर झपिकारों पर विचार फरता रहता है। साइसगय इस मंएल फो 
सभापति ऐता ५ै। सभी रियापते नरेस्र-्मंटल का सइदय नदी चने सझतों। 
३२७ रियासतों का मंठल से हद भी से 42002 776 7 


कुछ भी सम्बस्ध नर्दों दे । छेवल उन्दीं रियाहयों 
की इसका सदस्य बनने का झाधियार दे जि गलामी दो जाती 

मंडल में कुल १२१ सदस्य ऐसे ६॥ १०६ स्मासर्ता फे, जो से ड़ 

जाती हैं, फे राजा और शेप ११७ रिमासतों में तेबशा १२ सियाख्तों के 
राजा इस मंडल में ग्राते है। राजा लोग स्मयं॑ मंदल्य फे पदाभिहारियों को 
नियुक्त करते हूँ। चान्तलर झौीर प्रोचान्तल्लर एव% सबते बड़े पदाधिकारी 
होते हूँ । 

१६२८ ६० तत्न मंदल की कारबाइयाँ गुप्त सकी जाती थीं। इसही 
बैठक में बाहरी व्यक्ति शरीक नदीं किये जाते थे | परन्तु १६२६ के फ़रवरी 
महीने में राजाशों ने वह प्रस्ताव पास किया कि श्राम जनता इसकी कारबाहयों 
छघुन सकती हे | नरेन्‍्द्र-मंडल का दफ़्तर नई दिल्‍ली में है। उसमें इतनी 
जाह नहीं है कि बाहरी आदमी काफ़ी तादाद में वद्दं बे सकें। संइल की 
बनावट को देखते हुये कोई भी इसे प्रजातन्त्रवादी संध्या नहीं कष्ट सकता । 
राजा लोग अपने पद्‌ के कारण मंडल के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव 
नहीं किया जाता | २३६ रियासतों की ही यह सोभाग्य प्राप्त है कि मंडल 
में अपने सदस्य भेज सके । आधी से अधिक रियासतें इस श्रथिकार से 
वंचित रखी गई हूँ | जब यह संध्या हिन्दोघ्तान भी सभी रियात्तत्तों को 
भलाई और बेहतरी के लिये बत्ताई गई है तो इतनी शझधिक रियासठ्तों को 
अलग रखने में कोई अथ नहीं मालूम पड़ता] यद्यपि वे रियासते' छोटी है 
फिर भी इन्हें संघ से एकदम अलग नहीं किया जा सकता | 

वैसे वो मंडल का कार्य रियासतों और बृटिश सरकार के सम्बन्ध को 
ठीक बनाये रखना है, परन्तु जबसे इसकी स्थापना हुई तभी से इसका ध्यान 
संघ-शासन की ओर श्राकर्षित हुआ | कई वार इस समस्या पर विचार किया 
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गया । रियासतों की यह अभिलापा थी कि बृठिश प्रान्तों के साथ उनका 
समपक हो जाय, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहती थीं कि उनकी स्वतन्त्रता 
में कोई बाधा न पहने पाये | गेललमेज़ सभा में इस पर विचार किया गया। 
राजाश्रों की इस पर दो राये' थीं। कुछ लोग संघनशासन के पक्ष में थे और 
कुछ विपक्ष में | बड़ी रियासते' मंडल में हमेशा से अपना अधिक हाथ रखती 
रही हैं | संघ-शासन के प्रश्न पर जब छोटी रियासतों के साथ उनका मतभेद 
हुआ तो उन्हें कुकना पड़ा | कारण यहद्द हे कि मंडल में छोटी रियासतों के 
राजाओं की संख्या अ्रधिक है, इसलिये उनका सदेव द्वी बहुमत रद्दता है। 
इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह चर्चा चलाई गई कि मंडल का 
संगठन नये घिरे से किया जाय | इसके लिये एक कमीटी बना दी गई है, 
परन्तु अभी तक इसका संगठन पहिले जैसा ही है। 
नरेख््र-मंडल के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। किसी रियासत के 
आन्तरिक प्रबन्ध के विपय में उसे विचार करने का अधिकार नहीं है। 
बृूटिश सरकार के साथ जे। उनकी सन्धियाँ हुई हैं उन पर भी सदस्यगणु 
बाद विवाद नहीं कर सकते | मंडल इस विपय का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर 
सकता कि बृद्िश सरकार और रियासत्तों का सम्बन्ध बदल दिया जाय। यह 
संस्था एक प्रकार की सलाहकारिणी है। रियासतों के छोटे-मे।टे प्रबन्ध के 
लिये यह सलाद देती रहती है | जब कोई ऐसा राजनीतिक प्रश्न उठ खड़ा 
होता है जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है तो इस विषय में यह वाइसराय को 
सलाह दे सकती है। कुछ रियासते' नरेन्द्र-मंडल को बेकार समभती हैं। 
काश्मीर, ट्रावनकोर, मैधूर, शोर देदरागद, जिनकी गणना सबसे बड़ी 
रियासतों में की जाती है, नरेन्द्र-मंडल के सदस्य नहीं है ! 
हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में रहती है। यदि 
बृटिश प्रान्तों को आज़ादी दे दी जाय, और रियासतों में 
ग्यिासतों में. कोई परिवर्तन मन किया जाय, तो यह मुल्क आज़ाद नहीं 
ज्िम्मेशर कहद्दा जा सकता। वतंमान परिस्थिति में देशवासियों की 
शासन. नज़र रियासतों की श्रोर भले ही न जाय, परन्तु समय 
किसी आन्दोलन का इन्तजार नहीं करता। रियासतों में 
रहने वाले लेग यह नहीं जानते हैं कि राजनीतिक अधिकार क्‍या है | जिस 
प्रकार एकतन्त्रवाद का ज़िक्र प्राचीन अनन्‍्यों में मिलता है उसी का जीता 
जागता उदाहरण रियासतों में मौजूद है। राजा के शब्द हो कानून 
कहलाते हैं | दो चार इनी-गिनी को छोड़कर किसी में भी प्रतिनिधि सभा 
नहीं पाई जाती । राजा स्वयं क़ादून बनाते,फ्रेसला करते और उन्हें कार्यान्वित 


१६२ आशुनिद्र भारतीय शासन 


फरते एै। जनता को यद हाधिकार नदों दे कि सह सेसस्पतावुय 6 फोड़ 


संगठन बनाये थ्रौर सभाये यरे । ऐसे दितने ही उदाएस्ण मौजूद दें जब कि 
टिंगे। झौर भरी सभाग्यों में कमचाय्यों की औोर से गोलियाँ चलाई पर 


। रियासतों में लेखन और भाषण की भी स्वत्नस्त्रगा नहीं है। सरफारो 
कमचारी प्रज्ञा फो भें और बकरी समझते । नियशित कर से अधिक 
कर बयूल करना उनके लिये मामूली सी दात है। प्रज्ञा झयनों तकलीऊों को 
राजदरबार तक नहीं परुँचा सकती । प्रगर किसी ने हिम्मत भी फी दो उसे 
या तो रियासत से बाहर निकाल दिया जाता है झधया चइनारद को 
तकज्ञीफे' दी जाती हूँ | कद्दा जाता है हि नृटिश प्रास्तों में तो कोन कोई 
क़ानून बर्ते जाते हूँ, परन्तु रियासतों में कोर कानून नहीं है। शापराधी मद्दीनों 
बन्द कोठ रियों में पड़े रहते ऐ, उनके मुकदमे को सुनाई नहीं ऐती। 

एकतन्प्रवाद में जितनी बुराइपाँ ऐ सकती हैं वे सब देशी रियासतों में 
पाई जाती हैं। राजाशों को अपने पद प्रीर श्धिकारों का इतना गय॑ दोता 
है कि थे श्रपनी एक भी बात टाल नहीं सकते । उनका लालन-पालन ऐसे 
वातावरण में होता है शोर उनकी शिक्षा इतनी एकांगी होती है कि प्रज्ञा के 
प्रति सदभावना की कोई गुजाइश नहीं रद जाती | या तो वे महलों में बैठे 
चन्द चापलुसों की जी हुजूरी सुनते हैं, अथवा योरप की सेर करते ६। सास 
कार्य दीवान और चन्द कमंचारियों को सो दिया जाता है। वे जितना 
फ़ायदा उठा सकते हैँ, उसमें कोई कसर वाक़ी नहीं रखते। कर्मचारियों को 
यह भली भाँति मालूम दे किन जाने किस समय राजा उन्हें निक्राल बाहर 
कर दे' | इसलिये श्रपने कार्य-काल में वे प्रजा से अधिक - अनुचित लाभ 
उठाने की चेष्टा करते हैं । रियासतों में जनता की राय सरीखी कोई चीफ 
नहीं है । काश्मीर हिन्दोस्तान की बड़ी रियासतों में है। वहाँ के नायब दारोगा 
को यह श्रघिकार है कि वह जिसे चाहे गिरफ़्तार करके एक महीना जेल में 
बन्द रकखे | अपराधी को यह भी अधिकार नहीं है कि वह अपने निरपराध 
होने का सबूत पेश कर सके | फ्रां8 के बादशाह चौदद॑यें छुई की तरह 
राजा लोग रियासत को श्रपनी सम्पत्ति समझते हैँ यदि रियासतों की प्राय 
और व्यय पर नज़र डाली जाय तो आधे से अधिक ख़र्च राजा का निजी 
ख़ब कहलाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सावजनिक कामोंपर कम से कम 
व्यय किया जाता है। 

कोंग्रेठ आन्दोलन का प्रभाव देशी रियासतों पर भी गहरा पड़ा दे। 
यद्यपि रियासतों में कॉग्रेस सीधे दाथ नहीं डालती, फिर भी इसके सिद्धान्त 
अधिकतर रियासतों को मान्य हैं। वहाँ की प्रजा यह हृदय से चाहती हे कि 
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उन्हें भी आज़ादी हासिल हो जाय | वृटिश ग्रान्तों में प्रजा पर केवल बृटिश 
सरकार का भार दै, परन्तु रियाततों में तरह्वार और राजा दोनों का है। 
इतीलिये वहां के लोग श्रधिक दब्बू और जाहिल हैं | प्रान्तों की देखा-देखी 
उनके श्न्दर कुछु उत्साह पेदा हुआ है, ऐेकिन श्रभी तक उनका भार हल्का 
नहीं हुआ | एक ज़िम्मेवार शासन के लिये जो नो बाते ज़रूरी हैं, उनकी 
माँग थे वर्षों से पेश कर रहे हैं, परन्तु अभी तक उनकी पूर्ति नहीं हुई । 
चन्द प्रगतिशील रियासतों ने इस दिशा में कुछ करने का वचन दिया है। 
रियासती प्रजा दी माँगों में निम्नलिखित माँगे' सबसे महत्वयूर्य हैं :-- 

१--राजा को सलाह देने के लिसे एक मन्त्रि-मंडल की स्थापना की 
जाय, जो प्रजा द्वारा निर्वाचित हो । 

२- कानून श्रादि बनाने के लिये घारा सभाये' स्थापित की जायें। सभी 
वालिग व्यक्तियों को वोद देने का अधिकार हो। 

३--रियासत की आमदनी और ख़र्च धारा-सभा के द्वार्थों में रक्खी 
जाय | 

४--सरकारी कमचारियों की वेजा हरकतों को दूर करने के लिये उन्हें 
उचित वेतन दिया जाय, और उनका कार्य-काल निश्चित कर दिया जाय | 

२- प्रजा को लेखन और भाषण की स्वतन्त्रता दी जाय । 

६--अपराधियों को बिना उन्हें उचित कारण बतलाये गिरफ़्तार न 
किया जाय | उनका मुक़दसमा जल्दी से जल्दी फैसल क्रिया जाय। 

७--क्वानून में किसी के साथ पक्तुतत न किया जाय | 

८--उचित व्यक्तियों को राजनीतिक अ्रधिकार प्रदान किये जाये | 

कित्तनी ही रियासतों में ४ प्रजा-मंडल ” स्थापित किये गये हैँ। इनका 
उद्देश्य रियासतों में ज़िम्मेवार शासन की स्थापना करना है। कुछ राजाश्रों 
ने इन्हें गैर क़ानूनी क़तार दिया है। मंडल के सदस्यों पर तरह-तरह के 
प्रतिबन्ध लगाये गये हैँ | साथंश यह है कि रियासतों में अभी तक ज्िम्मेवार 
शासन की स्थापना नहीं हुई है| राजाश्रों के दिलों में अ्रभी यह भाव उत्पन्न 
नहीं हुआ हे कि वे प्रजा के प्रतिनिधि हैं और उन्हें सारी घुविधायें उसी से 
प्राप्त हुई हैं। उन्हें इप वात का शान नहीं है कि समय बड़े ज़ोरों से बदल 
रहा है| वे इसकी श्रवहेलना नहीं कर सकते | प्रजातन्नवाद की लप्ट सब 
जगह एक-ठी फैल रही है | यदि राजा लोग इस गुर को समझ जायें तो 
उन्हें अ्रधिक सुख और शान्ति मिल सकती है | प्रजा की भलाई को यदि वे 
अपना कर्तव्य मान ले' तो निर्भय होकर अकंटक राज्य कर सकते हैं। हिन्दो- 
स्‍्तान की एक चौथाई जनता की किस्मत उनके द्वार्ों में है। उनकी शिक्षा 
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तथा सभी प्रकार की उन्नति की जिम्मेवारी लेकर थे झपने मुल्क की प्रधिक 
भलाई कर रुफते है। 


रियासतों को मनमाना प्रपिकार प्राप्त नहीं है। कुछ तो बृट्टिश सरकार 
से मुलइ के फारण और कुशु उसको नीति से थे बैंधी 
रियासतों के. हुई हैं | किसी भी राजा यो झपनों रियासत में क्रिले 
पसधिकार बनवाने का अ्रभिकार नहीं है | वृटिश सरकार फो यह 
भय है कि इससे उनकी शक्ति बढ़ सकती दे। यदि 
किसी पुराने किले की मरम्मत फरानी है तो सरकार से इसको श्राज्ञा लेनी 
पढ़ती है। यदि वृटिश सरकार किसी रियासत से द्ोकर रेन की लाइन ले 
जाना चादती है, श्रथवा तार या फ़ीन के लिये ज़मोन चाहती दे, तो रिया- 
सतों को बिना मूल्य उसे देना होगा | अपनी फ्रीज झौर इथियारों की संझया 
फोई भी रियासत नही बढ़ा सकती | कुछु रियासतों को योरपीय निवाष्तियों 
पर मुक़दमें चलाने का श्रधिकार नहीं है। हेदाराबाद, मैयूर श्र बड़ीदा 
आदि बड़ी बड़ी रियासतों त्क को किसी आगरेज़ श्रथवा श्रमेरिकन को फाँसी 
को सज़ा देने का अ्रधिकार नहीं है। छोटी-छोटी रियासतों में बृटिश रेज्ीडेन्ट 
कलेक्टर और जज दोनों होता है। किसी रियासत को यह अधिकार नहीं हे 
कि वह अपने राज्य का कोई भाग झिसी दूधरी रियासत को बदले में दे सके। 
थोड़ी ही रियासतें अपना निजी सिक्का चला सकती हं। 


१८५७ ई० में बृटिश सरकार ने यह कानून पात किया कि रिवासते' 
आयात और निर्यात कर नहीं बढ़ा सकती । इस पर सम्राट का देवी अधिकार 
माना गया है । वृटिश सरकार की आ्राशा के बिना किसी रियासत को गोद 
लेने का अधिकार नहीं है। जब सम्नाट्‌ इस गोद को स्वकार करता है तो 
रियासत को कुछ रकम उसे भेंट करनी पड़ती है । किसी विशेष कारण से 
यह रक़म माफ़ भी कर दो जातो है। यदि किसी: रियासत का निवासी 
हिन्दोस्तान से बांहर जाना चाद्दे तो उसे वृटिश सरकार से पाठपो छेना 
होगा | भारत-सरकार का राजनीतिक विभाग ( 705४ 0०ए9श"ए0ा )' 
जय चाहे इन रियासतों में दख़न्न दे सकता है | ऐसे भी उदाहरण मोजूद 
हैं जब कि राजा को रियासत से बाहर निकाल दिया गया है। दीवान, 
प्रधान मन्त्री तथा रियासत के अ्रन्य कर्मेंचारी राजनीतिक विभाग द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं। बड़ी से बड़ी रियासत को किसी दूसरी रियासत से लड़ाई 
की घोषणा करने का अधिकार नहीं है । यदि कोई राजा अपनी प्रात पर 
मनमाना अत्याचार करे तो दृटिश सरकार उसे ऐसा नहीं करने देगी। 


भारतौय रियासत २६१, 


रियासतों को केवल इतनी स्वतन्त्रता प्राप्त हे कि वे दुटिश सरकार की सन्धि 
के अनुतार चलती रहें श्र आस्तरिक प्रबन्ध को ठीक रक्खे | 
यह विपय बहुत दी विवादयग्रध्त है कि रियासतों को स्वृतन्त्र कद्दा जाय 
श्रथवा नहीं | यह तो स्पष्ट है कि वाद्य ओर श्रान्तरिक 
सर्वोच्च अधिकाए दोनों विषयों में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। किसी 
छाए. बाहरी देशों से एक स्वतन्त्र राष्ट्र की तरह वे 
7०४७". सन्त्रि नहीं. कर सकतीं। श्रान्तरिक मामलों में भी 
बृट्शि सरकार अनेक कारणों से दत़ल दे सकती है। 
इस दृष्टि से उन्हें स्वतन्त्र नहीं कहा जा सक्रता। कुछ लोगों का कहना 
है कि रियाततों की बाह्य राजतता बृटिश सरकार के द्वाथ में और शआन्‍्तरिक 
राजत्ता राजाशरं के हाथ में है, इसलिये इन्हें अद्धराष्ट्र कद्दा जा सकता है | 
जान आप्टिन, जो राजसत्ता पर एक प्रमाण माना जाता है, राजमुत्ता को 
अखंडित और श्रदेव बतलाता है। श्रर्थात्‌ इतका विभानन नहीं किया जा 
सकता | झ्रतएव यह कहना ग़न्नत है कि रियासतों को राजमत्ता का कोई 
आश प्राप्त है। 
रियात्ततों के राजा अपने आपको किसी स्वृतन्त् बादशाह से कम नहीं 
मानते | किसी श्रृंश तक अपने आन्तरिक प्रबन्ध के लिये वे स्वतन्त्र ज़रूर 
हैं, लेकिन उन्हें वे ्रधिंकार प्राप्त नहीं हैँ जो एक स्वतन्त्र शासक को 
होने चाहिये | रियाउते' अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी स्वतन्त्र नहीं कही जा सकतीं। 
एक स्वतन्त्र राष्ट्र किसी भी सलइनामे को जब चाहे तोड़ सकता है.। रियात्षतें 
ऐसा नहीं कर सकतीं | उनके ऊपर इतनी शर्तें हैँ कि उनके सामने उन्हें 
आज़ाद होने का स्वप्न नहीं देखना चाहिये। जो रियासतें बृटिश सरकार को 
कर देतो हैं, और जिनकी फ़ौज तथा इथियारों की संख्या निश्चित है, वे 
राजसत्ता की अधिकारिणी नहीं कहुला तकती। इनकी वास्तविक स्थिति का 
ठीक-ठीक वर्णन करने में कुछ लेखकों ने इतनी गोलमाल की बातें लिखी ईं 
कि उनसे कुछ समझ में नहीं आता । लेज़ली स्काट ( 50 ,6४॥४ 5000 ) 
लिखता है, ' श्रारम्त में हर एक रियासत स्वतन्त्र थी। यह रवतन्त्रता श्रभी 
तक क्रायम है । इसकी थोड़ी सी कमी का कारण ब्रदद है कि इनकी कुछ 
स्वतन्तता बृटेश सम्राट को दे दी गई | ”#% जिस राष्ट्र की स्थिति किसी 
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१६६ शाधुनिक भारतीय शापन॑ 


दूसरे राष्ट्र की मर्ज़ी पर कायम रहे बह अपने आपको पूर्णतया स्वतस्त्र 
नहीं कृह सकता | भारतीय रियासतों का वर्तमान स्थान बृटिश सम्राट द्वार 
निश्चित किया गया है। रियासतों की परिमाषा में यह बात स्पष्ट कर दी 
गई है कि सम्राद्‌ ही उन्हें बना ओर बिगाड़ सकता है |# 

रियासतों की राजरुत्ता बृटिश सम्राट के हाथों में दी गई है। इसी को 
सर्वोच्च अधिकार ( 7४/४॥0०एा ए0घ८' ) कहते हैँ | यह अधिकार स्पष्ट 
नहीं किया गया है| क्रिस-किस दशा में सम्राट इस अधिकार का प्रयोग कर 
सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है | कद्दा जाता है कि तीन कार्यों 
से सम्राद अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता दे | राजा की भलाई, रियासत 
के लाभ, और सम्पूर्ण भारत की रक्त तथा उन्नति का प्रश्न उपस्थित होने पर 
बह रियासतों मे ह्वाथ डाल सकता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा सी देखा गया 
है कि सर्वोच्च शक्ति (?#श0077+ 70फ़6०) ने अ्रनायास और निष्प्योजन 
रियाउतों में दलाल दिया है | सर्वोच्च शक्ति इस बात का दावा करती है कि 
उसी के कारण राजाब्ों के अधिक्वीर और इनकी मर्यादा सुरक्षित है। 
सम्राट ने अपने इस सर्वोच्च अधिकार को वाइसराय को दे रक्खा है। 
आवश्यकता पड़ने पर वाइसराय रियासतों में दख़ल दे सकता है | 

«४ सर्वोच्च अधिकार ( ?४ए४7०णाां८ए ) एक तरह की ईज़ाद है जो, 
बृटिश सरकार ने बढ़े अनुभव से किया है। ?| सच्ची बात तो यद्द है कि ' 
रियासतों को किसी तरद्द एक सूत्र में बाँचना था। इसौलिये बृटिश सम्राद 
को यद्द श्रधिकार दिया गया है कि वह इनकी रक्षा ओर आन्तरिक प्रबन्ध की 
जिम्मेवारी अपने हाथों में ले ले । दुटिश भारत को शक सूत्र में बॉधकर 
सरकार बिखरी हुई रियासतों को स्वतन्त्र कैसे रख सकती है। वह कहना ठीक 
है'कि सम्राट_की सर्वोच्न्च शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका 
प्रयोग छोटी और बड़ी सभी रियासतों में एक सा किया जा सकता है। जो 
अधिकार राजाश्रों को दिये गये हैँ वे सर्वोच्च अधिकार की बरावरी नहीं कर 
सकते । १६२६ ६० के लाड रीडिंग के एक पत्र से, जो उन्होंने द्वेदराबाद के 
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भारतीय रियाउत्तें वि ५१६७ 


निजाम को लिखा था, यह बात और भी साफ़ हो जाती है ।* सम्राट उन 
सुलहनामों से वाध्य नहीं है जो रियासतों के साथ समय-समय पर किये गये 
हैं| इसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा रियासतों श्रोर बृटिश सम्राट_ के बीच में एकता 
स्थापित की गई है। दोनों का सम्बन्ध शासक्र श्रोर शासित का सा है। 
सम्राट रियासतों का संरक्षक है । छोटी-छोटी बातों में वह दख़ल देता रहता 
है। भूपाल राज्य में एक कृतल हुश्रा | बृटिश सरकार को यह शक्क हुआ कि 
इसमें राजा का भी हाथ दे | वह तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया । उसे जेल 
की सज़ा दो गई और एक बृठिश भारत के जेल में उसे रख दिया गया। इसी 
से हम अनुमान कर सकते हैं कि राजाश्रों वो कहाँ तक स्वतन्त्रता दी 
गई है| गत वर्ष महाराजा रीता को वहिष्कृत कर इस अधिकार को श्रीर भी 
स्पष्ट कर दिया गया है। 


शासन-विधान का उपयोग जनता की इच्छा पर है। बुरे से बुरे शासन- 
विधान को श्रच्छी तरह कार्यान्वित करके कोई भी राष्ट्र 

रियासतें शोर अपना कल्याण कर सकता है। इतना ज़हर है कि 
संघ-शासन उन्हें श्रापत में मिलने का अ्रवप्तर प्राप्त होना चाहिये। 
अभी तक हिन्दोस्तान दी ऐसे राजनीतिक टुकड़ों में 

बटा हुआ था कि एक के निवासी दूसरे से कोई सम्पक नहीं रखते थे। इस 
देश में संघ-शासन को उपयोगिता बहुत पहले से स्व॑कार की गई है। 
१६३५४ ई० में यह योजना पूरी की गई और देशी रस्यासतों त्तथा बूठिश 
प्रान्तों को एकत्र होने का अवसर दिया गया। यद्यपि यह संघशासन-विधान 
वैसा नहीं है जिसकी हमें श्राशा थी, फिर भी कार्यास्वरित होने पर शायद 
इससे कुछु लाभ पहुँचता । परन्तु योरोप की लड़ाई के कारण हृसकी अवधि 
निश्चित फाल तंक टाल दी गई। कुछ बुराश्यों के कारण, जिनका 
बरणुन पिछुले अध्याय में किया गया है, यह संघ-शासन-विधान सर्वथा 
दोषपूर्ण ठहराया गया है। काँग्रेत ने खुले आम इसका विरोध किया है। 
बह नहीं चाइती कि शासन की शक्ल ऐसी डी बनी रहे। विधान-पम्मेलन 
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श्ध्८ आधुनिक भारतीय शासन 


में वह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी कि इस संघ-शासन की क्‍या 
उपयोगिता है। 

१६३० ई० में जब लंदन में पहली गोलमेज़ सभा बुलाई गई थी तो 
राजाओं ने यह फ्रेसला किया कि संघ-शाप्षन की योजना पर थे गद्दराई के साथ 
विचार करेंगे | राजाशों को अ्रभी तक यह भय है कि काँग्रेस हिन्दोस्तान में 
समाजवाद की स्थायना करना चाहती है। इसीलिये वे बृटिश सरकार की 
छुत्रछ्चाया से बादर निकलने में मयमीत होते हैं | संघ-शापन में उन्हें बराबरी 
की देसियत से बर्ता जायेगा | यह बात उन्हें पथन्द नहीं है । इस शंका को 
दूर करने के लिये १६२६ ई० में लाडड इरविन ने उन्हें यह आश्वासन दिलाया 
कि प्रत्येक्त दशा में उनके अधिकारों की रक्षा की जायेगी। १६३१--३२ 
में जो दूसरी श्रीर तीसरी गोलमेज़ सभायें हुईं उनमें राजाओं ने पूरा-पूरा 
भाग लिया | इतने आश्वासन दिलाने पर भी उन्होंने निम्नलिखित शर्तों के 
साथ संघ-शासन की योजना में शामिल होने का वादा किया ३--- 

१--संघ-सरकार की शक्ति क्रिसी भी तरह कमज़ोर न हो। उसे सभी 
वास्तविक शक्तियाँ ( ३८० 07७78 ) प्रदान की जायें। 

२--बृटिश सरकार के साथ जो उनके सुलहनामें हुये हैं उनमें कोई 
कमी न पड़ने पाये | संघ-सरकार इन मामलों में तब तक दख़ल न दे जत्र 
तक रियासते अपनी इच्छा से इन्हें छोड़ न दे । 

३--संघ में शरीक होने श्रौर न होने का अधिकार राज्ञाओं की मज़ों 
पर छोड़ दिया जाय | 

४-संघ को रियासत्तों के श्रान्तरिक प्रतन्ध में हथ डालने का श्रघिकरार 
न्‌हो। 

५--जिन विषयों का सम्बन्ध सीधे बृटिश सम्राद_से है उनमें संघ को 
हाथ डालने का अ्रधिकार न हो | 

जब संघ-शासन-विघान बनाया गया तो वृटिश पालियामेंट ने इन बातों 
का ध्यान रक्खा, ताकि राजाओं को बिना किसी असुविधा के इसमें शरीक 
होने का अवसर मिले। अनुपःत से अधिक उन्हें धारा-सभाओं में स्थान 
दिये गये हैं। वृटिश प्रान्तों को संघ-शासन में शामिल्र होना अनिवार्य ठहराया 
गया है, परन्तु रियासतों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वे जब चाहें इसमें 
शरीक हों और इच्छा न होने पर वे इससे अलग भी रह सकती हैं। रियावतों 
को संघ-सरकार के कमंचारियों से सवंधा स्वतन्ध्र रक्खा गया दे । उन्हें यद्द 
अधिकार है कि संघ-परकार से अपना सम्बन्ध वे स्वयं निश्चित करलें। 
“२ उंब की स्पायता के वाद भी बृटिश सम्राट, फे सुलइनामें वैसे ही बने रहेंगे। 


भारतीय रियासतें २६६ 


श्रायादी के दिसाव से संघ घारा-सता में उन्हें अधिक से अधिक २४ प्रतिशत 
स्थान मिलने चाहिये, परन्तु ४० प्रतिशत स्थान उन्हें दिये गये हैं । ठंध- 
सरकार की ६० प्रतिशत श्रमदनी ब्वृढ्श प्रान्तों से होगी और रियासतें 
केवल - १० प्रतिशत देंगी। शासन-विघान में यहाँ तक कद्दा गया है कि जब 
तक सम्पूर्ण रियासतों की जनसंख्या की श्राघी से सम्बन्ध रखने वाली 
रियासतें संघ में शरीक न द्वोंगी तव तक शासन-विधान कार्यास्वित नहीं किया 
जायगा | इसका तातपये यद्द हुआ कि यदि रियासतें चाहें तो बने बनाये 


संघ-शासन को वेकार साबित कर सकती हैं | 
संघ में प्रवेश करते समय रियासर्ते एक प्रकार का शर्तनामा फरेंगी जितके 


अनुसार वे अपने चनन्‍्द विपय संघ-प्तरकार की मातहतो में देंगी। यह 
शतनामा ( [75%प्रवशाए 07 ै९८छ७छञ्ल 0 ) सभी रियासतों के साथ एक 
सा नहीं होगा। इससे संघ-सरकार का प्रभाव रियात्तों पर भिन्न-भिन्न 
पड़ेगा | इस शर्तनामे को बृटिश सम्राद्‌ स्वीकार करेगा ) संसार के किसी 
देश में इस प्रकार का संप-शासन नहीं पाया जाता । सब जगह शातन की 
श्काइयाँ एक सा अ्रधिकार रखती हैं। उनके स्थान भी समान रूप से 
दिये जाते हैं। परन्तु भारतीय संघ-शासन-विधान में रियासते' अपवाद 
व्वरूप हैं| तंघ-घारा-सभा के सदस्य दो प्रकार के होंगे। प्रान्तों के सदस्य 
जनता द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे यद्यवि यह निर्वाचन प्रत्यज्ञ श्रौर 
श्रप्रत्यक्ष दोनों तरद से होगा। परन्तु देशी रियात्षतों के सदस्य राजाश्रों 
द्वारा नामजद किये जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संघ-सरकार की बड़ी 
घारा-सभा ( 8०7806 ) में सभी रियासतों को बराबर स्थान दिया गया है। 
प्रत्येक रियासत, छोटी हो अथवा बड़ी, दो सदस्य भेजती है। छोटी धारा- 
सभा ( ि०घ्र5७ 0£ ]0697४80॥0765 ) में स्थानों का वितरण रियासतों 
की आबादी के दिसाब से किया गया दै। भारतीय संघ-शासन-विधान में 
ऐसा नहीं है। बड़ी घारा-सभ्ा में रियासतों श्रौर सूत्रों को बराबर स्थान 
प्राप्त नहीं हैं । छोटी धारा-सभा में आबादी के हिसाब से रियाततों को केवल 
, $ स्थान मिलने चाहिये, परनठ उन्हें $ स्थान दिया गया है । 
संघ-शासन-विधान में रियासतों और वृदिश प्रान्तों को कोई सम्तानता . 
हीं है। ऐसा दो कारणों से नहीं किया गया है। बृटिेश सरकार रियासतों 
के सुलइनामें को बदलना नहीं चाहती | दूसरे राजा स्वयं यह नहीं चाहते 
कि उनके व्यक्तिगत सुख और स्वाथ में वद्दा लगे। इन्हीं रियासतों के 
कारण संघ की शकल टेढ़ी-मेढ़ी हो गई है। एक शोर तो प्रजातन्त्रवाद का 
गिरोह दे और दूसरी ओर एकतन्त्रवादी रियासते' हैं| इन दोनों का मेल 
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नहीं खा सकता । यदि संघ को सचमुच सफन्न बनाना है तो रियाखर्तों में 
पहले ज़िम्मेवार शासन की स्थापना की जाय | संघ-सरकार के श्रन्दर उनका 
वही स्थान हो जो बृटिश प्रान्तों का। राजाओं के साथ किसी भी प्रकार 
का पक्षपात न किया जाय और न उनसे शर्तनामें लिखवाये जायें। संघ में 
शरीक होना सबके लिये अनिवार्य ठहराया जाय। संघ-परकार के क़ानून 
प्रान्तों और रियासतों में एक से बतें जायें | रियासतों के सदस्य राजाश्रों 
द्वारा नामज़द न होकर प्रजा के प्रतिनिधि हों | 
हिन्दोस्तान की बतंमान राष्ट्रोय प्रगति को देखते हुये यह भली भाँति 
स्पष्ट है कि इसका कोना कोना प्रजातन्त्रवादी संस्‍्याक्रों 
रियासतों का ( गिषगा0०५४ा० [िशाां।पंणा३ ) से ओतग्रोत होगा | 
संबिष्वध रियासतों में जो धाँधली चल रही है वह चन्दरोज़ा 
है | बृटिश प्रान्तों की आज़ादी को देखकर उनके 
पड़ोसी कूपमंड्रक नहीं रह सकते | वह दिन अब दूर नहीं है जब कि रियासतों 
में ज़िम्मेवार शासन की स्थापना के लिये राजाओं को बाध्य होना पड़ेगा। 
बूटिश सरकार को स्वयं इस मामले में प्रजा की मदद करनी होगी। एक 
समय ऐसा भी आयेगा जब कि रियिसतों और प्रान्तों की प्रभा एक प्लेटफार्म 
पर मिलेगी | जितनी तेज़ी के साथ संधषार कों काया पल हुई है उससे 
हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता किस प्रकार वंचित रही है, यह एक 
बहुत बड़ा श्राश्च्य है। परन्तु प्रजा-मंडलों की बृद्धि, उनकी माँग और 
राष्ट्रीय भावनाओं से उनके सहयोग को देखते हुये यह अनुमान क्रिया जा 
सकता है कि क्वितनी तेज़ी के साथ हिन्दोध्तान की राष्ट्रीयता बढ़ रही है। 
इस चतुमंखी लहर से रियासते' क्योंकर अ्रपने को अलग रख सकती हैं। 
इतिहास इस बात का प्रमाण है कि क्रिसी छोटे से देश की विजय का प्रभाव 
सारे महाद्वीप पर पड़ता है । जब्र जागान ने रूस को शिकश्त दी तो सम्पूर्ण 
एशिया महाद्वीप को इसका गये हुआ था। उन्हें यह विश्वास हुआ कि 
पूर्व भी पश्चिम को दृरा सकता है। अपनो सेवा और त्याग के कारण 
बृटिश प्रान्तों को जो ब्राज़ादी मिलती जा रही है उनका प्रभाव रियासतों 
पर पढ़े बिना नहीं रह सकता । 


अध्याय २० 
स्वास्थ्य और मफाई 

क्िप्ती सभ्य जाति की पहली पद्चान उसकी बाहरी सफ़ाई है। इसके 
पश्चात्‌ उसकी बुद्धि और कला-कौशल की परीक्षा 
सभ्यता की जाती है | जो जाति गनन्‍्दे तरीक़े पर रहती है झोर 
की पहचान जिपको रहन-छहन में पविन्नता की भावना कम है 
वह शआंगे को नहीं बढ़ सकतती। उसका साहित्य और 
जीवन दूसरों को आकर्षित नहों कर सकता । पाश्चात्य सभ्यता की तमाम 
कमज़ोरियों के बावजूद, यह बात निर्विवाद है कि योरप निवाती बाहरी सफ़ाई 
पर अधिक ध्यान देते हैं (जब तक हमारे कपड़े गनन्‍दे हैं ओर शरीर पर 
धूल और मैल-है तव तक हमारी बुद्धि कोई साफ़ चीज़ नहों पैदा कर सकती | 
संधार का इतिद्दास इस बात का प्रमाण है कि गन्दी श्रोर बुरी तरह रहने 
वाली जातियाँ हमेशा गुलाम रही हैं। आज री भारतीय समाज में जो 
वर्ग गन्दा जीवन व्यतीत कर रहा है उसझी श्राथिक और सामाजिक दालत 
बड़ी ही शोचनीय है | इसका बहुत कुछ कारण उसकी अ्रशिक्षा ओर ग्ररीबी 
है, फिर भी जो जाति श्रपने श्रापको क्रिती हद तक उठाने की सामथ्य नहीं 
रखती वह गुलामी की जज़ीर से मु नहीं हो सकती | ज्यों-ज्यों मनुष्य को 
रहन-पद्दन बदलती गई है, और वह जंगलों तथा पहाड़ों के कन्दरों से 
निकल कर हवादार मकानों और नगरों में रहने लगा है, त्यों-स्यों उसकी 
सम्यता ऊपर को उठती गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 
पाश्चात्य बभ्यता में ऊबरा सफ़ाई पर जितना ज़ोर दिया जाता है उतना 
अन्य मानसिक्र धवृत्तियों पर नहीं । किसी ख़ास दृष्टिकोण से यद बात ठीह हो 
सकती है, परन्तु विज्ञान और वर्तमान भौतिक उन्नति को देखते हुये हम 

उन्हें पिछड़ा हुआ नहीं कद्ट सकते । 
मजुध्य का यह पहला कर्तव्य है कि वद अपने शरीर पर ध्यान रक्‍्खे । 
स्वास्थ्य भर सफ़ाई का घनिष्ठ सम्बन्ध है | जिसे साफ़ रहने की. आदत है 


३०२ १ आधुनिक भारतीय शासन 


उसे बीमारियाँ कम होंगी और दवा की आवश्यक्रता उसे नहीं पढ़ सकती ; 
उसका स्वास्थ्य हर समय ठीक रहेगा। स्वस्थ भोजन ओर पौष्टिक पदार्थों 
से बढ़कर साफ़ हवा और परवाह की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिये 
सबसे ज़रूरी चौज़ हवा और पानी है। इसके बाद भोजन और कसरत 
आदि का दर्जा आता है। शहरों में अ्रच्छा-ते-अच्छा भोजन करके लोग 
स्वस्थ और निरोग नहीं रह पाते | गन्दी गलियों ओर कारख़ानों के घुये' के 
सामने बादाम और हरे फलों के रत कुछ काम नहीं करते | गाँवों में इतनी 
गरीबी होते हुये भी लोग स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई पूड़ते हैं । जैसे भी हो 
स्वास्थ्य को ढीक रखना निहायत ज़रूरी है| इसी से मनुष्य के विचार पुष्ट 
होते हैं । राष्ट्र की उन्नति का एक वह भी लक्षेण है कि अधिक से अधिक 
व्यक्ति निरेग और हृप्ट-पुष्ट हों | कमज़ोर और बीमार व्यक्ति समाज को 
खोखला करते हैं। प्राचीन काल में स्पार्ण नगर में किसी कमज़ोर व्यक्ति को 
रहने की इनाज़त न थी। जब लड़के पैदा होते तो उनकी परीक्षा की जाती 
थी। यदि वे कमज़ोर द्वोते तो उन्हें मार डाला जाता था | वहाँ की सरकार 
का यह सख्त हुक्म था कि राज्य में कोई दुबला-पतला अथवा बीमार न 
रहे | सबको बच्चे से बूढ़े तक, चाहे वे स्त्री हों अथवा पुरुष, फ़ोजी शिक्षा 
दी जाती थो | सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से स्वस्थ रकखे जाते थे | 


ज्यों-ज्यों समए बदल रहा है, सफाई श्र स्वास्थ्य की ओर लोगों का 
ध्यान अधिक दिलाया जाता है | मशीनों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत ही 
बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन जैता युग होता है वैसी ही व्यवस्था बनानी 
पढ़ती है । फ़ैक्ट्रियों तथा मिलों के अन्दर मज़दूरों का स्वास्थ्य ख़राब होना 
अनिवाय है। रोज़ी के कारण वे अपना काम बन्द नहीं कर सकते। सरकार 
का यद्द फ़ज्ञ दे कि यह इन मिलों में इस तरद्द के सुधार करे जिससे मजदूरों 
का स्वास्थ्य अधिक से अधिक अच्छा रहे | जत्र उनसे १९ या १४ घटे 
किसी बन्द कमरे के अन्दर काम लिया जायगा और उनके रहने के लिये 
गन्दे-से-न्दे मकान दिये जायेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। 
तरह तरद्द की बीमारियों फैलेंगी श्रोर दूसरों को भी उनका शिकार बनना 
पड़ेगा | इसीलिये सरकार क़ानून द्वारा इवादार कमरे तथा खुले हुये मकान 
की व्यवस्था करती है| इतने पर भी विचारे मज़दूर ग्ररीब्री के कारण एक 
एक कमरे में दर्जनों गुज़र करते हैं| मशीनों के कारण मऩदुरों की दशा 
और भी बिगड़ती गई है । पहले गाँवों में लोग खुली दवा में काम करते थे | 
उनके घर भी खुले मैदान में होते थे । अधिक परिश्रम करने पर सी डनका 
स्वास्प्प ठोक रहता था , इसलिये पहले लोगों की आ्रायु अधिक दोती थी। 
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श्राजकल ६० वर्ष में लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन पहले ८० या १०० वर्ष 
तम हृट्टे-कट्टे रहते थे | उनका शरीर भी श्राजकल से मित्र होता था। 
वर्तमान सम्यता जितना ध्यान सफ़ाई पर देती है उतना स्वाध्थ्य पर नहीं है। 
शहरों की संख्या बढ़ने तथा कल-कारव़ानों को वृद्धि के कारण स्वास्थ्य की 
समस्या बड़ी ही विक्ट हो गई दे । स्थानोय रुस्थायें इसे मुलकाने की कोशिश 
करती हैं लेकिन जच्र तक लोगों का श्राकर्षश गाँवों की ओर ने होगा तब 
तक हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य नहों सुधर सकता | 
हिन्दोस्तान गाँवों का देश है | इने-गिने शदर आज भी यहाँ मौजूद हूँ 
फिर भी भ्रधिकतर जनता गाँवों में निवास करती है। 
गाँव ग्रोर शहर इृटिश सरकार की कृपा-दृष्टि गाँवों की श्रपेक्षा शहरों 
पर श्रधिक्र रइती है। म्युनिव्रिपल बोर्ड, इम्प्रूममेंट 
ट्रष्ट तशा सरकारी श्रद्धत्ताल शहरों की सफ़ाई और वहाँ के निवात्तियों के 
स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं | कोई ऐठा शहर नहीं जिसमें दो चार श्रस्पताल 
श्रौर इतने ही श्रौपधालय सरकार की ओर से न खोले गये हों। श्नके श्रलावे 
श्नेक घधनीमानी लोग जनता की सेवा के लिये दवाइयों का प्रबन्ध करते 
हैं। कितने ही वैध शोर डाक्टर अयनी निजी दुकाने शहरों में चलाते हैँ। 
इस प्रकार दवाइयों का प्रबन्ध शहरों में काफी रहता ह। सफ़ाई के लिये 
भी शहरों में विशेष इन्तज़ाम रहता है। सरकारी कमंचारी इतकी देख-रेख 
के लिये गलियों-लियों में घूमते रहते हैं। कूड़े तथा सड़ीगली चीज़ों को 
फेकने के लिये जगह जगह स्थान बने रहते हूँ। लेकिन गाँवों में ओपधि 
श्रौर सफ़ाई पर कमर ध्यान दिया जाता है | अड़े-से-बड़े ज़िले के गाँवों, में 
मुश्किल से १० या १५ मील की दूरी पर एक छोटा अस्पताल मिलेगा । 
छोटी-छोटी बीमारियों के लिये भी लोगों को शइरों की शरण लेनी पड़ती 
है | जहाँ तक सफ़ाई की बात है, गाँवों की अ्रशिक्षित और अनभिश् जनता 
को कोई यह भी बतलाने वाला नहीं है कि घर के कूड़े तक कहाँ रखना 
चाहिये | द॑रवाज़ों के सामने ही लोग धूर और कूड़े का ढेर लगाते हैं। हैज़े 
और प्लेग ऐसी भयंकर बीमारियों के लिये उनके पास घर छोड़कर किसी 
आस पास के बगीचे में निकल जाने के श्रतिरिक्त कोई दूसरी दवा नहीं दे। 
गाँवों में लोग अपना घर बनाते समय हवा और रोशनी का ध्यान कम 
रखते हूँ | लगभग सबके घर ग्रिना खिड़की ओर ऊँची सीढ़ियों के होते हैं। 
कुछ तो ग़रीबी के कारण ओर कुछ कूपमंड्रकतावश घरों की दीवार छोटी 
बनाई जाती हैं। दरवाजे भी इतने छोटे होते ईं कि कोई श्रादसी सीधे फ्रिसी 
कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता | पुराने रसम-रवाज़ों के कारण च्नियों को 
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परदे में रखने के लिये रोशनी की परवाह नहीं की जाती | घर के आासपाप्त 
हफ्ते में शायद्‌ ही कभी फाड़, लग जाता है। यदि गाँवों के पास कोई 
जंगल हुआ तो लोग उसे इतना गनन्‍्दा रखते हैं कि सुबह-शाम डघर से 
कोई गुज़र भी नहीं सकता । गाँवों के तालाब गन्दगी के घर होते हैं। उसी 
में जानवर पानी पीते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ के रहने वाले भी उसी 
में नहाते दे | सड़ीगली च॑ज़े उसमें पड़ी रहतो हैं। इसीलिये कुछ लोगों 
को बीमारी का शिकार बनना पड़ता है | यदि गाँवों की हवा श्रोर पानी शुद्ध 
न होता तो इतनी लापरवादी पर वहाँ के निबातियों का स्वास्थ्य शहर वार्लों 
से भी बदतर रहता | परन्ठु फिर भी गाँतों में दवा की आवश्यकता कम 
पड़ती है | शावश्यकता केवल इसी बात की है कि उन्हें सफ़ाई की मोटी- 
मोटी बातें बतला दी जायें। 

लाउराही के कारण हमारे देश-वासियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती 
है | यहाँ की मृत्यु-संख्या को औसत इंगलेंड से दूनी है । जितने आदमी दमारे 
देश में मरते हैं उतने संधार के डिसी सम्प्र देशों में नहीं मरते। आँकड़ों पर 
हमें कोई विश्वास नहीं करना चाहिये | कितने ही बच्चे गाँवों में जन्म लेते 
ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं और उनकी कोई गणना नहीं की जाती | हमारे 
देश-वातियों की ओसत आयु शअ्रन्य देश-वासियों की श्रपेक्ञा कम है। बिचाते 
मज़दूर स्रियाँ पेट में बच्चे लेकर खेतों और मिलें में काम करतो हैं। बच्चा 
होने के एक हफ़्ते पहले तक उन्हें काम से छुट्टी नहीं दी जाती । इस अध:- 
पतन का कारण देरा की त्रिक्ट गरोब्रो है। एक ओर लोग अयनी रहन-सहन 
को ऊँचा बनाने के चक्क ( में ई, परन्तु दूमरी ओर अमानु गक दुृत्य रोज़ उनके 
सामने होते रहते हैं। स्वार्थ ओर पाप के कारण यदि उनका ध्यान उधर को 
न जाय तो सेवा ओर त्याग का सारा ढोंग रत्तो भर भी देश को झागे नहीं 
बढ़ा सकता [ कहा जाता है कि लंदन में १००० बच्चों में ६६ जन्म लेते दी 
मर जाते हू, परन्तु बम्बई में १००० में २७४ मृस्यु के ग्रास बनते हैं । कुडु तो 
सामग्रेयों के श्राव के कारण और कुछु भपनी लापरवाही से लोग अदना 
तथा अपनी सन्तान की आयु श्राघों कर देते हैं | कितने ही क्रिपतान घ९ की 
कमी के कारण एक ही बड़े कमरे में श्रपने तथा जानब्रों तक को एक जगह 
रखते हैं । सभी बीमारियों की दवा पुष्ठ भोजन है | लेकिन हमारे देश के ७१ 
प्रतिशत लोगों को अपने जीवन में कभी दूघ नसीब नहीं होता | घो और श्रन्य 
पीह्टिक पदार्थों की ता बात ही औ्रोर है | जस देश में पत्थर को भुंतियों तक 
को दूध से स्नान कराया जाता है वर्दा के जते-जागते बच्चे दूध का दर्शन 
तह न करें--इससे बढ़कर हमारे पतन की सीमा आर क्या होगी | 
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चूटिश राज से पहले श्रस्पताल ओर औपधालय नहीं दोते थे । हिन्दू और 
मुसलमान दोनों कालों में वैद्यों का अमाव न था, 
स्वास्थ्य प्योर परन्तु सरकार की ओर से इनसे लाभ उठाने की व्यवस्था 
सफ़ाई बी. कुछ और थी। राज-दरारों में वैध और हकीम 
प्राश्धीन रक्खे जाते थे | इन्हें उरकारी ख़न्नाने से कुछ वेतन, 
व्यधस्थाये... ज़मीन तथा चीज़ों के रूप में दिया जाता था। वाघ्तव 
में ये राज-कुठम्ब की सेवा के लिये रक्खे जाते थे। परन्तु जनता को भी 
इनसे लाभ पहुँचता था। जिसे श्रीपषधि की आवश्यकता पड़ती वह जाकर 
उनसे ले सकता था | याँवों में भी तजुरवेकार पंडित और वैद्य रहते थे। 
दोनों कोई दर्जे पास नहीं रद्दते ये, लेकिन लोगों को दवाइयाँ देते थे । इनकी 
कोई फ्रीस न थी | बीमारी श्रच्छी हो जाने पर श्रपनी खुशी से जो चाहता 
कुछ दे देता था | बपये-पैसे न देकर लोग इन्हें श्रधिकृतर चीज़ें दे दिया' 
करते ये। आ्राज भी गाँवों में इस तरह के वैध और हक्ौम मौजूद है 
जो श्रपनी फ़ीस नहीं लेते। उनकी दवाइयाँ भो बहुत ही सस्ती श्ौर 
आरमफ़दम होती ह | सफ़ाई के लिये गाँवों श्रोर शदरों में कमीटियों होती 
थीं। हर तरह की सफ़ाई का काम इन्हीं को सुपृर्द था | पहले श्राजकल की 
सी बीमारियाँ सी नहीं थीं। बीमारी को अ्रच्छा करने से बढ़कर उसे रोकने 
की व्यवस्था करना है | यदि सरकार लोगों की रफ़ाई और उनके स्वास्थ्य 
पर उच्चित ध्यान दे तो उसे इतने अस्पतालों को आवश्यक्रता शायद ही 
हो | प्राचीन काल में इसी तरह की व्यवत्या थी | खान-पान की सुविधा के 
कारण लोगों को बीमारियों का अतर कम होता था। श्राजकल तो हलज़ारों 
ग्रतीष शआ्रादमी जाड़े में कपड़े की कमी के कारण मर जाते हैं। सरकार जाड़े 
की दवा क्‍यों नहीं करती ? 
किसी प्राचीन अन्ध में एक कहानी का जिक्र आता है। एक बुढ़िया 
किसी राजा के पांठ गई और फ़रियाद की कि उसका लड़का बीमार है। 
राजा ने पूछा, ' क्‍या ठुर्द्ारे लड़के को दूध मिलता है ? ? बुढ़िया ने कहा 
कि / झाजकल इसकी व्यवध्था नहीं है | ” राजा ने हुक्म दिया कि सरकारी 
ख़ज़ाने से उसके बच्चे को तब तक दूध दिया जाय जब तक वह दृष्टा-कट्टा 
न हो जाय | तालय॑ यह है कि शरीर-रक्षा पर इतना ध्यान दिया जाता था 
कि दवा की आवश्यकता कमर पड़ती थी। जो पैसा सरकार आज दवाइयों 
पर खर्च कर रही है वही पहले लोगों के स्वास्थ्य पर ख़्च॑ होता थो। दोनो 
का उद्देश्य एक ही है लेकिन प्राचीन व्यवस्था का सिद्धान्त अच्छा है। इम 


स्वयं किसी का हाथ काठ कर किर डाक्टर की तलाश करें तो इसमें कौन सी 
झा० भा० शा[००रे६ 
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पुद्धिमानी है। आजकल की सरकार प्रजा से अधिक-से-अधिक टेक्‍्स वसूल 
करती है। ज्ञोग गरीबी के कारण आधे पेट भोजन भी नहीं पाते। जब वे 
ही बीमार पड़ते हैं तो सरकार उन्हें श्रस्पतालों का रास्ता दिखाती है, और 
इस बात का गये करती है कि वह प्रजा की अधिक-से-अधिक सेवा करती है। 
इस तरह को दिखलावटी संस्थाओं से लाभ के बदले हानि अधिक होती है । 
इन्हें चलाने तथा इनकी बृद्धि के लिये सरकार को टैक्स की दर बढ़ानी 
पड़ती है। इससे प्रजा को ओर भी तकऋलीऊ़ों होती हैं । 
स्वास्थ्य श्रोर सफ़ाई का काम हमारे देश में तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया गया है । केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार और 
स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय संस्थायें इनकी देख-रेख करती हैं। केन्द्रीय 
चतंेमान. सरकार में स्वास्थ्य-विभाग की देख-रेख के लिए एक 
सरकारी अ्रफ़सर (॥6 फ॥6७०/१ ए०श९तो 0० 8 
संगठन [मत जैव्वीट0 $07णॉ०७ ) रहता है। अपने 
कामों के लिये वह केन्द्रीय सरकार के प्रति ज़िम्मेबार 
होता है। इसके अ्रतिरिक्त एक सफ़ाई अ्फ़तर ( 5रणगाए (00फफो-- 
शांणा९7 ) भी रहता है। दोनों का काम प्रान्तीय सरकार के स्वास्थ्य 
और सफ़ाई की व्यवस्था का निरीक्षण करना है। ये दोनों व्यक्ति कभी 
कभी राष्ट्र-संघ ([06 [,९॥४७० ०६ पिं.ंणा$ ) की उन मीर्थिंगों में शरीक 
होते हैँ जिनका काम स्वास्थ्य और सफ़ाई परवचार करना है। राष्ट्र-संघ ने 
इस विषय में मनुष्यमात्र का काफ़ी कल्याण किया है और कितनी द्वी भयंकर 
बीमारियों का कारण खोज निकाला दे। इमारे देश को भी इससे लाभ 
पहुँचा है | उपरोक्त दोनों अफ़सर अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी संध्याश्रों 
से हमारे देश को अधिऋ-से-अधिक लाभ पहुँचाने की कोशिश करते दे। 
चूँकि ये दोनों श्रपने विषयों के विशेषज्ञ होते हैँ इसलिये प्रान्तीय सरकारों 
को इनसे काफ़ी मदद मिलती है। देश के विभिन्न द्विस्तों का वे समय-समय 
पर श्रध्ययन करते हैं | जिस हिस्से को किसी विशेष बात की परवाह करने 
की श्रावश्यकता महसु5 होती है उसका प्रबन्ध वे केन्द्रीय सरकार से कराते 
हैं। ये दोनों पद श्रभी तक श्रेग्रेज़ों को ही दिये जाते हैँ ओर इनकी नियुक्ति 
गह-सरकार स्वयं करतो दे | इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य विमांग के सभी उच्च 
पदाधिकारी खद सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । 
प्रत्येक प्रान्त में एक स्वास्थ्य और सफ़ाई विभाग रद्दता है। यह विभाग 
किसी मन्त्रों को सुपुर्द किया जाता दे । यह श्रावश्यक् नहीं दे कि वह इन 
विपयों में विशेषज्ञ हो | उसऊे नीचे प्रान्त में सबसे बड़ा पदाधिकारी, जो इस 
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विभाग की देख-रेख करता है, इन्सपेक्टर जनरल शआआफ़ सिविल अस्पताल 
( ाशए०००७ पक्षालफों ए॑ एच मिठक्फां।गोड ) कहलाता है। बम्पई, 
मदरात और बंगाल श्रद्मातों में इसे सरजन जनरल ( $6/ए०७० एशाहापं ) 
कहते है | कुछ सूदो में सफ़ाई कमिश्नः और स्वास्थ्य निरीक्षक भी नियुक्त 
किये गये ई। प्रान्त के सभी अस्पताल ओर श्रौपधालय इसकी अ्रध्यक्षुता में 
अपना कार्य करते हैँ | इसके नीचे प्रत्येक ज़िले में एक सिविल सर्जन द्वोता 
है । अधिकतर ज़िनों में हेल्थ अफ़तर और सफ़ाई-इन्सपेक्टर भी होते हैं। 
एिला तथा ग्युनिसिपल बोर्ड इन्द्दीं की सहायता से श्रस्यताल और सफ़ाई 
अादि का प्रशन्ध करते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार का स्वास्थ्प 
और सफ़ाई विभाग बहुत दो सरल तरीके पर संगठित किया गया हैं। इस 
विभाग में काम करने वाले कमंचारियों को संख्या बहुत थोड़ी है। इनका 
वेतन काफ़ी लम्पा दोता है। 
ऊपर कहा गया है कि शहरों में दवाहयों ओर सफ़ाई का प्रबन्ध काफ़ी 
- अच्छा होता है, परन्तु गाँवों में हनका प्रशन्ध नहीं के 
खसपतातल पध्रोर वराबए है| प्रत्येक शहर में सरकार की झोर से दो 
्रौपप्रालय. चार अस्पताल खोले गये हैं। कुछ लोग सेवा के 
निमित्त भी दवाइयों का वितरण करते हैं। गाँवों में 
अभी तक सरकार का ध्यान क्रम गया था। जब काँग्रेस सरकार प्रान्तों में 
स्थापित हुई तो उसने गाँवों की श्रोर ध्यान देना आरम्भ क्रिया। पहले ४० 
या ५० गाँव के बीच में एक अस्पताल हुश्रा करता था। काँग्रेठ सरकार ने 
यह मिश्चित किया कि गआम-पंचायतों को छरकार की श्रोर से कुछ दवाइयों 
दी जायें श्रोर लोग उनसे फ़ायदा उठावें | इसी के फलस्व॒रूप प्रत्येक प्रान्त 
में सैकड़ों बेच्य और हकीम नियुक्त किये गये | सरकार का यह भी ख़याल 
हुआ कि भारतीय वातावरण में अ्ंगरेज़ी दवाइयाँ बहुत लाम नहीं पहुँचा 
,सकती । ओपधालयों और सफ़ाख़ानों पर अ्रधिक ज़ोर दिया गया। दर ४ 
या प साँव के बीच में एक वैद्य रक्खे गये हैं। इन गाँवों के लोग वहाँ से 
हर समय दवाइयाँ ले सकते हैं। आवश्यक्रता पड़ने पर लोग इन्हें अ्रपने 
घर भी ले जा सकते हैं| वैद्यों को निमी व्यापार करने की आशा नहीं है। 
प्रति मास इन्हें दवाइरयाँ दी जाती हैं और कोई भी इनसे लभा उठा सकता है। 
आषधालयों के अतिरिक्त प्रत्येक ज़िले में एक सरकारी श्रस्पताल होता 
है। किसी-किसी ज़िले में इसकी संख्या ३ या ४ -तक है। स्थानीय संस्यायें 
भी अपनी ओर से अस्पतालों की व्यवस्था करती हैं। सफ़ाई के लिये प्रत्येक 
ज़िले में एक इन्सपेक्टर होता है । यह शहरों और गाँवों में घूम-घूम कर 
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लोगों की रहन-सहन की जाँच करता है। जब से आम-उद्योग-विभाग खोला 
गया है तब से सफ़ाई का और भी ध्यान दिया जाता है। हर ४ या ५ गाँव 
के बीच में एक व्यक्ति (07200 86० ) नियुक्त किया गया दहै। इसके कार्य 
निम्नलिखित हैं :-- 
१--गाँवों में कुओं को सफ़ाई कराना [ 
२-यभाँवों के राष्तों को साफ़-सुथरा रखना | 
३- घरों की नालियों को साफ़ रखने की तरकीबे बताना | 
४--दृवादार और रोशनी वाले घरों का नक्शा बनाकर लोगों को देना । 
४- लोगों के दरवाजों की सफ़ाई कराना और घूरे आ्रादि को गाँव से 
बाहर रखवाना । 
६--समय-छम्य पर सफ़ाई और स्वास्थ्य पर व्याख्यान देना! तथा इससे 
सम्बन्ध रखने वाली पुष्तिकाओं का प्रचार करना | 
इन आमीश संस्थाश्रों के अ्रतिरिक्त ज्ञिलि के अन्य कमंचारी भी समय- 
समय पर लोगों की सफ़ाई और उनकी बीमारी आदि की जाँच-पड़ताल 
करते रहते हैं। हैज़े, प्लेग. चेचक श्रादि बीमारियों क्रो रोकने के लिये टीके 
लगाये जाते हैं | कुश्रों ने ज़दरीले कीड़ों को मारने के लिये दवबाइयाँ छोड़ी 
जाती हैं | गाँव के पटवारी से कोई भी पोटाश लेकर अपने कुएं में डाल 
सकता है | कभी-कभी चौकीदारों को येह हिदायत कर दी जाती है कि वें 
श्रथने इल्‍्के के सभी कुञ्नों में पोटाश छोड़ दे | मलेरिया एक बहुत द्वी भयंकर 
बीमारी दे । लगभग ५० लाख आदमो प्रति वर्ष हमारे देश में इसके शक्रार 
बनते हैं। इसे रोकने के लिये सरकार ने कुनैन की गोली का प्रबन्ध किया 
है | किसी भी डाकख़ाने में यद गोली मोल ली जा सकती दहै। जहाँ कह 
बीमारी का सदमा हंंता है वहाँ के ज़िले के कर्मचारी तुरन्त ध्यान देते दे 
श्रौर कई युक्तियों से लेगों की रक्षा करते है | विशेष प्रकार से लेक्चर श्रीर 
तसचीरों का प्रबन्ध करके लोगों को इस बात की शिक्षा दी जाती है क्रि 
विभिन्न बीमारियों से किस प्रकार बचना चाहिये। 
कुछ वर्षों से सरकार का ध्यान स्कूलों के बच्चों की कफ़ाई ओर उनके 
स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुश्रा दे । 
स्कूल हयोर १६३४ ई० से आगरा, इलाहाबाद, कानपुर तथा 
काक्नेझों में बनारस में विद्यार्थियों के लिये श्रलग अस्पताल खोले 
स्घास्थ्य गये हैँ। समय-समय पर प्रत्येक विद्यार्थी की परीक्षा 
सम्बन्धी प्रचन्ध ली जाती दे कि कहीं उसे कोई छूत की बीमारी तो 
नहीं है| प्रत्येक विद्यार्थी से एक श्राना इस काये के 
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लिये फ़ौस ली जाती है | थ्रकसर उनका वज़न किया जाता है श्र डाक्टर 
प्रत्येक विद्यार्थी की एक फ़ाइल रखता दै। जब किसी स्कूल का विद्यार्थी 
बीमार पड़त्ता है तो डाक्टर तुरन्त उसकी देख-भाल करता है। अ्रस्पताल की 
और से गरीब विद्यार्थियों के लिये भोजन और चश्मे का भी प्रबन्ध किया 
जाता है | इस प्रकार के अस्पताल केवल विद्यार्थियों के लिये हैं। किसी 
बाहरी शआ्रादमी की इनमें दवा नहीं मिल सकत्ती। विद्यार्थियों को साधारण 
स्वास्थ्य का-शञान कराया जाता है | कच्चा ८ तक प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
स्वास्थ्य और सफ़ाई विपय का अध्ययन अनिवाय ठहराया गया है। छोटी- 
मोटी ब्रीआरियों को कैसे अ्रच्छा किया जा सकता है, इसकी शिक्षा प्रत्येक 
विद्यार्थी को दी जाती है। कुड्ध प्राइवेट परीक्षाश्रों का भी विधान बनाया गया 
है। जो विद्यार्थी इन्हें पात करते हूँ उन्हें सर्टिफिकेट दी जाती है। स्वाध्थ्य- 
विभाग की श्रोर से ज़हरीले कीड़ो श्रीर उनसे” बचने के इलाज सम्बन्धी 
नकशे और चार्ट स्कूलों में दिये जाते हैं | छूत की बःमारियों को रोकने के 
लिये टीके लगाये जाते हैं । 
गोरखपुर जिले के तभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपना एक अलग 
संगठन बनाया दै | प्रत्येक विद्यार्थी से दो पैसे फ्रीत ली जाती है और इससे 
उनकी दवा का प्रबन्ध किया जाता है । विद्यार्थी स्वयं इसका सारा प्रबन्ध 
करते हैं | शहर के डाक्टरों से सद्दावता लेकर वे इस क्षंगठन द्वारा विद्यार्थियों 
की काफ़ी सेवायें कर रहे हैं। यदि विद्यार्थियों को सफ़ाई ओर स्वास्थ्य के 
साधारण पाठ अ्रच्छी तरद्द बता दिये जायें तो सरकार की बहुत-ती परी- 
शानियाँ कम दो सकती हैं | उचित शिक्षा प्राप्त कर ये अपने घरों को साफ- 
सुथरा रक्खेंगे और गाँवों को मी गन्दगी से बचायेंगे। श्राने वाली सन्तान . 
को छोटी-छोटी बातें अपने आप मालुम होती रहेगी। स्कूलों में यह विषय 
निहायत ज़रूरी है। सरकार को सफाई और स्वास्थ्य के लिये हाई स्कूल तक 
एक उचित पाठ्य क्रम बनाना चाहिये। इसकी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के 
लिये अनिवारय द्वोनी चाहिये । 
जितनी श्रावश्यकता बच्चों की सफ़ाई ओर उनके स्वास्थ्य की है उससे 
अधिक उनकी माताओं का ध्यान रखना श्रावश्यक 
स्थियों कौ है। यदि स्रियाँ स्वस्थ और निरोग हां तो उनकी 
खिकित्सा सन्‍्तान भी बीमारियों का शिकार नहीं बस सकती | 
हमारे देश में ग़रीबी के कारण क्वितनी ही झ्लियाँ 
बीमारी और कमज़ोरी की हालत में भी काम करती रहती हैं। इससे उनका 
स्वास्थ्य तो ख़राब होता ही है, उनकी सनन्‍्तान को भी अपने स्वास्थ्य से हाथ 


४०० 
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घोना पड़ता है ] ४८ प्रतिशत बच्चे जन्म के समय ही सृत्यु के ग्रास दोते 
हैं। ६ महीने के अ्रन्दर २६ प्रतिशत बच्चे अपने जीवन से हाथ घो बैठते 
हैं| इसका एकमात्र कारण उनकी मातात्रों का स्वास्थ्य हे। कल-कारख़ानों 
में कितनी द्वी स्त्रियाँ अपने भरण-पोषण के लिये गर्भाधान समय में भी 
काम करती रहती हैं। उनकी रहन-सहन इतनी गन्दी दोती है कि वे स्वध्थ 
सन्‍्तान उत्यन्न नद्दीं कर सकती | बच्चों का स्वास्थ्य माता पिता के स्वास्थ्य 
पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो जाति एक बार अध्वस्थ और रोगी हो 
जाती है, उतकी आने वालो सनन्‍्तान वीर और पुरुषार्थी नहीं बन सकती। 
राष्ट्रीय उन्नति की दृष्टि से स्त्रियों के स्वास्थ्य ओर उनकी सफ़ाई पर अधिक 
ध्यान देने की आवश्यकता है । 
कुछ प्राचीन कुप्रथाग्रों के कारण भारतीय स्त्रियों के स्वास्थ्य-सुधार में 
झनेक कठिनाइयाँ हैं| पर्द तथा श्रशिक्षा के कारण उनका ध्यान उन बातों की 
झोर नहीं दिलाया जा सकता जिनसे उन्हें लाभ पहुँचे । राष्ट्रीय तथा धार्मिक 
आन्‍्दोलनों से इसमें बहुत ऋछ सुधार हुआ है। बड़े-बड़े शहरों में उनके लिये 
अस्पतालों की अलग व्यवस्था की गई है | द्िन्दोस्तान के वाइसराय लार्ड 
डफ़रिन की स्थ्री ने इस ओर काफ़ो ध्यान दिया था | १८८५ ई० में उनके 
सतत परिश्रम से स्त्रियों की दवा के लिये एक सघ की स्थापना की गई | 
वह संघ अ्रमी त्तक अपना कार्य कर रहा है | व्य क्ततत सहायता के अतिरिक्त 
सरकार भी धन से इसकी मदद करतो है| संघ के घन से जगह-जगह पर 
स्त्रिया के लिये ब्रध्वताल खोले गये हूँ | लेडी दाडिज को याद में दिल्‍ली में 
स्त्रियों के लिये एक मेडिकल कालेज खोला गया है | इसमें केवल स्त्रियों की 
चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है। घछ्जियों की विशेष चिकित्सा के लिये 
इलादाबाद में एक कमला नेदरू श्रध्यताल खोला गया है। इसकी इमारत 
बनवाने में लगभग ६ लाख रुपये ख़् किये गये हैं । यह श्रश्पताल ग्रामीण 
स्त्रिये। की अधिक सेवा कर रहा है | 
स्वाध्य्य और सफ़ाई के लिये सरकारी विभाग से अलग कुछ गैर सरकारी 
संध्यायें भी हैं । सरकार इन्हें थोड़ी बहुत मदद ज़रूर 
शेर सरकारी देती है लेकिन इनका अ्रधिकतर कार्य दान श्र 
संध्याय. चन्दों से चलता दे। श्रखिल भारतीय सेवासमिति ने 
इस दिशा में सरादनीय कार्य किया है । इस संख्या को 
आर से शदरों तथा गांत्रों में अनेक श्रस्यत्ताल शरीर श्रीपधालय स्वोले गये दे । 
तीव॑-त्यानां, मेलों तथा सावननिक समाश्रों में सेवासमिति बड़ी तखरता 
के साथ सेवा का कार्य करती है | रेहकास सोसाइटी एक दूसरी ग्रेर सरकारी 
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संस्था है| यह भी स्वास्थ्य श्रीर सफ़ाई के लिये बहुत कुछ कर रही है । सेन्ट 
जॉन एम्बुलैंठ एसोसिएशन औौर कुछ छोटी-मोटी संध्यायें भी इस ओर 
विशेष कार्य कर रही हैं। कितने ही ईसाई मिशनरी श्रन्घों, बहरों, लूलों 
तथा कोढ़ियें की सेवा के लिये जगह-जगह पर अस्पताल खोले हुए हैं। 
दवा के साथ-साथ वे वीमारों की शिक्धा का भी प्रबन्ध करते हैं। इनका 
मुख्य उदृश्य ईसाई घम का प्रचार करना है। इस विशालकाय देश में 
स्वास्थ्य और सफ़ाई पर ध्यान देने के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र खाली है। 
यह कहना ग़लत है कि पैसे की कमी के कारण हमारे देश में सावेजनिक 
कार्मो की गुंजाइश कम है| व्यर्थ के दान के रूप में धन का जो श्रपव्यय 
हमारे देश में हो रद्दा है वद किसी और देश में दिखाई नहीं पड़ेगा। 
तोथस्पानें में पंडे-पुआरियां को जो रुपये दान में दिये जाते हैं, यदि 
उनका संगठन ठीक तरीके पर किया जाय तो इस देश के सेवक ईसाई 
मिशनरियों की तरह विदेशों में जाकर अपनी सेवा ओर त्याग का परिचय दे 
सकते हैं । 
आँतर्मूंद कर दवाइयें के चक्कर में पड़े रहने से उतना लाभ 
नहीं हो सकता जितना बीमारियों फो समूल नष्ट करने से। सरकार के 
«विशेषज्ञों द्वारा इस बात का प्रयक्ष करना चाहिये कि 
अन्वेपणा कार्य अवंकर बीमारियाँ कैसे हटाई जा सकती हैं। इसके लिये 
अध्ययन श्रोर खोज क्री ज़रूरत है। जगह-जगट्ट पर अन्वेषण कार्यालय 
( ७०३) [७४0॥७४ ) खोले जाये और विशेष डाक्टरों को इस बात 
का अवसर दिया जाय कि श्रपनी बुद्धि से बीमारियों! के मूल कारण खोज 
निकाले । १८६६ ई० के पहले दमारे देश में प्तेप की बोमारी नहीं थी | इस 
नात का पता लगाया जा सकता है कि इसका आरम्म कैसे: हुआ और उन 
कारणों को दूर करने का क्या इलाज है | इस दिशा में कुछ कार्य किया 
जा रहा है | कसोली में एक सेन्ट्रल रीसर्च इन्दटीट्यूट स्थापित किया गया 
है। कलकत्ते में अखिल भारतीय स्वास्थ्य ओर हाईजीम नामक संस्था की 
स्थापना की गई है। सदरास और बम्पर में श्रन्वेषण के लिये जो संस्यायें 
हैं उनमें हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया आदि बीमारियों का अध्ययन विशेष 
रूप से किया जाता है। कोढ़ की बीमारियों का /कारण जानने की कोशिश 
की जा रही है | तपेदिक़ की बीमारियां के लिये द्विन्दोस्तान के वाइसराय 
लाड लिनलियगो की सत्रो ने एक कोप इकट्ठा किया है। इससे एक ऐसे 
अत्पताल खोलने को योजना बनाई गई है जहाँ तपेदिक़ के सभी मरीज़ रह 
कर अपने को अ्रच्छा कर सके | इनके श्रलावा मेडिकल कालेजें में भी 


३१२ आधुनिक भारतीय शासन 


तरद्द तरह की खोजें होती रहती हैं| आशा है कुछ दिनों में बहुत-पी भयंकर 
बीमारियों को रोकने का ठीक-ठीक प्रबन्ध किया जा सकेगा । 
बीमारियों के लिये दवा से बढ़कर कोई दूशरा निदान नहीं हो सकता। 
लेकिन कुछ बातों से यह अनुमव प्राप्त किया जा सकता 
सपीन है कि सरकार अस्पतालों और श्रोषधालयेों के मदों को 
योत्नलाये. कम करके वही पैसा दूसरे तरीक़ों पर ख़च॑ करके जनता 
की कहाँ तक अधिक सेवा कर सकती है। अंगरेज़ी में 
एक कद्दावत है कि संयम सभी दवाइयें से बढ़कर दे ( ?/6ए९॥7एंता [8 
0७0७० (।0॥ ०४०७ ) । यदि लोग स्वस्थ और साफ़ रक्‍्खे जायें और 
उनका जोबन नियमित हो, तो शायद उन्हें दवा की ज़रू-त कम होगी। 
कुछ नई योजनाश्रों को सरकार काम में लावे। जगह-तरगद पर खेल-कूद 
के स्थान तथा व्यायाम-शाज्ञायं खोली जायेँ। इस प्रकार की संध्थायें 
ज़िले में दस-बरीस जरूर हैं। | यहाँ पर लोगों को कसरत, खेल-कूद आदि की 
शिक्षा दी ज्ञाय | स्यौद्ारों तथा उत्पवों पर पारितोषिक बाँटे जाये | समय- 
समय पर दंगल कराये जायें । ज़िले के दस-बीस चुने हुये श्रादर्श स्वस्थ 
व्यक्तियोँ को सरकार इनाम देने का प्रबन्ध करे। गाँवों मे इस प्रकार कौ 
योजना अधिक सफल द्वो सकतो है । हर ज़िले में वय॒श्क्त लोगों की नुमाइश 
लगाई जाय | जो सउत्से स्व॒ध्य और वज़्ञतदार हों उन्हें पारितोपिक दिया 
जाय | ज़िले में हर साल € इनाम इसलिये रक़्खे जायें कि जो ५ गाँव 
सबसे साफ़ होंगे उन्हें ये इनाम दिये जायेंगे | सरकार अपने ख़्च से हर जिले 
में दो चार आदर्श गाँव बसाने की व्यवस्था करे | गाँव के होनहार नवयुबकों 
को सफ़ाई श्रीर स्वाध्थ्य हे लिये उत्साहित किपा जाय। गाँवों में ट्रेस्ड 
दाश्याँ रक्खी जायें जो बच्चे होने वाली ल्त्रियों की ठीक-ठीक देख-भाल 
फरे | साल में प्रतिवर्ष एक * सफ़ाई सप्ताह * हर ज़िले में मनाया जाय | इन 
तरीकों से लोगों की सफ़ाई और उनके स्वास्थ्य में अधिक-से-श्रघिक उन्नति 
की जा सकती है | हमारा अनुमान है कि इससे अस्पतालों और श्रोषघालये! 
की बहुत बड़ी संख्या कम ही जायेगी | 


अध्याय २१ 


स्यायाह्य 
(7906९ ) 

धारा-सभा और कार्यकारिणी विभाग का कार्य क्वानून को बनाना और 
उन्हें कार्यान्वित करना है| इनके श्रन्द्र इस वात की 
न्यायालय योग्यता नहीं द्ोती कि इन्हें कार्यान्वित करने में कहाँ 
का महत्व. तक न्याय बर्ता जा सकता है। इसीलिये सरकार का 
त्याय-विभाग बनाया गया है कि वह राज्य में न्याय की 
रक्षा करे | राज्य के तमाम उद्देश्य तब तक ठिद्ध नहीं हो सकते जब तर्ता वहाँ 
सब्र कामों में न्याय की बू नहों है | श्रफ़लातून के कथनानुवार न्याय राज्य का 
श्रन्तिम उद्देश्य है | ( थंपरडधोए8 38 6 शावे ०0 #6 58४8 ) | यदि 
धारा-तभा किसी कार्य के लिये एक लाख रुपये मजूर करे, श्रौर कार्यकारिणी 
विभाग केवल १० हज़ार ख़र्च करके बाक़ी अयनो जेब में रक़्खे. तो इसकी 
देख-रेख के लिये एक ऐसा विभाग श्रावश्यक है जो उसे उचित दंड दे। 
प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी श्रच्छाई और बुराई का पारितोपिक श्रौर दंड मिलना 
चाहिये । जितने लोग कारागार की यातनायें भोग रहे हैं उनके साथ भी सरकार 
ने न्याय किया है | सच्चाई को अपत्य से अज्ञग करना इसी का कार्य है। जो 
सरकार श्रपने राज्य में छोटे-बढड़े, ऊँव-नीच, घरनी-ग़रीव, का विचार कर 
कार्य करती है वह पक्षपाती और दोषी कहलाती है। इन्हीं कमज़ोरियों को 
दूर करने के लिये न्याय विभाग बनाया जाता दे। कचदहरियों का उद्देश्य 
केवल आँख मूँ द कर क़ानून को वर्तना नहीं है, बल्कि उनके उत्तित प्रयाग 
से लं)गों को इस बात की चेतावनी देना है कि सच्ची स्वतत्नता क़ानूनों के 

पालन में है । 
नागरिकों के अधिकार, उतकी सुविधायें, उनको स्वतन्त्रता तथा उनके 
उच्च जीवन की रक्षा न्यायालयों में होती है । यदि न्याय-विभाग द्वारा दंड 
प्रयोग न किया जाय तो कमज़ोर की रक्चा बलवान से नहीं हो सकती । इस 
विभाग की प्रधानता के कारण सरकार का बड़ा-से-बड़ा कमंचारोी अपने 
कर्तव्यों में सतक रहता दै। न्याय का स्थान राज्य में जितना ही ऊँचा होता 


है उसी परिमाण में वहाँ सुख ओर शान्ति विराजती है। परन्तु न्यायालयों 
आ० भा० शॉ--४० 
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में कार्य करने वाले पदाधिकारी योग्य और निष्पक्ष होने चाहिये। न्यायाधीश 
को अपने समय और परिस्थिति की पूरी जानकारी दोनो चाहिये । उतावलेपन 
में आकर वह न्याय के बदले अन्याय कर सकता है। न्याय बतंने में उसे 
निर्मम और निःसंकोच होना चाहिये, तभी वह क्लानून के वास्तविक श्रथ को 
समझ सकता है । सरकार को स्वयं ऐसे व्यक्तियों को तलाश करना चाहिये 
और उन्हें अपने कतंव्य पालन का एक समुचित वातावरण तैयार करना 
चाहिये | न्याय के लिये समानता और समता का होना आवश्यक है । 
न्यायाधीश को शान्त, निष्पक्ष, निभेव और प्रभाव से ऊपर दोकर अपनी 
ज़िम्मेवारी निशादनी होगी | वकीलों के तर्क-वितक को समझने के लिये 
उसमें पूरी योग्यता हो और मनुष्य तथा संत्तार दोनों का उसे श्रधिक-से 
अधिक शअ्रनुमव हो | पद और पैसे के लोभी व्यक्ति न्‍्याय-विभाग को गन्‍्दा 
किये बिना नहीं रह सकते । 
बूटिश-राज्य से पहले श्राजकल की-सी कचहरियाँ न थीं। हिन्दू ज़माने 
में हमारे देश में छोटे-छोटे एकतन्त्र राज्यों का वर्णन 
न्याय की. मिलता है| इनमें कुछ तो वतंमान नाज़ीवाद से भी 
प्राच्चोन बदतर ये, परन्तु श्रधिकतर प्रजातन्त्रवादी थे। राजा 
व्यवस्था - लोग प्रजा की श्रनुमति का शआ्रादर करते ये। लोकभत 
की अवहेलना करने में उन्हें उंतोच होता था। न्याय- 
विभाग यद्यपि अलग नहीं था, परन्तु इसके कर्मचारी स्थान-स्थान पर नियुक्त 
किये गये थे। बड़े-बड़े मामलों की फ़रियाद राजा स्वयं सुनता था। 
श्रपराधियों को काराबात का दंड ग्राजकल की तरह नद्ीीं दिया जाता था। 
दंद की व्यवध्या समय-समय पर बदलती रहती थी। किसी काल में कड़े 
दंड का विधान था और किसी समय अपराधी को सम्रका-बुकाकर अथवा 
श्राध्यात्मिक दुंढ देकर छोड़ दिया जाता था | कभी-कभी तो लोगों के द्वाय- 
पैर तक काट लिये जाते थे । मुक़दमों का फ़ैवला पंचायतों द्वारा होता था । 
लोगों को कचदरियों की श्रावश्यक्रता नहीं होती थो | सरकार की श्रोर से 
जो क्मंचारी न्याय के लिये नियुक्त किये नाते थे वे घार्मिक और सात्विक 
विचारों के होते थे | मुखलमानी ज़माने में यवों के गवर्मर मुझदमों का फ्रेछला 
करते थे । क्रात़ी श्रीर पंटित जिन मामलों को नहीं सुज्का पाते ये उनका 
हा गवनरग करता था| 
प्राचीन काल की न्पाय-पद्धति का पूरा बंण न हमारे विषय से बाहर कों 
प् | इसकी चर्चा इसलिये की गई है कि प्राचीन न्वाय-संत्यायें थोड़ी 
म्् 


यो उनका संगद्न ्ाहकल की जटिल नहीं या। स्थानॉय संस्याय 
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स्वयं अ्रपना प्रीसला भी कर तकती थीं | गाँव का मुखिया जज॑ का भी काम 
करता था । लोगों को घमं का इतना अधिक भय था कि वे भूठ बोलने 
तथा धोखा देने में भयभीत द्वोते ये । उन्हें यह डर था कि किसी को धोखा 
देफर हम ईश्वर के सामने श्रपराघ से नहीं बच सकते | धमं-मन्‍्धथों में यह 
मलीमाँति स्पष्ट किया गया है कि परलोक की यातनायें इस लोक से कहीं 
सख्त हैं | इसी भय के कारण लोग अपने अपराधों को छिपाने का प्रयत्न 
कम करते ये । गंगा का पानी श्रथवा कोई धमं-य्न्‍न्थ छ्योंही उनके सामने 
रखा जाता स्योंही वे साफ़ साफ़ बातों को कद्द देते थे। ऊपरी वातावरण 
भी ऐसा था कि लोग अपने कतंव्यों का फत्न भोगने में श्रपना गौरव समझते 
थे | किसी अपराधी की रक्षा करना पाप समझा जाता था। यही वज्द्द है 
कि काई भी साधारण व्यक्ति अक्राधियों को पहचान सकता था। कभी-कभी 
तो श्रपराघ करने गशल्ते स्त्रयं “डितों और क्राज़ियों के पाए चले शआाते और 
अपना उचित दह् चाहते थे । न्‍्याय-प्रन्थों में इस प्रकार के भी दंड पाये 
जाते हैँ जब कि अ्रपराघी श्रयने आप किसी पेड़ के खोखले में, श्रयवा पव॑त 
की गुफ़ाओं में बिना श्रत्नजल के मद्दीनों ब्रेठकर प्राण त्याग देते थये। कुछ 
अपगधी अपने श्राप श्रप्मि में जला लेने थे | दान शरीर पुयप्र का दंड अ्रधिक 
दिया जाता था। ऐयपे उच्च वातावरण में न्याय करने में सुबंधा होती थी । 
वैज्ञानिक युग के आरम्म होते ही विश्वास की भावना जाती रही। नोगों 
को धमं का भय एक ढोंग मालूम पड़ने लगा । 
चृट्िश राज्य में विश्वास का स्थान तक ने ले लिया। लोग अपने 
न्यायालयों अपराध को छिपाने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखते। 
का घिकाश . इसीलिये न्याय-डिमाग का संगठन नये सिरे से करना 
पड़ा। जो मशीन श्रांज दिखाई पड़ रद्दी है वह अधिक 
से अधिक १५७ वर्ष पुरानी है | न्याय का मुहक़॒मा नीचे से ऊपर त्तक जिस 
शकल में श्राज काम कर रहा है बद्द सत वृटिश सरकार की देन है। जब 
'तक ईस्ट इंडिया कम्पनी केवल व्यापार करती थी तब तक उसे न्याय करने 
का अधिकार नहीं था | परन्तु जब उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसकी 
मातदइती में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ो बढ़ गई तो उसने 
इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि अपने क्षेत्र में छोटे-मोटे ऋगड़ों 
का निपणारा वह स्वयं करे | मुगल राज्य में न्याय की व्यवस्था कम न थी। 
भपनी को यह अधिकार आसानी से नहीं मिल सकता था | उसके फरमचारी 
3] ग्रल राज्य की प्रजा थे | अतएव उनका फ़ेकला नव्वाबों और काज़ियों के 
हाय से अलग कम्पनी को कैसे दिया जा सकता था | 
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एलिज़नेथ के समय में कम्पनी को जो आश्ञा-पत्र मिला उसमें उसे यह 
श्रधिकार दिया गया था कि वह कार्य को छुचार रूप से चलाने के लिये 
अपने अधीन कम चारियों को दंड दे सकती दे | इसका श्र्थ यह नहीं था कि 
कम्पनी को न्यायालय बनाने की आ्राश्ा मिल गई, बल्कि अपने व्यापार कौ 
सविधा के लिये उसे कुछ साधारण अधिकार दिये गये थे। १६६९१ ई० में 
फ़ैक्ट्री के गर्ण्नरों को यह अधिकार दिया गया कि इंगलेंड के क़ानून के 
अनुसार वे अपने कम चारियों को दीवानी ओर फ़ौजदारी दोनों प्रक्रार का 
दंड दे सकते हैं । १६६६ ई० में जब बम्बई कम्पनी को सुपुर्द किया गया 
तो कुछ समय के लिये वहाँ दो श्रदालते बनाई गईं । छोटी कचहरी में एक 
अंगरेज़ और दो हिन्दुस्तानी जज रक्‍्खे गये । बड़ी कचहरी का नाम सुप्रीम 
कोर्ट ( 8प][7०॥6 (९०प्रा+ ) था, इसमें डिप्टी गवर्नर और एक कॉपिल 
मुक़दमों का फ़ेतला करते थे। इसका फेसला अन्तिम माना जाता था। 
१६८७ ई० में जेम्स द्वितीय के समय में मदरास में एक म्युनिसिपल बोड की 
स्थापना की गई | इसके श्रध्यक्ष मेयर तथा उसकी समिति ( 8]0€४ा०॥ ) 
को दौवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुक़दर्म फेतलल करने का अधिकार 
दिया गया | १७२६ ६० में इसी तरह की अ्रदालतें कलकत्ता और बम्बई में 
भी स्थापित की गईं । इन मुक़द्मों की श्रपील सुप्रीम कोट में की जाती थी । 
४०० रपये से कार के मुक़दमों की अपील सम्राद की कौंपिल में होती थी । 
१७७६ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बंगाल में एक प्रधान 
न्यायालय ( डिप्रकशा॥6 एिग्प्राप ० 7प्वीदा।प8 ) की स्थापना की गईं | 
श्दद२ ई० तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया | प्रधान न्यायाधीश के 
अ्रतिरिक्त इसमें ४ सद्दायक न्यायाधीश रकखे गये | इन सबकी नियुक्ति स्त्रय॑ं 
सम्राट द्वारा की गई थी। इसे सभी प्रकार के श्रधिद्वर प्राप्त थे | बंगाल की 
प्रज्ञा श्रीर कम्पनी के कम चारियों पर इस न्यायालय का श्रधिकार था। वारेन 
देस्टिग्ज़ और प्रधान न्याय.लय में मतमेद झ्ारम्म हुश्रा | यह प्रश्न उपध्यित 
हुआ कि गवर्न-मनरल और प्रधान न्यायालय इन दोनों में कौस बड़ा और 
फीन छोटा है | न्यायालय के अधिकार स्पष्ट नहीं किये गये थे । श्रन्त में 
पालियामेंट ने एक कानून पास करके इसका मिपठारा क्रिया। १७८१ ई० 
में यद बात स्वीकार कर ली गई की सवर्नर-जनरल और उसको कंमिल 
या दर्जा प्रधान न्यायालय से ऊँचा है। किसानों, ज़र्मीदारों श्रीर पेंशन- 
पाता क्मयारियों पर स्थायालय का कोई श्रधिकार नहीं ठदराबा गया। 
इनका कैसला मग्रल राज्य के न्यायालयों में किया जाता था। कम्बनी फी 
गातत्ती में दिन्दू श्रीर मुख्तमान श्रररामियों का फैसला दोनों के नियमों के 
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अमनुमार क्रमशः किया जाता था। रसम-रवाज़ों तथा धार्मि% बसूलों का 
ध्यान रकखा जाता था। 

१७६५ ई० में जब कम्पनी को बंगाल और विहार प्रान्त को दीवानी 
मिली हो उसे मुकदमें फैपफल करने का भी अ्रधिकार मुग़ज् राज्य की ओर 
से दिया गया | वारेन हेत्टिग्ज़ ने मुग़न राज्य के न्यायालयों के श्राधार 
पर कचदरियों का निर्माण किया । टैक्त वसूल करने तथा मुक़दमों को फ़ैसल 
करने का कुल अ्रधिकार अंगरेज़ कर्मचारियों को दे दिया गया । हर किले में 
एक अंगरेज़ कलेक्टर और एक दिन्दुस्‍्तानी दीवान रक्खे गये। इन दोनों के 
मेल से दोवानी अदालत बनाई गई | इमक्रे श्रतिरिक्त दर ज़िले में एक 
फ़ौजदारी ग्रदालत बनाई गई | इस श्रदालत में एक काज़ी, एक मुफ़्ती 
और दो मोलवी रकक्‍्खे गये । कलेक्टर मी इनके साथ बैठता था, लेकिन वह 
चुपचाप इनकी कारवाश्यों को देखने के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं करता 
था। दीवानी अदालत की श्रपील सदर दौवानी अदालत में होती यी। 
यह अदालत कलकत्ते में थी। गवर्नर श्रौर उत्की कोंतिल और कुछ इिन्दु- 
स्तानी अफ़सर मुक़दमों का फैसला करते ये । फ़ौजदारी के मुक़दर्मों की अपील 
सदर निज़ामत श्रदालत में की जाती थी | एक दारोग़ा, एक मुफ़्ती, एक 
काज़ी और एक मौलबी इसके जज द्ोते ये । पहले यह अदालत कल 
में थी, परन्तु वाद में यह मुशिदाबाद में कर दी गई | कचहरियों का कार्यक्रम 
बारेन हेट्टिग्ज़ ने स्वये निश्चित किया | यह पहला श्रवत्तर था जब कि अ्रंगरेज़ी 
तरीक्र के न्यायालय हमारे मुल्क़ में स्थापित हुए | 

१७७४ ई० में न्याय थ्रोर मालगुज़ारी के मुदक़में एक दूमरे से श्रलग 
कर दिये गये | दोनों विभागों के कमंचारी श्रलग-अलग नियुक्त किये गये। 
दीवानी मुक़दमों का फेसल्ला करने के लिये हिन्दुस्तानी श्रमीन नियुक्त किये 
गये | १७८० ई० में १६ दीवानी अदालते बनाई गईं। इर अदालत का 
प्रधान सुपरिन्टेन्डेन्ट कइलाता था | ६में यह याद रखना चाहिये कि न्याय 
विभाग के नये-नये तजुगवे श्रीर विभिन्न न्यायालय बंगाल प्रान्त से आरम्भ 
होते ये।। कम्पनी की जड़ पहले इसी प्रान्त में जमी थी। जब कार्नवालिस 
ईदिन्दोध्तान का गवर्नर-जनरल ' हुआ तो न्यायालयों के संगठन में अनेक 
परिवर्तन किये गये | १७६० ई० में सदर निज़ामत अदालत मुशिदाबाद से 
फिर कलकत्ता बुला ली गई | छु'टे-मोटे फ़ौजदारी के मुक़दमों को फ़ैसल 
करने के लिये १७६३ ई० में ५ नई कचहरियाँ और स्थापित की गईं | इन्हें 
सरकुट कोट ( (05% ०६ (४7८४४ ) कहते हैं | कानंवालिट ने कलेक्टर को 
फिर क्रौजदारी के मुक़्दर्मों का श्रधिकार दे दिया । इधी की देख-रेख के लिये 


पान 
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४ सरकुट कोर्ट स्थापित की गई थीं | कलकत्ते में एक सबसे बड़ी फ़ोजदारी 
की अ्रदालत ( 8त7- गपंंद्रापा॥६ ठै0॥0 ) खोली गई । गवनर-जनगल 
स्वयं इसका सभापति द्वोता था । दीवानी के मुक़दमें विशेष जज्ञों को दिये 
गये ! इन्हें फौजदारी मुकदमे भी फैसल करने का अधिकार था। इनकी 
श्रपील प्रान्तीय कचहरियों में होती थी | इन प्रान्तीय कचद्वरियों की संख्या 
४ थीं। दोवानों मुकदर्मो के अपील की सबसे बड़ी श्रदालत, सदर दीवानी 
ग्रदालत, स्थापित की गई । गवर्नर-जनरल शोर उसकी कॉतिल इसके जजञ्ञ 
नियुक्त किये गये | 
लाड बेलेज्ली के समय में दोनों ग्रपील्न की कचदहरियों ( छितवेशा' 
शिंकाता खाते रंडाशया औैतेगी46 ) में १८०१ में कुछ सशोधन किये 
गये | गवर्नर-जनरल और उम्रकी कॉसेल के अतिरिक्त ३ या इससे कुछ 
ग्रधिक जज इनमें नियुक्त किये जा सकते ये ' लाड विलियम वेंटिग ने 
प्रान्तीय कचहरियों को वर्म़नाश्व कर दिया और उनका कार्य जजों को सुपुद 
किया गया। कलेक्टर को फिर मजिस्ट्रेट के सारे अधिकार दे दिये गये । दब 
से ग्राज तक कलेक्टर को ये दोनों प्रकार के श्रधिकार प्राप्त हैं। एक श्रोर 
तो वह अपने जिले में कायंकररिणी विभाग का प्रधान है श्रौर दूसरो श्रोर 
मुकदमों का फैलला भी करता है | इसे श्रलग-अ्लग करने की चर्चा बहुत 
दिनों से चल रही है, परन्तु श्रमी तक इस दिशा में कुछ किया नहीं गया। 
हन कचहरियों के अलावे कुछ श्रीर भी छोटो-छोटी अदालतें बनाई गई थीं। 
८३१ ३० में मइाधानी विक्टोरिया को यह अर प्रकार दिया गया कि 
लकत्ता, वम्बई श्रौर मदरास में हाईकोट की स्थापना करें। सुर्पम 
और श्रदालन कोट बर्बाश्त कर दी गइ। इस हाईकाट ऐक्ट के श्नुसार 
प्रभेक दाइकोट में एक प्रवान जज श्र श्रधिक्त से अधिक १५ सहायक 
जन नियुक्त किये जा सकते ये इनमें कम-से-क्म एक-तिदाई जज बेरिस्टर 
ए श्रीर एक तिदाई इम्टियन सिथिल सर्विस के सदस्य हों। श्८६६ ई० में 
इलादाबाद दाईको्ट की स्थापना की गई श्रीर इसी साल लाहीर में एक 
सीफ़वोट खोली गठे | १६१३ ६० में एक दसरा द्ाईकीट ऐक्ट पास किया 
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गया। इसके शखनुसार जे की संख्या १५ से २० तक कर दी गई। आव- 
इयकता पड़ने पर कवियों भी ध्रानत में हावकीट की स्थायसा वी जा सकती £ | 
इसी ऐक्ट है श्रनु शर पदना, लादीर और रंगून में हाईकोट को स्थापना 
धर] गे | 


न 

| ध्राष मे एक थे कोट खोली गई। मध्यवास्त पर्चिमीनाः प्रदेश 
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हक में उ्ोशिवल छमिश्ना कोड मो स्थावना की गईदं। यही पर 
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कि वर्तमान समय में इसका संगठन कैसा है ओर इनके क्या क्या अधिकार हू 
भारतीय न्यायालयों फा विभाजन तीन श्रेणियों में किया जा सकता है। 
इनके अ्रधिकार और कार्यक्षेत्र का ध्यान रखते हुये 

न्यायालयें का यह विभाजन वेज्ञानिक कहा जा सकता है। इनके 
घतंमान संगठन अलावे इंगलैंड की प्रिवी कॉसिल भी हमारे देश के 
“ न्याय-विभाग से सम्बन्ध रखती है | यदि इसे हिन्दोस्तान 

की सबसे बड़ी अपील की ग्रदालत कहां जाय तो कोई गलती नहीं है। 
गअतएव भारतीय न्यायालयों की श्रेणियाँ ३ के बदले ४ होंगी। ये श्रेणियां 


निम्नलिखित है ;-- 
१--प्रिवी कोंसिल २--संघ-न्यायलय (7९०८५ 000५) 
३-६ई कोर्ट ४--पज़िला कोर्ट 


व्िवी कौसिल दिन्दोस्तान को सबसे घ्वड़ो श्रदालत है। हाई कोट तथा 
'संघ-न्यायालय छारा फ्रैवल किये गये मुक्दर्मे इस कॉसिल 
प्रिधो कोंसिल में श्रपील किये जा सकते हैँ | इनके संगठन आदि का 
वर्णन सद-तरकार नामक खंड में किया जा चुका है। 
कैजदारी के मुकदमे किसी विशेष परिस्थिति में ही इसमें अपील किये जा 
सकते हैं | दौवानी मुकदमे भी तभी श्रपील किये जा सकते हैं जब इनका 
मूल्य किसी ख़ास रक्षम से ऊपर हो ; १०,००० रुपये से कम क्रीमत का कोई 
भी मुक़दमा कौंसिल में श्रपील नहीं किया जा सकता | दोनों प्रकार की श्रपीलों 
की थाशा हाई कोट से प्राप्त करनी पड़ती है। श्रपील के अल।वे किसी नये 
मुकदमे की उत्पत्ति प्रिी कसिल में नहों हो सकती १६३५ के शासन- 
विधान के अनुसार जो संघन्‍न्यायालय स्थापित किया गया है वह क़ानून न 
प्रिवी कौंपिल से छोटा ६ | संब-न्यायालय में फेघल किये गये मुक़दमों की 
अपील प्रिवी-कींतिल में नहीं हो सकती | लोगों का यह ख्याल ग्रलत है 
कि संघ न्यायालय हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी श्रदालत है। यदि प्रिवी 
कैंसिल का उपरोक्त अधिकार कम्त कर दिया जाता और सभी मुकदमे 
संघ-न्यायालय में ही समाप्त हो जाते तो यह कथन ठोक हो सकता था। 
प्रत्येक संघ शासन-विधान में संघन्‍्यायालय का होना अ्रनिवार्य है। 
संघ-शासन का निर्माण कई रियासतों अथवा पयूत्रों के 
संप्र न्यायालय मेल से होता है | केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त प्रत्येक 
फोर इसको. इकाई अपनी स्थानीय सरकार रखती हे। संघ-शास्तन 
धाव्शयकता. की योजना इन इकाइयों को संगठित कर इनकी शक्ति 
को और दृढ़ करने के लिये बनाई जाती है। केन्द्रीय 
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सरकार, भिसे संघ-सरकार भी कद्दते हैं, स्थानीय सरकारों को किसी भी तरह 
दबाने की अधिकारिणी नहीं है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिये संघ 
शोर स्थानीय सरकारों विषय श्रलग-पअ्ल्ग बाँट दिये जाते हैं। दोनों 
ही श्रपने-अ्रपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं | रियासतों या सूत्रों के घनिष्ठ सम्पर्क के 
कारण संघ की स्थापना होती है। किसी हृद तक इनकी सहानुभूति श्र 
सहकारिता पहुँच जाने के वाद संध का निर्माण किया जाता हैं | इतने पर 
भी दो प्रकार के मय सदेव बने रहते हैं| किन्हीं भी दो यूबों में मतभेद 
उत्पन्न हो सकता है । विपयों के विभाजन में संध और स्थानीय सरकार के 
कोई-न कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती हैं। यह भी सम्भव है कि शासन- 
विधान की किसी धारा के दो श्र्य निकाल लिये जायें | जब इस प्रकार की 
कठिनाइयाँ उत्सन्त हो सकती है ते एक ऐली संत्या आवश्यक है जे इन्हें 
मुलभाने की योग्यता रखती हो | संघान्यायालय की स्थापना इसीलिये की 
जाती है | काई भी संघ-शासन एक प्रधान न्यायालय के बिना नहीं 
चल सकता | 

संघ-न्यायालय संघ-शासन-विधान का संरक्षक होता है । इसमें काम 
करने वाले न्यायाधीशों के यूत्रों श्रौर संघ दोनों के। एक दृष्टि से देखना पड़ता 
है । जिस प्रकार साघारण कचदरियाँ दे व्यक्तियों अश्रथवा दो दलों में निष्पक्ष 
भाव से उतला करती हैं, उ््ी प्रकार संघ-स्यायालय के संघ औौर प्रान्तीय 
सरकार दोनों के बीच में फैसला करना पड़ता है | संध शासन-विधान की 
बाराडियों से इन्हें मली-भोंति परिचित रहने की ग्रावश्यकता है। संघ- 
न्यायालय थरर श्रव्िल सारतीय न्यायालय में कुछु श्रन्तर है। एक का काय 
शासनन्यवन्ध मे बेघानिक कठिनाइयों को सुलमाना है श्रीर दुसरे का काये 
दोस्तान मे सभी प्रकार के मक़द्ी का श्रन्तिम फ़ेतला करना है । २६२५ 
है० में भारतीय श्रसे मे इस विपय का एक प्रस्ताव पेरा क्रिया गया था 
कि एक श्रणष्चित्ञ भारतीय न्यायालय की स्थापना की जाय | सरकार के विरोध 
झरने पर यद प्रस्ताव पाठ न दा सका | भ्रित्रि कॉसिल के रहते हुए. दस 
तरद के स्थायाहय बनाने में सरकार को छोई लॉम नहीं जान पढ़ा । जब 
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१६३५ के संध-शायन-विधान की कार्रवाइयाँ श्ारम्म हुई तो फिर इस प्रकार 
की माँग पेश की गई कि श्रखित्न भारतीय न्यायालय स्थापित किया जाय | 
सफ़ेद पत्र ( ७४४ 967) में संघ न्यायालय और अखिल भारतीय 
न्यायालय दोनों की सिफ़ारिश की गई थी। संयुक्त पालियामेंटरी कमीटी 
ने इसे मंजूर किया और श्रखिल भारतीय न्यायालय निरथंक्र साबित 
किया गया । 


' १४३५ के संघ-शासन-विधान के अनुतार १ नवम्बर सन्‌ १६३७ ई० 
ख,.. को संघ-त्यायालय की स्थापना की गई। शासन-विधान 
संघ भ्यायाज्य में मली भाँति स्पष्ट किया गया है कि संघनत्यायालय 
का संगठन में श्रधिक से अधिक ७ जज रद्द सकते हैं. । यदि इससे 
अधिक जनों की आवश्यकता होगी ते संघ-धारा- 
सभा गवर्नर-जनरल के सामने इस आशय का प्रस्ताव रखेगी और श्रन्त 
में वृटिश सम्राट से इसकी श्रन्तिम अनुमति ली जायगी । जजों की नियुक्ति 
सम्राट द्वारा होती है | चूँकि श्रभी संघ-रासन-विधान पूरी तरद कार्यान्वित 
नहीं किया गया है इसलिये संघ-न्यायालय में केवल ३ जज रक्‍ले गये ईं। 
प्रधान जज एक श्रेंग्रेज़ है श्रौर बाक़ी दो जजों में एक हिन्दू और एक 
मुसलमान हैं | संघ-न्यायालय के जज ६५४ वर्ष की श्रायु तक काय कर 
सकते हैं, परन्तु इसके बीच में चरित्र अथवा शारीरिक अ्ंगभंग के 
कारण अपने पद से हटये जा सकते हैं। अपने पद से वे किसी भी 
समय त्याग-पत्र दे सकते हैं | इस संगठन से यह भली भाँति स्पष्ट है कि 
संघ-न्यायालय पर भारतीयों का कोई श्रधिकार नद्ीं है । जजों के नियुक्त 
करने औ्रौर उन्हें इटाने का अधिकार केवल सम्राद को है । श्र्थात्‌ 
कार्य रूप में भारत-मन्त्री इसका सर्वे्र्वां रखा गया है। देश का 
सबसे बड़ा न्यायालय एक विदेशी सरकार के कब्जे में रहे, वह न्याय की 
दृष्टि से संगत नहीं है | लोगों का यह बिचार था कि इस न्यायालय को संघ- 
घारा-सभा और गवनर-जनरल के कब्ज़ें में रक्खा जाय, जजों की भर्ती 
करने और हटाने का अधिकार इन्‍्द्रीं के दिया जाय, परन्तु पालियामेंट के 
सामने उनकी एक न चली 


संघ-न्यायालय में ३ से कम जज नहीं रवखे जाते । आजकल इनको 
संख्या इतनी ही रक्खी गई है | प्रधान जज को छोड़कर बाकी जजों की 


येग्यताये' एक रकखी गई है । जंज के लिये निम्नलिखित योग्यता का रखना 
आवश्यक है ३-- 
ख़[0छ सा० श[००--४* न्‍ 
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१---बूटिश भारत अथवा देशी रियासत की किसी हाईकोर्ट में कंम से 


कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो । अथवा 


२--इंगलेंड या उत्तरी चायरलेंड में १० वर्ष तक बैरिध्टर रहा हो । 
श्रथवा 


३-स्काटलैंड में १० वर्ष तक ऐडवोकेट रहा हो। अथवा 

४--दिन्दोध्तान की किसी हाईकोट में १० वर्ष तक पकील रहाहो। 

प्रधान जज के इन योग्यताओ्ं के अतिरिक्त दो और भी बातें पूरी 
करनी हगी :-- 


--उपरोक्त दो और तीन नम्बर के अनुसार उसे १४ वर्ष का अनुभव 
होनी चाहिये | 


२--नियुक्ति के समय उसे इंगलैंड या उत्तरी श्रायलैंड का बैरिव्यर, 
या स्काटलेंड का एडवोकेट या भारतवर्ब का वकील होना चाहिये । 


प्रधान जज को ७००० रुपया और बाक़ी जजों को ५४०० रुपया महीना 
चेतन दिया जाता है| ६५ वष को शअ्रायु होने पर जजों को पेंशन देने का 
विधान बनाया गया है। यह पेंशन अधिक-्से-अधिक ३०००० रुपये सालाना 
तक दी जा सकती है। प्रधान न्‍्यायाघीश का स्थान ज़ाली हो जाय ते गवर्न ए- 
जनरल को यह अधिकार होगा कि वह सहायक जम्नों में से कुछ समय के 
लिये किसी को प्रधान न्यायाधीश बना दे । परन्तु किसी भी दशा में उसे 
सहायक जजों को भर्ती करने का अधिकार नहीं दिया गया है। संघ-त्यायालय 
का स्थान दिल्‍ली है, परन्तु प्रधान न्यायाधीश गवनर-जनरल की श्रनुमति से 
इसका स्थान तब्दील कर सकता है | संघ न्यायालय का सब ख़र्च भारतीय 
ख़ज़ाने से दिया जाता है, परन्तु संघ-घारा-सभा ( अभी इसका निर्माण 
नहीं हुआ है ) को जजों का वेतन घटाने-बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वह 
केवल उसपर विचार कर सकती है। न्यायालय का पूरा ख़्च गवनर-जनरल 
के निजी अधिकार में रक्खा गया हे | इसको फ़ीस आदि की आमदनी संघ- 
सरकार की आमदनी समझी जाती है | 

संघ-न्यायालय का सब काम अंगरेजी भाषा में होता है | 

संघ न्यायात्नय इसके क्ंव्य दो प्रकार के हैँ ;-... 

के अधिकार 

आझोर कर्तव्य 

१---संघ शासन की वैधानिक कठिनाइयों को सुल्काना | 

३--प्रान्तीय हाईकोट से दीवनी मु कदम की अपील सुनना । 
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संध-न्यायालय में नये और श्रपील दोनों प्रकार के मुकदमे श्रायेंगे | 
जब कभी किदी प्रान्त छोर केन्द्रोय सरकार में कोई मतभेद होगा ते इसका 
निपदारा ठंघ-स्यायालय में किया जायगा | यदि दो प्रान्वीय सरकार आपस 
में लड़ बैठे तो उनका फ़ेसला संघ-न्यायालय करेगा । जे। रियासतें संघ-शासन 
में शरीक होंगी उनके बीच में यदि किसी प्रकार का वैधानिक संकट उत्पन्न 
होगा तो न्यायालय इसका फ़रैसला करेगा | तातय यह है कि नये मुक़दरमे 
व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले न होकर सरकार से सम्बन्ध रखेंगे ॥ 
अर्थात्‌ संघ-शासन के अन्दर केन्द्रीय अयवा स्थानीय जितनी भी सरकारे 
है।गी उनके आपसी झगड़े तंघ-न्यायालय में फैसल हेंगे | इसलिये यह 
व्यक्तियों का न्यायालय न होकर सरकारों का न्यायालय होगा । संघ न्यायालय 
जहाँ कहीं भी स्थापित किये गये हैँ उनका मुख्य काम वैधानिक्न उन्कनों 
को सुलकाने के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है | इस न्यायालय का पद शाततन- 
विधान से ऊपर माना जाता है । शासन की प्रधानता होते हुये भी इसे 
स्पष्ठ करने का अधिकार इसी न्यायालय को दिया जाता है । संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में प्रधान न्यायालय ( 5पर7"७४76 (१०४८४) को जे स्थान प्राप्त है 
वह भारतीय संध-न्यायालय को नहीं दिया गया है । अमेरिका की सभ! 
रियावतों पर प्रधान न्यायालय का एक सा अधिकार है, परन्तु भारतीय संघ- 
न्यायालय रियासतों और बूटिश प्रान्तों पर समान अधिकार नहीं रक्‍्खेगा | 
प्रान्तों पर तो उसके अधिकार एक से हैं।गे, परन्तु रियाततों पर वे कुछ शर्तों 
के साथ लागू हैं।गे। 

उपरोक्त वेघानिक मुक़दर्भा के अतिरिक्त संघ-न्यायालय में कुछ मुक़दर्मी 
की श्रपील भी की जाती है । जे मुक्दमें प्रान्तों अथवा रियासत्तों की दवाईकेद 
में फ़ैसल हागे उनकी अ्रपील संघ न्यायालय में होगी, परन्तु इसकी आशा 
हाईकोट दे सकेगी | सभी सुकृदमी को अपील की आशा नहीं दी जा सकती | 
जिन मुक़दमें। में कोई कानूनी दाव-पेच हैं अथवा किसी ऐक्ट के स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता है, उन्हीं की अ्रपील संघ-न्यायाल्य में होगी । जहाँ ऐसे 
प्रश्न उपस्थित हागे वहाँ हाईकोर्ट दोनों पार्टियों को एक सार्टिफिकेट देगी 
कि इनमें कोई भी पार्टी हंघ-त्यायालय में/ इसकी अपील कर सकती है | इस 
तरह के मुकदमा की अपील संघे-न्यायालय.को छोड़कर और कहीं नहीं की जा 
सकती | प्रियी कोंसिल में ऐसे मुकदमें दाईकोट' से सीधे नहीं जा सकते । 
- उन्हें संघ-न्यायालय से होकर गुज़रना होगा। यदि संघ-न्यायालय इस प्रकार 
के किसी:मुक्दमें की अपील द्वाईकोट से प्रिवी कॉसिल में करमे की विशेष 
आशा दे तब भी प्रवी कोंसिल इनकी अ्पीज्ष नहीं सुन सकती । 
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कानूनौ मामलों के अतिरिक्त कुछ छुकृदमों की अपील हाईकोर्ट से संघ- 
न्यायालय में की जाती है । परन्तु इसकी शाजश्ा केवल संघ-घारा-उभा गवर्नर- 
जनरल की अनुमति से देगी। यदि संघ-घारा-पभा इस प्रकार की अपीलों 
का विधान बनाना चाहती है तो वह गवनर-जनरल की सलाद से संघ-न्यावा- 
लय के अधिकार को बढ़ा सकती है। ऐसी दशा में दीवानी के कुछ मुक्कदमें 
हाईकेार से प्रिवी कौंसिल में न जाकर संघ-न्यायालय में अपील किये जायेंगे | 
इनके लिये द्वाईके् के सर्टिफिकेट की ज़रूरत न होगी। परन्तु इसमें एक 
बहुत बड़ी शर्ते यह है कि आरम्म् में वह मुक़दसा कम कम से ५०००० रुपये 
का और श्रपील के समय कम से कम १४००० रुपये का हो। इससे कम 
कीमत के मांल के मुक़दमें संघ-न्यायालय में तभी अपील किये जा सकते 
हूँ जब संघ-न्यायालय इसकी विशेष आज्ञा दे । इस प्रकार की अपीलों को 
कार्यानिवित करने के पदहिले संघ-धारा-सभा को एक क़ानून द्वारा इस बात का 
एलान कर देना होगा कि श्रमुक-अमुक् प्रह्तार के मुक़दमें हाईकोर्ट से सीधे 
प्रिवी कोंसिल में अपील न किये जायेँ। ऐसा करने से प्रिबी कॉंसिल के 
अधिकार कुछ कम ज़रूर हो जायेंगे, परन्तु दिन्दोस्तान से उसका नाता एक- 
दम तोड़ा नहीं जा सकता | जे रियाएतें संघ-शासन में शरीक होंगी उन्हें 
भी संघन्‍नयायालय में कानूनी मुकदमे अपील करने का अ्रधिकार होगा। ये 
अपील दो प्रकार की दोंगी :-- 

१--रियासतों की हाईकोर्ट स्वयं किसी मामले को संघ-न्यायालय में 
सलाह के लिये भेज सकेंगी । 

२--संघ-न्यायालय इस बात की आज्ञा जारी कर सकता है कि अमुक 
मामला उसके सामने पेश किया जाय । 

कुछ लोगों ने संघ-न्यायालय के कतंब्य को ३ भागों में बाँदा है :-- 

१--नये मुकदमों ( 0/ 80078 (86४ ) को सुनना | 

२--अपील के मुक़ृदमों को सुनना । 

३--गवनर-जनरल को क्रानून सम्बन्धी मामलों में सलाह देना । 

पहले दो प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन ऊपर किया गया है । तीसरे प्रकार 
का कर्तव्य गवनर-जनरल की इच्छा-पर निर्भर है| यदि उसकी राय में कोई 
वैधानिक संकट उपस्यित हो, अथवा भविष्य में उसके उपस्थित होने की 
सम्भावना हो, तो वद्द इसे संघ-न्यायालय के सामने पेश कर सकता है। 
जजों का यह करतंब्य है कि वे अपना बहुमत उसे दे दे । परन्दु यदि क्रिसी 
जज को बहुमत पसन्द नहीं है तो वह अपना स्व॒तन्त्र नि्णशंय दे सकता है। 
संघ-न्यायालय की यद्द राय मुक़दमों के फैसले की भाँति गवनेर-ननरल पर 
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लागू न होगी | वह चाहे तो इससे लाभ उठा सहझता है, वरन्‌ इसका कोई 
मूल्य नहीं है| इससे एक बहुत बढ़ा लाभ यह है कि थोड़े ही परिश्रम से 
कितनी ही शासन सम्बन्धी श्रडचमें दूर होती रहेंगी। परन्तु गवनेर-जनरल 
को छोड़कर और किसी को भी यह अ्रधिकार नहीं है कि वह संघ न्यायालय 
से किसी प्रकार की कानूनों राय ले सके। यदि यद्द भ्रधिकरार प्रान्तीय 
कर्मचारियों को दे दिया जाता टो शाउन-विधान का रास्ता और भी साफ़ हो 
जाता । लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जब कभी प्रात्तीय सरकारों को 
सलाह की आवश्यकता होगी तो वे गवनर-जनरल की आशा द्वारा संघ-स्याया- 
लय से इसे प्राप्त कर सकेगी । 

भारतीय संघ-न्यायालय के कततब्यों को देखते हुये यह भली भाँति स्पष्ट 

है कि इसके कार्य केवल वेधानिक नहीं हैं | यह वेधानिक 
संघ न्यायालय न्यायालय कदलाने का श्रधिकारी नहीं कद्दा जा सकता। 
की कमज्ञोरियाँ दीवानी के मुक़दमों की अपीलें भी इसमें नहीं होतीं। संवार 
के अन्य संघ-शासन-विधानों के अन्दर संप-न्यायालय प्रधान 

माने गये हैं। उनके फैसले की श्रपील किसी दूसरी श्रदालत में नहीं की जा 
सकती । परन्तु भारतीय संघ-स्यायालय द्वारा फैलल किये गये मुक़दमों की श्रपील 
प्रिवी कोंसिल में होती है | ऐसी हालत में संघ-न्यायालय को संब-शासन-विधान 
का संरक्षक कद्दना निरा भ्रम हे। यह शासन-विधान पार्लियामेंढ की दी 
संरक्षता में कार्य करेगा | इसीलिये यह कद्दा गया है कि, “ संघ-न्यायालय 
अपील की अआख्ीरी अदालत नहीं है। न तो इसका दीवानी के मुक़दमों पर 
ही श्रन्तिम श्रधिकार हैं और न शासन-विधान की संरक्षता ही इसे प्राप्त 
है [”* बम्बई के गवर्नर ने इसे “ महँगी विलातिता ! कहा है। इन तमाम 
कमज़ोरियों के बावजूद भी लोगों को संघ-न्यायालय से बड़ी-बड़ी शआ्राशाये' 
हैं। उनका विचार है कि देशी रियासतों और बृटिश प्रान्तों में नेयायिक 
एकता स्थापित करने में यह सहायक सिद्ध होगा । 

प्रान्‍्त में सवसे बड़ी कचहरी दाईकोट कहलाती है। १६३५, के शासन- 

हाईकोर्ट... विधान के अनुसार हिन्दोस्तान में ७ द्ाईक्ोट' हैं-..- 

कलकत्ता, मद्रास, वम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, पटना और नागपुर | 
इनके अतिरिक्त अवध के लिये लखनऊ में एक चीफ़ कोट स्थावित की गई 


१७७७७७७७एशशशशशशशाणाणाणाणाणआाशाणा शा लक मल अत नमन नमन न अमल अर 
# ६ 8 वर 6 किगे बएएशीडां& इपगाठल॑+ए--ा8 86 
श्यकणीबएरव वंपवीशंद वंगाशाएढांशा 0 ही. त्याहधाप्रंगंफा, ०. 
पाल प्राधागद्वां8 देलल॑ब्ाक्ा ० हि6 बंज। [॥ए ० पर ब्ाते, 
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है | मध्य प्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा सिन्ध में जुडीशियल 
कमिश्नर कोट स्थापित की गई है | सम्राद को यह अधिकार है कि वह 
किसी भी प्रान्त में हाईकोर्ट की स्थापना कर सके। हाईकोट में जजों की 
संख्या अ्रधिक से अधिक बीस रकखी गई है। इनकी नियुक्ति सम्राद 
स्वयं करता है | गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने 
पर अपनी कोंसिल की सलाह से वह सहायक जज नियुक्त कर सके। 
परन्तु इसकी अवधि अधिक-से-अधिक दो वर्ष हो सकती है। प्रधान 
न्यायाधीश का स्थान यदि किसी कारसवश ख़ाली दो जाय तो गवनर- 
जनरल अपने विशेष अधिकार से सहायक जजों में से किसी को भी थोड़े 
समय के लिये उस स्थान पर नियुक्त कर सकता ऐ। ६० वर्ष की श्रायु ' 
तक प्रत्येक जज कार्य कर सकता है। इसके पहले यदि बह इस्तीफ़ा देना 
चाहता है तो वह गवन को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। 
अपने चरित्र श्रथवा शारीरिक कमज़ोरियों के कारण वह इठाया भी जा 
सकता है। 


दाईको८ के न्यायाधीश के लिये कुछ योग्यताशों का रखना आवश्यक 
है।या तो वह इंगलेंड अथवा उत्तरी आयरलैण्ड में कम से कम दस 
वर्ष बैरिस्टर रद्दा हो ; या इतनी ही अबधि तक स्काटलेंड में ऐडवोकेट रहा 
हो ; या कम से कम दस वर्ष तक इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य रहा हो, 
ओर साथ ही कम से कम तीन वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या पाँच वर्ष 
तक बूटिश भारत में किसी कचदरी में जज रद्द हो, या दस वर्ष तक किसी 
हाईकोट का वकील रहा हो। प्रधान न्यायाधीश के लिये इनके अ्रतिरिक्त 
कुछ श्र भीशतें रकखी गई हैं । उसे कम से कम तीन वर्ष तक किसी 
हाईकोर्ट का जज होना आवश्यक है। नियुक्ति के समय उसे वैरिस्टर 
अथवा ऐडवोकेट होना चाहिये। नये शासन-विधान के पहले यह आवश्यक 
था कि कम से कम एक तिहाई जज इन्डियन सिविल सर्विस के सदस्य हों 
श्रौर एक तिहाई इंगज्लेंड, स्काटलेंड या आयरलेंड के वकील या चैरिस्टर 
हों, परन्तु श्रव यह बन्धन दूर कर दिया गया है। इससे जजों को तलाश 
करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं। नियुक्ति के समय जजों को 
गवर्नर के सामने एक प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है । 


जर्जों का वेतन, भचा, तथा इनकी पेन्शन अआदि निश्चित करने का 
अधिकार ब्रिटिश सम्राद्‌ को है। इनका वेतन इनके कायक्राल में घटाया 
बढ़ाया नहीं जा सकता । 


डी 


ग्यायालिय 8२७ 
१६३७ ६७ में सारत-परकार ने होईकोट के जजों का जो वेतन निश्चित 
किया है उसका ब्योरा निम्नलिखित प्रकार से है :-- 


संख्या | स्थान | सालाना वेतन 

१ | कलकता द्वाईकेर्ट का प्रधान न्यायाधीश ,..७२००७ रु० 

२ | मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना श्रौर लाहौर | ...,६०००० रु० 
हाईकेर्ट के प्रधान न्यायाधीश 


३ | नायपुर हाईक्रोट का प्रधान न्‍्यायाघीश ७०० ०००० र० 
४ | कलकत्ता, मदराप, बम्बई, इलाहाबाद, पटना | ,..४८००० रु० 
और लाहौर के न्यायाधीश ; और श्रवध कोर्ट 
का चीफ़ जज 
पू | अवध चीफ कोट के नज ; सिन्‍न्ध का जुडीशि- | ,..४२००० रू० 
यल कमिश्नर 
६ | नागपुर हाईकोर्ट का जज ०००४०००० र० 
७ | पश्चिमोत्तर प्रदेश का जुडीशियल कमिश्नर ०» २१००० स० 
८ | ऐिन्ध तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के सहायक | ...३६००० रु० 


जुडीशियल कमिश्नर । 





हाईकोर्ट के जजों का वेतन तथा सभी प्रकार के खर्चे प्रान्तीय ख़जाने 
से दिये जाते हैं। लेकिन प्रान्तीय घारा-तभा को इसे घदने-पढ़ाने का 
अधिकार नहीं है । हाईकोर्ट के ख़र्चे की २क्रम प्रान्तीय गवर्नरों के निनी 
अधिकार भें रक्खी गई है | प्रान्तीय स्वराज की दृष्टि से ऐसा करना स्वधा 
अमुचित है। जिस प्रकार मंत्रियों के अधिकार श्रन्य विभागों पर रक्‍्खे गये 
हैं उसी तरह दाईकोट भी उनकी शक्ति से बाहर नहीं होनी चाहिये । 
कलकत्ता , बस्बई और मद्रास के हाईकोट को अ्रपील तथा नये दोनों 
प्रकार के मुकदमे सुनने का अ्रधिकार है । . श्रन्य 
हाईकोर्ट के द्वाईकोर्ों में श्रधिकतर अप्रील के मुक़दमें फैसल किये 
झधिकार जाते ई। दौवानी और फोजदारी दोनों प्रकार के मुक़दमें 
इसमें श्रपील किये जाते हैं। प्रान्त में सभी श्रदालतें 
हाईकोट की मातहती में काम करती हैं। द्वाईकोट को यह अधिकार है कि 
अपने प्रान्त के अन्दर किसी मुकदमे को एक कचहरी से दूसरी में भेज सके । 
यदि किसी छोटी कचहरी में संघ अथवा प्रान्त से सम्बन्ध रखने वाला कोई 
ऐक्ट सम्बन्धी मुकदमा पेश है तो संघ्र श्रथवा प्रान्त, के ऐडबोकेट-जनरल 
की आशा पाने पर दाईकोट उसे अपने पास तब्दील कर सकती है। छोटी 
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कचहरियों का कार्यक्रम यही बनाती है । कचहरियों के कर्म वारियों का वेतन, 
मुकृदमों की फीत तथा हिसाव-किताब रखने का तरीका निश्चित करने का 
अधिकार इसी को दिया गया है। टैक्‍स से सम्बन्ध रखने वाल्ले मुक्कदमें 
हाईकोर्ट में आरम्भ नहीं किये जा सकते | 
सम्राट की आज्ञा से हाईको>-कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। कुछ 
विषयों में इसके अधिकार सीमित रक्खे गये हैं। इसकी सारी कारवाइयाँ 
अंगरेज़ी भाषा में ही हो सकती हैँ। गवनर-जनरल, सम्राद तथा देशी 
रियाउतों का सम्बन्ध, गवर्नर तथा भारत मंत्री--इनके विरुद्ध हाईकोट में 
किसी तरह का विचार नहीं किया जा सकता। फौजदारी के सभी मुकदमे 
अधिक-से-अधिक हाईकोट तक आ सकते हैं। फांसी और कालेपानी 'का 
अन्तिम निर्णय देने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है | परन्तु गवर्नर, 
जनरल को यह अधिकार है कि वह किसी फाँसी के अपराधी को माफ कर 
दे। १६१६ के शासन-विधान के अनुसार कलकत्ता द्ाईकोट के छोड़ कर 
बाकी हाईकेट प्रान्तीय सरकारों से सीधा 'सम्बन्ध रखते थे। अर्थात्‌ प्रान्तीय 
सरकारें उनके ख़र्चें आदि के लिये ज़िम्मेवार थीं। नये शासन-विधान के 
अनुतार न्याय विभाग प्रान्तीय विषयों की सूची में रख दिया गया दै। 
लेकिन साथ ही संध-सरकार का भी इसमें द्वाथ होगा । द्वाईकेट न तो पूरी 
तरह प्रान्तीय हैं और न संघीय | 
हाईकोट से नीचे दोवनी और फोज़दारी की अदालतें श्रलग-अलग हैं। 
प्रत्येक ज़िले में ये दोनों प्रकार की अदालतें पाई जाती 
ज़िला केार्य हैं। ज़िले में फौज़दारी के मुक़ृदमें की सबसे बड़ी 
अदालत सेशन कोट कहलाती है। इसका न्यायाधीश 
सेशन जज कहलाता है। शआ्रावश्यकता पड़ने पर एक से अधिक जम इसमें 
नियुक्त किये जा सकते हैँ | फौजदारी के सभी मुक़दर्मे इसमें फैसल किये 
जाते हैं । यह श्रदालत किसी अपराधी को फाँसी की सज़ा दे सकती है, 
परन्तु इसका अन्तिम निर्णय द्वाईकोट में किया जाता है। मजिस्ट्रेट की कच- 
हरी से फ़ैसल किये गये मुक़दमों की अपील सेशन कोट में की जाती है। 
सेशन फोर्ट से नीचे फोजदारी की दूसरी अदालत माजिस्ट्रेड कोर्ट है। ये 
मजिस्ट्रेट ३ प्रकार के होते है | श्रव्वल दर्ल़न के मजिस्ट्रेट को २वर्ष सख्त 
जेल की सजा और १००० रुपया जुर्माना, दोयम दरजे के मजिस्ट्रेट को 
६ महाँने सख्त जेल की सज़ा और २०० रुपये जुर्माना, और तीपरे दर्ज के 
मजिस्ट्रेट को १ महीने की सज़ा श्लोर ५० रुपये जुर्माना करने का अधिकार 
है। इन मजिस्ट्ूंठों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग बे होते हैँ। जिले का 
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कलैक्टर श्रध्ल दर्ज का मजिस्ट्रेट होता है । फोजदारी के जो मुक़दमें इनके 
अधिकार से बाहर होते हूँ, उन्हें ये सेशन कोट में भेज देते द | 


ऊपर कह्दा गया दै कि ज़िले का कलेक्टर अव्वल दर्ज का मजिस्ट्रेट 
होता है| जिले के और मजिस्ट्रेट उसभ्ी देख-रेख में अ्रपवा काय करते 
हैं | प्रत्येक जिसे की दर तदसील में एक डिप्टी कलेक्टर होता है। अपने 
त्ेत्र में इसे भी फ़ौजदारी के मुक़रमें फ़ैवल करने का श्रधिकरार होता है। 
कलेक्टर इनका कार्य वितरण करता है शरीर इनकी देख-रेख रखता है | बढ़े 
शहरों में सिद्यी-मजिस्ट्रोट नियुक्त किये जाते हैं । शद्र के फ़ोजदारो के मुक़्दमें 
इनको कचहरियों में फ़रेतल होते हैँ | इनके अ्रतिरिक्त हर ज़िले तथा शहर 
में छुछ अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी रक्खे जाते हैं। इनके अ्रधिक्रार उपरोक्त 
मजिस्ट्रेटों की तरद अव्वल, दोयम और सोबम ३ दर्जों में बेटे हुए हैं। 
प्रान्वीय सरकार इन्हें नियुक्त करती है| ज़िले के प्रतिष्ठित श्रनुभवशील व्यक्ति 
इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। फ्रीज़दारी के छोटे-मोटे मुकदमे इनकी 
कचहरियों में फेछल द्वोते हैं | 


थ के नीचे प्रत्येक ज्िलें में दीवानी की सब से बड़ी श्रदालत 
डिट्ट्रिक्ट जजेज़कोट कदलाती है | बंगाल, आगरा तथा आसाम प्रान्त के 
दर ज़िले में दीवानी अदालतें ३ श्रेणियों में विभक्त की गई हँ--डिट्ट्रिक्ट 
कोट, सब जज कोर्ट तथा सुन्सिफ़र कोट | श्रन्य प्रान्तों में इसको शोणयों में 
कुछ भेद माव किया गया है | डिस्ट्रस्ट कोर्ट का न्यायाधोश डिट्ट्रिक्ट जम 
कहलाता है | ज़िले की तमाम दीवानी श्रदालतें इसकी मातद्वती में काम करती 
हैं। नावालिय श्रोर पागल की जायदाद की रक्षा के लिये संस्क्षक यही 
नियुक्त करती है | दीवानी की छोटी कचहरियों द्वारा फ़ेसल किये गये मुकदमे 
इसमें श्रपील किये जाते हैं | ५००० रुपये से श्रधिक से सम्बन्ध रखने वाले 
किसी मुकदमे की श्रपील डिस्ट्रिक्ट कोट में नहों की जा सकती | डिट्ट्रिक्ट 
जजेज़ कोट के नीचे की दीवानी श्रदालत सिविल जज कोट कहलाती है। 
इसके अतिरिक्त दर ज़िले में एक मुनपफ़ कोट द्वोती है। इन दं'नों कचहरियों 
का दर्जा लगभग बराबर सा है, श्रस्तर केवल इतना ही है कि मुनसफ़ कोर्ट 
में केवल २००० रुपये तक के दीवानों मुक़दमें पेश किये जा सकते हैं। इन 
दोनों सहायक कचहरियों के फ़ैकल किये गये मुक्कई्मों की अपील डिस्ट्रिक्ट 
जजेज़ कोर में होती है। परन्तु यदि कोई मुक्तनरमा ५००० रुपये से अधिक 
. कीमत का हे तो उसकी अपील सीधे हाईकोट में होती है, 'डिस्ट्रिक्ट जजेज्न 
कोट में नहीं। नकद रुपये के मुक़दमें ५०० रुपये तक स्माल काज्ञ कोर्ट में 
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फ़ेसल द्वोते हैं | इनके फैसल किये गये मुक़दमें कहीं अपील नहीं किये जा 
सकते | यह कचहरी केवल बड़े ज़िले में होती है । 
योरपनिवातियों को आरग्म से ही कुछ विशेष सुविधायें दी जाती हैं। 
यद्यपि घारा सभाएँ सम्पूर्ण देशवासियों के लिये क़ानून 
शभेरप निवालियें। बनाती हैं ओर कचहरियों का अधिकार सब पर एक 
क्के सा है, फिर भी योरप निवासियों के साथ इस विषय में 
मुकदमे. कुछ पक्षगत किया गया है। श्ध्वीं सदी के मध्य में 
यह प्रश्न उठाया गया था कि अन्य लोगों की तरह 
इनके भी मुक्दमें स्थानीय कचहरियों में फैल किये जायें, परन्तु इसका कोई 
परिणाम न हुआ | प्रेतीडेन्सी शहरों में सुप्रीम कोढ में उनके फ़ौनदारी के 
मुकदमे फेसल किये जाते थे | जब इंडियन पिविल सर्वित का दर्वाज़ा हिन्दो- 
स्तानियों के लिये खोल दिया गया तो यह प्रश्न उठा कि क्‍या उन्हें योरप- 
निवासियों के मुकदमे फेसल करने का अधिकार दिया जाय अ्रथवा नहीं । 
अत्र तक जज और कलेक्टर के पद पर केवल अगरेज़ दोते थे परन्तु धिविल 
सर्वित का दर्वाज़ा खुन जाने से हिन्दोस्तानी भी इन पदों पर नियुक्त किये 
जाने लगे | एक ही पद पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों के अधिकार दो 
तरह के नहीं रकखे जा सकते थे | गवनमेंट ने श्यप३ ई० में इल्वट ब्रिज् 
पास करना चाहा | इसका आशय यह था कि हिन्दोस्‍्तानी जन्नों तथा कलेक्टरों 
को योरप निवासियों के मुक़दमें फेघल करने का अधिकार दिया जाय | हिन्दो- 
स्‍्तान में रहने वाले योरप निवासियों ने हसका खूब विरोध किया। उन्हें 
यह बात खटकने लगी कि हिन्दोह्तानी और गोरे एक नज़र से देखे जायेंगे । 
अन्त में तरकार को विवश होकर उनके सामने कुकना पड़ा। 
र८८४ ई० में सुलह का एक मार्ग निकाला गया। हिन्दोध्तानी जजों 
शोर कलेक्टरों की योरप निवासियों के मुक़दर्म फ़रेसल करने का अधिकार 
इस शर्त पर दिया गया कि एक जुरी की मदद से उनका मुकदमा फ़ेसल 
किया जाय | जुरी के कम से कम आधे व्यक्ति योरोपियन हों | श्राज भी संघ 
तया प्रान्तीय धारा-तमाश्रों में गवर्नर-जनरल की आज्ञा के बिना कोई 
ऐसा बिज्न पेश नहीं क्रिया जा सकृता जिसका प्रभाव योरप निवाधियों के 
फ़ोजदारी के मुक़दमों की कारवाइयों पर पड़ता हो | जातीय भेद-भाव कमीटी 
(हलवा छीडतालांता (/णगणां९९) ने इस मसले पर विचार किया था 
कि योरोपियन तथा भारतीयों का मुकदमा हिन्दोस्तानी कचहरियों में किस 
तरह फ्रेतल किया जाय | कमीटी ने इस बात की ठिफ़ारिश की कि पुराने, 
भेद-भावों को बहुत कुछ दूर कर देना चाहिये। तब से हिन्दोध्तानी और 
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योरोपियन दोनों को समान रूप से यह अधिकार दे दिया गया कि उनके 
मुक़ दमें मिश्रित जुरी द्वारा फ़ेसल किये जाये | जुरी के आधे सदध्य उस राष्ट्र 
के निवासी हों जिसकी प्रजा अपराधी ठहराई गई है| 
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किसी देश का शासम-प्रवन्ध वहाँ के सरकारी कमचारियों की योग्यता 
पर निर्भर करता है | जनता के साथ जैसा अच्छा या 
सरकारी घुरा व्यवहार होगा, शासन-प्रशन्ध की महत्ता उसी मात्रा 
- कमंचारियें में अच्छी या बुरी समफ्ी जायगी। यदि सरकारी कम 
का प्रभाव चारी योग्य और सुशिक्षित हैं तो यह स्वाभाविक दे कि 
वे शासन की मशीन को ओर श्रच्छी तरह चला सकेंगे | 
जब दम यह सुनते हैं कि अ्रमुक देश में घूमखोरों श्रधिक चलती है और 
अत्याचार बहुत द्वोते हैं तो हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि वहाँ के सरकारी 
कम चारी श्रपने कर्तव्यों का ठोक ठीक पालन नहीं करते | प्रत्येक देश की 
सरकार इस वात के लिये बदनाम है कि वह अपने कर्मचारियों को अधिक-से- 
अधिक चेतन और सुविधायें देती है | जिस काम के लिये व्यक्तिगत नौकरियों 
में पचास रुपये वेतन है उसी के लिये सरकार सो रुपये ज़्च करती है। इसके 
अतिरिक्त वह पेनशन तथा कुछ और तरद को सुविधायें भी देती दे । सरकार 
के ऐसा करने में एक बहुत बड़ा कारण है| प्रजा के धन का वह दुरुपयोग 
नहीं करना चाहती। लम्पी-ज्म्बी तनख़ाहें वह इसीलिये देती है कि 
कमचारी वेजा तरीके से प्रजा से घन बसूल करने की ख़ाहिश न रकखें | जिस 
कमचारी को आवश्यकता से कम पैसे मिलेंगे बह ईमानदारी से काम नहीं 
कर सक्षता-। पैसे के लोभ से तथा सुविधाओं के कारण सरंकारी कमंचारी 
अधिक तत्परता और भय से काय करते हैं। कमचारियों से अलग सरकार 
कोई दुसरी चीज़ नहीं हे। उनकी योग्यता, कार्य-कुशलता, सच्चाई तथा 
तत्परता का प्रभाव जनता के ऊपर गद्दरा पड़ता है। 
कमचारियों के। नियुक्त करते समय सरकार के कई बातों का ध्यान रखना 
पड़ता है। उनकी योग्यता के अ्रतिरिक्त उसे सभी वर्गों की ओर एक नज़र 
रखनी पड़ती है। यदि किसी देश में एक द्वी वर्ग के ल्ञग सरकारी नोकरियों 
में लिये जायें ते अन्य वर्ग इस पक्षपात के! सहन नहीं कर सकते । कर्मचारियों 
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की नियुक्ति के लिए ऐसे तरीके बनाने पड़ते हैँ जिसमें सभी लोगों के 
शरीक होने का श्रवसर मिल सके । इसीलिये प्रजातन्च्वादी देशों में बड़ी- 
बड़ी सरकारी नोकरियें के लिये परीक्षाओं का विधान बनाया गया है। रूप, 
रंग, जाति, श्रथवा धन के कारण किसी व्यक्ति को वचित नहीं किया जाता | 
परीक्षाओं में जिन्हें सबसे अधिक नम्बर मिलते हैं वे सरकारी विभाग में लिये 
जाते हैं | इससे दो प्रकार के लाभ हैं।एक तो योग्य व्यक्ति सरकारी 
नौकरियों में चले आते हैं। दूसरे प्रजा को यह कहने का मौक़ा नहीं मिलता 
कि उनकी सरकार किसी वर्ग विशेष के साथ पक्षयात करती है। जिप्त 
विभाग में देश के योग्य से योग्य व्यक्ति काम करेंगे उसका प्रभात्र साधारण 
जनता पर पड़े बिना नहीं रह सकता | कुछ तो अपने पद के कारण और 
कुछ अपने चरित्र अथवा व्यक्तित्व के कारण सरकारी कमचारी लोगों को 
प्रभावित करते हैं | व्यक्तिगत योग्यतायें हर जगह काम करती हैं। जिनके 
अन्दर योग्यता का आभास अ्रधिक है और जो अपने «यवद्वार से दूसरों को 
आकर्षित कर सकते हैँ वे सरकारी विभाग में रहते हुये सावंजञनिक कामों 
को और अधिक उन्नत कर सकते हैं। शासन की मशीन अच्छी होने पर भी 
अयोग्य कमंचारी इसे दूषित कर सकते हैं। स्थानीय संस्थायें अपने उद्देश्य 
में जो थोड़ी-बहुत श्रसफल हुई हैं इसका मुख्य कारण उचित कर्मचारियों 
का श्रभाव है | सरकारी विभाग में कार्य करने वाल्ले व्यक्ति अपने कतंच्यों 
का ठीक-ठीक पालन कर अपने देरा की सभी प्रकार उन्नति कर सकते हैं। 
जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हमारे देश में हुई ते उसे अनेक 
कर्मचारियों की श्रावश्यक्ता पड़ी। व्यागार से बढ़ते- 
भारतीय बढ़ते जब कम्मनी राजनीति में भाग लेने लगी तो 
सरकारी कमंचारियों की आवश्यकता और भी बढ़ने लगी। 
नेाकरियों का व्यापार कार्य गौण द्ोता गया। शासन-प्रबन्ध को 
इतिहास चलाने के लिये नये नये पदों का निर्माण करना पड़ा | 
कम्पनी को अपने सारे काम अंगरेज़ी भाषा में करने 
पढ़ते थे । इमारे देश में अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों का स्वंथा अभाव था | यदि 
कम्पनी अपने कर्म वारियों को योरप से बुलाती ते उसे एक का तीन देना 
पड़ता | कम्पनी को अपना फ्रीजी विभाग बहुत ही मज़बूत रखना था। जीते 
हुए देशों की रक्षा के लिये तथा नवे-नये देशों को बृटिश राज में शामिल 
करने के लिये उसे अपने सेना विभाग पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता 
था। कुछ समय तक कम्मनी के कमंचारी बोर्ड आरफ़ डाहरेक्टर्स द्वारा नियुक्त 
किये जाते ये | परन्तु जब कार्य अधिक बढ़ा तो गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल 
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को इस बात का श्रधिक्रार दिया गया कि वे आ्रावश्यकतानुसार कम चारियों को 
स्वयं म्ती कर लें | कम्पती के करमंचारियों के कारनामे भारतोय इतिहास में 
श्रच्छी तरह वर्णन किये गये हई | बृट्ेन निवासी कुछु दिनों के लिये हिन्दोभ्तान 
में कम्पनी की नौकरी करने के लिए अ्र.ते और कुछ दी दिनों में मालामाल 
होकर अपने देश को लौट जाते थे | कद्दा जाता है कि १७५८ से श्दप््‌ ई० 
तक यानी ४८ वर्ष के मौतर कम्पनी के हर्मचारी पचीस करोड़ रुपया तनख़ाद 
के रूप में अपने देश को ले गये । चुक्स ऐडम्प के कथनानुसार इन्हीं रकमों 
ने इंगलिस्तान की नई ईजादों को फलने का अ्वहर दिया | 
जब लार्ड कानंवालिस दिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल हुआ तो उसका 
ध्यान बड़ी-बढ़ी सरकारी नौकरियों की शुद्धि की ओर श्राकर्षित हुआ | उसका 
कहना था कि बड़ी-बड़ी सरकारी नोकरैयाँ हिन्दुस्‍्तानियों को नहीं मिलनी 
चाहिये। कलकत्ता में सरकारी नोकरियों की ट्रेनिंग तथा पूर्वी भाषाश्रों कौ 
जानऊारो के लिये एक कालित की स्थापना की गई | १८०६ ६० में देहस बरी 
नाम का एक दूसरा काललेत्र इंगलेंड में खं ला गया | यहाँ के उत्तेर्ण विद्यार्थी 
ईिन्‍्दोस्तान में कम्पनी की नोकरी में भेजे जाते थे। कम्पनी की बड़ी-बड़ी 
नौकरियाँ हिन्दोध्तानियों को नहीं मिल सकती थीं। वे केवल चपरासी और 
क्लक बन सकते थे। १८५३ ई० के चाध्र ऐक्ट के अनुसार सरकारी पदा- 
घिक्रारियों की नामज़दगी का अ्रधिकार डाश्रेक्टरों से छीन लिया गया। 
बड़ी-बड़ी नौकरियों का दरवाज़ा अंगरेज़ और ईिन्दोस्तानी दोनों के लिये एक 
समान खोल दिया गया | यह निश्चित किया गया कि इंगलैंड में बड़ी-बड़ी 
नौकरियों के उम्मीदवारों की परीक्षायें ली जायेगी । हिन्दोस्तानी उम्मीदवार 
भी इसमें हिस्ता ले सकते थे | 
इंडियत सिविल सर्विस का दरवाज़ा हिन्दोस्तानियों के लिये खोल तो 
दिया गया परन्तु इसमें तरह-तरह की कठिनाइरयाँ रख छोड़ी थीं। बहुत-थोड़े 
से घनीमानी उम्मीदवार द्विन्दोस्तान से ६००० मील की दूरी पर जाकर 
एक नये वातावरण में रह सकते ये | इसके अतिरिक्त परीक्षा के लिये कुछ 
ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये थे जिनकी पूत्ति दो प्रतिशत भी उम्मीदवार नहीं 
कर सकते ये । रवीद्धनाथ टेगोर के भाई सत्येन्द्रनाय ठेगोर पइले हिन्दोस्तानी 
ये जिन्होंने लंदन में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास्त की थी। इनसे 
बाद दो चार श्रीर द्ििन्दोस्तानियों ने परीक्षा में सफन्त होकर अपनो चुद्धि का 
परिचय दिया वृटिश सरकार को यह बात खठकने लगी | अब तक उसे यह 
उम्मीद न थी कि दिन्दोस्तानी भी इंडियन सिविल सर्वित्त में अंगरेज़ों का 
मुक़ाविला कर सकते ६ | जब उसकी श्राशाओं के विरुद्ध कुछ लोगों को 


नं 
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सफलता प्राप्त हुईं ओर भविष्य के लिये हिन्दोध्तानियों को कुछ उत्साह मिला 
तो उनकी उमर की क़ेद २६ वर्ष से घटाकर १६ वर्ष कर दी गई। अर्थात 
प्रत्येक हिन्दोत्तानी उम्मीदवार को १६ वर्ष से अधिक आयु का नहीं दोना 
चाहिये | इसने माग्तीय उम्मीदवारों का दरवाज़ा त्रिल्कुल बन्द कर दिया। 
भारत-मन्त्री को श्रपने एक पत्र में ला्ड लिटन ने यह लिखा कि ४ जिन 
बातों को सुनकर हिन्दोस्तानियों को कुछ तसल्लो हुई थी उन्हें इनकार कर हम 
लोगों ने उनकी कमर तोड़ दी ।”#% श्रर्थात्‌ सिविल्ल सविस में उत्तर होने की 
उनकी शआआशायें मिद्दो में मिल गई | 

१८४७० ई० में एक ऐक्ट द्वारा हिन्दोस्तानी उम्मीदारों को सिविल स्बिल 
की नौकरियाँ कुछ आसान कर दी गईं | परन्तु बहुत थोड़ी जगहें इस ऐक्ट 
के अनुसार इन्‍हें दी गईं । १८७६ ई० में इंडियन सिविल सर्विस के नियमों 
पर पुन; विचार किया गया। ख़ानदान और झतवे वाले नवयुवकों को 
विशेष सुविधायें प्रदान की गईं | सरकार द्वारा इस बात के लिये कमोशन 
नियुक्त किया गया कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे हिन्दोत्तानियों 
को बढ़ी-पढ़ी नौकरियां मिल सके | १८८७ ई० में कमीशन ने अपनों रिपोर्ट 
भारत-सरकार को दी । इसमें कुछ आवश्यक सिफ़ारिशं की गई थीं। इसके 
फल स्वरूप सरकारी नोकरियाँ तीन शेणियों में विभाजित कर दी गईं ३--- 


१--इंडियन विबिल्ल सविस ( [एवींशा एसी $07एं०७, ) 

२- प्रान्तीय सिविल सविस ( एशाशलंत। एसी 807ए०९, ) 

३--छोटो सिविल्ष सवि 8 ( 8प00वं7७ शी $उ7एां०७, ) 

कार्यकारिणी तथा न्याय विभाग की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ प्रान्तीय सिघिल 
सर्विस के सदस्यों को दी जाती थीं | इनमें प्रवेश करने के नियम तथा उप- 
नियम प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये जाते थे और भारत-सरकार से इनकी 
मंजूरी लेनी पड़ती थी | इन पदों के लिये नामज़दगी, परीक्षाये तथा छोटी 
नोकरियों से तरक्षियाँ--इन तीनों का विधान बनाया गया था। इंडियन 
सिविल सर्विस के सदस्य तथा सभी बिमागों के ग्खिल भारतीय पदाचिकरारी 
लन्दन में द्वी चुने जाते ये | अन्य दं'नों प्रकार की नौकरियाँ हिन्दोध्तान में 
दी जातो थीं | इसे प्रान्तःय सरकार की बड़ी-बढ़ी नौकरियाँ भारतनिवातियों 
को कुशु श्रासानी से पिल सकती थीं। (६१२ ई० में इनिंगटन कमीशन 


इम बात के लिये नियुक्त किया गया ऊक्ि बह बड़े-बढ़े सरकारी पदों पर 
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सरकारी नौकरियाँ ३३५ 


हिन्दौस्तानियों को नियुक्त करने की समस्या पर विचार करे। १६१४ ई० में 
जर्मनी की बड़ी लड़ाई के कारण १६१७ ई० तक कमीशन की रिपोट पर 
कुछ भी विचार नहीं किया गया | इसी बीच में १६१७ ई० के श्रगस्‍्त महीने 
में सारतमन्त्री ने इस बात की घेपषणा की कि वृटिश सरकार की नीति भारतीय 
शाप्तन में हिन्दोत्तानियों का अधिक-से-अधिक सदयोग प्राप्त करना है । 
मंटिस्यू-पेम्सफ़ोड-रिपोट में इस बात की सिफारिश की गई थी कि लन्दन 
के अतिरिक्त हिन्दोस्तान में भी सिविल सर्विस के उम्मीदवार भर्ती 
किये जायें । ' 
१६१६ ई० के शायन-सुधार से सरकारी मर्शन का ढाँचा बहुत कुछ 
बदल दिया गया | भारतीय नौकरियों पर भी इसका 
१६१६ ई$० का. गहरा प्रभाव पड़ा। हिन्दोस्तानियों फी श्रोर से बहुत 
शासन-छुघार दिनों से इस बात की माँग पेश की गई थी कि बड़ी- 
और सरकारी बड़ी नोकरियाँ कसरत से उन्हें दी जायें। अगरेज़ 
तने।करियाँ कमंचारी इस बात को सहन नहों कर सकते थे कि वे 
हिन्दोस्‍्तानी श्रफ्रररों के हुकुम की तामील करें | चेम्स- 
फ़ो्ड रिपोर्ट में यह सलाह दी गई थो कि इं डयन विविल सर्वित्त में ३३ प्रति- 
शत पदाधिकारी हिन्दोस्तानी हों । इनकी संख्या प्रतिवर्ष डेढ़ प्रतिशत 
बढ़ाई जाय | छुछ जातीय भेद-भाषों को भी दूर करने को सिफ़ारिश की 
गई थी। इती रपो्ट के आधार पर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा १६२१ 
ई० से हिन्दोस्तान में ली जाने लगी | दिल्‍ली इसका केन्द्र माना गया। इससे 
मारतीय उम्मीदवारों के श्रपनी प्रतिभा दिखलाने का श्रवस्तर मिला | 
यध्पि सिविल स्वत की परीक्षा हिन्दोस्तान में श्रारम्भ की गई, परन्तु 
वेतन तथा नोकरी के नियम उपनियमों भें अनेक सुधारों की आवश्यकता 
थी। यारपनिवाणियों को जो सुविधायें इन नीकरियों में पहले से दी जाती 
थीं वे थोड़ी भो कम न की गई। १६१६ के शासन-विधान में नौकरियों 
पर अ्रल्गग विचार किया गया था। इसके अनुसार सिविल स्वेतत के सदस्य 
तब्र तक अपने पद पर कार्य कर सकते थे जब तक सम्राट की इच्छा हो | जिस 
व्यक्ति को उन्हें भर्ती करने का अधिकार दिया गया था वही उन्हें निकाल 
भी सकता था। यद्यपि ये कम बारी विभिन्न प्रान्तों में कार्य करते थे, फिर 
मो इनकी जिम्मेवारी भारतमत्री के प्रति थी। वह जिसे चाहता तरक्की या 
तनज्जुली देता | ऊपर कहा गया है कि सिविल सर्वित के अगरेज़-कर्मचारियों 
को हिन्दोस्तानी श्रक़सरों की बराबरी में एतराज़ था | साथ ही छोदे 
कर्मचारी हिन्दोस्तानियों की मातहती में काम करना पसन्द नहीं करते थे | 
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१६१६ के शासन-सुधार के अनुसार कुछ प्रान्तीय विभागों का प्रबन्ध भारतीय 
मंत्रियों को संत दिया गया | इसलिये यह लाज़िमी था कि उन विभागों के 
बढ़े-से-बढ़े कम्रवारी मत्रियों की देख-रेख में काम करें| सिविल स्वित्त के 
ञ्ंगरेज़ सदध्यों ने भारतमंत्री से इस बात की माँग पेश क्री कि उनके लिये 
जल्दी-से-नल्दी अपने पद से छुट्टों मिल जाने की काई चेजना बनाई 
जानी चाहिये | 
भारतमन्त्री ने कुछु ऐसे नियम बनाये जिनसे पहली जनवरी सन्‌ १६२० 
ई० के पहले नियुक्त किये गये मारतीय सिविल सर्विंत्त के अंगरेज़ पदाधि- 
कारियों को अपने पद से छुट्टो प्राप्त करने की विशेष सुतिधायें दे दो गई। 
वे अपनी अवधि पूरी होने के पहले ही नौकरी से छुट्टी लेकर पूरी पेन्शन के 
हकदार वन सकते थे | इसका परिण,म यह हुआ्आ कि १६२४ ई० के लगभग 
करीब ३४५ भारतीय सिविल सर्विस के अ्रगरेज़ सदस्य अपने पद से अलग हो 
गये । यद्यपि इन पदाधिकारियों के चले जाने से ईिन्दोस्तान के कुछ हानि हुई 
परन्तु इसके लिये केाई दूसरा रास्ता न था। जिस रिद्धान्त से ये पदाधिकारी 
अपने यूरो में काम करते थे वे नये शासन-विधान में पुराने क़रार दिये गये। 
प्रान्तीव घारा-सभायें इन कर्म वारियों की टीहा-टिप्पणी करने लगों | राष्ट्रीय 
भावनाश्रों की इद्धि के कारण भारतीय जनता पुरानी नौकरशाही की कड़ी 
आवाज़ नहीं सह सकती थी | १६२२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण विदेशी 
कर्मचारियों की असुविधायें और भी बढ़ गई । इधर लड़ाई के कारण 
इंगरजंड में च॑ं जो का भाव बढ़ जाने से अंगरेज़ उम्मीदवार भाप्तोध सिविल 
सविस के लिये कम लालायित होने लगे | इस उदासीनता को देखकर 
वृट्िश सरकार बहुत ही चिन्तित हुई | वद्र क्रिसो भो प्रकार से भारतीय 
सिविल सर्विद्ध में अंगरेज़ीपन के। कम करने के पक्ष में न थी | दूसरी ओर 
अंगरेल उम्मीदवार हिन्दोस्तान में पैर रखना ख़तरे से ख़ाली नहीं समझते थे | 
लाड मैकडालन की श्रध्यक्षता में एक कमीटी इस बात की माँच के 
लिये नियुछ की गई श वह भारतीय सिविल सबिस में अ्गरेज़ उम्मीदवारों 
की उदासीनता का कारण खोन निकाले | बृूटिश सरक्रार इतने ही से सन्तुणट न 
हुई । १६२३ ६७ में दाई ली की श्रध्यक्षता में एक दूसरा कमीशन नियुक्त क्रिया 
गया | भारतीय लेनिस्लेट्ब असेम्बला ने इस कमीशन का विरोघ किया 
६ दस पर एक पार्ट भ॑ सर्च करने से इन्कार कर दिया । उसकी सम्रक 
कमीयन विल्ठ.ल बहार था श्ीर इस पर ख़्ब करने की कोई ज़रूरत 
यों । परस्तु बादइतराय ने अपने अवकार से कमीशन के ख़र्चें की रकम 
सोच खजाने से मन्‍्जूर की | १६२८ ६« में लो कमोशन ने श्रपनी स्पोट 
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दे दी रिपोट काफ़ी विह्तार के साथ को गई थो और इसको बहुत 
सी पिफ़ारिशों को भारत-प्रकार ने स्वीकार कर लिया । पहली बात जिसकी 
कमोशन ने ठिफ़ारिश की वह यह थी कि भारतीय सिविल सर्वित, भारतीय 
पुलीय सर्विस, भारतीय जड्रल सर्वितत तथा छठिचाई विभाग की भारतीय 
इन्जीनियरिक सर्विस भारतमन्त्री के हाथ में रेक्‍्खी जायेँ। भारतीय शिक्षा 
सर्वित, भारतीय कप सर्वित, भारतोय इन्जीनियरिज्ञ सर्विस, भारतीय पशु 
चिकित्सा सर्विस तथा भारतीय श्रौपधि सर्विस प्रान्तीय सरकार की मातदहती 
में दे दी जायें। इन कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा इृठाने का श्रधिकार 
केवल प्रान्तीय सरकारे को हो । 

ली कमोशन की दूधरी सिफारिश भारतीय तिविल सर्वित्त में हिन्दोत्तानियों 
को अधिक-से-श्रधिक संख्या में शरीक करने की थी | कमीशन की राय 
थी कि प्रान्तीयः विविल सर्विस के सभी पद भारतवासियों के. दिये 
जायें | उनके ऊपर किसी अक्वार के प्रतिबरन्ध की छावश्यक्रता नहीं है । 
जहाँ तक अ्रतिल भारतीय तथा केन्द्रीय सवित की बात थी. उतमें कमीशन 
ने कुछ प्रतिशत इिन्दोस्तानियों के लिये निश्चित कर दिया । भारतीय 
सिविल सबवि् में बीस प्रतिशत स्थान ईिन्दोस्‍्तानियों के लिये निश्चित डिये 
गये | कमीशन ने भारतीयकरण पर ज़ोर देते हुये यह कहा कि १६३६ ई० 
तक भारतीय सिविल सर्वित और १६४६ तक भारतीय पुलीत सर्बित में 
हिन्दोघ्तानी श्रोर श्रेंगरेज़ दोनों को ठंख्या बराबर दे जानी चादिये। 
कमीशन की राय में सिविल सर्विस में श्रेगरेज़ पदाधिकारियों का होना 
आवश्यक ठहराया गया । भारतीय जद्भल सर्विस में ७४ फ्री सदी स्थान 
हिन्दोस्तानियों के लिये और २५ फ्रो उदी अ्गरेज़ों के लिये उचित 
ठहराये गये | 

शअगरेज़ उम्मोदवारों के मारतीय सिविल स्विध में आकर्षित करने के 
लिये कुछ सुविधाश्रों की सलाह दी गई । उन्हें कुछ आर्थिक भत्ते श्रादि 
की सिफारिश की गई | कमीरान का कहना था कि उनका वेतन बढ़ा दिया 
जाय तथा उनका कार्यक्राल कुछ श्रीर सुरक्षित कर दिया जाय; अपने कार्य- 
काल में इंगलेंड श्रानि-जाने के लिये चार वार छुट्टर्याँ दो जायेँ [उनकी 
पेन्शन बढ़ाने की भी सिफ़ारिश की गई | यदि सिविल सर्विस का केई अँगरेज 
पदाधिकारी इिन्दोध्तान में मर जाय तो उसके कुठम्ब के लिये कुछ विशेष 
सुविधाओं की सिफ़रिश को गई थी । कमोशन को रिपोट में अखिल भारतीय 
पिविल सर्विस की रक्षा के लिये शक पब्लिक सर्वित्त कमीशन झी सिफ़ारिंश 
की गई । 
[० सा७ शा[०--४३ 
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२--सिविल सर्विस । 
सिविल सवित्त फिर तीन भागों में विभाजित की गई है :-- 
अर--वे अ्रखिल भारतीय नौकरियों जो मारतमंत्री के हाथों में रक्खी 
गई ई | 
ब--संघ-शासन के श्रन्दर वे नौकरियाँ जो गवनर-जनरल के द्वा्थों में 
रखी गई हैं। 
स--प्रान्तीय नौकरियाँ जो गवनर के अधिकार में रक्खी गई हैं। 
संप-शासन-विघान में रक्चा का विषय सुरक्तित विभाग है। 
यह एकमात्र गव्नर-जनरल के श्रघिकार में रक्खा 
रक्ता सम्पनधी गया दे। भारतीय मंत्रियों का इस पर कोई श्रपिकार 
नोकरियाँ नहीं है। इसीलिये इस विभाग में काय करने वाले 
पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये कुछ विशेष नियम 
बनाये गये हैँ | इस विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी कमान्डर-इन-चीफ़ 
कहलाता है। इसका वेतन और भत्ता सब कुछ भारतमंत्री श्रीर उसकी 
फॉसिल के द्वाथ में रकखे गये हूँ | इस विभाग के सभी बड़े कर्मचारी भारत- 
मंत्री और उत्की कॉमिल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इससे सप्राट्‌ के दैवी 
अधिकार पहले की तरह सुरक्षित रक्खे गये हैँ। फौजी मुहकर्में के सभी बड़े 
कर्मचारी भारतीय ख़ज़ाने से वेतन लेते हुये भी दृठिश सम्नाद के प्रति 
ज़िम्मेत्रार दागे | यद्यपि सम्राठ_को यह अधिकार है कि वह संघ-मंत्रि-मंडल 
को कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त करने का श्रघिक्रार दे दे, डिन्तु' कार्य 
रूप में इसकी सम्भावना कम है। हवाई, जहाज़ी झ्ौर स्थल हर प्रकार की 
सेना के बड़े कम चारी भारत-मन्त्री के इशारे पर काम करंगे | श्रर्थात्‌ गवर्भर- 
जनरल द्वारा वह इन कर्मचारियों पर अधिकार रखेगा।.., 
फ़ोनी मुहकृमें में कुछ भारत निवासियों के! भी बड़े-बड़े पद दिये जायेगे । 
इसके लिये गवनर-जनरल भारतीय मन्न्रियों की सलाह से कार्य कर सकता 
है | इस विभाग के अन्दर कार्य करने वाले किसी कमंचारी के यदि किसी 
तरह की फ़रियाद करनी हे ते। वह सीधे भारतमन्त्री से कर सक्रता है। 
भारत-सरकार की फ़ौज बृदिश सम्राद की सेना समझी जाती है। फ़ौज का 
पूरा ख़र्च भारतीय संघ सरकार बर्दाश्त करेगी। परन्तु संघ-घारा-सभा का 
इस ख़र्च में फाई हाथ न होगा । वह इस विभाग के किसी भी कर्मचारी के 
वेतन आदि पर विचार नहीं कर सकती। गवनर-जनरल अपने विशेष 
अधिकारों से इस विभाग की कारवाश्यों को देखेगा | तात्पयं यद्द है कि जो 
विभाग हिन्दोस्तान की रक्षा के लिये बनाया गया है और जिस पर प्रजा 


३१८ आधुनिक भारतीय शासन 


१६१६ ६० के भारतीय ऐक्ट में इस बात का विधान बनाया गया कि 
पाँच सदस्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाय | इसका सभा- 
पत्ति भारतमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाय | यह कमीशन सरकारी पदाधि- 
कारियों को नियुक्त करने के लिये बनाया गया था | इसका कार्य-विधान 
बनाने का श्रधिकार भारतमंत्री और उसकी कौन्सिल को दिया गया था । 
तदसुसार १६२५ ई० में पब्लिक सवित कमीशन की स्थापना की गई । 
प्रान्तीय धारा-सभा के एक ऐक्ट के श्रनुतार १६२६ ६० में मद्रास प्रान्त में 
भी एक पब्लिक सविंस कमीशन स्थापित किया गया । 

काँग्रेत के राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के कारण भारतीय जनता की दृष्टि बदलने 

लगी | सरकारी पदाधिकारी जनता के सेवक समझे 

१६६४४ का जने लगे | लोग इस बात की माँग पेश करने लगे 

शासन-पघिधान कि भारत-सरकार के श्रन्दर छोटी और बड़ी सभी 
और सरकारी प्रकार की नौकरियों लोगों को इस दृष्टि से दी जाये कि 
नोकरियाँ वे भारतीय णनता की अधिक-से-अधिक भलाई कर 
सके। लम्बी-लम्पी तनम़ाहें लेकर बाबू बनने का युग 

पुराना ठहराया गया । लोगों का कहना था कि जब ये कर्मचारी भारतीय 
ख़नाने से श्रपना वेतन लेते हैँ तो इनकी ज़िम्मेवारी भी हिन्दोस्तानियों के 
प्रति होनी चाहिये | इस बात की कड़े शब्दों में आलोचना की 
जाने लगी कि हमारे देश के बड़े-बड़े कर्मचारी भारतीय वातावरण 
से सर्वथा अनभिश्ष हैं। वे श्रपने आपको सेवक के बदले जनता का स्वामी 
समभते हू। बड़े श्राश्वर्य की बात है कि जो प्रजा उनका भरण-पोपण फरे 
अर जिनकी गाढ़ी फमाई से वे लम्बी-लम्भी तनख़ाह लें, उन्हीं के ऊपर 
वे घाध जमायें | ये बाते लोगों के दिमाग़ में बहुत जोरों से खबकने लगी । 
प्रजातन्त्रवाद की स्पापना करने की घोषणा के कारण नोकरियों का मसला 
ग्रौर मी ज़ोर पकने लगा । ठंघ शासन-विधान के लिये जब साइमन 
फर्मीशन की नियुक्ति की गई उस समय भारतीय नौकरियों का भी प्रश्न 
उसके सामने रक्खा गया था | कमीशन ने नौकरियों के मारतीयकरण के 
सम्बन्ध में उठी तरद की ठिफ़ारिश की जेती ली कमीशन ने की थी । 


हक 
ध्र्त्ये कटा 


त्येक प्रान्त में एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने . की सिफ़ारिश 
की गई थी। 

नये छंप-शासन-विघान के अनुसार भारतीय नीकरियाँ दो मार्गों में 
विभानित की गई है :-- 
१- रक्षा ठस्पन्बी नौकरियां ([0८00808 $६/४०४४) 
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२--सिविल सर्विस | 
पिविल सर्विछ्त फिर तीन भागों में विभाजित की गई है ;-- 
अ--वे श्रखिल भारतीय नौकरियाँ जो भारतमंत्री के हाथों में रक्खी 
गई हैं । 
ब--संघ-शासन के श्रन्दर वे नौकरियाँ जो गवनर-जनरल्त के हार्थो में 
रक्‍्खी गई हैं। 
स--प्रान्तीय नौकरियां जो गवनर के अधिकार में रक्खी गई हैं । 
संघ-शासन-विधान में रत्चा का विषय सुरक्षित विभाग है। 
यह एकमात्र गवर्नर-जनरल के श्रधिकार में रक्खा 
रक्ता सम्बन्धी गया है | सारतीय मंत्रियों का इस पर कोई अधिकार 
नेकरियाँ नहीं है। इसीलिये इस विभाग में कौर्य करने वाले 
पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये कुछ विशेष नियम 
बनाये गये हैं| इस विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी कमान्डर-इन-चीफ़ 
कहलाता है | इसका वेतन और भत्ता सब कुछ भारतमंत्री श्रोर उसकी 
फॉसिल के द्वाथ में रक्खे गये हैं| इस विभाग के सभी बड़े कर्मचारी भारत- 
मंत्री और उत्तकी कॉसिल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । इससे सप्राद के दैवी 
अधिकार पहले की तरह सुरक्षित रक्खे गये हैं| फौजी मुहकमें के सभी बड़े 
कमचारी भारतीय ख़ज़ाने से वेतन लेते हुये भी बृटिश सम्नाद के प्रति 
ज़िम्मेबार हैगे | यद्यपि सम्राट को यह अधिकार है कि वह संघ-मंत्रि-मंडल 
को कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त करने का श्रधिक्वार दे दे, डिनन्‍्तु' कार्य 
रूप में इसकी सम्भावना कम है | हवाई, जहाज़ी श्रोर स्थल हर प्रकार की 
सेना के बड़े कम चारी भारत-मन्त्री के इशारे पर काम करेंगे | श्रर्थात्‌ गवर्भर- 
जनरल द्वारा वह इन कर्मचारियों पर श्रघिकार रक्खेगा | | 
फ़ोनी मुहकृमें में कुछु भारत निवासियों के भी बड़े-बड़े पद दिये जायेंगे । 
इसके लिये गवनर-जनरल भारतीय मन्त्रियों की सलाइ से कार्य कर सकता 
है | इस विभाग के श्रन्दर कार्य करने वाले किठी कमंचारी के यदि किसी 
तरह की फ़रियाद करनी है ते वह सीधे भारतमन्त्री से कर सकता है। 
भारत-सरकार की फ़ोज बृटिश सम्राट की सेना समकी जाती है। फ़ोज का 
पूरा ख़र्च भारतीय संघ सरकार बर्दाश्त करेगी। परन्तु संघ-घारा-सभा का 
इस ख़्च में कोई हाथ न होगा । वह इस विभाग के किसी भी कर्मचारी के 
वेतन आदि पर विचार नहीं कर सकती। गवर्नर-जनरल अपने विशेष 
अधिकारों से इस विभाग की कारवाइयों को देखेगा | तात्पय यद्द है कि जो 
विभाग हिन्दोश्वान की रक्षा के लिये बनाया गया है श्र जिस पर प्रजा 


३४० शाधुनिक भारतीय शांसन 


का सबसे श्रधिक धन ख़्च किया जाता है वह्दी जनता के हाथ से एकदम 
बाहर रक्खा गया है। इस विभाग की थोड़ी-परहुत नौकरियाँ, जो चन्द 
न्दोत्तानियों को दी जाती हैं, दाल में नमक के बराबर हैं। मालूम नहीं 
क्यों जहाँ विभागों में भारतीयकरण की नीति बर्ती गई है वहाँ यह विभाग 
अपवाद में रकखा गया है | 
किसी देश के शासन-प्रवन्ध में तिविज्ञ सर्वित के कमंचारियों का क्‍या 
महत्व है इसका वर्णन इस श्रध्याय के आरम्भ में दी 
सिविल्ल सर्विस किया गया है | उसे सामने रखते हुये यह भली भाँति 
स्पष्ट है कि इस विभाग के कमचारियों को नियुक्त करने 
आर उन्हें हटाने की व्यवस्था बहुत ह्वी ठोक होनी चाहिये। इनका कार्य-क्रम 
और वेतन श्रादि निश्चत करने का अधिक्रार भारतीय प्रतिनिधियों के 
मिलना चाहिए। नये शासन-विधान में इनका कतंत्य पहले से कहीं अधिक 
बढ़ा दिया गया है। सिविल्ल सर्विष्त के कुछु सदस्य भारतनमन्त्री द्वारा नियुक्त 
किये जायेंगे । इन्डियन सिविल सर्विस, इन्डियन औषधि सर्दिस तथा इन्डियन 
पुलीस सर्विष--हस प्रकार के कर्मचारियों के नियुक्त करने का अधिकार 
भारतमन्त्री को द्ोगा | वह वूटिश पब्लिक स्वित्त कमीशन तथा फेडरल 
पब्लिक सर्विष्त कमीशन की सिफ़ारिश से इन्हें नियुक्त करेगा | ये दोनों कमी- 
शन उम्मीदवारों की परीक्षा लेंगे तथा उचित व्यक्तियों के। चुनकर भारतमंत्री 
के पास भेजेंगे । १६३६ ६० से इन्टियन सिविल सर्त्रित में अ्गरेज्ञ सदस्यों 
की नियुक्ति नामज़दगी द्वारा हइुस शर्त पर की जाती है कि वे किसी बृटिश 
यू निवर्विटी की श्रानत परीक्षा पास हो | सिविल सर्विस के जिन कर्मचारियों 
के नियुक्त करने का अधिकार भारत-मन्ची के। दिया गया है उसकी संख्या 
बह अपनी इच्छानुसार घटा-बढ़ा सकता है | इसका पूरा ब्यौरा वह कामन 
सभा के सामने प्रति वष पेश करेगा ।इस तरह की नई जगहों की ग्रावश्यकता 
पड़ने पर गवनर-जनरल झा यह पहला कततव्य है कि वह भारत-मन्धरी के 
तुरन्त सूचना दे । 
भारत-मन्यी के इस अधिकार को कड़े शब्दों में श्राले,चना की गई थी | 
हिन्दोस्तान के किसी भी वर्ग के यह बात पठन्द ने थी कि किसी भारतीय 
सरकारों कमचःरी के। उसे नियुक्त करने का शअ्रधिकार दिया जाय। यह्द 
बान प्रजातन्त्रवाद के बिलकुल विदद्ध ठराई गई | इसके बदले यह बयूल 
बनाया जा सकता या हि श्रािन भारतीय पदाधिकारियों के नियुक्त करने 
दा धधिवार भारत-सरकार छा दिया जाय; शोर छोटे श्रौर बड़े सभी 
प्मयारी धास्तीय सरकार द्वारा नियुद्ध किये जायें । कोई भी विदेशी एमारी 
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ग्रावश्यकताओों को उतना नहीं तमझ सकता जितना हम स्तवर्य समझ सहते 
हैं| संघ-शासन-विधान में श्रन्त्र चरटियों की सूची में इसे भी शामिल किया 
जा सकता है । 

भारत-मन्त्री फे अलावे सिविल सर्विस के श्रन्य कमचारियों को नियुक्त 
करने का श्रधिक्रार संघ तया प्रान्तीय सरकारों को दिया है। अ्रखिर्ञ भारतीय 
छिविल सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति, उनका वेतन तथा कार्य-काल श्रादि 
निश्चित करने का अ्रधिकार गवर्नर-जनरल को दिया है। इसी प्रकार प्रान्तीय 
गिविल सर्वितत के कम चारी गवर्नरों के संरक्षण में रक्खे गये हैँ। इन पदा- 
घिकारियों को जो व्यक्ति नियुक्त करेंगे उन्हें छोड़कर किसी श्रौर को इन्हें 
हटने का श्रधिकार नहीं हे। धारा समायें इनके वेतन श्रादि में हाथ नहीं 
डाल सकतीं । एक निश्चित सीमा के श्रन्दर इन्हें अपने मातहत कमचारियों 
को टोका-टिप्पणी करने का अधिकार ज़रूर दिया गया है, परन्तु यदि इन 
कर्मचारियों के कामों में किध्ती तरद की श्रद्चन डाली जाय तो इन्हें श्रधिक्रार 
है कि वे गवर्नर तथा गवनर-जनरल से सोधे फ़रियाद कर सके। यदि इन 
पर किसी तरह का मुक़दमा चलाया जाय या इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की 
जाय तो वे गवर्नर और गवर्नर-जनरल से अ्रपनी रक्षा करा सकते हैं। * 

१६२४ ई० में जब ली कमीशन ने श्रपनी रिपोट दी तो उपमें यह बात 
भली भाँति स्पष्ट की गई थी कि भारतीय सिविल सर्विस में भारतीयकरण इस 

प्रकार किया जाय कि १६३६ ई० तक इसमें आधे हिन्दोध्तानो श्रौर श्राधे 

: अँगरेज़ हो जाये । भारतीय उम्मीदवार दिन्दोस्तान और इंगज्ेंड दोनों जगहों 
से घित्रिल सर्विस में आते रहे। परिणाम यह हुआ कि इन्डियन सिविल 
सर्वित में अ्रंगरेज़ कंमचारियों की संख्या घटने लगी। इसी कमी को पूरा 
करने के लिये यह विधान बनाया गया कि भारत-मन्त्री कुछ व्यक्तियों को 
बिना परोक्षा के ही इन्डियन सिविल सर्वित में नामजद कर सकता है। इतने 
से भी भारतीय उम्मदवारों की संख्या कम न हुई और वे लन्‍दन में जाकर 
मुकाविले के इम्तदह्ान में सिविल सर्विश्व के पद को प्राप्त करते रहे। इसे 
रोकने के लिये लो निगम बनाये गये उनसे भारतीय उम्मीदवारों की संख्या 
कम होती गई | जो विद्यार्यो वृटिश युनीवर्सिटी की आने परीक्षा पास हों 
वे ही लन्दन में इन्डियन सिविल सविध की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह 
नियम भारतीय दृष्टि से बहुत ही अ्ंसंगत है | किसी देश के शिक्षित नवयुतकों 
को सरकारी विभाग द्वीरा अपने देश की सेवा करने का अवसर न देना 
घोर अन्याय नहीं ते और क्ष्या दे? 

संब-शायन-विज्ञान में पब्च्िक सवित कमीशन की स्थापना का निर्येस 
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बनाया गया है। भ्रखिल् भारतीय नौकर संघ-पबव्लिक सविस कमीशन द्वारा 
और प्रान्तीय विभाग के सरकारी कर्मचारी प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमौशन 
द्वारा नियुक्त किये जायें। संघ-पब्लिक सर्वित कर्माशन के अतिरिक्त प्रत्येक 
प्रान्त में एक पब्लिक सर्वित कमीशन द्वोगा | पहले की स्थापना गवनेर-जनरल 
द्वारा और दूसरे की गवर्नर द्वारा की जायेगी। ये दोनों पदाधिकारी अपने 
विशेष अधिकार से इनके सदस्यों को नियुक्त करेंगे। इनकी संख्या, वेतन, 
कायपद्धति तथा काल आदि निश्चित करने का एकमात्र श्रधिकार उन्हीं 
को दिया गया है । कमीशन के सदस्यों में कम-से-कम श्आाधे व्यक्ति ऐसे होने 
चाहिये जो १० या १० से अधिक साल तक सम्राट्‌ की मातहती में दिन्दो- 
त्तान में नोकरी कर चुके हों। घारा-सभायें इनके ख़चे पर विचार नहीं कर 
सकती । यह भी विधान वनाया गया है कि यदि दो प्रान्त चाहें तो एक 
ही पब्लक सर्विस कमीशन द्वार काम चला सकते हैं। संघ तथा प्रान्तों में 
इन कमीशनों की स्थापना कर दी गई है। बम्बई और सिन्ध प्रान्त के लिये 
एक ही पब्लिक सविस कमीशन बनाया गया है | 
सिविल सर्विध्त के कर्मचारी इन्हीं पब्लिक सर्तिस कमीशनों द्वारा नियुक्त 
किये जाते है | ये कमीशन परीक्षाश्रों तया मौखिक चुनाव द्वारा उम्मीदवारों 
को चुनते हैं। कमीशन की यह येजना शअ्रत्यन्त सराइनीय हे। लेकिन इनकी 
बनावट में कुछ ऐठो कमी है जिप्तसे ये श्रपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर 
सकते | श्रच्छा होता कि इन्हें भारतीय मन्त्रियों की मातदती में रक्खा 
जाता | प्रजा के प्रतिनिधि इस बात के श्रच्छी तरह समझ सकते हैँ कि देश 
में कि प्रकार के कर्मचारियों की आ्रावश्यकता है, उनके श्रन्दर कैन-कान से 
गुण होने चाहिये | गवर्नर और गवर्नर-जनरल को इनका शान नहीं दो 
सकता | उनकी दृष्टे ते दिमागी लोगों पर जायेगी श्रथता घनीमानी लोगों 
की रक्ता पर | यही कारण दे कि हमारे देश की सिविल सर्वित्त में बहुत फम 
ऐसे पदाधिकारी मिलेंगे जो राष्ट्र की आवश्यक्रताधों को महसूत कर 'अपनी 
पूरी ताक़त उनमें लगायें | 
एमारे देश को सरकारी नीकरियें में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हू जिन्हें दूर 
कये बग्रेर हमारा राजनोतिक वातावरण साफ़ नहीं 
सरकारों दो सकता | पद्दलि हम पाठकों का ध्यान उन चन्द 
नौकरियों वातों को श्रोर दिलाना चाहते हैं जिन्हें जाने बगैर 
में सुघार सुधार की येजना समझ में नहीं श्रा सकृती। यद ते 
सभी जानते ई कि दिन्दोस्तान दुनियाँ के सबसे ग्ररीव 
में है। वहाँ के नियाधियां की ग्ररोवी इतनी भर्यकर है कि लाखों 
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आदमियें के एक समय भी भरपेट खाना नहीं मिलता | ऐसी दशा में केई 
भी सरकार आँख मे द कर अपने कर्मचारियों के मिद्ठी की तरह चाँदी नहीं 
बाँद सकती | लेकिन हमारे देश में ऐसा ही हो रह्य है। बड़े-बड़े सरकारी 
कर्म चारियों के! इतनो लपघ्वी-लम्पी तनतव्ाहें दी जाती हैं कि दुनिया के घनी- 
से-धमी मुल्क उसका मुक़ाबिला नहीं कर सकते | जितना वेतन हमारे यहाँ 
गवर्नर-जनरल के दिया जाता है उतना संयार के सबने धनी देश संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका के प्रेतीडेन्ट तथा सबसे बड़े साम्राज्य ( ब्रिटिश साम्राज्य ) के 
प्रघान मन्‍त्री के भी नहीं दिया जाता । सरकारी/विभाग के बढ़े-बड़े कमचारी 
इतनी तनत्ाईं पाते हैं कि मुल्क की ग़रीबी:सामंने रखते हुये फ़ज़लख़र्ी की 
मिसाल के।ई दूसरी दिखाई नहीं पड़ती । इसलिये सरकारी नोऋरियों में पदला 
सुधार पैसे का होना चाहिये | काँग्रेस ने ५०० रुपये महीने का जो नियम 
बनाया है वह बिलकुल ठीक है । हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति में किसी 
भी कर्मचारी के। ५०० रुयये से श्रधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये । 
सरकारी नोकरियें की दूधरी कमी विदेशीयन है। इृ राष्ट्रंय उद्गार के 
युग में भी बड़े बढ़े पदों पर अ्रेंगरेज़ श्रीर ईसाई दिखाई पढ़ते हैं। मालूम 
पढ़ता है मानों बड़ी-बड़ी नोकरियाँ उनके लिये इमेशा के लिये सुरक्षित कर 
दी गई हैं। बड़े-बड़े शहरों में जो पोट विवाग की नोकरियाँ हैं उनमें हिसाब 
लगाने से पता चला है कि १००० और २००० रपये मासिक की नौहरियों 
में हर १०४ श्रादमी में केवल १२ हिन्दोस्तानी हैं । बाक़ी स्थान श्रेमरेज़ों के। 
दिये गये हैँ । २००० रुपये से ऊपर पाने वाले कर्मचारियों में केबल एक 
प्रतिशत ौिन्दोस्तानी हैं। इसी तरह फौन, जंगल तथा कुछ अन्य विभागों 
में भी अधिक-से-अधिक कर्म चारी भेँगरेज़ दिखाई पढ़ेंगे। यूबों के गवर्मर 
लगभग सभी अगरेज़ द्वोते हैं | मुश्किल से १७ प्रतिशत कलेक्टर हिन्दोस्तानी 
दिखाई पड़ेंगे | भारत-सरक्वार के अन्दर गवर्नर-जनरल के सलाहकार 
आदि अधिकतर अंगरेज़ होते हैं। इन विदेशी कमंचारियों से दोहरी हानि 
उठानी पड़ती हे | एक तो हमारे देश के योग्य से योग्य व्यक्ति बेकार रहते 
हैं, दूसरे विदेशी कम चारी अपनी सारी श्रामदनी श्रपने देश में ख़् करते 
हूँ । जब तक वे ्िन्दोस्तान में रहते हैं तबन्तक अधिक-से अधिक पैसे बचाकर 
अपने देश के भेजते हैं। पेंशन हो जाने पर उनकी तनखझ्वाह की एक पाई 
भी हमारे देश में नहीं ख़्च होती । यदि मुग़ल-राज्य में कर्मचारियों का 
वेतन लम्बा था तो वह सब कुछ अ्रपने ही देश में ख़व॑ किया जाता-था। 
अरब और फ़ारस में उसे भेजने की इजाज़त न थी | परन्तु आज जो प्रतिवर्ष 
प्रेशान की एक लम्बी रकम इंगलेंद के भेजी जाती है। वह इसारे झऱर मानों 
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सदियों का ऋण लदा हुआ है | अतएव नौकरियों में दूसरा सुधार भारतीय- 
करण का होना चाहिये | दर विभाग में अश्रधिक-से-अधिक कमचारी 
दोघ््तानी रद्खे जायें। 
घन शोर संख्या से बढ़कर हमें एक और भी नसुघार करना चाहिये) 
झाजकल के बड़े-बड़े कमंचारी अपने आपको जनता का स्वामी समभते हं। 
उनके दिलों में प्रजा के प्रति केई सहानुभूति नहीं होती | थोड़े से धनी मानी 
लोगों से परिचय प्राप्त कर लेने तथा दावतों श्रोर कलबों में शरीक होने के 
घलादे वे गरीबी से मिलने में अपनी मानहानि समझते हैं। अरने भाशयों 
के बोच में रहते हुए भी उनकी रहन-सहन विदेशी होती है। दुखिये और 
महीब्रत जिदद लोग उनके वेंगलों के अन्दर कदम नहीं रख सकते। एक 
समय वह था जब हि अशोक ने अपने राज्य में इस बात का एलान कर 
रदखा था फि शौचालय तक में उसे राज्य की ख़बर की जा सकती थी, ओ्रर 
एर उ_मय कोई भी श्रादमी उठ्से मिल सक्रता था) जहाँगीर ने श्रपने दरबार 
में एक सोने की जंजीर बाँध रक्खी थी, जिसे कोई भी खाॉँच कर बादशादइ से 
मिल सकता था| परन्तु श्राज वह दिन सामने दिखाई पड़ता है जब कि 
फलेबटर और कमिश्नर के वेंगलों के अन्दर साधारण श्रादमियों को जाने 
की एजाज़त नहीं मिलती | गवर्नर श्रौर चाइसराय की तो बात ही और है। 
इसकी वजद् समय की कमी नहीं, बल्कि दिल की कमी है। कर्मचारियों को 
एस बात का दौसला नहीं है कि वे दीन-दुलियों की फ़रियाद सुने और उन्हें 
रझ्प्ने की कोशिश फरें | जिस परिस्थिति में ौदिन्दोध्तानियों के दिन कट 
रदे ई उसमें बढ़ी-बड़ी दावतों भर नफ़ातत की गंजाइश कम दे। इघलिये 
कमचारियों को एक ऐदी ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिधर्म उनके श्रन्दर देश के 
गरीषों और दुलियों की कद्ठानी छूट-कूट कर बैठा दो जाय ताकि वे अपने 
भाइयों की झस्‍ली द्वालत से मुद्द न मोड़ | उनकी ट्रैनिंग एक सच्चे सेवक 
बनने की दोनी चादिये | 
इन तामाम सुधारों के बावजूद यदि हमारे बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी 
जनता के प्रतिनिधियों के श्रधिह्वार से बाहर रहें तो इनसे भलाई की श्राशा 
गहुत दम दरनी चादिये | यद सौधी सो बात है कि जो भिसक्रा नमक खाये 
६ इसकी शरयत दें] भारतनसरकार के बश्रन्दर रभो कमचारियों का 
पेतन भारतीय ख़बाने से दिया जाठा है । यही दालत प्रान्तीय नोकरियों की 
भी ६। बंदर सारा घन प्रता का हे | इतलिये प्रता को यद अधिकार होना 
दिये दि यह अबने बमचारियों को स्वयं नियुछ करे श्रीर जब चादे 
ग्रे । इयात्‌ मी सरहारी कमयारियों फी घारा-पमाा की मात्तदती 
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में रहना चाहिये। भारत-मन्त्ी, गवर्नर-जनरल तथा गवर्नर के विशेषाधिकारों 
से जो कमचारी नियुक्त किये जाते ईं वे प्रजा के दितैषी क्थोंकर हो सकते हैं। 
उनकी नौकरी की शर्त उन्हों के हाथों में रक्खी गई है, उनकी ज़िम्मेवारी 
भी उन्हीं के प्रति है। इस तरह की व्यवस्था से एक ज़िम्मेवार शासन की 
स्थापना नहीं दो सकती। सभी कमंचारियों को नियुक्त करने और उन्हें 
निकालने का अ्रधिकार धारा-समा को मिलना चाहिये | तभी वह प्रजा की 
ग्रावश्यकतानुसार उनसे काम लेने में समर्थ हो सकती है । 
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मनुष्य अपने जीवन को श्रधिक-से-अधिक सुखमय बनाने की चिन्ता में 
निमम्न रहता है। इसके लिये वह समाज को अपना 
शित्ता की साधन बनाता है | उससे अलग होकर वह सांसारिक 
साधश्यकता सुख का अनुभत्र नहीं कर सकता | जत्र यही श्रावश्यकता 
सम्पूर्ण समाज की है तो उसके कार्यों तथा विचारों 
में एक प्रकार की समता लानी होगी | इसी के आधार पर मानबव-समाज 
एकत्र होकर अपने सुख- दुःख का अनुभव कर सकता है | इसी उद्देश्य से जो 
वस्तु सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में बॉघती है उसे शिक्षा कहते हैं। इम 
कुत्ते, त्रिल्‍ली तथा चिड़ियों आदि को विचार-घारा से परिचित न होकर उनके 
सुख-दुः्ख का अनुभव महीं कर सकते | उनकी उन्नति-श्रवनति की प्रगति 
हमारी बुद्धि से बाहर की चीज़ है। यदि दमारे ओर उनके बीच में विचारों 
के आादान-प्रदान का कोई साधन होता ते मानवन्ध्माज से बृहत्‌ एक प्राणी 
समाज की स्थापना हुई होती | शिक्षा के कारण मनुष्य अपने श्रापक्रो मानव- 
समाज का एक अंग समझता है | समाज में रहने तथा लोगों के साथ व्यब- 
हार करने की सामग्री उसे प्रचलित शिक्षा से प्राप्त होती है। अपनी उन्नति 
के साथ वह समाज की प्रगति को जानने में भ्रपने को समर्थ पाता है| शिक्षा 
उसकी मस्तिष्क शक्ति को इतनी व्यापक बना देती है जिससे _ एक्नान्त में 
बैठे हुए भी वह मानव-समाज को देखता रहता है। शिक्षित मनुष्य के 
नेत्र दूर तक देखते हैं ; उसके कान उड़ते हुए शब्दों को भी सुन सकते हैं 
ओर उसकी बुद्धि श्रहश्य पर भी विचार कर सकती है। 
शिक्षा मनुष्य के जीवन को सफल बनाने की एक कुंनी है। डेविडसन 
झा[० भा० श[०--४४ 
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लिखता है, / शिक्षा द्वारा मनुष्प अयने श्रन्दर एक ऐसे संसार की रचना 
फरता है जो उसे वाह्म संसार में रहने के योग्य बनाता है ”|* शिक्षा द्वारा 
मनुष्य की श्रान्तरिक शक्तियाँ वाह्य जगत को भली भाँति पहिचानने लगती 
हूं | समय प्रतिक्षण बदलता रहता है | भिसे इसका शान न द्वोगा और जो 
समयानुकूल श्रपने विचारों को बनाने में समर्थ न होगा वह छुःख श्र 
कठिनाइयों के जाल से नहीं निकल सकता । शिक्षा समय के परिवतन का 
ठीक-ठीक ज्ञान कराती है । किस समय हमें कैसे विचार रखने चाहिये, फिन 
चीज़ों को प्राचीन समझ कर छोड़ देना चाहिये तथा किन पुरातन वच्ध॒ग्रों 
को पुनः श्रपनाना चांहिये--इन सब्र का ज्ञान प्रचलित काल की शिक्षा द्वारा 
होता ६ | विचारों में पीछे रह कर जैसे कोई व्यक्ति अपनो ओर समाज्ञ क्रिसी 
की भी भलाई नहीं कर सकता, उसी तरह कोई राष्ट्र श्रशिक्षित तथा कूप- 
मंटक रह कर दुनिया के सामने अपना सिर ऊौचा नहीं कर सकता। जो 
देश अपने श्रापको उन्नत करना चाहता दे वह उचित शिक्षा को ग्रहण करे | 
मनुष्य स्थमाव से ही रूढ़िवादी है। जिन वस्तुशों को वह एक बार अ्रदण 
करता है उन्हें वह छोड़ नहीं सकता । शिक्षा ही एक ऐसा साधन हे जो उसे 
प्रतिक्षण नवीनताशों का पाठ पढ़ाती रद्दती है | यद एक साधारण कहावत 
हैं कि "जिस जाति को जैसा बनाना है उसे उत्ती प्रकार फी शिक्षा दी जाय ।” 


शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी श्रावश्यकृताशों को मली भाँति पहचान सकता 
सी से स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है | उपके अन्दर 
एक ऐसी शकि पैदा द्ोती है जो उसके जीवन को आगे बढ़ाती है। जिम 
युग में दम रहते हैं उसे समभने के लिये भूत श्रीर भविष्य की थोड़ी जानकारी 
ध्रावश्यक ६। शिक्षा द्वारा हम ब्रपने श्रापक्रो पह्िचान सकते हैं कि सटे 
ये आरम्म से दम कितनी दृर पर खड़े हैं | शरीर को सुद्दील बनाने के लिये 
याम को श्रावश्यकता पढ़ती है । एमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी शक्तियाँ 
मोजद हूँ शिनमका विकास शारीरिक श्रवयवों से कमर श्रावश्यक नहीं 
बाय वदाय एमें जितना सुल श्रीर आनन्द दे सकते हैँ उठसे कहीं बढ़कर 
सु एमार झान्तरिक गिचार देने हैं| इन श्ान्तरिक शक्तियों को बढ़ाने के 
ए्यसाप्र साथन शिक्षा है। श्रात्मवल के सामने शारीरिक बन एक तुच्छु सी 
चढ़ है। ग्रतएव दसारा स्वान श्रास्तरिक विकास की शोर सबसे अधिक 
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प्रकार के कार्य हम करते रहेंगे । इसीलिए शिक्षा में सब से अधिक छानवीन 
की ग्ावश्यहता है। 
जिस शिक्षा में इतने अधिक गुण हैं श्रौर जिसे हमारी उन्नति-अवनति 
का मापदर5 होने का श्रेय प्राप्त है उसकी बुराई से हर्मे 
उचित शिक्षा बचना द्वोगा। जिस प्रकार शरीर पर जलवायु का 
प्रभाव पड़ता है और हमारी सारी रहन-सइन अपनी 
भोगोलिक परिस्थिति के अनुसार बन जाती है, उसी प्रकार शिक्षा का प्रभाव 
हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। उल्टी और बुरी शिक्षा किसी देश 
को श्रवनति के गड़ढे में डाल सकती है । इसके विपरीत आवश्यकता और 
अनुभव के आधार पर बनाई गई शिक्षा किसी पिछड़े हुए देश कों.उन्नति- 
शील बना सकती है। यह कहना अप्तम्भव है कि उचित शिक्षा का ठीक-ठीक 
स्वरूप क्या दै। प्रत्येक देश या समाज को विभिन्न प्रकार की शिक्षा की 
आवश्यकता होती है। एक ही समाज में व्यक्तियों की आवश्यकतायें भिन्न- 
भिन्न होती हूँ | सबके विज्ञार अलग-अ्रलग होते हैं| इसी के श्रतुतार उचित 
शिक्षा का निर्माण किया जा सकता है। एक ही शिक्षा किसी समय उचित 
और किसी समय अनुचित हो सकती है | जैप्ेजेस हमारा विकास होता है 
उसी प्रकार शिक्षा में भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। 
उचित शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हो सकती हैं| हमें यह मालुम नहीं कि किन-क्िन घटनाओं का प्रभाव हमारे 
जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, किस प्रकार की परेत्थिति का मुक़ाबिला हमें 
समय-समय पर करना होगा | हो सकता है कि किसी असाघारण परिस्थिति 
में पड़ कर हमारे देशवासी काइिल और निरुचमी हो जायें और उनके अन्दर 
आशा और उत्साह लेशमात्र भी बाक़ी न रहे | उस अवसर पर हमारी 
शिक्षा का ढाँचा श्राजकल से भिन्न होगा। वर्तमान समय में हमारे देश 
की शिक्षा.कोरी किताबी है | इसे प्राप्त कर लोगों के अन्दर रचनात्मक बुद्धि 
का विकास नहीं होता । देश के शिक्षित नवयुवक्र तथा नवयुवतियाँ बेशझारी 
का शिक्वार बनती हूँ | इसीलिये वर्तमान शिक्षा-प्रणाली पर टिपणियों के 
बोछार उड़ाये जाते हैँ | यह बात सर्वसम्मति से मान ली गई है कि हिन्दोध्तान 
की मोजूदा शिक्षा-प्रणाली समय के अनुकूल नहीं है । इस समय हमारे देश 
को एक ऐश,पी शिक्षा की आवश्यकता दे जो हमारे हाथों को चलता कर दे 
अर्थात्‌ हमारी बुद्धि किताबी न द्वोकर व्यावसायिक और रचनात्मक हो। 
उचित शिक्षा वह है जो व्यक्ति की सम्पूर्ण आवश्यकताश्रों की पूर्ति फरे। 
एकाज्ली शिक्षा उचित शिक्षा नहीं कही जा सकती | 
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उचित शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को किसी और पर निर्भर करने की आवश्यकता 
नहीं है | जे शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से परे होती है वह नवयुवकों 
के अन्दर एक प्रकार का विकार पैदा करती है। जब शिक्षा का तात्पय 
समाज को सुखी और सम्पन्न बनाना है ते इसका विधान समय और 
परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिये। उचित शिक्षा समयानुकूल बदलती 
रहती दे | वाह्य तथा आन्तरिक कारणों से कभी-कभी सामाजिक संगठन 
ढीला पड़ जाता है। उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिये शिक्षा की प्रणाली 
बदलनी पड़ती है| उचित शिक्षा प्रतिबन्धों से रहित होती है। जो शिक्षा 
केवल थोड़े से लोगों के लिये ग्राह्म है उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है 
जितनी उस शिक्षा की जिसका दरवाजा छोटे और बड़े सब के लिए एक-सा 
खुला हुआ है | उदाहरण के लिए हम अंँगरेज़ो शिक्षा की ओर नन्नर 
उठाकर देखे | यद शिक्षा केवल थोड़े से घनीमानी लोगों के लिये किसी 
विशेष उद्देश्य से बनाई गई है | इसके वतंमान ढाँचे को देखते हुये यह 
निश्चित है कि ६० प्रतिशत दिन्दोस्तानी इसको अ्रहृण नहीं कर सकते। 
अतएव यह शिक्षा-प्रणाली उचित नहीं कही जा सकती । जो शिक्षा सबको इस 
बात का अवसर दे कि वे इसे प्राप्त कर अपने जीवन की समस्याओं को इल 
करें वहदी उचित शिक्षा कहलाने की श्रधिक्रारिणी है| जब्र दम किसो देश 
की समष्याओं को विकट देखें और उन्हें सुलकाने का कोई मार्ग दिखलाई 
न पड़े ते इधका निष्कष यही निकाला जा सकता है कि वहाँ उचित शिक्षा 
का अभाष है। जीवन के प्रश्न बड़े दी गम्भीर होते हैं| यह कहना अत्यन्त 
कठिन है कि किस बस्तु से ओर किन तरीक़ों से इसारा जीवन सुखी बन 
सकता है | इस प्रश्न को सुलमाने में शिक्षा सबसे अधिक सद्दायक होती 
है | परन्तु उसका आकार बहुत द्वी तजुर्बे के साथ बनना चाहिये । 
हमारे देश में शिक्षा के इतिहास को देखते हुये यद पता चलता है कि 
इसमें परिवर्तनों की कोई गणना नहीं की जा* सकती | 
भारत में एक ऐसा भी समय था जब कि यहाँ की शिक्षा बहुत 
शिक्षा का दी बढ़ी-चढ़ी थी; उसका दरवाज़ा सबके लिये खुला 
इतिहास हुआ था ; राजा-महाराजा विद्वानों का आदर करते ये ; 
शिक्षित वर्ग श्रपने आपको समाज का सेवक समझता 
था । परन्तु एक ऐसा भी समय आया जब पुस्तकालय जलाये गये ; पुरानी 
पांठशालाओों का नामनिशान जाता रहा | किसी समय हमारे देश का एक- 
एक घर स्कूल था, प्रत्येक मन्दिर तथा मस्जिद शिक्षा के वेन्द्र थे, लेकिन 
आज वह दिन भी हमें देखने पड़ रहे हैं जब कि हमारे देश में केवल दस 
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प्रतिशत आदमी लिख और पढ़ सकते हैं | कभी ते इमारी शिक्षा धर्म से 
मिली हुई थी और कभी उससे अलग | कभी दसारे देश के शिक्षित व्यक्ति 
समाज के सेवक रहे श्र कभी उन्हीं के अत्याचार से आम जनता को 
तकलीफ़ें उठानी पड़ीं | कभी शिक्षित व्यक्तियों का श्राचरण आदश 
माना जाता था ओर समाज में उन्हें दर तरह की सविधायें प्राप्त थीं, लेकिन 
एक ऐसा भी दिन आया जब्र पढ़े लिखे लोग घरित्रद्दीन, निरुचमी ओर 
भार-स्वरूप समझे जाने लगे । हिसी समय दमारे देश के पढ़े-लिखे लोगों 
को भारतीय सभ्यता पर नाज़ था लेकिन आ्राज वह दिन भी इसमें देखने 
पड़ते हैँ जब कि शिक्षित वर्ग अपनी सभ्यता की जड़ अ्रपने ही हाथों से काट 
रहा है। किसी समय ऋषि-महरपियों के श्राश्रत्त विद्या के केन्द्र कहलाते थे 
और किसी समय कालेज श्रौर विश्वविद्यालयों की बड़ी-बड़ी आलीशान 
इमारतें चनवाई गई' | इतना परिवर्तन किसी सभ्य देश के इतिहास में शायद 
ही भिल्लेगा । 
(श्र ) जिस हिन्दोत्तान की चर्चा विदेशों में की जाती है उसका नक्शा 
आजकल से भिन्‍न है। यहाँ की सभ्यता की प्रशंसा 
प्राचीन विदेशियों ने मुक्तकर्ठ से की है | यद्द ते सभी जानते 
भारत में हैं कि किसी देश को तम्य बनाने का मूल कारण वहाँ 
शिक्षा. की शिक्षा है | हिूकाल की शिक्षा प्रणाली में कुछ 
ऐी विशेषताये पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी भी 
देश में दिखाई नहीं पड़ती | व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चार भागों में बाँट दिया 
गया था । आरम्म के पहिले २५ वर्ष केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
रक्खे गये थे | ६ वर्ष की आयु में ही माता-पेता बच्चे को किसी शुरु के 
पास छोड़ देते थे | गुद का स्पान ही गुरुकुल कहलाता था। यह प्रणाली 
ब्र'द्मणकाल में प्रचलित थी। २५ वर्ष की भ्रायु तक बच्चे को गुद के पास रह 
कर शिक्षा प्राप्त करनी पढ़ती थी । बौद्धकाल में इसका स्वरूप कुछु बदल गया। 
शिक्षा के लिये बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये। इन्हें विद्वार अ्रथवा 
मद्राविद्ार कद्दते थे | इनमें किसी विशेष आयु तक लोग शिक्षा अहण कर 
सकते थे प्रयाग में भारदाज क्रूषि का श्राश्रम आजकल के क्रिती विश्व- 
विद्यालय से कम न था । विद्दारों में गुरु के अ्रतिरिक्त शिक्षित संन्यासी भी 
रहते थे । वे घूम घूम कर आम-पास के गाँवों में लोगों को शिक्षा देते थे। 
नालन्द मद्गाविंहार में १०,००० विद्यार्थों निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। 
उपरोक्त दोनों प्रणालियों में विद्यायीं की रहन-सहन पर कड़ी दृष्टि रक्ली 
जाती थी | 
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हिन्दूकाल की शिक्षा उपयोगी और साथथक्र समझी जाती थी । आजकल 
की तरह वह विलासिता की सामग्री न थी | चारों वर्णों को उनकी आवश्य: 
कतानुसार शिक्षा दी जाती थी। इससे समाज के धार्मिक, आर्थिक तथा 
राजनीतिक संगठन में सदेव एकता रहती थी । जो व्यक्ति जिसके लिये सबसे 
अधिक उपयुक्त होता वह उसी प्रकार की शिक्षा का भागी समक्ता जाता 
था| शिक्षालयों में घनी ओर ग्रतीब का कोई सेद-भाव नहीं किया जाता 
था | कृष्ण श्रौर सुदामा की कहानी सबको ज्ञात है। विद्यार्थियों के खान- 
पान, व्यश्हार तथा वेष-भूषा की समानता का भी ध्यान रक्ख़ा जाता था। 
जीवन के आरम्भ में विद्यार्थियों को एक ऐवी सझत ट्रेनिंग दे ढी जाती थी 
जिसे प्राप्त कर वे किसी भी परिस्थिति में अपने आपको रख सकते थे। 
लड़कियों की शिक्षा लड़कों से भिन्न द्वोती थी। दोनों की आवश्यकतानुसार 
उनके विषय भिन्न-भिन्न होते थे। लड़कों की शिक्षा का उद्देश्य उचित 
नागरिक बनाना था और लड़कियों को सुण हिणी | इन दोनों की शिक्षा साव- 
साथ नहीं होती थी। इन दोनों के स्कूल अलग-अलग होते थे । शिक्षाकाल 
में जीवन की शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इप्तीलिये विद्यार्थियों 
को बार-बार घर आने की आज्ञा न थी | किसी विशेष अवसर पर वर्ष में 
एक बार वे किसी गुरु की अध्यक्षता में अपने घर जा सकते थे। गुरु और 
शिष्प के व्यवहार श्राजकल के-से न थे | 


प्राचीन शिक्षा एकाड़ी न थी । साहित्य, न्याय, घमम, दर्शन, राजनीति 
इत्यादि विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थियों को कलाकोशल का भी ज्ञान कराया 
जाता था | संगीत, पदच्चीकषारी और वास्‍्तुकला में कितने ही विद्यार्थी इतने 
कुशल होते थे कि उनकी कीतियाँ अभी तक ऐतिहासिक स्थानों में पाई 
जाती हैं। अजन्ता की गुफ में जो चित्रकारी दिखाई पड़ती है वह उस काल 
की शक्षा का प्रभाण है | तातय यह है कि शिक्षा का निर्माण समाज की 
आवश्यकताओं के श्राघार पर किया गया था। दैनिक आवश्यकताश्रों के 
सभी विषय विद्यार्थियों को सिखला दिये जाते थे | शिक्षालयों से निकल कर 
वे स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकते थे। कुछ विद्यार्थी विद्या में इतने 
निमभ हो जाते कि उन्हें गाईस्थ्य जीवन रुचिकर मालूम नहीं पड़ता । ऐसे 
विद्यार्थियों के सम्पूर्ण जीवन के लिये विद्याध्ययन का विधान बनाया गया 
था। देश के विभिन्न स्थानों में विशेष प्रकार की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया 
गया था | काशी में दशनशासत्त्र, साहित्य तथा धर्म की विशेष शिक्षा दी जाती 
थी। वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा के अ्रतिरिक्त विद्यार्थियों को भोजन और 
वल भी दिया जाता था | तक्षशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण की 
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विशेष शिक्षा दी जाती थी। इसी विश्वविद्यालय ने पाणिनी और कोटिल्य 
जैसे विद्वानों को पैदा किया था। कण्व विश्वविद्यालय में वेदों की विशेष 
शिक्षा दी जाती थी । उज्जैन में ज्योतिष की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया 
गया था | 
( व ) मुसलमानी ज़माने में शिक्षा-प्रणाली हिन्दूकाल से कुछ मिन्‍्न 
थी । शिक्षा के मुख्य दो प्रकार के केन्द्र थे। एक को 
मध्ययुग की मक़तब और दूसरे को मदरसा कहते थे। हर मसज्ञिद 
 शिक्षाप्रणात्नी में एक मक़तव होता था। लगभग दस वर की श्रायु 
तक दर एक मुसलमान का वच्चा इसमें शिक्षा ग्रहण 
करता था | यह शिक्षा अधिकतर धार्मिक दोती थी। कुरान की आअ्रायतें 
सबको कश्ठस्थ करा दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त गणित, भूगोल ओ्रोर 
इतिहास का भी साधारण ज्ञान करा दिया जाता था । इन मक़तब्रों का ख़्च 
कुछ तो व्यक्तिगत चने और दान से चन्नता था भोर कुछ सरकार देती 
थी। मुसलमानी ज़माने में घमम के नाते मसज़िदों को सरकार की आर से 
इमदाद दी जाती थी | इसी इमदाद से मक़तब का ख़् चलाया जाता था। 
मक़तत्र के अलावे जगह-जगह पर मदरसे खोले गये थे। इनमें उच्च शिक्षा 
का अवन्ध किया जाता था | सरकार इन्हें इमदाद देती थी । बदायूं ,आागरा, 
जौनपुर, दिल्ली, मुल्तान आ्रादि शहरों में मदरसे खोले गये थे। इनमें केवल 
मुसलमान विद्यार्थी शिक्षा अहण कर सकते थे । हिन्दुशों की शिक्षा के लिये 
शलग संस्थायें कायम की गई थीं | सरकार की ओर से इमदाद नहीं दी 
जाती थी | सेठ-छाहुकारों की इमदाद से इनका ख़्च चलता था। पशण्डित 
लोग अ्रपने घर पर विद्यार्थयों को शिक्षा देते थे | संस्क्ृत-शिक्षा की उन्नति के 
लिये सरकार की श्रोर से कोई उत्ताह नहीं दिया जाता था। केवल थोड़े से 
इनेगिने बादशाद्दों को छोड़ कर हिन्दुओं की शिक्त! का उचित प्रबन्ध किसी 
के ज़माने में भी नहीं किया गया था। 
मध्ययुग में मुग़ल बादशाह शिक्षा तथा कला कोशल के विशेष प्रेमी 
थे। हुमायूँ बादशाह के पास बहुमूल्य पुस्तकों का भश्डार था। अ्रकबर 
स्वयं विद्वानों की मण्ठली में बैठकर विद्या की चर्चा करता था। श्रौरंगज़ेब 
कवियों का सम्मान करता था| हुमायू' की बहिन को लिखने का बड़ा शौक 
था । हुमायू नामा अन्थ उसी का लिखा हुआ है| कला-कोशल में इन मुगल 
बादशाहों ने भारतीय इतिहास में जो स्थान प्राप्त किया है उसका मुक़़ाबिला 
दुनिया की कोई भी बादशाहत नहीं कर सकती | जीवन के सभी क्षेत्रों में 
इन बादशाहों की श्रमर कीतियोँ देश के कोने-कोने में पाई जाती हैं। इन 


इपर आधुनिक भारतीय शासन 


उद्धरणों से हमारा तासपय केवल इतना ही है कि भारतीय इतिद्दास का 
मध्यकाल योरप के मध्ययुग की तरह अशान्ति और कुब्यवस्था का युग 
नहीं था। देश में शिक्षा का प्रचार था। फ़ारती और शअ्ररबी के अच्छे- 
अच्छे विद्वान इस काल में मौजूद थे | समाज में विद्वानों का आदर था। 
विद्या के क्षेत्र में मुगल बादशाह जाति पक्षपात कम करते थे। हिन्दी 
के धुरूधर विद्वान्‌ इसी काल में पैदा हुये | मुसलमान सूफियों ने हिन्दू और 
मुघ्लिम सभ्यता को मिलाने का जो सराहनीय प्रयन्ल किया उसका प्रभाव 
आज भी दिखाई पड़ता है| मुसलमान युग की शिक्षा हिन्दूड़ाल से श्रलग 
होते हुए भी एकता और समानता की विरोधी न थी। दोनों के पम्पक से 
एक नई सभ्यता का जन्म हुआ | अरबी और फ़ारसी के यूढ़ रहस्य हिन्दुग्रों 
को और संस्‍्कृत की गम्भीर बातें मुसलमानों को मालूम हुईं। 
(स) ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना के बाद हिन्दोस्तान की राजनीतिक 
परिस्थिति डॉवाडोल होने लगी। इसका प्रभाव शिक्षा 
श्राधुनिरक शिक्षा संध्याओों पर बड़ा ही गहरा पड़ा। जब कम्पनी को 
का पिकास हालत कुछ मज़बूत हुई ते उसे शिक्षा की तरफ़ ध्यान 
देना पड़ा ! कम्पनी की पहली आवश्यक्रता कमंचारियों 
की थी | गोदाम और क रख़ानों में काम करने के लिये वह इंगलैंड से 
कम चारी नहीं बुला सकती थी | उसके पास इतना रुपया नहीं था कि वह 
छोटी-छोटी जगहों पर लम्पी-लम्ब्री तनम़ाहों वाले अँगरेज़ों को रखती | वारेन 
हेह्टिंग का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। १७८१ ई० में उसने कलकत्ता- 
मदरसा नामक एक स्कूल खोला । इसमें विद्यार्थियों को फ़ारती की शिक्षा 
दी जाती थी। यद्द स्कूल केवल मुसलमानों के लिये था। १७६१ ई० में 
लाई कारनत्रालिस ने बनारस में एक संस्कृत कालेन की स्थापना की | इसमें 
केवल हिन्दू विद्याथियों को शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षा संध्याश्रों से 
कम्पनी को दो प्रकार के लाभ पहुँचते थे। एक तो कम-से-कम वेतन पर 
हिन्दोस्तानी कलक मिल जाते, दूसरे पश्चात्य निवात्तियों को पूर्वीय विचारों 
को समभने में श्रासानी होती । कम्पनी के अधिकारी इन्हीं शिक्षालयों हारा 
हिन्दोस्तान के रसम-रिवाजों की जानकारी हासिल करते थे। इनके निकले 
हुये विद्यार्यी कम्पनी के न्यायालयों में मुक़दमा फ़ैतल करने में उनकी मदद 
करते थे | 
उपरोक्त संध्याश्रों के श्रतिरिक्त ईखाई मिशनरी भी शिक्षा का प्रचार 
करते थे। उनका उद्देश्य हिन्दू ओर मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना था | 
द्िन्यू समाज में इन मिशनरियों को किसी दृद तक सफलदा प्राप्त हुई। पैसे 
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तैथा पद के लोग के कारण कितने ही व्यक्ति रसाई होने लगे। परच्तु 
मुसलमानों ने अपने को इससे श्रलग रक्खा | १८१३ ई० में पालियामेंट ने 
कम्पनी को एक चाटर में यह श्रादेश दिया कि वह दिन्दोस्तान की बेहतरी 
के लिये कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा पर ख़्चं करे। अरब तक जो 
शिक्षा कम्पनी की और से लोगों को दो जाती थी उसका माध्यम संस्कृत या 
फ़ारसी था | परन्तु अब यद्द प्रश्न उठा कि शिक्षा का माध्यम कया हो । ला 
मेकाले ने (१८३५ ३०) अपना विचार प्रकट करते हुये यह कटद्दा कि शिक्षा 
का माध्यम अपरेज़ी होना चादिये। कुड् ईताई मिशनरियों ने भो इतकी 
ताईद की | राजा राममोहनराय ने भी इतका समर्थन किया । अस्त में लाडे 
विलियम वेन्टिक के समय में यह फ़ेतल्ञा किया गया कि शिक्षा का साध्यम 
अगरेज़ी होगा | इससे कम्पनी को शासन्प्रबस्ध में अनेक सुविधाये प्राप्त 
हुईं | साथ हो कम्पनी ने यह भो घोषित किया कि घार्मिक मामलों में उसकी 
नीति निष्पक्ष रहेगी। 

प्य१६ ई० में कलकते में एक हिन्दू कालेज की रवापना को गई। राजा . 
रामभोहनराय तथा डेबिड हेयर के उद्योग से इसकी नींब डाली गई थी। 
श्पश८ ई० में बंगाल में तिरामपुर नामक स्थान में पहिला मिशनरी कालेज 
खोला गया । श्८४२ ६० में यर चाल्स उड की अध्यक्षता में पार्लियामेंट ने 
एक कमीटी इस बात के लिये नियुक्त की जो भारतीय शिक्षा की जाँच करे | 
कमोटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रारम्भिक, माध्यमिक और यूनिवर्तियी शिक्षा को 
अलग-अलग करने की घलाद दो। सर चाह्स उठ का कहता था कि 
सरकार केवल अपने दी बनाये हुये कालेजों पर रुपया ख़र्व न करे। छोटे- 
छोटे स्कूलों तथा कालेजों को सहायता देने का भी नियम बनाया जाय। 
: रिपोर्ट का यह परिणाम हुश्रा कि शिक्षा का एक अलग विभाग ( 06एव- 
ग्रशां; ० िफ्री0 रडएप्रटंणा ) बनाया गया। साथ ही ओगरेज़ी . 
भाषा के मुक़ाबिले में देशी भाषाओं को पढ़ने-पढ़ाने की सलाह दी गई। 
इसी के फल-ध्वरूप १८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई नासक 
स्थानों पर तीन विश्वविद्यालय खोले गये | १८७६ ई० में भारत-सरकार ने 
शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे दिया | परन्तु इसका ख़्च केन्द्रीय 
सरकार से प्राप्त होता या। श्दूदर ६७ में इन्टर कमीशन की नियुक्ति 
की गई। इसने प्रारम्भिक शिक्षा की बृद्धि पर बहुत ही ज़ोर दिया। 
लाई रिपन के समय में जब स्थानीय स्वराज की व्यवध्या बनाई गई ते 
प्रारम्भिक शिक्षा का भार म्यूनितियल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोड के। सौंव 
दिया गया | 
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१६०२ ई० में ला कर्ज़न के समय में यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त 
किया गया | इसकी रिपोर्ट के आधार पर १६०४ ई० में यूनिवर्सिटी ऐक्ट 
पास किया गया | इससे सरकार का श्रघिकार यूनिवर्सिटियों के ऊर और 
कड़ा कर दिया गया | साथ ही इनका क्षेत्र निश्वित करके स्कूल तथा कालेज्ों 
पर इन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया | १६१० ई० में भारत-सरकार ने शिक्षा 
विभाग का मुहृकमा बना कर इसका भार शिक्षा मेम्बर के सो दिया। 
तब से बराबर यह मेम्बर वाइसराय की कार्यकारिणी समा का एक सदस्य 
होता है | इसका उदृश्य प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा में सलाह देना है । 
१६१७ ६० में सारत-सरकार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की नियुक्ति की। 
इसकी रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी शिक्षा के फिर से संगठित करने का अच्छा 
विवरण दिया गया दे । १६१६ ई० में भारतीय राजनीतिक सुधार के अनुसार 
शिक्षा का विषय पूर्णतया प्रान्तीय सरकारों के। सौंप दिया गया । केन्द्रीय 
सरकार इसमें किसी तरह का दृस्तक्षेर नहीं कर सकती । प्रान्तों में भारतीय 
मंत्रियों के यह विषय सोंत कर उन्हें इस बात का अवसर दिया गया कि वे 
अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा उंध्याश्रों में सुधार करें | १६२७-२८ ई० में 
एक कमीशन की नियुक्ति की गई | सरफिलिप हरटाग इसके सभापति नियत 
किये गये | इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा की जाँच करना था । कमीटी की 
रिपोट में जो मार्के की बात कही गई हैं उनसे हम काफ़ो लाभ उठा 
सकते दे । 

१६३७ में जब प्रान्तीय स्वराज की स्थापना हुई ते कॉाँग्रेत का ध्यान 
शिक्षा-उघार की श्रोर आकर्पित हुआ। प्रारम्मिक शिक्षा में अनैक झुधार 
किये गये। प्रौढ़ तथा रात्रि पाठशालायें खेली गईं | जगह-जगह पर 
पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये | शिक्षा के प्रचार के लिये 
शिक्षा-सप्ताद मनाने की येनजना बनाई गई | माध्यमिक शिक्षा-सुघार करने पर 
अभी विचार किया जा रहा था कि कंग्रेत्त सरकरों को इ्तीक़ा दे देना पड़ा । 
फिर भी कितने हो प्रान्तों में हाई स्कूल तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
करार दिया गया | संयुक्त प्रान्त की सरकार ने ते एफ० ए७० में भी शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी घोपेत कर दिया | विद्यार्थियों को यह सुविधा दी गई कि 
वे प्रश्नों का उत्तर द्विन्दी या उदू में मी दे सकते हैँ | यूनिवर्सिटी शिक्षा पर भी 
काँग्रेठ का ध्यान गया था | संयुक्तप्रान्त में एक कमीटी इस पर विचार करने 
के लिये बनाई गई थी । इन सुधारों के श्रतिरिक्त काँग्रेत का ध्यान बुनियादी 
शिक्षा की ओर दिलाया गया था | तब से यह नई येाजना कितने ही प्रान्तों 
में काम में लाई जा रही है । यदि इस याजना में उफलता मिली और 


शिक्षा इ५५ 


उपरोक्त सुधारों के कार्य रूप में परिणत किया गया तो शिक्षा में एक मद्दान्‌ 
क्रान्ति की सम्भावना है | 
शमी तक शिक्षा की प्रगति का वह इतिहास वर्णन किया गया है जिसका 
सम्बन्ध एकमात्र सरकार से है, परन्तु इसके अलावा हमारे देश में अनेक 
सावजनिक संस्याये शिक्षा के प्रचार में लगी हैं | इनका प्रयत्न सरकार की 
योजनाओं से कम महत्व नहीं रखता | प्रारम्मिक, माध्यमिक तथा उच्च श्रेणी 
की शिक्षा का प्रबन्ध करने में इन संस्थाश्रों ने सरकार को भी मात कर दिया 
है। कुछ तो साम्प्रदायिक भावनाश्रों के कारण श्रोर कुछु सेवा की लगन से 
आज कितनी ही शिक्षा-संत्यायें दरी-भमरी दिल्लाई पड़ रही हैं । दक़ारों लड़के 
और लड़कियाँ इनमें शिक्षा प्राप्त करती हूँ | श्राय समाज ने शिक्षा को फेलाने 
में जो सफलता प्राप्त की हे उसका मुक़ाबिला किसी देश की सरकार भी नहीं 
कर सकती | शायद ही केई ज़िला या शद्दर बाकी हो जिप्तमें डी० ए० वी० 
स्कूल न हों | मुक्लमानों के प्रयक्ष से श्रलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्पापना हुई । 
ईसाई मिशनरियों के क्रितने ही स्कूल भ्राज चल रहे हैं। छिख श्रौर हिन्हुश्रों 
की क्रितमी ही शिक्षा.संस्थायें काम कर रही हैं | पशिडत मदनमोइन मालवीय 
के प्रयत्न से हिन्दू युनिवर्सिटी की स्पापना हुई है | इनके अतिरिक्त संस्कृत की 
हजारों पाठशालायें श्रौर मुसलमानों के मक़तब विद्यार्थियों के। शिक्षा दे रहे 
हैं। अभी तक शिक्षा का जो विकास हमारे देश में हुआ है, उसका संक्षिप्त 
इतिहास यहीं सामप्त किया जाता है। वत्तमान शिक्षा क्रिन-किन श्रेणियों में 
विभाजित की गई है ओर उसका प्रयन्ध क्रिंस प्रकार किया जाता है। इसका 
बर्णन नीचे किया जाता है । 
ऊपर कहा गया है कि १६१६ ई० में शिक्षा का पूरा प्रबन्ध ग्रान्तीय 
ु सरकारों को सौंप दिया गया | प्रान्तीय मन्त्रि-मशडल में 
घतंमान.. शिक्षा मंत्री इसका प्रधान होता है। इसका विभाग शिक्षा- 
शिक्ता- विभाग कहलाता है । यह मंजी अपने कार्यों के लिये प्रान्त 
संगठन की घारा-समा के प्रति ज़िम्मेवार होता है। शिक्षा-मन्त्री 
के नीचे प्रान्त में एक डाइरेक्टर होता है जिसे 'डाइरेक्टर 
आव पब्लिक इन्स्ट्रक्शन'! कद्दते हैं| इसका कार प्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
कर्मचारियों की देख-रेख करना तथा शिक्षा-मन्त्री को उचित ,सलाहें देना 
है । प्रत्येक प्रान्त कुछ विभागों में बाद दिया जाता है | दर विभाग का 
प्रधान इन्सपेक्टर कहलाता है| इसकी सहायता के लिये अ्रस्तिस्टैंट इम्ध- 
पेक्टर तथा डिप्टी इन्सपेक्टर होते हैं । प्रत्येक ज़िले में एक डिप्टी इन्सपेक्टर 
होता दे। उधके नीचे सत्र-डिप्डी इन्सपेक्टर्स होते हैं। यूरोपियन स्कूलों की 
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देख-रेख तथा संध्कृत पाठशालाशों के निरीक्षण के लिये श्रलग इन्सपेक्टर 
होते हैं| जो संस्यायें किसी विशेष दस्तकारी अथवा कृषि शआादि की शिक्षा 
देती है उसकी देख-रेख शिक्षा-विभाग से अलग उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
विभागों द्वारा की जाती है। सरकार शिक्षा-संस्थाओं को कई प्रकार से 
सहायता देती है | कुछ को तो वह स्त्रयं चलाती है ओर कुछ को इमदाद 
देती है | 


वर्तमान शिक्षा तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है :--प्रारम्मिक, 
माध्यमिक तथा यूनीवर्मिटी । माध्यमिक शिक्षा का तालय॑ दो प्रकार की 
संस्थाओं से है, हिन्दी ओर अंगरेज़ी | मिडिल तक की शिक्षा को माध्यमिक 
शिक्षा कहते हैं। आगरेज़ी में हाई स्कूल तक की शिक्षा भी माध्यमिक शिक्षा 
कहलाती है | इन तीनों श्रेणियों का वशन श्रलग-अलग किया जायेगा । 
हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा का प्रायः अभाव है | यदि जड़ ठीक कर 
दी जाय तो सरकार का बहुतन्सा घन व्यर्थ न होगा। 
प्रारम्मिक शिक्षा साथ ही प्रारम्पिक शिक्षा समास करने के बाद लोग 
अपने अध्ययन से कुछु लाभ भी उठा सकेंगे | प्राइमरी 
शिक्षा का प्रतन्ध डिट्ट्रिक्ट तथा म्यूनिसिपल बोड करते हैं | कुछ तो अपनी 
आ्राय से ओर कुछ प्रान्तीय सरकार की इमदाद से इनका ख़च चलता है। 
प्राइमरी शिक्षा कक्षा चार तक दोती है । १६११ ई*० में लेजिघ्लेटिव कोंसिल 
में गोखले ने मापण देते हुये कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय कर दी 
जाय। अनिवाय शिक्षा का विधान तभी सफल हो सकता है जब यह नि.शुल्क 
करार दी जाय | पैसे की कमो के कारण सरकार ने इसे इन्फ्रार कर दिया 
था | मदराप्त प्रान्त में ६ और १० वर्ष की आ्रायु तक कुछ विशेष जगहों में 
शिक्षा श्रनिवाय और निःशुल्क की गई है | संयुक्तप्रान्‍्त और बम्बई, में भी 
इसका तजुर्या किया जा रद्दा है। कहीं-कहों पर यद्द नियम लड़के और 
लड़कियों के लिये एक सा बत्तां जाता है। 
प्रारम्भिक शिक्षा का निरीक्षण प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी करते हैं। 
प्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा कोस की किताब श्रादि निश्चित की जाती हैं। 
कद्दा जाता दे कि प्रारस्मिक शिक्षा की बहुत-सी रकम वेरार चली जाती है | 
दिम्ताव लगाने से पता चला है कि केवल १५ फ्री सदी लड़के प्राइमरी शिक्षा 
को समाप्त कर पाते हं। श्र्यात्‌ ८५ प्रतिशत लड़कों पर जो रुपया ख़र्च 
किया जाता है वह बिल्कुल बेकार चला जाता है। कारण बह है कि 
प्रारम्मिक शिक्षा से कम दरजे पा करने पर विद्यार्थी को कोई लाम नहीं 
पहुँचता | यहाँ त्तक कि इसे समाप्त करने पर भी इतनी कुशलता नहीं श्राती 
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कि विद्यार्थी अपने देनिक जीवन में कुछ सफलता प्राप्त कर सकें। इस 
शिक्षा का ग्राघार कोई-प-कोई व्यवसाय होना चाहिये। परन्तु शअ्रभी तक 
बच्चों को केवल किताबी ज्ञान कराया जाता है| बुनियादी शिक्षा में इस बात 
पर ज़ोर दिया गया है कि श्राश्म्म से ही बच्चों को हाथ के काम सिखाये 
जायें | प्रारम्पिक शिक्षा में कृषि एक अनिवा्य विषय होना चाहिये। इस 
कच्चा तक उन्हीं अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बालविज्ञान से कुछ 
परिचित हों | लेकिन श्राज-फल ऐसा देखा जाता है कि कम-से-कम पैसे 
देकर अ्योग्य अध्यापक प्रारम्मिक स्कूलों में रक्खे जाते हैं। लोग यह मूल 
जाते हैं कि एक स्कूल खोलने के मानी एक जेल बन्द करना है। प्रारम्मिक 
शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या वृटिश भारत में १ करोड़ के लगभग 
है। १६३४ ई० में प्रारम्भिक स्कूलों की कुल संख्या २ लाख से कुछ ऊपर थी । 
माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार की हे । ४ से ७ तक जो दिन्दी की श्रेणियाँ 
हैं वे माध्यमिक शिक्षा के श्रन्तर्गत गिनी जाती हं। 
माध्यमिक्कत इनका प्रबन्ध स्थानीय संध्यायं करती हैं। हाई स्कूल 
शित्ता तक की शिक्षा को भी माध्यमिक शिक्षा कद्दते हैं। 
इनका प्रबन्ध विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग तरीके पर 
किया जाता है। कुछ प्रान्तों में ये स्कूल यूनिवर्तियियों के अधिकार में रकखे 
गये हैं। कायफर्ताश्रों की नियुक्ति तथा इनका कोस आ्रादि सब कुछ ये ही 
बनाती हैं। छुछ प्रान्तों में इनका प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। 
संयुक्तप्रान्त में हाई स्कूल तथा इन्टरमोजियद के लिये एक अलग बो्ड की 
स्थापना की गईं है | यूनिवर्तियियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ये 
हाई स्कूल दो प्रकार के द्वोते हैं | कुछ को गवर्नमेंट ध्वयं चलाती दे और 
बाक़ी जनता द्वारा चलाए जाते हैं | परन्तु इनकी मंजूरी प्रान्तोय सरकार 
के शिक्षा-विभाग से लेनी पड़ती है | सरकार इन्हें कुछु इमदाद मी देती 
है । इन स्कूलों का निरीक्षण इन्तपेक्टर तथा श्रस्िस्टेन्ट इन्प्रपेक्टर द्वारा 
किया जाता है। कुछ द्वाई स्कूल उन्नति ।करते-करते इन्टरमीजियट कालेज 
भी हूं) सकते हैं| परन्तु इसकी मंजूरी बोर्ड से लेनी पड़ती है। 
लगभग प्रत्येक ज़िले में एक गवनमेंट हाई स्कूल होता है। कंही-कहीं 
पर इसे इन्टरमीजियट कालेज भी बना दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा का 
माध्यम वर्नाक्यूलर है | इस शिक्षा के विषय में लोगों की अनेक रायें हैं। 
कुछ लोगों का कहना दे कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी 
के अन्दर सभी व्यावहारिक बातें बैठा दे। संसोर के अन्य सभी देशों में 
इस श्रेणी तक के विद्यार्ों अपने आपको पूर्ण सम्रभते हैं। इमारे देश में 
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हाई स्कूल पास लड़कों को छीटी-छोटी बातों का भी ज्ञान नहीं कराया जाता । 
किताबी ज्ञान पर सबसे अधिक ज़ोर दिया जाता है। जबत्र तक शिक्षा का 
माध्यम श्रंगरेज़ी था इन स्कूलों से निकले हुये विद्यार्थी भारतीय वातावरण 
के सवंधा अयोग्य होते थे | परन्तु इधर थोड़े दिनों से कुछ सुधार के कारण 
इसमें थोड़ी उन्नति दिखाई पड़ती है। फिर भी इसका स्वरूप सनन्‍्तोष ज्ञनक नहीं 
कहा जा सकता | माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ करने वाले ७५ प्रतिशत विद्यार्थी 
इसी श्रेणी तक चल पाते हैं । इतनी बड़ी तायदाद को देखते हुये यह नितानन्‍्त 
आवश्यक है कि माध्यमिक्र शिक्षा बहुत डी सुलभी हुई होनी चाहिए। इसके 
बाद ही देश के श्रधिक्रवर नवयुव॒क् अपने जीवन में प्रवेश करते हैं। सुधार 
की जितनी आवश्यक्ृता यूनिवर्सियी-शिक्षा में है उससे कहीं अधिक 
आवश्यकता माध्यमिक शिक्षा के सुधार की है। 
शिक्षा की सबते ऊँची चोरी यूनिवरतिटी कहलाती है | इस समय समूचे 
हिन्दोस्‍्तान में कुल १८ यूनिवर्सिटियाँ हैं। इनमें दो 
यूनिवर्सिटो- देशी रियासतों में और एक बर्मा में हे । श्र्थात्‌ दृटिश 
शित्ञा भारत में केवल १४ यूनिवर्सिटियाँ हैं। पाठकगण यह 
भी याद रक्‍्खें कि समूचे जापान में जिसकी जनसंख्या 
बंगाज्न से कुछु दी अधिक है, ४६ यूनिवर्सिटियों हैं । केवल टोकियो शहर में 
१८ यूनिवर्सिटियाँ हैं| १८५५७ ई० में पहले-पहल कलकत्ता, मद्रास और 
बम्बई में ३ यूनित्रसि ठेयाँ बनाई गईं | इसके बाद १८८२ में पंजाब यूनिव- 
सिटी, १८८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १६१६ में बनारस तथा मैथ्ूर 
यूनिवर्सिटी, १६१७ में पटना यूनिवर्सिटी, १६१८ में उस्मानिया यूनित्र्शिटी, 
१६२० में रंगून, अलीगढ़ और लखनऊ यूनिवर्सिटी, १६२१ में ढाका 
यूनिवर्धिटी, १६२२ में दिल्लों यूनिवर्तिटी, १६२३ में नागपुर यूनिवर्सिदा, 
१६२६ में आान्ध्र यूनिवर्सिटी, १६२९७ में आगरा यूनिवर्तिटी और १६२६ 
में अनामली यूनिवर्तियी की नींव पढ़ी | 
यूनिवर्छिटियाँ अपने प्रतन्ध के लिए, सभी प्रकार से स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक 
यूनिवर्सिटी का प्रधान चान्तलर कहलाता है। यह श्मतौर से सूबे का 
गयनर द्वोता हे। इसके नीचे वाइठचान्तलर होता है। यह पदाधिकारी 
यूनितर्तियों की कार्यकारिणी द्वारा चुना जाता है। सारा प्रबन्ध सिनेट द्वारा 
किया जाता है। ये यूनिवर्सिडियाँ दो प्रकार की द्ोती हई। कुछ तो केवल 
परीक्षाय लेती हैं | उनमें पढ़ाई नहीं होती | बाक़ी यूनीवर्सिटियाँ पढ़ाई का 
भी प्रबन्ध करती हैं | कृछु वर्षों से यूनिवर्सिटी-शिनज्ञा विलाधिता की एक 
कुशी समम्द्ी जाने लगी ई | जिसके पास पैसे हैँ वे अपना समय व्यतीत 
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करने के लिये वर्षों उसमें पड़े रहते हैँ | विद्यार्ी और अध्यापक्र पढ़ने-पढ़ाने 
पर उतना ध्यान नहीं देते जितना टाई और बूट पर। ऊँची शिक्षा का 
उद्देश्य जहाँ सरलता ओर चरित्र संधठन ठद्दराया गया था वहीं श्राज 
विलाधिता फ्री सारी सामग्रियाँ इकट्टो हो गई हैं | साथ वातावरण नौकरियों 
की चर्चा से श्रोत-प्रोत रहता है | सबकी इच्छा सरकारी विभाग में कोई-न- 
कोई पद प्राप्त करने की रहती है | 
प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा यूनिवर्सियी शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों 
को कुछ दस्तकारों आदि के काम छिखलाने के लिये 
श्रोध्ोगिक भी स्कूल खोले गये हैं | कृषि की शिक्षा देने के लिये 
शित्ता समी प्रान्तों में स्कूल तथा कालेज स्थापित किये गये 
हैं। अन्धों, गृंगों श्रोर बहरों के लिये भी स्कूलों का 
प्रबन्ध क्रिया गया है । बड़े-बड़े शहरों में संगीतालय खोले गये हैं। डाक्टरी, 
इंजिनियरिंग तथा जड्जल विभाग की शिक्षा देने के लिये श्रलग स्कूल और 
कालेज खोले गये हैँ । दवाई जहाज़ तथा मशोनों की विशेष जानकारी के 
लिये श्रमी दाल में प्रबन्ध किया गया दे । हमारे देश में श्रोद्योगिक शिक्षा 
की जितनी श्रावश्यक्रता है उनके सामने इन स्कूलों तथा कालेजों की संख्या 
कोई मद्दत््य नहीं रखती । इन कालेजों से निक्रल्ले हुए विद्यार्थों नौकरी ' के 
अतिरिक्त दस्तकारी श्रादि के कार्मो से परहेज़ करते हैं| 
कुछ भारतीय विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा अहण करते हैँ। 
१६३०-३१ में उनकी संख्या २१०६ थी। परन्तु 
घिदेशों में. १६३२-३३ में वह घट कर १६०० के लगभग दो 
भारदीय गई। शिक्षा ग्रहण करने के लिये विदेशों में जाना 
विद्यार्थी. कोई बुरा नहीं है परन्तु जिस उद्देश्य से भारतीय विद्यार्थी 
विदेशों में जाते हें वह एक-मात्र नौकरी है। अधिकतर 
विद्य थी इंगलैंड में जाते हैं | कहा जाता है कि विदेशों में शिक्षा अहण 
करने वाले विद्यार्थियों में भारतीय विद्यार्थी सबसे अधिक पाये जाते हैं। 
इनका उद्देश्य यह द्वोता है कि वे इंगलेंड से कोई सनद लेकर जल्दी-से- 
जल्दी अपने देश को लौथ और किसी सरकारी मुहकमें में नोकरी करें। - 
१५०० से अधिक विद्यार्थी इंगलैंढ में अध्ययन करते हैं। यदि प्रत्येक 
विद्यार्थी का ख़र्च २६०० यपये साल रख लिया जाय तो ४८ लाख के लगभग 
रक्रम प्रति वर्ष इन पर ख़ब की जाती है | दम यह ने समझ बैठे कि श्रपने 
विषयों में विशेष अध्ययन करने के लिये ये विद्यार्थी विदेशों में जाने का 
कष्ट करते हैँ | जिन विषयों का प्रबन्ध हमारे देश में हो सकता है उन्हें भी 
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वे विदेशों में जाकर सीखते हैं। यदि इनके साथ विदेशियों का व्यवहार अच्छा 
होता तो भी ग़नीमत थी परन्तु विदेशों की कितनी दी शिक्षा संध्यायें इन्हें 
प्रवेश तक की आज्ञा नहीं देतीं | उनमें रूग, रंग तथा जाति का भेद-भाव 
क्रिया जाता है | भारतीय विद्यार्थी जिन दर्जों को यहाँ से पास करके इंगलेंड 
में जाते हैं उन्हीं में उनका प्रवेश किया जाता है कुछ वर्षा' से विदेशों में 
जाने की प्रथा कम हो चली है। यह भी हमारे देश का एक सोमाग्य है | 


अंगरेज़ी शिज्ञा की वेहारी को दंखते हुए दमारे राष्ट्रीय नेताओं का 
ध्यान शिक्षा-सुधार की ओर श्राकर्षित हुआआा। लोगों 
घुनियादी शिक्ष। को यह मालूम पड़ने लगा कि शिक्षित लोगों की संख्या 
ग्रावश्यकता से अधिक द्वो गई है। परन्तु दूतरी शोर 
जब अ्रशिक्तितों की पंख्पा पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि ६० 
प्रतिशत ग्रादमी अशिक्षित हैँ | केवल २३ प्रतिशत आदमी अगरेज़ी पढ़ 
सकते हैं| यह बात लोगों को और भी खटकने लगी क्रि पढ़े-लिखे लोगों 
की संख्या दाल में नमक के बराबर होते हुये भी शिक्षित लोगों में इतनी 
वेकारी क्‍यों कर है| अन्त में यह वात निश्चित ठहराई गई कि जो शिक्षा 
हमारे दे राव्रासियों को दी जा रही है उसकी हमें कृतई ज़रूरत नहीं है। वह 
हमें गुलाम श्रोर अ्रकर्मण्प बनाती है | ज़ाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक 
कमीटी इस पर विचार करने के लिये बनाई गई | इसकी रिपोर्ट में यह बात 
ज़ाहिर की गई कि हमारी शिक्षा में उद्योग-घन्धों का कोई स्थान नहीं है। 
सिद्धान्त की बड़ी-बड़ी बातें पह कर लड़कों के दिमाग़ तो बढ़ जाते हैं, 
परन्तु उनके मस्ति*्क से क्रियात्मक शक्ति निडझ्ल जाती है | द्ाथ' और पैर 
दोनों से वे वेकार हो जाते हैं। अतएव कमीटी ने बुनियादी शिक्षा को 
प्रारम्म करने की सिफ़ारिश की | 


बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य व्यावहारिक ज्ञान से है। हमें जितनी 
प्रावश्यकता अपने दिम,ग्र को बढ़ाने की है उससे बढ़कर श्रावश्यकता अश्रपने 
रोटी श्रीर कपड़े की हे | बद शिक्षा बेकार है जो दमारी साधारण आ्रावश्यकता 
की भी पूर्त नहीं कर सकतो | बुनियादी शिक्षा में शरीर के सम्पूर्ण अ्रवयवों 
की उन्नत पर ज़ोर दिया गया है | इसका तात्पय॑ यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी 
को शरीर श्रीर दिमाग दोनों से काम लेना चादिए | जब हम ४ घंटे श्रपने 
दिमाग़ से काम लेते हैं तो कम-से-हम ४ घंटे हमें शारोरिक परिश्रम भी 
करना चादिये | प्रत्येक विषय का ज्ञान किसी व्यवसाय द्वारा कराना चाहिए । 
शिक्षा स्वानलम्बी द्ोनी चाहिण। बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी 


अपने पैर पर खड़ा दो सत्ता दै | सारांश यह है कि उस शान से हमें कोई 
लाभ नहीं जिसे हम कार्य रूप में परिणत नहीं कर सहते । बुनियादी शिक्षा 
का तजुरबा किया जा रहा है । कांग्रेत सरकारों ने इसकी सफज्ञता पर काफ़ी 
ज़ोर दिया था श्रीर आज भी यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। भविष्य 
में इसे कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी यह इम नहीं कष्ट सकते। 


दमारे देश में ल्ली-शिक्षा का कभी भी अभाव नहीं रद्दा है। इतना 
ज़हर है कि उनकी शिक्षा पुरुषों से भिन्न रही है। 
ख्री-शित्ता इधर कुद्ध वर्षों से त्लियाँ मो कालेजों और यूनिवर्सिटियों 
में जाने लगी हैं श्रोर उनकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है।' 
बड़े-बड़े शहरों में महिला-विद्यापीठ, सेवा-सदन, शिल्प-मत्रन श्रांदि खोले 
गये हैँ। श्रल्ििल भारतीय मद्दिला-शिक्षा-परिषद्‌ ज्रो-शिक्षा के ज्षेत्र में 
सराहनीय कार्य कर रदी है ? डिस्ट्रिस्ट और म्यूनिसिपल बोड भी लड़कियों 
की शिक्षा पर ज़ोर देने लगे हैं| श्राय पमान ने ल्लियों की शिक्षा के लिये 
कन्या-गुदकुल आदि स्थापित किया है। इतना प्रयत्ञ करने पर भी शमी तक 
ज़ियाँ केवल दो प्रतिशत पढ़ी-लिखो हैँ । कुडठ तो पर्दे के कारण श्रौर कुछ 
घनाभाव से शिक्षा प्राप्त नहीं ऋर पाती | इसमें कोई सन्देह नहीं कि ख्ियों 
की शिक्षा पुरुषों से कहीं झ्ावश्यक दे, परन्तु दोनों की शिक्षा में श्रन्तर 
होना चाहिये | दोनों की श्रावश्यकताये श्रलग-श्रलग हैं। समाज के दोनों 
दोझ्ंग हैं| एक का ज्षेत्र लट्ाई का मैदान है श्रोर दूसरे का कुंडम्व को 
सुखमय बनाना । इसलिये दोनों को एक प्रकार की शिक्षा से समाज को 
द्वनि के बदले कोई लाभ नहीं हो सकता। अंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार से 
हमारे घरों की नींव कमज़ोर होती जा रही है यह समी महसूत करते हैं। 
स्रियों की शिक्षा का सस्वन्ध णह-प्रवन्ध और पुत्र-पालन से द्वोना चाहिये। 
कोरा किताबी शान उन्हें पुरुषों से अधिक हानि पहुँचायेगा। पाश्चात्य 
सभ्यता की नकल से हमें काफ़ो नुक़ृतान उठाने पड़े हैं। शिक्षा हमारे नीवन 
का श्राधार है। इसके सभी पाये अपनी भोगोलिक तथा सामाजिक 
शआवश्यकताश्रों पर टिकने चाहिये । हमारी मौजूदा आावंश्यकृता उद्यमी ओर 
कार्यशील बनने की है। अगरेज़ी शिक्षा हमें काहिल श्रौर निष्किय बनाती 
है | यदि समाज का एक अंग इसे पूरी तरह अपना ले तो हमारी संस्कृति 
का लेशमात्र भी बाक़ी नहीं रह सकता । ज्रियाँ इस गुर को उमभने की 
कोशिश करें। 


पतमान शिक्षापप्रणाली केवल दिमागी है | शरीर को ख़ोकर मस्तिष्क 
झा भा श[१--४॥ 
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को बढ़ाया जाता है। इसमें पहिला सुधार यह हीना 
. छित्ता में चाहिये कि शारीरिक परिश्रम को स्थान दिया जाय। 
खुधार की इससे कार्य का महत्व बढ़ेगा और वेकारी भी दूर 
धावश्यकता हेगी। उद्योग-घंधों से. सम्बन्ध रखने वाले तरह-तरह 
सकल .और कालेज खोले जायें। इनमें विद्यार्थियों 
को ऐसी व्यावद्ारिक शिक्षा दी जाय जिसक्रे द्वारा वे अपनी रोज़ी श्रासानी से 
कमा सके | ऊँची शिक्षा पर जो रक्षम ख़च की जा रही है उसे कम किया 
जाय | वह धन गाँवों में छोटे-मोटे कारोबार की इद्धि में लगाया जाय। 
जितनी शिक्षा-संस्थायें आज शहरों में खुली हुई हैं उनसे रुपये और समय 
की द्वानि के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं द्ोता । शिक्षा-विभाग को चाहिये कि 
अधिकतर स्कूल गाँवों में खोले और कृषि उनमें एक अनिवार्य विषय 
दो | सरकार हाथ के कार्मो का मूल्य उतना ही समझे जितना दिमागी कामों 
का। हमारे सम्राज में यद्द कमी है कि एक दवाई स्कूल पास कल १०० रुपये 
मासिक पाये और दिन भर दौड़ने.वाले चपरासी को भर पेठ भोजन भी न 
मिले । यदि शिक्षा में परिश्रम को स्थान दिया जाय तो यह श्रन्तर नहीं 
रह सकता | 
शिवा लोगों की आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिये | वतंमान परिस्थिति 
को देखते हुये ' शिक्षा ज्ञान के लिये ' वाला सिद्धान्त नहीं चल सकता। 
शिक्षित वर्ग की भयंकर वेकारी इस बात का एलान कर रही है (कि शिक्षा 
में एक महान्‌ क्रान्ति की आवश्यकता है। प्रान्तीय सरकारों को जनता की 
झावश्यकताय जाननी चाहिये श्रोर उनकी संतान को वही शिक्षा देनी 
चादिये जो उन्हें मौजूदा संकट से निकाल सके | किसी भी विद्यार्थी को ततग्र 
तक सनद न दी जाय जब तक उसे कम-से-क्रम एक दस्तकारी का पूरा 
शान न हो। दूत कातने से लेकर महल बनाने दक का काम उसे घिखाया 
जा सकता है | लेकिन ये तमाम सुघार एक से नहीं दोने चाहिये। लड़के 
झौर लड़कियों की शिक्षा फे पाय्यक्रम श्रलग-श्रलग हों | दोनों को दो प्रकार 
फी शिक्षा दी जाय | प्रचलित विपयों का साधारण शान दोनों को कराया 
जाय, परन्तु इनकी श्रावश्यकताश्रों और जिम्मेवारियों को देखते हुये इनके 
कूल एक दूसरे से श्रलग दे श्रौर उनमें भारतोय वातावरण की पुट दो । 


नल आन 
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अपने कतव्यों की पूर्ति के लिये सरकार को प्रजा से घन बयूल करना 
पड़ता है । परन्तु ये सारे कततव्य प्रजा के ही प्रति होते' 
सरकार की. हैं। जो सरफार अपनी प्रजा का धन व्यय खर्च करती 
थ्राधक है, श्रथवा निष्प्रयोजन विदेशों में भेज देती है, वह 
शावश्यकतायें अपने कर्तव्यों फो पूरा नहीं करती। सावंजनिक कामों 
को एक व्यक्ति नहों कर सकता। सरकार की स्थापना 
इसीलिये की गई है कि वह व्यक्तिगत चिन्ता से ऊरर समूर्ण समाज की 
भलाई सोचे । दर आदमी स्कूल और कालेज नहीं खोल सकता और न 
१०-२० आदमी रेल और तार का संगठन कर सकते हैं। दो-चार गाँव पूरे 
राष्ट्र की रक्ता का प्रबन्ध नहीं कर सकते। इस तरद के कार्मो को सरक्षार कर 
सकती है। उसकी शक्ति अनन्त है | यद्यपि यह शक्ति उत्ते जनता से दी 
मिली है, लेकिन वह इसे वायिस नहीं ले ठकती | समान में हम जिन-जिन 
चीज़ों से लाभ उठाते हैँ उन पर करोड़ों रुपये ख़र्च किये गये हैँ । इस घन का 
कुछ अंश इमारी जेब से भी लगा हुश्ना है । तभी अपना अधिकार समझ कर 
हम उन्हें श्रयनी चीज़ समझते है | अगर इन चीज़ों पर नज़र डाली जाय 
तो पता चलेगा क्रि इन्हें बनाने तथा इनझी रक्ष। के लिये जितने रुपये की 
ज़रूरत है उसका हम श्रनुमान भी नहीं कर सकते । पुलीस, ' श्रस्पताल, रेल, 
तार, डाक, सड़क, पुल, जद्दाज़्, रक्ता इत्यादि इत्यादि मर्दों में जो .रुपये 
लगाये जा रहे हैं उनकी उपयोगिता हमारे लिये कम नहीं है। इन्हीं को 
सेभालनें के लिये सरकार को घन की आवश्यकता पढ़ती है| उसे , तरह-तरह 
के टैक्स लगाने पड़ते हैं । 
इस रकम को वयूल करने के लिये सरकार को कुछ नियमों की आवश्य- 
कता पड़ती है | वद्द जिससे जितना रुपये चाहे वसूल नहीं कर सकती। प्रजा 
की देसियत के अनुसार ही वह टैक्स ले सकती है। मेजन और वद््र के 
अतिरिक्त जो रकम प्रजा के पास बच जाती है उतका कुछ श्रंश सरकार लेती 
है| यद्द कर प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से लिया जाता है। सरकार 
को इस बात का भो ध्यान रखना पढ़ता है कि गरीबों पर टैक्स का भार कमर 
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से-कम पड़े | जो रक़म प्रजा से वसूज की जाती है. उसके उचित ख़्च का 
भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि १० झायये वसून करने में १७ रुपये का 
ख़् पड़ता है तो सरकार इस तंरह की वेवकूफ़ी नहीं कर सकती। उसको 
आवश्यकतायें प्रजा को इच्छानुधार बढ़ती हैं । जब घन की ज़रूरत अ्रधिक्र 
होती है तो वह प्रजा की आमदनी को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। इससे प्रन्ना 
की भन्नाई के साथ साथ सरकार को भी टैक्स वसूल करने में आ्रासानी पड़ती 
है । जिस राज्य में प्रजा की माली हालत »च्छी होती है वहाँ की सरकार 
भी घनी समझी जाती है। श्रावश्यकता पड़ने पर वह अधिक-से-अधिक घन 
इकट्ठा कर सकती है | जित प्रकार माली बगीचे से फूलों को चुन लेता है 
और फिर पानी देकर उसे हरा भग रखता है, उसी तरह सरकार अपनी प्रजा 
को सुखी श्रौर सम्पन्न बना कर उसकी आय का थोड़ा-सा अंश ले लेवे | 


दिन्दोस्तान की विकट ग्रगैबी को देखते हुये यह बात समझ में नहीं 
आती कि किस प्रकार यहाँ की सरकार प्रजा का पेट 

भारत सरकार काटकर टैक्स वसूल करता है। लाखों आदमियों को 
ध्योर भर पेट भाजन तक मुयस्सर नहीं होता। सुप्रतिद्ध 
भारतीय प्रज्ञा इतिहास लेखक सर विलियम हंटर लिखता है, “ चार 
करोड़ हिन्दोस्‍्तानी अपर्याप्त भाजन पर अपने दिन काठते 

हैं। " सर चाल्स इलियट का अनुमान है कि “किसान वर्ग में से श्राधे 
किसानों को भूख वर्ष के श्रारम्भ से लेकर अन्त तक कभी भी पेट भर भेजन 
फरके शान्त नहीं हुई।7?% १८६१ की मनुप्यनाणना की रिपोर्ट में यह बात 
दर्ज दे कि “ यह निश्चित प्रतीत द्योता है कि क़तीब-क्ररीब ७ करोड़ भारतवासी 
यह भी नहीं जानते कि दो बार भोजन किसे कहते हैं|” हिन्दोस्तान के 
कृरेष १० करोड़ आदमो १८ जिस्तरे जमीन जेतकर अपना दिन काठते हैं । 
रेग्ते मेहटानल गरनी “ हिन्दोस्तान की जाएति ” नामक पुष्कर में लिखते 
हैं, “ ५ करोड़ कुट्म्ब ( श्र्थात्‌ २५ करोड़ मनुष्य ) साढ़े तीन थाने की 
थ्राय पर श्रपना गुज़ारा करते हैं| ” इस तरह के उद्ध रग्गों से हमारा इतिद्ाप् 
भरा पढ़ा है | इतने पर भो सरकार इन गरीबों से टैक्स वसूल करने में 
कोई कमर बाक्ी नहीं रखती | टैक्स बयूल करना सरकार का फ़र्ज़ है, लेकिन 
जिसके पास खाने और शरीर टकने तक क्वा ठिकाना नहीं वह टैक्स कैसे 
दे सकता है| यदि भारत-परकार श्रयनी ज़िम्मेबारी को महधूस करती, शऔर 





धर 
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भारतीय प्रजा की लम्बी रकम वह विदेशों में ने भेजती, तो हप भयंक्र 
दरिद्रता का मुक़ाविला न करना पड़ता | 
सप्जद ई० तक बृटिश सरकार की नीति सभी ज्षेत्रों में शक्ति-संचय की 
थी। शआार्थिक मामलों में मी म'त-सरकार को सभी 
बटेण सरकार श्रधिकार दिये गये थे। प्रान्तीय सरकारों के किसी 
ये टैकलस- भी प्रकार का टैक्स लगाने भ्रथया उसे ख़्च करने का 
सम्बन्धी नीति श्रधिकार न था। वे केन््रीय सरकार की एजेन्ट मात्र 
का इतिहास थीं। उसही श्ाशानुमार वे टैक्स वसूल करके उसे भेज 
; देती और अपने ख़र्च के लिये वेन्द्रीय सरकार की 
इमदाद पर निर्भर रहती थीं । जान स्ट्रेची लिखता है, “ यदि प्रान्तीय सरकार 
को कोई सड़क बनवाने के लिये २० पोंड की भी ज़रूरत पड़ती““>चतो - 
उसे केन्द्रीय सरकार से इसकी आशा लेनी पड़ती थी | ” * प्रान्तीय सरकारों 
के उनकी आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार एक बेधी हुई रकम 
देती यी | उठी में इन्हें अपना ख़च चलाना पड़ता था। यद्द रकम घटती- 
बढ़ती रहती थी श्रौर भी दृ्टियों से भ्रपर्याप्त थी । वेन्द्रीय सरकार में जिसको 
जितनी पहुँच थी वह उतनी रकम मंजूर करा लेती, बाक़ी प्रान्तीय सरकारों 
को सब करना पडता था । उन्हें टेक की वसूवी में कोई दिलचस्पी न थी 
और न ख़र्च में ही मितव्ययी बनने का ध्यान था | जब्र इन दोनों से उन्हें 
कोई फ़ायदा न था तो थे अनायास कष्ट क्‍यों करतीं। इस उदासीनता से 
प्रान्तीय प्रजा को एरासर नुकसान हुआ | सरकार पैसे की कमी के कारण 
उनकी भलाई की परवाद्द नहीं कर सकती यी | 


१४ दिसम्बर सन्‌ १८३० को लाढे मेयो की सरकार द्वारा एक घोषणा- 
पत्र निकाला गया । इसके अनुपार ख़र्च के कुछ ज़रिये प्रान्तीय सरकारों को 
चन्द शर्तों के साथ सात दिये गये | आधिफक विषयों में शक्ते वितरण का 
यह पहला कदम या | श्रत्र तक प्रान्तीय सरकारों को एक पाई भी ख़च 
करने का अधिकार न था | परन्तु लाड मेयो की कृपा से उन्हें यह अधितगर 
'मिला कि पुलौस, शिक्षा, सडकें, रजिस्ट्री, जेल, अस्पताल आदि के ख़र्च वे 
स्वयं करें | इनके ख़च के लिये केन्द्रीय सरकार रुपये देती थी, परन्तु यदि 
'कमी मइसूस होती तो स्थानीय करों से वे इसकी पूर्ति कर सकती थीं। १८७७ 
ई० में लाड लिटन के ज़माने में शक्त-वितरण का दूसरा क़दस उठाया 
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३६६ आधुनिक भारतीय शासन 


गया । केन्द्रीय सरकार की इमदाद के अ्रतिरिक्त प्रान्वीय सरकारों को कुछ 
ओर भी विपय दे दिये गये | सरकारी आ्रामइनी के कुछ ज़रिये ३ भागों में 
बोँद दिये गये ;-- 


१--चेन्द्रीय विपय 

२-प्रान्तीय ह 

३--पम्मिलित ? 

इनका तालय॑ यह था कि केन्द्र)य विपयों की श्रामदनी श्र उनका ख़र्च 
केन्द्रीय सरकार के हाथ में रक्खा गया, प्रान्तीय विषयों को पज़िम्मेवारी प्र[र्न्त-य 
सरकार को दी गई | इनके श्रतिरिक्त सम्मिलित विपयों की श्रामदनी दोनों 
सरकारों में विभाजित कर दी जाती थी | श्रफ़ीम, नमक, तार और डाक, 
देशी रियासतों से कर, तथा रेलवे इत्पादि--इनकी श्रामदनी केन्द्रीय सरकार 
के हार्थों में रखी गई | शेष विभागों की आमदनी प्रान्तीय सरकार 
को दी गई | भूमिकर तथा इनकम टैक्स को आमदनी दोनों सरकरों में 
बाँद दी जाती थी। इन रुपयो को छर्च करने के लिये प्रान्तीय सरकारों को 
बेन्द्रीय रुग्वार से कुछ स्लाहें लेनी पड़ती थीं। उन्हें कर्ज़ लेने का अधिकार 
ने था और न वे कोई नया कर लगा सकती थीं। यह प्रबन्ध केवल ५ वर्ष 
फे लिये किया गया | दर पांचवे वर्ष फिर इसे नया करना पड़ता था | १८८२ 
६७ में लार्ड रिपन के प्रबन्ध के अनुमार केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों 
की इमदाद बन्द कर दी गई। उपरोक तीन प्रक्नार के विपयों का बटवारा 
फिर नये सिरे से किया गया | १६०४ ई० में लाड कज़न ने इस प्रबन्ध को 
ग्रध/धायो करार दिया। हर पाँचवें खाल इसे नया करने की ज़रूरत जाती 
रही | किसी अ्र्ताघारण परिस्यिति के कारण इसमें तवबदीली की जा सकती 
थी। केन्द्रोय सरकार की इमदाद को फिर से जारी क्रिया गया | १६०८ ० 
में इस पर विया( करने के लिये एक कमीशन निर्धारित किया गया, परन्तु 
उसने किसी प्रकार के परिवतन फी सलाह न दो | 

7६११ 5७ में लाई द्वाटिज ने उपरोक्त प्रबन्ध को स्थायी करार दिया। 
अर्पात्‌ १६१३ के शाहन-मुघार तक सरकारी श्रामदनी और स्व तीन 
गोंमेंवदे हुये ये । चुंगी, नमक, श्रफीम, रेलचे, तार और डाक, टकसाल 
कोर देशो रियासता के कर--इनकी श्रामदनी केन्द्रोय सरकार लेती थी। 
रजिस्ट्रो, पुरीठ, शिक्षा, काबून और न्याय, श्र्चताज्ञ तथा छोटी-छोटी 
विचाई के काम इस्यादि--इनका प्रसन्न प्रान्तीय सरकारों के दिया गया 
था| इन मदों की झामदनों और खर्च प्रास्तीध सरकारें स्वयं करती थीं। 


पैरकांरी श्रीर्य-ब्येये ३६७ 


भूमिकर, इनकम टैक्स, श्रावकारी-कर, इनकी आमदनी दोनों में बाँध दो 
जाती थी | 


१६१६ के शातन-सुधार में सरकारी पश्राय-व्यय के प्रबन्ध में अनेक 
पसिितन किये गये। एक पज़िम्मेवर शासन की स्थापना 
१६१६ का के लिये यद आवश्यक था कि हिन्दोस्तानियों को आर्थिक 
शासन-छुवार ज्ेत्र में कुछ और अधिकार दिये जायेँ | मान्टेग्यू 
शोर सरकारी चेम्सफ़ोई ने इस बात की सिक्वारिश की थी कि प्रान्तीय 
झाय-यय स्वराज्य की पहली शर्त श्रार्थिक ज़िम्मेवारी है। इसका 
तात्पय यद्द था कि केद्धीय सरकार प्रान्तों को टैक्स 
सम्बन्धी और भी ज़रिये दे दे श्रौर उन्हें ख़्च करने की पूरी आज़ादी भी दे 
दी जाय | जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सावजनिक भलाई के कामों 
में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। स्पानीय ंध्यायें पहले से है इस बात के 
लिये बदनाम थीं कि वे श्रपने ज्ञेबर में कोई नई योजना कार्यानित नहीं 
करतीं | राष्ट्रीय उत्थान के साथ-साथ लोगों को श्रावश्यकताये' और माँगें बढ़ 
रही थीं। इधर प्रान्तीय सरकारों के दवाथ वैंधे हुये ये। न तो उनके पास 
वैप्ते के साधन ये श्रौर न उन्हें कर्ज़ लेने का अधिकार था। वे समी प्रकार से 
अकर्म एय थीं श्रीर स्थानीय जनता की टका-टिपणियों के चुपचाप सुनती 
रहती थीं। शासन सुघार के समय इन वातों पर विचार क्रिया गया। 
सम्मिलित श्राय के मद तोड़ दिये गये । केन्द्रोय .झोर प्रान्तीय सरकारों के 
आ्रामदनी के स्वृतन्त्र जरिये अलग-श्रलग बाँट दिये गये। प्रान्तीय सरकारों 
के इस बात का श्रवसर दिया गया कि वे श्रपने ज्षेत्र में नये-नये कार्य करें 
श्रौर प्रना की माँगों की पूर्ति करें। 


शासन के कार्या न्व्रत हुये अ्रमी दो वर्ष भी व्यतोत न हुये थे कि केस्द्रीय 
सरकार की आशिक स्थिति डॉवाडोल होने लगी। 

मेस्टन अधार्ड १६२० २३ के बजर में उसे €८३ लाख रुपये की 
कमी महसूस हुई | इसे पूर करने की चिन्ता सरकार 

के ज़र्री थी। १६२० ई० में लाड मेध्टन की श्रध्यक्षता में एक 
कमीटी इसकी जाँच के लिये बनाई गई। कमीटी ने जो फ़ेसला किया, उसे 
मेस्टन अवार्ड ( (छाणा 2 ) कहते हैं। इसके अनुसार यह 
निश्चित किया गया कि बिहार और उड़ीसा प्रान्त के छोड़कर शेष प्रान्तों 
से यह कमी पूरी की जाय । १६२१-२२ में निम्न लखत रक्म प्रान्तों से ली 


९ 
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ईद प्राधुनिक मारतीय शांसने 


प्रान्त वेन्द्रीय सरकार के दी गई रकम 
( लाख की संख्या में ) 
१--मदरास 2५ कि ३४८ 
२३--वेम्बई न ग्खे ध्र्छू 
३- बंगाल 582 जन्ब ६३ 
४--संयुक्तप्रान्त न उन २४० 
,--पंजाब गा 38 १७४ 
६०- नहा फेल हेड घ्४ड 
७--मध्यप्रान्त और बरार मा २२ 
८घ--श्रासाम ++ ३२० १५, 


कुल जोड ६८३ लाख रुपया 


ब्रिद्वार और उड़ीसा के। इसलिये छोद् दिया गया था कि उसकी आर्थिक 
स्थिति स्वयं श्रच्दी न थी। इसीलिये श्रन्य प्रान्तों से ६८४ लाख की कमी 
पूरी की गई । पहनी किश्त देने के बाद बंगाल ह्रान्त की सरकार ने इस 
ब्रात की मजबूरी जाहिर को कि वह एक पैसा भी देने ३) क्षमता नहीं रखती | 
श्रन्त में केन्द्रोय सरकार ने यह फ्रैकला किया कि १६२२-२३ से बंगाल प्रांत- 
से ६ बप तक कई किश्त न लो ज.येगी | सेध्टन कम्ीटी ने यह भी ठतिक़ा- 
रिश को थी कि फेस्द्र,य सरकार श्रायि६ मामले में जल्द। से जद्दी घ्वतम्त्र 
ही जाय श्रोर प्रास्तों पर निर्मर ने करे । प्रान्तीय धारा-समाश्रों को नये टेक 
लगाने का श्रधिकार दे दिया गया । कुछ शर्तो' के साथ उन्हें: कर्ज लेने की 
भी इजाज़त दे दी गई | केन्द्रीय सरकार का दबाव बहुत कुछ कम कर दिया 
गया । मेह्टन अवाह से केई भी प्रान्त सस्तुष्ट न था| उसे केन्द्रीय सरकार 
पे। जो एक लम्ती रकम दर साल देनी पढ़ती वद् उनकी आधिक नींव के 
घमज़ोर कर देती थी | 

गैध्टन श्रवाटट ने किसी को भी लाभ ने हुआ | प्रान्तों के श्रस्तोप के 
छाग साथ केन्द्रीय सरकार की मी माली हालत व्रिगरती गई | चाएे श्रोर से 
एम बाल की मसंगि पेश की काने लगी कि प्रान्तों को किश्त बन्द कर दी जाय । 
१६६६ २० के लगभग पेस्द्रीय सरदार के बम में कुद बवत हई श्रीर श्रन्त 


में १३२७-३८ ई० में प्रासतो की दिख विनकुल बन्द कर दी गई अंधे 
बस लगाफर बेस्द्रीप सरकार ने अपनी कमी यूरी की | श्रास्तों को भी किश्त 
कह शाने से दुष्ठ रादत मिली । लेह्नि कमनी की बड़ी लड़ाई का श्रहर 


सरफारी आय वंयय॑ १६६ 


बढ़ती जा रही थीं श्रीर दूधरी श्रोर भारत सरकार कर्ज़ के सूद से दव रही 
थी | इसी समय संघ-शाप्तन की योजना पर विचार आरम्भ किया गया। 
किसी सी संप-शासन में श्राथिक्ष बटवारा ठीक ठीक नहीं हो सकता। 
कितनी ही तफ़ाई के साथ इसका विभाजन किया जाय, 
संघ-रासन कोई-न-फोई कमी रद जाती है। संसार का कोई भी 
और पथ्राधिक संघ-शासन इस कमी से वंचित नहीं है | कारण यह है 
संगठन कि इसके प्रन्दर दो स्वार्थो' की पूर्ति करनी पढ़ती है। 
एक तो संघ-सरकार को श्रपनी जिमोबारी नियाहने 
के लिये पैसे वसूल फरने पड़ते हैँ श्रौर दूसरी श्रोर स्थानीय सरकारें भी टेक्स 
लगाकर अपना ख़र्च चलाती हूँ । दोनों का साधन एक दो जनता के बनना 
पहता है। यह भो सम्मव है कि आधिक बवारे में दोनों में उलझन पैदा 
हो जाय | हो सकता है कि दोनों की श्रावश्यकतायें इस क़दर बढ़ जाय कि 
टेकस की भरमार हो जाय और प्रजा दोनों के बीच में पित जाय | संघ-शासन 
के अन्दर जितनी इकराइयाँ रहती हैं उनमें भी समानता बर्तनी पड़ती है। 
यदि एक से कम और दूसरे से श्रधिक कर वछुल किया जाय तो न्याय में 
फ़रक पड़ेगा। केन्द्रीय श्रौर स्पानीय सरकारों की आवश्यकताओं का ध्यान 
रखते हुये उनकी श्राय के ज़रिये इस प्रकार श्रलग करने पड़ते हैं कि किसी 
को श्रपने इक के लिये एतराज़ न हो। ज्वायंठ पार्लियामेन्टरी फमीणी ने 
भारतीय संघ-शासन में सी इन कठिनाइयों को महयूत, किया था। अपनी 
रिपोर्ट में इसका ज्ञिक्त करते हुये उसने लिखा है कि, किसी भी संघ शासन में 
आय व्यय का बटवारा एक कठिन विपय है। कारण यह है कि दो सरकारें 
एक ही प्रजा से स्वतन्त्रता-पूर्वक टैक्स बधूज़ करती हैं। ”॥ 
आ्राधुनिक शासन-विधान में अनेक परिवर्तनों के कारण सरकारी आय- 
व्यय का नये सिरे से बटवारा किया गया है। ब्रह्मा के 
भारतोय संघ श्रलग हो जाने से केन्द्रीय सरकार की आय में १ करोड़ 
शासन-विधान रुपये की द्वानि हुई है। सिन्ध श्रौर-विद्वार दो नये 
थोरशायिकऋ प्रान्तों के बनने से केन्द्रीय सरकार की श्र भी हानि 
प्रवन्ध हुई है। बम्बई अ्रद्याते से सिन्ध को अलग कर देने से 


+ बच गाए शिविधग्राणा ग6७ एाफीशा 0 थी बी०टप्रंता 
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कराशिश ॥रफ्राणपतक्ष ( किव्वेकओं माप श०चसांगलंगं ) ६ाणी जांगि 
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३७४ श्राधुनिक भारतीय शासन 
बम्बई के ६० ज्ञाख उपये का घाटा उठाना पड़ा है। इसी प्रकार उड़ीसा 
के बनाने में मदरास श्रौर बिहार प्रान्तों को ऋ्मशः २० लाख और ८ 
लाख रपये प्रतिवर्ष का घादा पड़ा है। केन्द्रीय सरकार के इन तमाम 
कमियों को पूरा करना पड़ा है। संघ-शासन के कार्यान्वित करने के लिये 
$ करोड रुपये की जरूरत और पूरी करनी पड़ी है। बम्बई और बंगाल 
प्रान्त इस बात की बार-बार माँग पेश कर रहे हैं कि इनकप्म टेक्ष्त की 
आमदनी में केन्द्रोय सरकार उन्हें कुछ हिस्सा दे। रियासतें पहले से ही 
बजिल्ला रही हूँ कि संब-सरकार को यह अश्रधिकार न दिया जाय कि वह उनके 
झन्दर फे।ई प्रत्यज्ञ कर लगा सके | संघ के ख़्च से वे सभी प्रकार से बँचना 
चाहती हैं। इसका परिणाम यह है कि उनके संघ-शासन में शरोक होने से 
फेन्द्रीय सरकार को श्रार्थिक लाभ के बदले द्वानि होने को सम्मावना है। 
कुछु विषय ऐसे हूँ जिनकी सारी श्रामदनी केन्द्रोय सरकार अपने लिये 
ख़र्च करेगी । वद इन टेक्‍्सों को घट्ा-बढ़ा भी सकेगी। 
धार्थिक बरधारा चुंगी, कारपोरेशन टेक्स, इनकम टैक्स पर सर चार्ज 
श्रादि मद इस केट्ि में रकक्‍खे जा सकते हैं। कुछ 
बपय ऐसे है जिनकी श्रामदनी वसूल करने का अश्रधक्रार संघसरकार के 
ऐगा, परन्तु बह हसे प्रान्तों श्रथत्रा रियासतों में बाद देगी | स्टेम्प कर, चेक, 
सप़त, बीमा, रेल की चीज़ों अपवा यातियों पर कर इत्यादि मद इस कोर्ट 
में रस्खे गये हैं| कुछ मदों की श्रामदनी संघ-तरकार बसून करेगो और 
डण्डा छुल्द द्िस्सा वह प्रान्तों श्रथवा रियाक्षतों को देगी। इनकम टेक्स, जूट 
नियत झर, नमझ कर, श्रफरीम, आ्रायहारी, निर्यात कर इत्यादि विपय इस 
फोटि में रक्से गये हैं | इनके अ्रतिरिक्त संघ-सरकार की आमदनी के कछ 
पीर मी ज़रिये हें | रेल, तार श्रीर टाड, देशी रियाततों ने कर, तथा टकताल 
ही श्रामदनी संप-सरकार की श्राय समझी जायगी | बेन्द्रोय सरकार इस श्राय 
कुछ वो टिन्दालान में श्रीर छुद्ध इंगलंह में ग़् करेगी | जो घूमते श्रथने 
पर पर राड़े नहीं हो सहते उन्हें बद झुदु वापिक्न सहायता देगी, जिसक 
ब्य।रा निश्नाजासत ६ :+-- 
१3 तरमत्तर प्रदश को १०० लाख दपया सालाना | 
इनञडद्रामा व्ान्त के ४3 लात गया सालाना १६८१ तक, ४३ लाख 
कया सालाना शेर से १६८६ तक श्रौर, ४७ लाख रुपया सालाना १६४६ 
| 


डझञ]--भधसम के ३ 907 (08॥ स्प्या $ १४ ना ॥ 


कै आई 
॥ ४ 


४-- ४ पुख्ध परत को २४ हारा गययां सालाना हह४२ तक ] 


पर्दा आफतवय ६७९१ 


४--हिन्ध प्रास्त को ५० वर्ष तक संव सरकार वार्विक सदायता देतों। 
रहेगी :-- 
१६३७-३८ में ११० लाख रुपया | 
१६३६-१६४८ तक १०५ लाख रुपया सालाना । 
१६४६-१६६६ तक ८० लाख रुपया सालाना | 
१६७०-१६७५ तक ६४ लाख रुपया सालाना | 
१६७६-१६८१ तक ६० लाख रुपया सालाना | 
श्ध्परू१६८७ तक ५५ लाख रुपया सालाना | 
प्रान्तीय सरकारों को आमदनी के स्वतन्ध्र ज़रिये भी दिये गये हैं। 
केन्द्रीय सरकार जो इनकम टेक वसून करेगी उसका कुछ हिस्सा प्रान्तों को 
दिया जायगा | भूमिकर, खेतीकर, श्रावकारी, पेशाकर, जीवकर, तथा श्रन्य 
प्रकार के टेक्सों से जो श्राय होगी, वह प्रान्तीय सरकार की आय समझी 
जायगी | केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों छरकारों को किसी हद तक कर्ज लेने 
का अधिकार दिया है | प्रान्तीय स्वराज की स्थापना होने से प्रान्तों को कुछ 
नये-नये टैक्स लगाने का भी अधिकार दिया है। संयुक्त प्रान्त तथा मध्य 
प्रान्त में काँग्रेस सरकारों ने कुछ नये टक्षछ लगाया है। संघन्तरकार की श्राज्ञा 
के बिना प्रान्तीय सरकारों को विदेशों से कर्ज लेने का अधिकार नहीं है | 
तंघ-शासन विधान में रियासतों श्रौर संघ-सरकार के श्रार्थिक सम्बन्ध पर 
अलग विचार किया गया है। श्रत्र तक रियासतें 
संघ-पघरकार केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित रक़म कर ( [ 7७ ) 
ओर देशो के रूप में देती रही हैं | परन्तु संघ में शरीक दोने पर 
रियासतों का वे इन करों से मुक्त कर दी जायेंगी। वृव्शि सप्राद 
'आधिक को यह अधिकार दिया है कि वह २० वर्ष के अन्दर 
सम्पन्ध धोरे-पीरे इन्हें इस कर से मुक्त कर दे। कहद्दा जाता 
है कि इस प्रकार की सुविधायें रियासतों को इसलिये 
प्रदान की गई हैं कि वे अधिक-से-अधिक तादाद में संघ-शासन में शरीक 
हों। संघ-सरकार रियासतों में कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकतोी। यदि वे 
स्वयं चाहें तो यह कर लगाया जा सकता है। संघ-शासन की स्थापना के 
१० वर्ष बाद उन रियाणतों में जिन्होंने संघ-शासन को स्वीकार किया है 
कारपोरेशन टैक्स लगाया जा सकता दे। काश्मीर, मैदूर, बड़ौदा आदि 
चन्द रियासतों को संघ-शासन में शरीक होने से आर्थिक लाभ होने की विशेष 
सम्भावना दे। इन' विपमताश्रों को देखते हुईं भली भाँति स्पष्ट है कि संघ- 
शासन-विधान में आधिक बटवारा ढीक नहीं है। यह कहना गलत है कि 


३७२ अाधुनिक भारतीय शासन 


० भारतीय संघ-शासन के झनन्‍्दर घन का समान श्र वैज्ञानिक विभाजन नहीं 
ढिया जा सक्षता | ”'£ यदि बूटिश तरकार स्थासतों का विशेष सुविधाशं 
सा ख्याल छोड़ दे, और यूबरों तथा उनमें कोई श्रन्तर न समझे तो श्रार्थिक 
फठिनाई का बहाना दूर हो सकता दे । 


संघ तथा प्रान्चीय विभाजन से ही आ्िक कडिनाई का श्रन्त नहीं हो 
जाता | सबते बड़ी बात तो यह दे कि प्रजा के प्रति- 

गयनर-नमरत्त निधियों को इसे कहाँ तक ख़र्च करने का श्रधिकार 
तथा गदन ते. दिया गया है। गवर्मर जनरल के वर्णन में यद्द बात 
दे ग्रार्थिफ पही जा चुक्की हे कि केन्द्रीय सरकार की सारी श्रामदनी 
अधिफ्तार उसी के हाथ में रक्‍्ली गई है। धारा-सभा की इच्छा 
के विरुद्ध वह कोई रकम ख़र्च कर सकता दै। फ्रीज़ के 
ब्तिना चाहे बढ़ा सकता है । इसी तरह गवनरों को भी बुछु 
अधिकार दिये गये है ज्निसे वे प्रान्तीय श्रामदनी को मनमाना 
ते हैं| कुछ पदाधिकारियों के वेतन आदि निश्चित करने का 
नहीं ए। दिया गया है। संघ-सरकार की श्रामदनी शोर ख़र्च 


9 श्र हिट हट 


बूटिश सपम्नाद द्वारा नियुक्त किया जायगा | इसका दर्जा वद्दी रक्खा गया है 


५ 


फ्रटरल कीट के जजों का | इसे ६०,००० दपया सालाना वेतन दिया 
जायगा। प्र यप्र की थ्रायु तक यद् अपने पद पर कार्य कर सकेगा । इस 
तरह का एक पदाधिकारी प्रत्येक प्रान्त भें नियुक्त क्रिया जा सकता है। 
गवसर-जनरल तथा गयनर को, श्रपने-अपने त्ञेव में हिसाद ठीक रखने के 
लिये, नियम बनाने का पूरा ऋषिकार दिया गया है। जिस प्रकार श्रन्य 
मो में इन दोनों पदाधिकारियों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हूँ उसी 
प्रदार ध्राधिक तज्षेष्र मे भी इनका बहुत बढ़ा हाथ रबखा गया है | 
इए बाल के अनेक प्रमाण मोमूद हैं दि हमार देश में प्रजा का धन 
#ट्टी को तरह बद्ाया जाता है। दुनिया के मुझ़ातिले 
प्रा दि; घने में हमारी दशा सदमे हीये झोर गई गुज़री है। यदि 
पा प्पपया इगे गरीबी का संग्यन दिया राय सो यह विषय हमारी 


रे 


प्राएत पुस्तक से बाहर भला क्ायगा | थोडे से आँक्डी 


हा] 
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को ल->2«क 75 है 7४४०५ # कक ४7४ हा 


सरकारी शाय-व्यय ३७४ 


से यह बात भली भाँति समझ में श्रा सकती है कि दुनिया के मुक्राबिले में, 
हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है 


देश ' वार्षिक आय प्रति व्यक्ति 
संयुक्त राष्ट्र मेरिका -««रै०प्य० रुपया 
ग्रे बेन कि 3 
जमनी ४४०. 
जापान - १२०  ,, 
ौ्न्दोस्तान ४8४: 
इतनी मयंकर गरीबी में भी प्रज, का धन झ्रॉँल मूँद कर ख़्च किया 


जाता है। देश से प्रतितरप ४० करोड़ रुपग्रा “ होम चार्जज़ ” फे मद में 


इंगलैंड को जाता है। व्दाँ इस लम्बी रकम से हमारे देश-वासियों को सती 
भर भी फ़ायदा नहीं पहुँचता । जहाँ तक घरेलू ख़च का सम्बन्ध है, इसका 
भी बटवारा उचित तरीके पर नहीं किया गया दै। इमारे देश में केवल ६ 
प्रतिशत लोग लिखना-पढ़ना जानते हूँ | बूद्देन में ६७ प्रतिशत; जापान में" 
६० प्रतिशत ; जम॑नी में १०० प्रतिशत ; डेनमार्क में १०० प्रतिशत व्यक्ति 
शिक्षित हैं| इसे देखते हुये मारत-सरकार का यद पहला फ़र्ज़ होना चाहिये 
कि वह शिक्षा पर अधिक-से-श्रघिक रकम ख़चे करे। परन्तु निम्नलिखित 
श्रॉकड़ों से यह प्रकट है कि इमारी शिक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
जाता | 


देश * शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सालाना ख़र्च 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका धूप, रुपया 
ग्रेट बृद्देन २० ,, 
फ्रांठ ' -' १० ,, 
हिन्दोस्तान - फेवल ६ आने पैसे 


कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है | ७० प्रतिशत व्यक्तियों की रोज़ी 
इसी पर निर्भर है | परन्तु सरकार अपनी श्रामदनी का केवल १३ प्रतिशत 
इसकी बेहतरी पर ख़र्च करती है। श्रस्यताल और ओऔपचघालयों , की संख्या 
को देखते हुये कोई भी दाँतों तले उँगली दवा सकता है। समूचे हिन्दोस्वान 
में कुल ७००० अस्पताल हैं| ४०,००० व्यक्तियों के लिये एक अधाताल 
की.व्यवस्या की गई है। और १६० मील की दूरी में एक अस्यताल बनाया 
गया है। उद्योग-घन्धों के ऊपर सरकार केवल ३ प्रतिशत ख़र्च करती है। 
यही वजह है कि काम की कमी के कारण / १० करोड़ ७० लाख आदमियों 
को साल भर में कम-सेनकम चार महीने वेकार रहना, पड़ता है।” इसी 


१७४ आधुनिक भारतीय शासन 


प्रकार अन्य सावजनिक  कार्मो पर सरकारी आय का कम-से-क्रम हिस्सा ख़च 
किया जाता है। 

अब सवाल यह है कि जब सावजनिक कार्मो पर बहुत थोड़ी रक़म ख़्च 
की जाती है तो बाक़ी झ्यया किन मर्दों में लगाया जाता है। पहली खटकने 
वाली बात तो सरकारी उच्च पदाधिकारियों की लम्बी-लम्बी तनख़ाहें हैं। 
अगर दुनिर्यां के और मुल्करों से इसकी तुलना की जाय तो हम देखेंगे कि 
प्रजा के धन फा सरासर दुरुपयोग हो रहा है। हिन्दोस्तान ऐसे गरीब मुल्क 
में इतनी लम्पी-लम्बी तनख़हें देना कहाँ तक जायज़ है, पाठक इसे स्वयं 
समझ सकते हैं| गवर्नर-जनरल के बराबर तनख़ाह पाने वाला पदाधिकारी 
संसार में कोई दूसरा नहीं है । निम्नलिखित अकिड़ों से यह बात और भी 
स्पष्ट हो जायगी ३-- 


पदाधिकारी मातिक चेतन 
जापान का प्रधान मन्त्री ०३६ ६३२२ रुपया 
टर्की का सवंप्रधान अ्रफ़सर हे श्श्ण 2? 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रेत्वीडेन्ट ..« १७००० रुपया 
इंगलेंड का प्रधान मन्त्री ११००० ?! 
हिन्दोस्तान का वाइसराय हि २१००० !! 
भत्ता लेकर १८४ लाख रुपया सालाना | | 
जापान के श्रन्य मन्त्री ४० ३७०. ? 
बृटिश प्रान्तों के मन्त्री २५३ ०००. ?? 
अमेरिका के प्रेसीडेन्ट की केत्रिनेट के सदस्य ३५४००. ?! 
दिन्दोस्‍्तान के वाइसराय की कॉंसिल 
के सदस्य दर ७०००. ”*? 


ऊपर के आँकड़ों से यह पता चलता हे कि भारत-सरकार अपने 
कमचारियों को अधिक-से-अधिक वेतन देती है। सरकारी नौकरियों को 
क्षित बनाने के लिये यह सबसे अ्रच्छा तारीक़ा है, परन्तु इससे प्रजा 
को जो हानि पहुँचतो है वह प्रत्यज्ञ दिखाई पड़ती हे। सरकारी आमदनी- 
छा ४० प्रतिशत रुपया केवल शासन-प्रउन्ध ( एसी ैऔवाधांगांछाक्ना00 ) 
पर ज़च कर दिया जाता है| इसका अधिकतर हिस्सा अ्रफ़परों की तनख़ादों 
ओर उनके भत्ते पर ख़च द्ोता है । २५ प्रतिशत श्रामदनी फ़ोज पर ख़र्च 
की जाती है। यदि श्रंगरेज्ञी फ़रोज्ञ के बदले हिन्दोस्दानी फ़ीज हमारे देश में 
कर दी जाय तो ८ करोड़ रुपये सालाना की बचत हो सकती है। एक 
अंगरेज़ ठिपाहदी का ज़र्च हिन्दोस्तानी सिपाही से चार गुना श्रधिक्र पढ़ता 
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है। सरकारी श्राय का १० फ्रीसदी पुलिस पर ख़र्च किया जाता है। तातय॑ 
यह है कि सारा रुपया रक्ता और एपियारों पर ही लगा दिया जाता दै। 
तावजनिक कामों के लिये पैसे फा सवंदा श्रभाव रहता है। कहा जाता है 
कि वृटिश भारत पर ११०० फरोड़ यपये का कन्न है। प्रतिवर्ष इसकी सूद की 
लम्ती रकम देनी पड़ती है | मालूम नहीं हमारे दंश में कौनन्सा बड़ा कार्य 
किया गया जिसके लिये इतने रुपये कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ी। भारतीय 
राजनीतिज्ञों का कहना है कि बृ टेश सरकार ने श्रपने स्वार्थ के लिये किये 
गये ख़र्चो' को मी इमारे ऊपर लाद दिया है। श्रफ़यान, फ़ारस, चीन, नेपाल 
तथा मिश्न भादि लड़ाइयों का ख़् हमीं को देना पड़ा | ग़दर में ६० करोड़ 
रुपये का कर्ज हमारे देश पर लादा गया। जमंनी की बड़ी लड़ाई में 
ईदिन्दोस्तान के ऊपर ४० श्रव दपये का और कज़ लाद दिया गया। 
इस प्रदार प्रजा के घन का श्रयच्यय शायद ही किसी दंश में दिखाई पड़ेगा । 
संयोगवश गत मद्ायुद्ध में वह सब कर्ज़ श्रदा कर दिया गया और वबूटेन 
को कुछ कज्न भी दें दिया गया । 
यदि भारत-सरकार प्रजा के घन का सदुपयोग करना चाहे तो वह 
निःसंफोच कर सकती है । हमारे देश की वर्तमान 
भारत सरकार परध्यिति को देखते हुये किसी मी बढ़े से बड़े कर्मचारो 
के प्राधिक को ५०० रुपये माठिक से अधिक वेतन नहीं मिलना 
कक्तंज्य चाहिये | काँग्रेस सरकारों ने इसका विधान तो बनाया, 
परन्तु वे अपने म्ों को कम न कर सकीं। यदि 
सरकार इस नियम पर दृढ़ हो जाय तो उसे श्रपनी श्रामदनी को ख़र्च करने 
के लिये नये-नये ज़रिये तलाश करने होंगे । दूसरी विचारणीय बात नो रियों 
का भारतीयकरण है। कोई वजद नहीं है कि हमारे देश के शिक्षित 
नवयुवक बेकार रहें भौर बाहरी लोग दूनी तनम़ाह पर रक्‍खे जायें। यदि 
सभी विभागों में इस स्वदेशीपन का ध्यान रक्‍खा जाय तो वेकारी श्रौर 
गरीबी दोनों एक साथ इल की जा सकती हैं। रक्षा और शासन का ख़र्च 
इस कृदर बढ़ा हुआ है. कि श्रन्य विभागों में इमेशा श्रकाल पड़ा रहता है। 
भारत-सरकार इन ख़र्चो' को भी घटा सकती है। रोज़गार और उद्योग धंघों 
में हम इतने पिछड़े हुये हैं कि हमें बार-बार श्रपने पिछले दिनों की याद 
आती रहती है | सरकार इन कामों को फिर से जाशत करे और हमारे देश- 
वासियों को वैज्ञानिक अनुसन्धानों से लाभ उठाने का मौक़ा दे । 


झद्याथ ३४ 
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लोगों की यद्द घारणा ग़लत है कि पुलीस का काम जनता को डरवाना 
और परीशान करना है। गाँवों में मातायें अपने बच्चों 
पुतीस की को 'पतिपाही' कह कर डरवाती हैं। 'लाल 'पगड़ी” देखकर 
उपयोगिता श्रब भी श्रशिक्षित आमीण भय खाते हैं। इधर पिछली 
शताब्दी में पुलीस का व्यवहार इतना बुरा था कि 
लोग इन्हें मनुष्य कोटि से बाहर गिनने लगे थे | घूसज़ोरी की बीमारी जितनी 
इस विभाग में चलती रही है उतनी सरकार के क्रिसी भो मसुद्कमें में नहीं । 
आज भी? जब कि लोगों में राष्ट्रीय भावना काफ़ो जाणत हो गई है, पुलीस 
निर्दोष और सेवक की दृष्टि से नहीं देखी जाती | जब क्िसी गाँव में थाने के 
दारेग़ा या कोई सिपाददी पहुँच जाते हैं तो लोगों को यह शक हो जाता है 
कि देखें किसकी तलाशी होती है ओर कौन चोरों अथवा बदमाशों की सूची 
में शरीक कर लिया जाता हैं। पुलीस का किसी गाँव में जाना अशुभ 
समभा जाता है । पढ़े-लिखे लोगों की यह दलील है कि इस विभाग में देश 
के नवयुवक तो भर्ती किये जाते हैं, परन्तु वे इतने जाहिल और संकुचित 
विचार वाले होते हूँ कि इनसे लाभ के बदले हानि होती है। अधिकतर 
व्यक्ति रपये कमाने की गरज़ से इसमें भर्ती होते हैं। चूंकि इनका सम्पक 
सीधे जनता से द्ोता हे इसलिये वे अपने अधिकारों का बेजा फ्रायदा 
उठाते हैं । 
वास्तव में पुलौस का काम रक्षा करना है | सरकार लोगों के घन-जन 
की रक्षा इसी विभाग द्वारा करती है। राज्य में अच्छे और बुर सभी प्रकार 
के लोग होते हैं | पुलीख का यह क़ज़े है कि वह गुंडे-बदमाशों पर कड़ी 
नज़र रक्खे । उसकी थोड़ी सी लापरवाही से श्रशान्ति बढ़ सकती हे।, यदि 
यह विभाग इतना तत्पर और सझुत न हो तो श्रच्छे और भल्तेमानुष लोग 
सुख की नींद नहीं सो सकते। चोरी, व्यभिचार, डाका, फ़ौजदारी अथवा 
किसी भी प्रकार का गुनाह सबसे पहले पुलीख के सामने आता ,है। इसी 
की जाँच पर न्यायालयों में बहस और फ़ेसले किये जाते हे | यदि इस विभाग 
के कर्मचारी झपनी त़लिम्मेवारी को महसूस करें तो राज्य में दुष्ट मनुष्यों की 


ध्जा 


पुलीय झौर जेल ३७७ 


वेजा दृफतें जातो रहें। पुश्नीत इमारे गाँवों श्रीर शहरों की रखवाली 
लिये बनाई गई है | कम्र-से-कम वेतन लेकर ८ और १० घंटे तक एक 
ख़ात पोशाक में इन्हें अपने कतंब्यों का पालन करना पड़ता है। इनकी 
नियमबद्धता बड़ी ही उख्त दोती है। छिपी-से.छिपी कारवाइयों का इन्हें 
पता लगाना पड़ता है। बड़ी-बड़ी गिरोहों का सागना करने के लिये इ 
अरनी जान पर खेल जाना पड़ता है | राज्य के सभी व्यक्ति अपने प्रति 
किये गये अपराधों की रिपोट पहले थानों में करते हैं । पुलीस इस बात की 
अधिक-से-अधिक कोशिश करती है कि उसके हल्के में किसी प्रकार के 
लड़ाई-भगड़े न हों, कोई किसी को तकलीफ़ न पहुँचाये श्रौर सब लोग 
सरकारी नियमों का पालन करें | जब कभी हम अयने पड़ेसी द्वारा ज़ेर किये 
जाते हैं तो पुलीस एमारी रक्षा करती है। यदि देश के पढ़े-लिखे लोग 
सेवा का थोड़ा भी भाव लेकर इस मुहकमें में शामिल हों तो उनसे दौन- 
दुखियों की अधिक सेवा दो सकती दे । 
श्रंगरेज़ों के नये प्रबन्ध के पदले मुछलमानी ज़माने में पुलोस और ज़र्मीदार 
का काम एक में शामिल या। श्रर्थात्‌ जो ज़र्मीदार 
अ्ंगरेज्ञी राज होते थे उन्हें अपनी सीमा के अन्दर घन-जन की रक्षा 
सेपहले करनी पड़ती थी | छोटे श्लौर बड़े सभी प्रकार के 
जमींदारों को यद्द श्रधिकार दिया गया था कि वे अपने 
मातहत काश्तकारों की सभी प्रकार रक्ष। करे । जब कहीं चोरी, डाका, अथवा 
किसी तरद् की घटना द्ोती तो जमींदार को इसका पता लगाना पड़ता था। 
परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जमोंदार स्वयं रखवाली करते थे। गाँवों 
में पंचायतों द्वारा सारा प्रबन्ध द्ोता था । हर गाँव का एक चौकोदार होता 
था, जो रात में इसकी रखवाली करता था | गाँव के रहने वालों फी चाल- 
चलन से यह वाक्रिफ़ रहता था | जब कभी केाई अजनबी आदमी आता 
तो उसे इसकी जाँच करनी पड़ती थो | गाँव के मुखिये के पास बह छोटी- 
छोटी बातों की ख़बर पहुँचाता रहता था | यदि इतनी चौकसी करने पर भी 
किसी का सामान चोरी चला जाता तो चौकीदार और मुखिया को इसका 
पता लगाना पड़ता था और चे।री वाले की हानि पूरी करनी पड़ती थी 
गाँवों की देख-रेख के लिये उपरोक्त तरीके के अल्ाावे कोई अलग थाने और 
चौकियाँ न थीं। शहरों की रखबाली के लिये केतवाल रक्‍्खे गये थे। हर 
शहर में एक कोतवाल होता था | उसकी सहायता के लिये चन्द्‌ पुलीस भी 
रजखे गये थे | इन्हें सरकारी ख़जाने से वेतन मिलता था। जित्त प्रकार 
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की तरह जटिल न था। अधिकतर भगड़े पंचायतों द्वारा फ़ैसल किये जाते थे 
और लोगों के पुलीस से मदद लेने की केई जरूरत ही न थी। छोटे-छोटे 
किसानों को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुक्रदमेत्रानी में ख़र्चे 
नहीं करना पड़ता था। लोगों के अन्दर सहन करने का भाव अधिक था। 
पंचायत, चौकीदार, जमींदार, केतवाल इन्हीं के देश में पुलीत के सारे 
काम सुपुर्द किये गये थे | इससे सरकार का ख़्च भी कम पड़ता था और 
सब की रक्ता भी होती थी । 
लाड कानंब्रालित पहला गवरनर-जनरल था जिसने पुलीस विभाग की 
नींव डाली | इसने ज़मींदारों के रक्षा ओर रखबाली 
भारतीय पुललोस के सार से मुक्त कर दिया। लेकिन उनके साथ जो 
का घिकास इध््तमरारी बन्दोबस्त किया गया उसमें इस विभाग 
का खू्चे जोड दिया गया | हर ज़र्मींदार से मालगुज़ारी 
के साथ कुछ रक़म वसूल कर पुलीस विभाग को दी जाती थी। कार्नवालित 
ने १०७६३ ई० में बंगाल प्रान्त के ज़िला-न्यायाधीशों वे। हुक्म दिया कि वे 
अपने-अपने जिले में हर ४०० मील की दूरी पर एक थाना बनावें। इससे 
जो अधिकार श्रत्र तक जर्मीदारों के मिले हुये थे वे सत्र जिले के कलेक्टर के 
दे दिये गये । प्रत्येक थाने में थानेदार ओर कुछ सिपाही रक्खे गये । मुखिया 
ओर चोकीदार भी अपना काम करते रहे, परन्तु धीरे-धीरे इनके अधिकार 
कम होने लगे | कहने के लिये तो श्राज भी ये दोनों कमंचारी बने हुये हैं 
ओर जब कमी थानेदार के किसी गाँव में आना पड़ता है तो इन दोनों से 
उसे मदद मिलती है | लेकिन इनको बातों का वह मूल्य नहों रहा जो पहले 
था| विभिन्न प्रान्तों में इसका संगठन एक ही साथ नहीं हुआ । मदरास में 
थामठ मनरो ने १८१६ ई० में इसे संगठित किया। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों 
कम्पनी का राज्य बढ़ता गया, यह विभाग नये परे से संगठित होता गया। 
१८० है से १८६० ई० तक सभी प्रान्तों में यइ मुहकमा अच्छी तरह संगठित 
कर दिया गया। १८५७ ६० के ग़दर ने अ्रंगरेजों के चौकन्ना कर दिया। 
उन्हें फिर इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इसका नये सिरे से 
छंगठन किया जाय | 
१८६० ई० के अगध्त के मद्दीने में भारत-छरकार ने एक कमीशन 
नियुक्त किया | इतका काम सारे हिन्दोस्तान के पुलीस संगठन का अध्ययन 
करना या और इस पर अपनी राय जाहिर करनी थी। १८६१ ई० में इसकी 
रिपोर्ट तैयार हुईं और उसी श्राघार पर एक ऐक्ट बनाया गया जो अ्प्री 
तक काम में लाया जा रहा है । पुलीस वित्वाग के संगठन का जो सिद्धान्त 
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निश्वित किया गया वह श्रात भी प्रचलित दे। कमोशन की रिपोर्ट में 
सबसे बड़ी माके की दात यह थी कि पुलौस का मुहकमा प्रान्तीय बना दिया 
जाय। ह्सो के झनुसार प्रत्येक प्रान्त में एक इन्सपेक्टर-जनरल नियुक्त किया 
गया | पुलीस विभाग का यह सबसे बड़ा झफ़तर था। इसके नौचे हर 
जिले में एक सुपरिन्टेन्टेन्ट पुलीस और सद्दायक् सुपरिम्ठेम्डेन्ट पुलीस होते 
वे। ये तीनों पद फेबल श्रगरेज़ों को डिये जाते थे । थाने पर एक थानेदार 
ओऔर एक रह्टायक थानेदार रफ्खे गये | कुछ पुलोस के सिपाद्दी भी रहते 
ये। १८०६ के कमीशन ने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि हर एक मौल 
के घेरे'में एक थाना बनाया जाय ] अ्रपवा एक एज्नार जनउंज्पा के ऊपर 
एक थाना दो | सरकार ने इतने थानों की जुरूतत न समझी और श्राज २५. 
या ५० मील तक के घेरे भें इसकी संख्या एक रफ़खी गई ऐ। 

१६०२ ३० में पुलीत विभाग के पुनसंगठन'के लिये एक दूसरा कमीशन 
नियुक्त किया गया । इसकी रिपोर्ट में बहुत-छी नई बातों की सलाहें दी गई 
थीं। इनमें से चन्द बातें निम्नलिखित थीं:-- 

१-- खुफ़िया पुलीस की व्यवस्था की जाय | 

२--दिन्दोध्तानी थानेदार बनाये जाये । 

३--दर जिले में सिपाहियों की भर्ती हो औ्रौर उन्हें उचित ट्रेनिंग 
दो जाय । 

रिपोर्ट की अधिकतर सलाहें मान ली गई। लगभग सभी प्रान्तों ने 
इससे लाभ उठाया। वर्तमान पुलीस संगठन इसी के श्रनुसार काम कर 
रहा है | 

पुलीस का मुहकमा श्रखिल भारतीय नहीं है। यह विभाग प्रान्तीय 

' सरकारों के सोंप दिया गया है। प्रान्तों में पुलीस श्रीर जेल विभाग की 

देख-रेख के लिये एक मन्त्री होता है। अपने कामों 

पर्तप्रान पुलीस के लिये वह प्रान्तीय घारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार हे | 

संगठन शान्ति और रक्षा ( (४एछ शावे 0प6७ ) विभाग के 

मन्त्री को इसकी ज़िम्मेवारी दी जाती है। प्रान्त का सबसे 

बड़ा पुलीस अफ़सर इन्सपेक्टर-जनरल (7, ५. ) कहलाता है। इसी की 

मातहइती में इस विभाग के कम चारी काम करते हूँ | प्रत्येक प्रान्त कई हिस्सों 

में बाँट दिया जाता हे। हर एक दिस्ता रेंज ( ४2० ) कहलाता है। 

रेज का प्रधान डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल होता है। इन्सप्रेक़्टर जनरल की 
मातहती में यह कार्य करता है। 


एक रेंज में आमतौर से ८ या १० जिले होते हैं | जिले सें पुलीस विभाग 
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का प्रधान सुपरिस्टेन्डन्ट पुलीस ( 7). 8. 72, ) कहलाता है | इसकी सहायता 
के लिये एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस रहता है | इन दोनों कम चारियों की 
जिम्मेवारी दोहरी होती है एक ओर तो ये इन्सपेक्टर-जनरल श्ौर डिप्टी 
इन्तपेक्टर-जनरल के प्रति जिम्मेवार होते हैं और दूसरी ओर जिले के कल्लेक्टर 
की मातदती में काम करते हैं | सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस का यह कतंव्य है कि 
वह जिले भर की शान्ति सम्बन्धो सूचना कलेक्टर के देता रहे । जहाँ कहीं 
कलेक्टर के आवश्यकता महसूस दो वह पुलीस की मदद ले सकता है। 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस उसकी श्राज्ञाओं के टाल नहीं सकता | 

प्रत्येक जिला पाँच या सात हिस्सों में विभाजित किया गया है। इन्हें 
सरकिल कहते हैँ | दर सरकिल का प्रधान इन्सपेक्टर कहलाता है। एक 
सकिल में ८ या १० थाने होते हैं | थाने का प्रधान सब-इन्सपेक्टर कहलाता 
है । दर थाने पर एक मु'शी ओर मुहर्रिर होते हैं| इनका काम अपने हलके 
की रिपोर्ट लिखना और काग़्जों के रखना है। इनके अलावें वहाँ १० या 
१५ पुलीस के सिपाही रहते हैं। चौकीदारों के यह द्विदायत रहती है कि वे 
अपने गाँवों की हफ़्तावारी रिपोट थाने में दर्ज करवाते रहें | लगभग १०० वर्ग 
मील घेरे के लिये एक थाने की व्यवस्था की गई है | जिले पर कुछ सुरक्षित 
पुलीस भी रक्‍्खी जाती है जिनकी संख्या २०० के श्रास-पास द्योती है। इनमें 
से कुछ सिपाही दर समय हथियार बन्द तैयार रक्‍्खे जाते हैं | जब कहीं कोई 
आवश्यकता पड़ती है, और थाने की पुलीस काफ़ी नहीं होती, तो यह वहाँ 
भेजी जाती है | दर जिले पर सरकारी खुजाना होता हे । जिप्रकी रक्षा का 
भार इसी सुरक्षित फौज पर रहता है | पुलीस की भर्ती जिले पर सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
पुलीस द्वारा की जाती है | १६३२ ई० में हिन्दोस्तान में पुलीस की कुल- 
संख्या २२६५१२ थी । इन पर १३ करोड़ रुपया ख्च पड़ा था। 

शहरों में केतवाल होते हैं | इनकी मातहती में कुछ पुलीस श्रौर दस- 
बीत छोटे-छोटे थाने द्ोते ईं | कलकत्ता, वम्बई और मदरास शहर में पुलीतत 
का प्रधान पुलीख कमिश्नर कहलाता है । यह इन्सपेक्टर-जनरल की मातदहती 
में नहीं होता | इसका सम्बन्ध सीधे सरकार से द्वोता दे | रेलवे विभाग अपनी 
झलग पुलीस रखता है। इनका प्रतरन्ध जिले की पुलीस से भिन्न द्योता है। 
यद्यवि इन दोनों का सहयोग रहता है, परन्तु इनके श्रफ़र अलग-अलग 
होते हैं| खुफिया पुलीस ,(0. !. 0.) का मुदृकमा इन दोनों से श्रलग होता 
है। लाड कज़ैन,के समय में १६०३ ६० में इसकी व्यवस्था को गई थी। 
इसके कर्मचारी डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल की मातद्ती में काम करते हैं। 
इनका काम छिपी हुई बातों का पता लगाना श्र गुप्त संगठनों तथा 
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अ्पणाधों की सूचना देना है । सरकार इस विभाग में काफ़ी विश्वास करती 
है, इसी लिये इसके कर्म चारो किसो भी व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं। 
सरकार के इनके द्वारा छोटी-छोटी बातों की खबरें मालूम दोती रहती हैं। 
बहुत से अपराध इतनी पोशीदगी से किये जाते हूँ कि वर्षों अपराधी का 
पता नहीं चलता | फिर भी इस विभाग के कम चारी तरह-तरह की हिकमतों 
से इन्हें खोम निकालने में समर्थ दोते है । 


जनता की रक्षा और भलाई के लिये सरकार ने पुल्ीस का. जाल-सा 
फैला रक्ता है | बीहड़ से बीहड़ जगहों में बसे हुये 
पुन्तोस की कुछ गाँव इससे बाहर नहीं रकखे गये हैं। लेकिन पत्र- 
चेज्ञा दरकते पत्रिक्राश्नों तथा कचदृर्यों में कुछ ऐसी बातें देखने 
में आती हैं जो मनुप्यत्व से बाहर होती हैं। कभी-कभी 
ते। कूठे मुकदमे चलाकर लोगों को पुलीस परेशान करती है। शारीरिक 
यातनाय श्रभी तक लोगों के। दी जाती हूँ । इमारे देशवासियों की श्रशिक्षा 
ओर सादगी का चेजा फ़ायदा इस विभाग के कर्मचारी भली भाँति उठाते 
हैं। जब कहीं केई मामला हुआ ते। उसकी जाँच श्रारम्भ द्वोती है। पुलीस 
अपनी सफ़ाई के लिये तथा श्रपनी जिम्मेवारी से बचने के लिये कितने ही 
वेगुनाइ श्रादमियों को फँसा देती है | इसके सैकड़ें उदाहरण, मौजूद ह। मैं 
यह मानता हूँ कि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और 
लोग श्रासानी से सच्ची बातों को खोल नहीं सकते, लेकिन इस 'स्वतन्त्रता 
श्रीर समानता के युग में सच्चे और भलेमानुष व्यक्तियों के। श्रपणाधी ठहराना 
सर्वया अन्याय है | पुलीस के कर्मचारियों को इसे रोकना चाहिये। शिक्षा 
को इद्धि से कालेजों श्रीर यूनिवर्सिटियों के उत्तीर्ण विद्यार्थी श्रत्र इस विभागों 
में जाने लगे हैं | श्राशा है वे इन कमज़ोरियों को काफ़ी श्रेंश तक दूर 
कर सकेंगे । 


(२) णेल 


जेलों का इतिहास केई पुराना नहीं हैं| वृटिश काल में इसकी नींव 
आज से १०० वर्ष पहले डाली गई थी | उससे पहले भी जेल थे, परन्तु 
जेजत का. उनका वर्णन करना इमारे विषय से बाहर की चोज है। 
ऐतिहासिक इतना जरूर ध्यान रखना चाहिये कि ऐतिहासिक युग 
विकास में केाई भी ऐसा राजनीतिक प्रबन्ध नहीं मिलता जिममें 
जेल की व्यवस्था न की गई हो | अपराधियों के दंड कौ 
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व्यवस्था भिन्न-भिन्न होते हुये भी जेलों का जिक्र हर समय मिज्ञता है। 
श्य३६ ई० में एक कमौटी जेज्न-सुधार के लिये बनाई गई। लाड मेकाले 
इसके एक सदस्य थे। १८६६४ ओर श्य८६ ई० में दो और कमीटियाँ 
नियुक्त की गदई | १८६२ ई० में एक चौथी कमीयी किर नियुक्त को गई। 
इन सबकी रिपोर्ट के श्राघधार पर १८६४ ई० में एक जेल क़ानून ( 78० 
० ) पास किया गया | इसी के अनुसार आजकल भारतीय जेलों का 
संगठन किया गया है। पुलीस की तरह यद्द विभाग भी प्रान्‍्तीय सरकार को 
मातहती में रक्खा गया है | 


पर्तंमान जेल ३ प्रकार के होते हैं : -- 
संगठन 


१--सेन्ट्रल जेल -इनमें लम्दौ-लम्बी सजाओों के अपराधी रक्‍्खे जाते 
हैं । एक साल से कम के श्रपराधी इसमें नहीं रखे जाते। इस प्रकार के 
जेलों की मौजूदा संख्या ५१ है। 


२--डिस्ट्रिक्ट जेल - प्रत्येक जिले पर एक जेल होता है। इनकी संख्या 
इस समय १८२ है | हर तरह के अ्पराघी इसमें रक्खे जाते हैं। 

३-हृवालात--इन जेलों में अधिकतर वे क़ैदी रक्ले जाते हैं| जिनका 
मुकदमा कचहरियों में चलता रहता है | जिन्हें १० या २० दिन की सन्ना 
होती है वे भी इनमें रक्खे जाते हैं | इनकी संख्या ६७० है | 


इनके श्रलावे जब कभी क़ेदियों की संख्या बढ़ जाती है तो सरकार 
कैम्प जेल बना लेती है। प्रान्त में जेल विभाग का सबसे बड़ा अफ़सर इन्पत- 
पेक्टर-जनरल कह्टलाता है | यह श्रामतौर से इन्डियन मेडिकल सर्विस का 
सदस्य होता है। सेन्ट्रल जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट की देखरेख में रहते हैं। इमके 
नोचे वा्र श्रादि श्रनेक्त कमंचारी होते हैं | डिघ्ट्रक्ट जेच का प्रधान घिविल 
सर्जन होता है। वह लगभग रोज इसका निरीक्षण करता है । जो कमंचारी 
२४ घंटे क्रेंदियों की देख-रंख करते हू उनमें जेलर स्वप्रधान द्ोता है। 
उसके नीचे सक्टायक जेलर, वाडर तथा अ्रन्य छोटे-छोटे कर्मचारी द्वोते हैं । 
स्लियाँ पुरुषों से श्रलग रक्‍्सी नाती हैं । एक ही जेल में इनका बरेक पुरुषों 
से अलग होता है | इसकी देख-रेख के लिये म्नियाँ वाडर नियुक्त की जाती 
हैं। बिन फ्रैदियों को लम्बी सजायें दी गई द्वोती हे उन्हें श्रकतर वार्डर 
वगेरह बना दिया नाता है श्रीर ३ या ४ झपया मासिक वेतन भी दिया 
साता है | 


पुलीय और जेल ३८३ 


लोगों की यद श्राग शिक्षयत है कि भारतीय जेल दुनियाँ के और 
मुल्फ़ों फे जेलों से बुरे एं। दमारे यहाँ कैदियों फे। 
जमा का पशु से भी बदतर समझा जाता है। जेल के कर्मचारों 
' सुधार इनमें मुघारने के बदले और विगाह देते हैं। #ंदी 
सुविधाओं को कमी के कारण चोरी, ब्यमिचार तथा 
क्ुठ बोलने की झादतें सीख जाते है | जेल का तालये यह नदी है कि वहाँ 
कदियों को जाननरों की तरद् कुछ दिन तक बाँध रक्‍णा जाय और श्रयधि 
पूरी द्ोने पर उन्हे लोड दिया जाय । हमारे देश में इसका यही ताल 
समझा जाता है । यही वजह है कि अधिक्रतर व्यक्ति बार-बार गुनाह ढरते 
हैँ श्रीर जेल उनका पर हो जाता है। लेकिन सरकार का यद उद्देत्य 
कदापि नहीं है कि कुद्ु लोग इसे घर्मशाला या बैठक समझ लें। जेल फेवल 
सुधार की दृष्ट से बनाये शाते हैं। कुछ लोग अपने कर्तव्यों का पालन 
करना नहीं जानते | थे श्रयने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ करते रहते हूँ 
जिनसे उन्हें और दूमरों को हानि दोती है | इसी से बचने के लिये उन्हें 
जेन्न की सता दो जाती द । सुधार ऊे श्रतिरिक्त यहाँ पर एक प्रकार की 
चेतायनी भी दी जारी दे । जेलों का जीवन बहुत ही नियमित द्ोता है। हर 
काम ठीक समय पर किया जाता है। खाना, सोना, नित्य कम, काम करना 
इत्यादि इत्यादि कामों के लिये ठोक समय निर्धारित होते हैं। उद्योग-घंषों फे 
तरद-तरद के कार्य वहाँ किये जाते हैं | कैदियों को इस बात का मौका दिया 
जाता है कि वे तरइनतरदह के हुनर सोख कर जेतों से बाहर निकले और 
यदि चाहे ते उनमे अपनी जीविका कमा सके | भारतीय जेलों को श्रमी 
इतनी सफलता प्राप्त नहीं है । 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन की इद्धि के कारण सरकार को विवश द्वोकर जेलों के 
सुधार के ऊरर ध्यान देना पड़ा | जब राजनीतिक क्रैंदी जेलों में गये और 
उन्हें वहाँ की सारी दिक्कतें उठानी पड़ी ते उन्होंने सरकार का ध्यान इस 
और आकर्षित किया | १६१६ ई० में एक जेल कमीदी भारत सरकार की 
शोर से बनाई गई । इसे यह कार्य सॉपा गया कि वह भारतीय जेलों का 
निरीक्षण करके इस बात की रिपोट दे कि इनमें किस-किस प्रहार के सुधार 
की आवश्यकता है। वास्तव में जेल-सुधार की यह पहली कमीटी यी। इसने 
बड़ी गहराई के साथ जेलों का अध्ययन किया और सरकार को इस बत 
की सलाह. दी कि भारतीय जेलों की दशा बड़ी ही शोचनीय दे। रिपो् में 
कैदियों के सुधार के लिये कुछ नई-नई योजनाये' रक्खी गई थीं। इनमें 
से एक सलाह यद्द भी यी कि फ़ौजदारी और दोवानी दोनों प्रकार के कैदी 
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अलग-श्रलग रक़्खे जायें | तनहाई श्रोर शारीरिक दश्ड देने की व्यवस्था 
के दूषित ठहरावा गया था। कितने ही प्रान्तों ने इन सलाहों को स्वीकार 
किया श्रौर तदनुसार जेलों में अनेक सुधार किये गये । लेकिन इसका तात्पये 
यह नहीं है कि भारतीय जेज्नों की समध्यायें इल हो गई | 

हमारे देश के जेल कैदियों का सुधार नहीं करते। उनके अ्रन्दर उर्न्हें 
ऐसी शिक्षाय नहीं दी जातीं जिनसे वे श्रपने जीवन को सुधार सकें। जिस 
बेरहमी के साथ आँखें बन्द करके उनके साथ व्यवहार किये जाते हैं उन्हें 
सामने रखते हुये जीवन को सुधारने की अभिलाधा उनके हृदय से जाती 
रहती दे | कम चारियों की घोंठ इतनी कड़ी होती है कि उनसे कुछ सीखने 
की बात बिलकुल बेठुक्ी हो जाती है | छोटी-छोटी भूलों के लिये तनद्वाई और 
चक्की का दण्ड दिया जाता है। इसमें केई सन्देह नहीं कि सरकार ने जेलों 
में कुछ व्यवसाय सिखलाने का प्रबन्ध किया दे, परन्तु जेल से निकल कर 
लोगों के पा इतने पैसे नहीं होते क्लि वे उन्हें अपना पेशा बना सके । 
अपराधी होने के नाते कैदियों को हम मनुष्य की केटि से बाहर नहीं कर 
सकते | जिस प्रकार हमें मनोरंजन और विश्राम की आवश्यकता है उसी 
प्रकार कैदियों को भी वे मिलने चाहिये। इतनी सुविधाये तो दूर रहीं, गुड़ 
श्र मिर्चे के लिये भी भारतोय कैदी तरसते रद्दते हैं | जो तुला हुआ भोजन 
उन्हें दिया जाता है उसके अन्दर न तो कोई स्वाद है श्ौर न पौष्टिकता | 

१६६७ ई० में जब काँग्रेत ने मन्रिपद ग्रहण किया तो उसका ध्यान जेलों 
की शोर विशेष रूप से आकर्षित हुआ । उनकी कठिनाइयों का उन्हें पूरा 
पूरा अ्रतुभव था | संयुक्त प्रान्त को काँग्रेत सरकार ने एक ऐशी सोतवाइटी 
( 5ल7ह९१ एलंडइणाढा 40 502०४ ) प्रत्येक ज़िले में ध्यापित की 
जो छूटे हुये क्ैदियों की हर तरह से मदद करे । सोसाइटी का प्रधान कार्यालय 
लखनऊ रक्खा गया | इसकी और से प्रतिमास एक पत्रिक्रा जेल-पछुधारों पर 
निकाली जाती थी। कुछ विशेषज्ञों की एक कमीटी इस बात के लिये नियुक्त 
की गई जो कुछ ऐसे तरीक़ खोज निक्नाले जिनसे जेलों का जीवन एकदम 
बदल दिया जाय | इसकी कुछ सलाह ते तुरन्त मान ली गई, परन्तु बढ़ी- 
बड़ी बातों के लिए एक पंचवर्षीव योजना बनाई गई | कमीटी ने इस बात 
पर ज़ोर दिया कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जेल खोले जायें जिनमें बार- 
बार श्रपराघ करने वालों का सुधार किया जाय | जेल के कमचारियों की 
ट्रेनिंग के लिये विशेष प्रबन्ध किया जाय। जेल्लों में पश्चायतें क़ायम की जायेँ 
शरीर श्ररढ्ठ सवानों को शिक्षा दी जाय | हृस प्रकार की राये इसी बुनियाद पर 
ही गई कि जेल एक आध्यात्मिक संध्या होनी चादिये श्रौर उसके चलानेवाले 


सहायक ग्रंथों की सूची श्छ्देः 


आध्यात्मिक पुरुष होने चाहिये | अमेरिका, इंगलेंड तथा अन्य देशों में 
जेलों का उपयोग इसी दृष्टि से किया जाता है। जेलों के सुधारने के लिये 
तथा कमंचारिपों को ट्रेनिंग देने के लिये संयुक्त प्रान्त की सरकार ने एक 
बहुत बड़ा कालेज स्थापित करने का विचार किया था। इसके लिये एक 
जगह चुन ली गई थी । रुपया भी मंजूर कर दिया गया था और यहाँ तक 
कि उप्त कालेत के प्रिन्तपल की भी नियुक्ति हो गई थी। परन्तु इसी बीच 
में सरकार को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा था। कंग्रेस-सरकार फिर इस पर 
विचार कर रही है | 

बच्चों के लिये जेल की अ्रलग व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर जिले में 
बच्चों का एक जेन स्थापित किया गया है। नावालिग व्यक्ति इन्हीं जेन्नों में 
रक्‍्खे जाते है और उन्हें उचित शिक्षा दी जाती है। राजनीतिक कैदी साधारण 
कैदियों से अलग रक्‍खे जाते हैं | इन्हें अर, व श्रीर स तीन श्रेणियों में रक्खा 
जाता है। पहिली दो श्रेणियों में जो सुविधायें इन्हें दी गई हैं वे काफ़ो अच्छी 
हैं, परन्तु तीसरी श्रेणी के केदियों को किसो भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई 
है | हमारे देश में कुछ लोगों को आजन्म अ्रपराधी करार दिया गया है। यहाँ 
तक कि इनके लड़के बच्चे जन्म से द्वी अपराधी गिने जाते हैं । ये लोग एक 
विशेष प्रकार के जेलों में रक्खे जाते हूँ । इन्हें श्रपराधी जाति ( एनणातशे 
५१७७४ ) कहते हैं | दिन में ये साधारण लोगों की तरह स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य 
करते दूँ, परन्तु रात में जेल के अन्दर इन्हे श्राजाना पड़ता है। इन्हें सुधारने 
के लिये भारत सरकार प्रतिवर्ष एक लम्पी रक़्॒म खर्च करती है। श्रव तक 
यह काये इसाई मिशनरियों के हाथ में रहा है | उन्होंने न तो इनका सुधार 
किया है और न कोई ऐसी योजना ही तैयार की है, जिनसे भविष्य में इनका 
सुधार हो सके । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने मिशनरियों से यह कार्य छीन 
कर इरिजन-सेवक-संघ को सुपुर्द कर दिया | देखें संघ कहाँ तक इस अपराधी 
वर्ग को सुधारने में समथ होता है | 


नी लिन न 


सहायक ग्रन्थों को सूची 


प्रस्तुत पुस्तक में निम्नलिखित ग्रन्थों से सहायता ली गई है। भारतीय 
शाध्षन-पद्धति के विस्तृत श्रध्ययन के लिये ये ग्रन्थ पाठकों को विशेष रूप से 
सद्दायक होंगे | | 
47ठफणंतव.. ...0पएशांगर 0 [छवाश 0णाकंग्रमंणागं जिंशणए, 
खयातेशड0, 6....0एश०फशलाए ् मिवेफा 205. 
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